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 विषय

 अंक  56,  15  1979/  25  1901

 वषय  पष्ठ

 प्रदनों  के  मौखिक  उत्तर

 तारांकित प्रश्न  संख्या  1114,  1115,  1117,  1118,  1120,  1122

 और  1123

 geal  के  लिखित  उत्तर

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  1116,  1119,  1121  और  119 24  से  1133.  22-30

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  10695  से  10894

 तारांकित  प्रइन  स०  4966  दिनांक  27°3°79  में  शद्ध  करने  वाला  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्न

 alaaradia  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 पंजाब  में  पुलिस  आन्दोलन  के  परिणामस्वरूप  सेना  द्वारा  पुलिस  से
 शस्त्रागारों  को  अपने  अधिकार  में  लेना

 श्री  विनायक  प्रसाद  यादव
 श्री  पटेल

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  191  197
 श्री  चित्त  बसु

 श्री  रामधारी  शास्त्री

 हिन्दू  महिलाओं  के  तलाक  और  उत्तराधिकार  fafa  में  परिवतंनों  के

 बारे  में  याचिका  —  203

 बाबदिह  स्लेंग  डम्प  आफ  fern  के  संबंध  में  6'3'79  के

 उ

 a  कत  प्रइन

 संख्या  2023  के  उत्तर  के  संबंध  में  सदस्य  द्वारा  वक्तव्य

 श्री  राय
 श्री  कड़िया  मुण्डा  204

 अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  आदेश  विधेयक

 संयुक्त  समिति  के  प्रतिवेदन  को  प्रस्तुत  करने  के  लिये  समय  का  बढ़ाया  जाना

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 दादरी  स्टेशन  पर  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  के  विद्यार्थियों  तथा

 यात्रियों  के  बीच  मुठभेड़

 श्री  कंवर  लाल  गुप्त

 श्री  पटेल  --214

 दक्षिण  भारत  में  कत्पित्र  इस्पात  संयंत्रों  की  aftorarait  को  रह  करना  "214
 श्री  कोलथासइवेलु  -2]4

 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  अनाज  भण्डारण  की
 समुचित  व्यवस्था

 न  करने  पर  खाद्यानों  का
 नुकसान

 डा०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय

 नेपाल  में  राजन॑तिक  अशांति  215-216

 श्री  मनीराम  बागड़ी  -~

 किसी  नाम  पर  अंकित  यह  चिन्ह
 *

 इस  बात  का  द्योतक  है  कि  उस  प्रश्न  को  सभा  में  उसी

 सदस्य  ने  पुछा  था  ।



 विषय  पष्ठ

 विलिग्डन  अस्पताल  में  डा०  राम  मनोहर  लोहिया  के  हुए  इलाज

 के  बारे  में  216-218

 श्री  राजनारायण  216-218

 गंगाराम  अस्पताल  के  कुछ  हरिजन  कर्मचारियों  द्वारा  कथित

 a

 भामरण

 अनशन  क  218  —  219

 श्री  रामविलास  पासवान

 श्री  एच ०  एम०  पटेल

 दमन  और  दीव  विनियोग  1979

 विचार  करने  का  प्रस्ताव

 श्री  सतीश  अग्रवाल

 श्री  Usarst  फलीरो  219.0

 खण्ड  2,3  तथा  ।  पास  करने  का  प्रस्ताव
 श्री  सतीश  अग्रवाल

 अनुसुचित
 जातियों  तथा  अनुसुचित  जनजातियों  को  आयुक्त

 त

 के  23  ें

 तथा  24  प्रतिवेदनों  संबंधी  प्रस्ताव

 श्री  धीरेन्द्रनाथ  बसु

 श्री  नटवरलाल  परमार

 श्री  कोडियान

 श्री  राम  देनी  राम

 श्री  काम्बले  242--245

 श्री  भार  राकेश

 श्री  संगमा  250-252

 श्री  नथनी  राम  252-'255

 श्री  पीयस  तिरकी

 श्री  धव

 श्री  अशोकराज

 डा०  रामजी  faz

 श्री  मंगल  देव  272-275

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाल्दर

 श्री  राम  नरेश  कुशवाहा  ष

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 (at)  नई  दिल्‍ली  में  पुलिस  तथा  निवासियों  के

 बीच  हुई  मुठभेड़

 श्री  राम  विलास  पासवान

 श्री  पटेल

 to  बहम  प्रकाश

 att  राम  गोपाल  रेड्डी

 श्री  जनाद॑न  पुजारी  293--296



 लोक
 सभा  वाद-विवाद

 ee

 लोक  सभा

 15  1979/25  1901  (ar)

 लोक  सभा  10  बजकर  35  मिनट  पर  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासीन

 Taal  के  सोखिक  उत्तर

 राज्य  सरकारों  को  समाचार-पत्रों  पर  दबाव  डालने  से  रोकने  की
 कार्यवाही

 1114.  श्री  पी०एम०  सईद  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 far

 क्या  आल  इडिया  स्माल  एण्ड  मीडियम  न्यूजपेपस  एसोशिएशन  ने  केन्द्रीय  सरकार

 से  अनुरोध  किया  है  विज्ञापनों  को  समाचार  पत्रों  पर  दबाव  डालने  के  लिये  हथियार  के  रूप  में

 प्रयोग  किए  जाने  से  राज्य  सरकारों  को  रोकने  के  लिये  तात्कालिक  तथा  प्रभावशाली  उपाय  किये

 जायें ;

 यदि  तो  कया  उन्होंने  एक  जो  उन्होंने  नई  दिल्‍ली  में  अपनी  दो  दिन  की

 बैठक  में  पास  किया  प्रधान  गृह  मंत्री  और  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  को  भेजा  है  ;

 यदि  तो  कया  मंत्रालय  ने  संकल्प
 में

 उल्लिखित  प्रमुख  समस्याओं  पर  विचार

 किया  हैं  ;  और

 यदि  तो  उन  पर  दबाव  डालने  वाले  राज्यों  के  ताम  क्या  हैं  और  उनकी

 सहायता  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  हैं  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगबीर  :  और  अखिल

 भारतीय  लघु  और  मभौले  समाचार  पत्र  एसोसिएशन  ने  अपने  एक  प्रस्ताव  में  कुछ  राज्य  सरकारों

 द्वारा  विज्ञापनों  के  प्रयोग  कौ  समाचार-पत्रों  पर  दबाव  डालने  के  एक  हथियार  के  रूप  में  इस्तेमाल

 करने  के  सम्बन्ध  में  रिपोर्टों  का  उल्लेख  किया  है  भर  इसे  रोकने  के  उपाय  करने  के  लिए

 कहा है

 और  :  केन्द्रीय  सरकार  की  विज्ञापन  नीति  में  राजनीतिक  आधार  पर

 पत्रों  को  विज्ञापन  जारी  करने  में  भेदभाव  को  विदेष  रूप  से  वर्जित  frat  गया

 है  और  ag  स्पष्ट  रूप  से  किसी  प्रकार  के  दबाव  के  विरुद्ध  है  ।  जहां  तक  एसोसिएशन  के

 जिनमें  कुछ  राज्य  सरकारों  द्वारा  दबाव  डालने  का  आरोप  लगाया  गया  का  सम्बन्ध

 है  प्रेस  की  स्वतंत्रता  से  सम्बन्धित  सभी  मामलों  पर  विचार  करने  हेतु  प्रेस  परिषद  का  गठन

 किया  गया

 श्री  पी०  एम०  सईद  :  अध्यक्ष  मंत्री  महोदय  ने  जो  उत्तर  दिया  है  उसमें  वे  बड़ी
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 सरलता  बड़े  आराम  से  दौ  या  तीन  बातों  को  छोड़  गये  भपने  प्रदन  के  भाग  में  मैंने

 विशेष  रूप  से  यह  पुछा  था  कि  वे  कौन  से  राज्य  हैं  जो  अपने  राजनैतिक  seat  के  लिए  छोटे

 और  बीच  के  दर्जे  के  समाचार-पत्रों  पर  दबाव  डालते  रहते  अपने  उत्तर  में  उन्होंने  उन  राज्यों

 का  कोई  जिक़  नहीं  किया  है  ।  और  मध्य  aa  के  समाचार-पत्रों  के  संघ  ने  दो  प्रस्ताव  पास

 किये  हैं  ।  प्रथम  तो  उन  राज्य  सरकारों  और  केन्द्र-शासित  सरकारों  को  नये  निर्देश  देने  से  सम्बद्ध

 है  जो  उन  पर  अपनी  राजनैतिक  सिद्धि  और  गुटवाद  के  लिए  दबाव  डालते  रहते  हैं  तथा  दूसरा

 प्रत्यायन  के  नियमों  को  संशोधित  करने  से  सम्बन्धित  है  ।  छोटे  और  मध्यम  दर्ज  के  इन

 पत्रों  द्वारा  उठाई  जा  रही  इन  कठिनाईयों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  मैं  सरकार  से  पूछ  सकता

 हूं  कि  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  क्या  करती  रही है
 ?  क्या  वे  यह  जानते  हैं  कि  कौन-कौन  से  राज्य  इन

 हथकण्डों  को  अपना  रहे  बढ़ावा  दे  रहे  हैं
 '  यदि  उन्हें  उनके  बारे  में  पता  नहीं  चला  है  तो  क्या

 उन्होंने  छोटे  और  मध्यम  दर्जे  के  समाचार-पत्रों  के  संघ  से  यह  जानने  का  कष्ट  किया  है  कि  वे

 कौन  से  राज्य  जो  उन्हें  अपने  राजनेतिक  के  लिये  दबाते  रहे  हैं  ।

 श्री  जगबीर  सिह  :  जो  रेजोल्यूशन  हमारे  पास  आया  है  उसमें  उन्होंने  स्टेट  का  नाम  नहीं

 दिया  कोई  स्पेसिफिक  इस्टैसिस  नहीं  दिए हैं  हम  यहां  से  sravfaca  इशू  नहीं  करते  हैं  ।

 अगर  कोई  स्पेसिफिक  चीज  आती  है  तो  हम  वहां  की  सरकार  को  लिख  देते  एक  बार  गोआ  के

 बारे  में  आया  था  और  हमने  उनको  लिख  दिया  था  ।  हम  तो  उन्हें  लिख  ही  सकते  हैं  ।  हम  निर्देश

 नहीं  जारी  करतेਂ  |  प्रस्ताव  किसी  राज्य  सरकार  का  कोई  जिक़  नहीं  आया  है  ।

 थ्री  पी०  tao  सईद  :  मेरे  प्रथम  प्रइन  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया है  ।  मैंने re  पुछा था
 कि  कौन-कौन  सी  सरकारें  हैं  जो  राजनीतिक  कारणों  से  गलत  तरीके  से  प्र  शराइज  कर  रही  हैं  ?

 अगर  आपके  पास  इसके  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं  है  तो  क्या  आपने  स्माल  एड  मीडियम

 न्यूजपेपसं  एसोसिएशन  को  लिखा  था  यह  जानकारी  देने  के  लिए  और  यदि  लिखा  था  तो  उसका

 क्या  उन्होंने  कोई  जवाब  दिया है
 ।  मेरी  जानकारी  यह  कि  वैस्ट  बंगाल  गवर्नेमैंट  और  यहां

 दिल्‍ली  at  गवर्नमैंट  और  कुछ  गवर्नमैंट्स  अलग-अलग  तरीकों  से  प्रशराइज  कर  रही  हैं  ।  क्या

 इसके  बारे  में  आपने  पता  लगाने  की  कोई  कोशिश  की  है  और  इस  तरह  की  चीजों  के  बारे  में  फ्रैश

 देना  गव्न॑मैंट  का  काम  हैं  या  नही ंहैं
 ?  यह  मैं  पूछ  रहा  इसका  उत्तर  नहीं  आया

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  क मुभ  लघु  और  मध्यम  समाचार-पत्र  संघ  के  उस  सम्मेलन  को

 सम्बोधित  करने  का  अवसर  मिला  जहां  ae  प्रस्ताव  स्वीकृत  किया  गया  था  और  वहां  मैंने

 बताया  था  कि  वर्तमान  संघीय  व्यवस्था  में  हम  उन  विज्ञापनों  के  लिए  उत्तरदायी  हैं  जिन्हें  हम  जारी

 करते  हैं  तथा  सरकार  की  यह  स्पष्ट  नीति  है  कि  जहां  तक  राज्य  सरकारों  का  सम्बन्ध  है  विज्ञापनों

 को  दबाव  के  लिए  हथियार  के  रूप  में  प्रयोग  में  नहीं  लाया  जाएगा  ।  यदि  किसी  समाचार-पत्र  को

 कोई  शिकायत  तो  प्रेस-प रिषद्‌  के  रूप  में  अब  एक  सांविधिक  प्रबन्ध  कर  दिया  गया  परन्तु
 उसके  बावजूद  भी  यदि  आप  मुझे  कोई  दृष्टान्त-विशेष  लिखित  रूप  में  भेजेंगे  तो  मैं  निश्चित  रूप  से

 राज्य  सरकार  को  इसके  बारे  में  लिखूँगा  ।  परन्तु  विज्ञापनों  के  मामले  में  केन्द्र  सरकार  के  पास  इससे

 बढ़कर  निर्देश  जारी  करने  का  भघिकार  नहीं  है  ।

 2
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 अकर
 हन

 क  है

 थ  द  उनके  द्वारा  Cala  गर  किए  ग  बारे  में
 कि

 द  जाने  वाले  प्रत्यायन  में  संशोधन  करने  के  बारे  ह  है  att  जिससे  कि  योग्य
 qs  रों

 सम्मिलित  किया  जा  सरकार  क्या  सोच  रही  है ?
 क

 श्री
 लाल  कृष्णा  आडवाणी  :  यह  प्रद

 तो
 विज्ञापनों  से  सम्बन्धित  प्रस्ताव  से  सम्बद्ध  है  ।  इस

 दन  का  मुख्य  प्रदन  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है
 ।

 परन्तु  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  सुचित कर  दूं
 7

 तहा  तक  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दिये  जाने  वाले  प्रत्यायन  का  सम्बन्ध  यह  कार्य  पत्रक

 ल
 निकाय  की  सिफारिशों  के  अनुसार  किया  जाता  है  ।  प्रत्यायन  समिति  का  गठन

 1  चुका  है  और  वही  मुझसे  सिफारिश  करती  है  कि  किसको  प्रत्यायन  fear  और
 ज

 या  जाए  ।  केन्द्रीय  सरकार  तो  उसी
 के  अनुसार  काय

 करती  जहां  तक  राज्य  सरकारों

 wT fz EI  देने  का  सम्बन्ध  है  यह  तो  उनके  काय  में  भाता  है  ।

 ्
 थी  पी०  एम०  सईद :  प्रत्यायन  तो  दलीय  ढंग  से  दिया  जाता है  ।  इन  लोगों

 c—7a
 वे  roy  os ar

 ots  करने  BY

 tins

 की  उस  दिशा  में  सरकार  का  क्या  विचार |
 क

 अध्यक्ष  महोदय  :  उनका  कहना  है  कि
 वे  तो

 राज्य  सरकारों की  सलाह  के  अ  १  काय

 |
 cm

 द  श्री  बरूआ  :  मुझे  तो  यह  देखकर  बड़ा  ही  आइचयं  हुआ  है
 कि  इस  मामले में

 के कार  ने  सामान्य  रुख  अपनाया  क्या  यह्  सच  नहीं  है  कि  जनता  सरकार  प्रेस  की
 आजादी  के

 लिए  वचनबद्ध  है  ?  केवल  इतना  ही  नहीं  है  कि  सुचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  ही  इसके

 द वचनबद्ध  अपितु  जनता  सरकार  भी  इसके  लिए  वचनबद्ध  यदि  राज्य  सरकारें  किसी  स

 चार-पत्र  विशेष  को  ब्लैक  मेल  करने  का  प्रयास  करती  हैं  अथवा  उसकी  स्वतन्त्रता  को  समाप्त

 चाहती
 हैं  तो  केन्द्रीय  सरकार  इस  बात  पर  विचार  कर  सकती है

 कि  इस  सम्बन्ध  में  क्या  उਂ
 पाय

 जायें  ।  मैं  उनकी  ओर  से  एक  आइवासन  चाहता  हूं  कि  उनकी  जानकारी  के  बिना  कोई

 प  सरकार  अपने  राज्यों  समाचार-पत्रों  को  दिये  जाने  वाले  विज्ञापनों  को  रोकने  के

 य  सरकार  के  संगठनों  पर  दबाव  नहीं  डालेगी  ।
 क्या  उन्होंने  कोई  ऐसा  अनुदेश जा

 ड

 या  है

 श्री  लाल  आडवाणी :  जो  कुछ  माननीय  सदस्य  ने  कहा  उसका  मैं  पुर्णरूप  से  सम

 त  सरकार  इस  तथ्य  के  प्रति  सावधान  है  कि  समस्त  देश  में  प्रेस  की  स्वतन्त्रता  बनाई
 र

 HK  ।  सरकार  इसके  प्रति  सचेत  है  ।  मैंने  असमर्थता  तो  प्रकट  नहीं  की
 है  परन्तु  फिर

 भी  ह

 af  बधान  की  सीमाओं  में  रहकर  ही  कार्य  करना  होगा  ।  मैं  माननीय  सदस्य  को  यहू  बता

 चाहता  हूं  कि
 1977 में  हुए  सूचना  मन्त्रियों  के  सम्मेलन  मैंने  उनके  समक्ष

 केन्द्रीय

 कार  द्वारा  अपनाई  गई  विज्ञापन-नोति  प्रस्तुत  की  थी  ate  मैंने  उनसे  यह  निवेदन  किया  |
 छ

 राज्यों
 मै

 इसी  प्रकार  की  नीति  अपनाएं  और  यह  सुनिश्चित  करें  कि  विज्ञापनों  को
 रा

 नैतिक
 दबाव  के  लिए  हथियार  के  रूप  में  प्रयोग  तो  नहीं  किया  जाता  ।  अब  यह  देखना

 है  कि  इस

 ब  जाता  यह  राज्य  सरकारों
 पर

 निर्भर
 करता

 अपनी
 ओर का

 कहाँ  तक  पालन
 किया

 जा  Al

 ब  ee
 3
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 से  तो  हमने  प्रेस  परिषद  स्थापित  कर  दी  है  जो  पह  देखेगी  कि  प्रेस  स्वतन्त्रता  का  हनन  न

 उसको  आघात  न  पहुंचाया  जाये  ।  दूसरे  मैं  यह  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि  यदि  कोई  रुष्टान्त  मेरे

 समक्ष  लाया  जाता  है  तो  हम  अपेक्षित  कदम  उठायेंगे  ।

 श्री  राम  सेव  हजारी  :
 मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हं  कि  क्या  आल  इंडिया  स्माल  एंड

 मीडियम  न्यूजपेपर्स  एसोसियेशन  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया है  कि  विज्ञापनों  का

 पत्रों  पर  दबाव  डालने  के  लिये  प्रयोग  किया  जाता  जो  छोटे  समाचार  पत्र  हैं  या  बड़े

 पत्र  हैं  वह  राज्यों  के  कुछ  मंत्रियों  के  समाचारों  को  हाई-लाईट  करते  उनके  विचारों  को  छापते

 हैं और  इससे  प्रभावित  होकर  खास-खास  अखबारों  को  विज्ञापन  दिये  जाते  जिससे  जो

 पत्र  अपनी  गरिमा  नहीं  निभाते  सही  खबरों  को  नहीं  छापते  ऐसे  अखबारों  को  मिलता

 मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वे  उन  अखबारों  को  प्रश्नय  देंगे  या  ऐसे  नियम

 ay  जिसमे  उन  अखबारों  को  भी  विज्ञापन  मिल  सकें  जो  सही  विचारों  को  देश  और  के

 सामने  रखते  हैं  और  आगे  भी  सही  खबरें  छाप  सकें  ?  क्या  मंत्री  महोदय  ऐसे  अखबारों  को  भी

 विज्ञापन  देने  के  नियम  बनायेंगे  ताकि  उनका  मनोत्रल  बढ़े  और  वह  काफी  तरक्की  कर  सकें  ?  क्या

 आप  उस  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  लाल  कृष्ण  भाडवाणी  :  स्माल  एंड  मीडियम  न्युजपेपर  एसोसियेशन  के  इस  सम्मेलन  में

 केन्द्रीय  सरकार  की  विज्ञापन  नीति  के  बारे  में  आलोचना  नहीं  राज्य  सरकारों  के  बारे  में

 चना  थी  कि  कुछ  राज्य  सरकारें  विज्ञापन  नीति  का  उपयोग  अखबारों  पर  दबाव  डालने  के  लिए  कर

 रही  हैं  ।  जहां  तक  केन्द्रीय  सरकार  का  सवाल  जैसा  मैंने  जवाब  दिया  हमारी  तरफ  से  किसी  भी

 प्रकार  का  दबाव  नहीं  डाला  जाता  है  ।

 जवानों  को  सप्लाई  किया  गया  श्रनाज

 1115.  श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  क्या  उपप्रधान  मन्त्री  तथा  रक्षा  मंत्री  निम्नलिखित  की

 जानकारी  देने  वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मैदानों  अथवा  पहाड़ों  पर  तैनात  जवानों  को  पर्याप्त  मात्रा  में

 पौष्टिक  अनाज  की  सप्लाई  नहीं  की  जाती  ;

 HaTat  और  पहाड़ों  पर  तैनात  जवानों  के  लिए  क्या-क्या  अनाज  की  व्यवस्था  की

 जाती  है  और  अनाज  पर  प्रत्येक  दिन  प्रत्येक  मामले  में  कितना  खच  भाता  है  ;

 सरकार  का  उनके  कपड़े  और  रिहायश  में  सुधार  करने  और  उनके  लिए

 अनेक  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  क्या  fay  कायंवाह्दी  करने  का  विचार
 है

 ;  az

 गत  दो  वर्षों  में  इस  बारे  में  कितनी  दिकायतें  प्राप्त  हुईं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शेर  fag):  से  एक  विवरण  स्रभापटल  पर

 रखा  गया  है  ।

 विवरण

 जी  नहीं  ।  मैदानी  और  पहाड़ी  इलाकों  में  तैनात  जवानों  को  इंस्टीट्यूट  आफ
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 फिजियोलोजी  एण्ड  एलाइड  साइंसिजਂ  द्वारा  निर्धारित  पैमाने  के  अनुसार  पौष्टिक  और  कलो  री  युक्त

 राशन  दिया  जाता  है  ।

 जवानों  को  aarat  भौर  पहाड़ी  इलाकों  में  दिए  जाने  वाले  खाद्यान्न  का  ब्यौरा  इस

 प्रकार है  :

 संख्या  ल  ह्म  नापा TX  नाव  TET  किल
 1401.0  aa  फाल्ड  क्षत्र

 ==>  oa
 अधिक  ऊंचाई  वाले

 स्थान  (9000  फुट

 से

 जन

 गाद  या  चावल  600  620  570

 और  आटा  400  4007  430

 200  |  220  140

 दाल  90  90  85

 बनस्पति  घी  10.0  80  85

 चीनी  90  90  140

 दुध  ताजा/स्टेंडडें  230  fF 0  250  मि०  100  बंद

 28  (gu  का

 qISSt)

 ताजा  मांस  100  110  110

 अण्डे  ||

 ताजी  सब्जियां  180  170  170

 आल ८१  110  110  140

 10  फल  50  110  60

 11  प्याज  60  60  60

 12  चाय  14

 13  नमक  20  20  21

 14  पिसा  मसाला  16  16  16

 15  बेसन  15  30

 —— 16  मक्खन  14

 फील्ड  और  अधिक  ऊंचाई  वाले  स्थानों  में  खाद्यान  की  औसत  लागत  इस  प्रकार

 कलो  zat  लागत

 साए

 शांति  क्षेत्र  3940  4.22

 फील्ड  क्षेत्र  4104  4.96

 अधिक  ऊंचाई  वाले  स्थान  4820  7.62
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 रि रद् जवानों  के  वस्त्र  और
 f  ्  यशी  सकानों  में  सुधार  लाने  के  लिए  किए  गए

 विशिष्ट  उपाय  इस  प्रकार  हैं  :

 खाद्यान्न  :  क्योंकि  प्राधिकृत  मापमान  के  राशन  में  खाद्यान्न  पर्याप्त  समझा  जाता

 लिए  इसमें  कोई  खास  करने  का  विचार  नहीं  फिर  भी  जवानों  की  पसन्द  के  आधार  पर

 राशन  की  मदों  की  पौष्टिकता  और  उनकी  उपलब्धता  तथा  उनके  स्थान  पर  दूसरी  वस्तु  देने  के

 बारे  में  समय-समय  पर  विचार  किया  जाता  है  ।

 आवास  :  थलसेना  में  जुनियर  कमीशन  अफसरों  और  अन्य  रकों  के  लिए  मकान

 निर्माण  का  कार्य  लगातार  चलता  रहता  है  और  पिछले  वर्षों  में  20  करोड़  रुपए  प्रतिवंष  के  हिसाब

 से  मकान  निर्माण  परियोजना  के  लिए  दिया  गया  ।  1978  के  अन्त  तक  प्रत्येक  श्रेणी  के  कार्मिकों

 की  50  प्रतिशत  तक  आवास  की  पूर्ति  कर  दी  गई  थी  ।

 विवाहित  कार्मिकों  का  मकान  निर्माण  का  कार्य  तेजी  से  करने  के  लिए  430  करोड़  रुपए

 लागत  की  एक  परियोजना  शुरू  की  गई  है  जिसमें  1978-79  से  लेकर  13  वर्ष  के  भीतर  आवास

 की  कमी  दूर  हो  जाएगी  ।  निर्माण  ara  के  लिए  लगभग  40  लाख  रुपया  लिया  गया  जो  पिछले

 वर्षों  में  दी  गई  रकम  का  दुगना  इससे  पहले  प्रतिवर्ष  लगभग  20  करोड़  रुपए  इस  कार्य  के  लिए

 दिए  जाते  थे  ।

 आवास  की  मौजूदा  कमी  अफसरों  को  किराए  के  मकान  देकर  पूरी  की  जाती  है  ।  अफसरों

 को  स्वयं  मकान  किराए  पर  लेने  की  अनुमति  है  और  किराए  की  प्रतिपूर्ति  की  जाती  है  तथा

 यर  कमीशन  अफसरों  और  अन्य  ६... रंकों  को  क्वाटेंरों  के  बदले  में  प्रतिपूर्ति  की  जाती  है  ।

 वस्त्र  :  इस  सम्बन्ध  में  सुधार  लाने  के  लिए  चलाई  जा  रही  परियोजनाओं  में  से  कुछ  इस

 प्रकार  हैं  :

 (i)  हल्के  वजन  के  वेट  उपस्कर  शुरू  करना

 (ii)  थल  सेना  मुख्यालय  वर्दी  समिति  द्वारा  वर्दी  के  एक  नए  रूप  पर  विचार  किया  जा

 रहा  &  जिसके  अन्तगंत  ग्रीष्मकालीन  झौर  शीतकालीन  काम  और  समारोह  सम्बन्धी  वर्दियों

 में  पूरा
 परिवतंन  किया  जाएगा  |

 (iii)  वाटर  प्रूफ  कंप  का  सुधरा  हुआ  रूप  ।

 (iv)  qe  एंकलों  के  स्थान  पर  धीरे-धीरे  सीधे  मुड़े  तलों  वाले  ge  देना  ।

 इन  सभी  परियोजनाओं  का  विभिनन  स्तरों  पर  मुल्यांकन  करके  उन्हें  शुरू  किया  जा  रहा

 सुख-सुविधाएं  :  आवश्यक  भर  oTaeta  सुख-सुविधाएं  दी  जाती  हैं  |

 खाद्यान्न  :  पिछले  दो  वर्षों  में  चार  शिकायतें  प्राप्त  हुईं  राशन  में  की  गई
 ard  कटोती  के  बारे  में  यूनिटों  के

 लिए  5%  और  छोटी  युनिटों  के  लिए  2]  ण
 कटौती  )  ।  कयोंकि  इस  अनिवायें  कटौती  के  बाद  खाद्यान  की  आवश्यक  पौष्टिकता  निर्धारित

 न्यूनतम
 सीमा  के  अन्तगंतਂ  मानी  गई  थी  इसलिए  इन  शिकायतों  की  जांच  की  गई  और  सभी  को  सही  स्थिति
 के  बारे  में  बता  दिया  गया  ।  मसाला  भत्ता  और  रेल  यात्रा  के  दौरान  राशन  भत्ता  बढ़ाने  के  बारे  में

 6
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 अनेक  शिकायतें  प्राप्त  हुई  इन  दोनों  भत्तों  को  बढ़ाने  के  प्रत  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ।

 आवास  :  इस  बारे  में  कोई  विशेष  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 वस्त्र  :  इस  सम्बन्ध  में  प्राप्त  शिकायतें  निम्न  विरचना  कमांडरों  द्वारा  देखी  जाती  हैं  यदि

 आवश्यकता  हुई  तो  सूचना  इकट्ठी  करके  सदन  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  मैं  माननीय  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  देता  हूं  कि  उन्होंने  बहुत  एलोबरेट

 जवाब  दिया  है  ।  मेरे  पहले  सवाल  के  दो  भाग  हैं  ।

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  नौजवानों  और  आर्मी  के  आफिससं  के  लिये

 कपड़ा  और  रहने  के  बारे  में  कोई  साइंटिफिक  स्टडी  कराई  है  कि  वह  ठीक  है  या  नहीं  या

 उसमें  और  ज्यादा  बढ़ाने  की  जरूरत  है  ?  हम  पी०  Wo  सी ०  के  मैम्बर  की  हैसियत  से  वहां  गये  थे

 और  वहां  पर  लोगों  ने  शिकायत  की  उन्हें  अभी  भी  जो  खुराक  और  कपड़ा  मिलता  है  वह  ठीक  नहीं

 उसमें  सुधार  की  गुजाइश  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  क्या  कर  रही

 ट्रैवलिंग  एलाउन्स  या  खाने-पीने  की  चीजों  को  कुछ  बढ़ा  रही  है  क्या  ?

 दूसरा  हिस्सा  यह  है  कि  आफिससं  को  आपकी  तरफ  से  कितनी  एकमोडेदान  मिली  हुई  है

 और  कितनी  जरूरत  है  ?  क्या  आप  जवानों  की  फैमिलीज  के  लिए  भी  एश्योरेंस  देंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  तो  प्रश्न  से  बाहर  जा  रहे  हैं  ।

 श्री  कंवर  लाल  गुप्त
 :

 यही  प्रश्न  तो  यहां  है
 |

 प्रो०  शेर  सिह  :  आवास  के  बारे  में  मैंने  उत्तर  दे  दिया  है  ।

 जहां  तक  खुराक  का  सवाल  है  जो  कि  जवानों  को  मिलती  उसके  बारे  में  स्टडी  होती

 रहती  है  औरं  उसमें  ध्यान  रखा  जाता  है  कि  जो  खुराक  मिले  ag  ऐसी  हो  कि  जो  हाई  आल्टीच्यूड
 पर  वहां  की  जरूरत  के  मुताबिक  खुराक  उसकी  अलग  से  मात्रा  रखी  जाती  है  कि

 कौन-सी  चीजें  देनी  चाहियें  ।  जो  फील्ड  में  काम  कर  रहे  उनके  fad  अलग  जे ा स्टडड  है  और  जो

 पीस  TeATA  पर  काम  कर  रहे  उनके  लिये  अलग  है  ।  इन  सब  चीजों  के  बारे  में  विचार  कर  के

 निश्चय  किया  जाता  है  ।

 जहां  तक  कपड़े  का  सवाल  कपड़ों  के  बारे  में  अभी  कुछ  नये  प्रोजैक्टस  चल
 रहे  हैं

 मैंट  करने  के  लिए  जिसमें  कि  वेट  लाइट  हो  जवान  कुछ  साथ  लेकर  चल  कैप
 वाटरप्रूफ

 हो  बूट्स  के  जो  एंकल्स  हैं  उनकी  जगह  इम्प्ूवमैंट  कर  रह ेहैं  कि
 डायरेक्टली  मोल्डेड  सोल  हो

 जायें  |  इस  तरह  के  इम्प्रव्मैंट्स  पर  विचार  चल  रहे  हैं  ।

 जहां  तक  एकोमोडेशन  का  सवाल  उसमें  मेरिड  एकोमोडेशन  के  लिए  कुछ  tee

 राइजेशन  है  ।  उसमें  आफिससं  के  लिए  100  जे०  सी०ओज  के  लिए  100  परसैंट

 राइजेशन  हे  ।  सिपाहियों  और  अदर  tae  के  लिए  कुछ  कम  रखा  क्योंकि  बरक्स  उसमें  वह

 रहते  हैं  ।  मैरिड  एकोमोडेशन  अलग-अलग  है  ।  गोरखों  के  लिए  कुछ  ज्यादा  है  27  परसेंट

 faater  के  लोगों  के  लिए  भी  ज्यादा  बाकी  के  लिए  14  परसेंट  अब  विचार  चल  रहा  है
 कि  सभी  रेक्स  के  लिए  27  परसैंट  मैरिड

 एकोमोडेशन
 का  इंतजाम  कर  दें  ।  अगले  13  सालों  में
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 a 431  करोड़  रुपये  एकोमोडेशन  पर  खर्च  करने  का  गर  है  अग  15  साल  मे  179  करोड़  रुपये

 इसके  लिए  रखे  हैं  जिससे  अथौराइज्ड  परसेंटेज  अगर  हम  कर  सकें  तो  करीब-करीब  उसके

 नजदीक  पहुंच  जायें  ।  इस  समय  जो  दे  रहे  वह  परसेन्टेज  आफ  सेटिस्फेक्शन  आफिससं  के  लिए

 47  भर  अदर  नफे रक्स  के  लिये  59  उसको  हम  wera  करना  चाहते  उसके  लिये  काफी

 रुपया  खच  कर  रहे  हैं  |

 श्री  कंबर  लाल  गुप्त  :  मैंने  एक  सवाल  पुछा  जिसके  जवाब  में  मंत्री  महोदय  ने  बताया

 था  कि  हाई  आल्टीट्यूड  पर  जो  ट्र,प्स  रहते  उनको  रम  भौर  वाइन  दी  जाती  जिस  पर  एक

 साल  में  करीब  साढ़े  तीन  करोड़  रुपये  का  खर्चा  होता  मंत्री  महोदय  ने  यह  भी  कहा  कि

 aa  हम  प्राहिबिशन  करने  जा  रहे  हैं  और  अब  रम  और  वाइन  के  सब्स्टीट्युट  के  तौर  पर  केवल

 दूध  और  चाय  देंगे  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  जो  सिपाही  18,000  या  20,000 0

 फीट  की  ऊंचाई  पर  रहता  क्या  उसके  लिए  रम  और  वाइन  का  सब्स्टीट्युट  दुध  और  चाय  हो

 सकता  या  प्राहिबिशन  के  द्वारा  वह  जो  चार  करोड़  रुपये  की  बचत  क्या  वह  उससेਂ  उन

 लोगों  के  लिए  घी  और  ड्राई  फ्रूट्स  की  भी  व्यवस्था  करेंगे  ।

 क्या  मंत्री  महोदय  को  मालूम  है  कि  बहुत  से  जवानों  से  अफसरों  के  घरों  में  एज  डोमेस्टिक

 सरब  काम  कराया  जाता  है  ?  उसको  बन्द  करने  के  लिए  वह  क्या  कायंवाही  कर  रहे  हैं  ?

 प्रो०  दोर  सिंह  :  हाई  आल्टीट्यूड  पर  हमारे  जो  जवान  रहते  उनको  झ्राज-कल  दो  ata

 या  60  मिलीलिटर  रम  महीने  में  25  दी  जाती  है  ।  जब  सारे  में  प्राहिबिशन  तो

 वहां  पर  भी  प्राहरिबिशन  होगी  ।  तब  रम  देने  की  बात  नहीं  उसका
 सब्स्टी  ट्यूट  दिया

 जायेगा  ।  उसमें  ड्राई  दूध  वगरह  और  भी  चीजें  हैं  ।  इस  पर  स्टडी  चल  रही

 है  कि  हाई  आल्टीट्युड  पर  उन  लोगों  को  लोकली  पैदा  होने  वाली  या  दूसरी  चीजें  दी  जो

 उनके  लिए  आकर्षक  हों  |

 माननीय  सदस्य  ने  जवानों  से  घरों  में  काम  लेने  की  बात  कही  है  अगर  वह  इस  बारे  में

 कोई  डेफिनट  शिकायत  तो  हम  एनक्वायरी  करायेंगे  ।  यह  नहीं  होना  चाहिए  |  हम  इसको

 डिसकरेज  करते  हैं  |

 श्री  एम०  अरूणाचलम  :  अध्यक्ष  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  पूछना  चाहता हूं  कि

 शान्ति  अवधि  के  दौरान  क्रमिक  बदली  कार्यक्रम  के  कोई  विवाहित  जवान  अपने  10  ag

 के  सेवाकाल  अपने  परिवार  के  साथ  कितनी  अवधि  तक  शान्ति  क्षेत्र  में  रह  सकता  है  ?

 प्रो०  शेर  faz  :  जेसा  कि
 मैं  पहले  ही  बता  चुका  अन्य  tat  को  दिया  गया

 प्राधिकार  विभिन्‍न  वर्गों  पर  निर्भर  करतेਂ  14  प्रतिशत  से  लेकर  334  प्रतिशत  तक  रहता

 परन्तु  अब  हम  उस  प्रतिशत  को  हर  व्यक्ति  के  लिए  समान  रूप  से  14  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  27

 प्रतिशत  करने  पर  विचार  कर  रहे  हैं  अब  मैं  यहां  खड़-खड़  लो  यह  गणना  कर  नहीं  सकता  कि

 10  वर्षों  में  किसी  को  शान्ति  क्षेत्र  में  कितने  वर्षों  तक  रहने  की  अनुमति  मिलती  परन्तु  उसका
 प्रतिशत  यही  है  ।

 श्री  चन्द्रशेखर  सिंह  :  मंत्री  महोदय  ने
 अपने

 जवाब  में  कहा  है  कि  18,000  फीट  की  ऊंचाई
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 पर  जो  सेनिक  रहते  उन्हें  इस  समय  जो  रम  और  वाइन  प्रोवाइड  की  जाती  उसके  Watdy-

 ट्यूट  तलाश  किए  जा  रहे  हैं  ।  उन्होंने  काफी  और  ड्राई  फ़्ट्स  का  सब्स्टीट्सूट्स  के  रूप  में  उल्लेख

 किया  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता हूं
 कि  पौष्टिक  तत्वों  का  जो  परसेंटेज  रम  और  वाइन  में  जिनके

 जरिये  वे  कड़ाके  की  सर्दी  बर्दाश्त  करते  हैं  और  लड़ाई  लड़ते  कया  ड्राई  फ्रट्स  और  काफी  में  वही

 परसेन्टेज  है  या  उससे  कम  अगर  कम  तो  उसकी  पुतति  HA  की  जाधेगी  ।  भारत  सरकार  की

 नीति  शराब  बन्दी  की  लेकिन  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इससे  लड़ाई  में  उनकी  एफिशेंसी  पर

 क्या  असर  पड़ेगा  ।  क्या  मंत्री  महोदय  के  तौर  पर  उन्हें  गन्ने  का  रस  देने  पर  विचार

 करेंगे  |

 Sto  झर  सिह  :  अभी  भी  कुछ  लोग  ऐसे  जो  रम  नहीं  पीते  हैं  ।  यह  नहीं  हैं  कि  सब  रम

 पीते  कुछ  लोग  उसके  बगर  भी  काम  चलाते हैं
 ।  इस  वारे  में  अध्ययन  चल  रहा  है  कि  उन्हें  ड्राई

 फ्रूट्स  या  लोकली  पदा  होने  वाली  दूसरी  चीजे  दी  जिससे  ज्यादा  गर्मी  आ  सके  |

 फीचर  फिल्‍मों  के  लिए  aq’  सर्टिफिकेट  जारी

 करने  का  प्रस्ताव

 1117,  डा०  वसन्त  कुमार  पंडित  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  HAT

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  फीचर  फिल्मों  के  लिए  सर्टिफिकेट  जारी  करने

 सम्बन्धी  प्रस्ताव  के  बारे  में  विचार  कर  रही  है  ;  और

 यदि  तो  *ग्क्यू  सर्टिफिकेट  जारी  करने  के  लिए  अच्छी  किस्म  की  फिल्मों  का

 चयन  करने  के  लिए  क्या  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  और  निदेश  दिये  गये  हैं  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :  और  (@)  :  केन्द्रीय  फिल्म

 सेंसर  बोर्ड  उत्कृष्ट  की  अच्छी  focal  को  पुरस्कार  देने  की  सम्भावना  पर  विचार  कर  रहा

 है  ।  मामले  में  अन्तिम  facie  अभी  नहीं  लिया  गया  हैं  ।

 डॉ०  वसन्त  कुमार  पंडित  हाल  ही  राष्ट्रभर  में  उन  ला  fseny’  या

 आफिस  fred’ के  प्रति  गहरी  चिन्ता  प्रकट  की  जो  इस  देश  में  तैयार  हो  रही  हैं  और  उन्हें

 यातो  या  प्रमाण-पत्र  मिलता है  ।  सेन्सर  बोर्डे  या
 तो  ‘TU J  अथवा  प्रमाण-पत्र  प्रदान

 करके  ऋणात्मक  कार्यवाही  करता है  ।  इस  सम्बन्ध  में  बहुत  भ्रान्ति  रही  है  और  जैसा  कि  Ma’

 fact  के  मामले  में  हुआ  है  यह  पता  ही  नहीं  चलता  किस  आधार  पर  या  प्रमाण-पत्र

 दिया  गया  ।  अब  चू  फिल्‍मों  को  व्यू  प्रमाण-पत्र  प्रदान  करने  का  एक  प्रस्ताव  सरकार  के

 विचाराधीन  यह  एक  ठोस  कांयेंव ई  होगी  ।  इसलिए  मैं  मंत्री  महोदय  निरदिचित  रूप  में

 यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  कौन  से  नियम  अपनाए  जायेंगे  ।  वर्तमान  नियम  तो  फिल्मों
 .

 में  कामवासना  और  अह्सा  की  स्वीकृति  देत ेहैं  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  उन्हीं

 नियमों  का  पालन  करेगी  अथवा  इसके  लिए  कुछ  नये  नियम  बनाएगी  ।  जब  एक  बार  सरकार  किसी

 fer  को  श्रेष्ठ  होने  का  प्रमाण-पत्र  प्रदान  कर  देती है
 तो  उसे  केवल  राष्ट्रीय  पुरस्कार  ही  नहीं

 मिलने  अपितु  उसे  मनोरंजन-कर  से  छूट  का  लाभ  भी  राज्य  सरकारों  की  ओर  से  मिलना

 चाहिये  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  तो  प्रश्न  भी  हैं  तथा  सुझाव  भी  है  ।

 डा०  वसन्त  कुमार  पंडित  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  फिल्मों  को  ग्क्यु  प्रमाण-पत्र

 प्रदान  करने  के  लिये  नियम  तैयार  करते  समय  इन  बातों  पर  भी  विचार  किया  जायेगा  |

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  जेसा  कि  मैं  पहले  ही  व्यक्त  कर  चुका  यह  प्रस्ताव

 धीन  है  ।  प्रस्ताव  स्वयं  ats  की  ओर  से  आया  है  ।  दिसम्बर  मास  में  मद्रास  में  हुई  अपनी  बैठक  में

 प्रथम  तो  ate  ने  भी  ठीक  माननीय  सदस्य  के  अनुसार  ही  सोचा  था  अर्थात  सेन्सर  बोड़ें  का  कायें

 केवल  नकारात्मक  ही  नहीं  हो  ale  क्या  अच्छी  faery  के  निर्माण  में  वह  कोई  रचनात्मक  योगदान

 दे  सकता  है  उसके  पश्चात  उन्होंने  गत  मास  ही  मेरे  साथ  एक  बैठक  की  और  मेरे  विचाराध

 उन्होंने  एक  छोटी  सी  टिप्पणी  प्रस्तुत  जिस  पर  अब  हर  दृष्टिकोण  से  यहां  तक  कि  कानूनी

 दृष्टिकोण  से  भी  जांच-पड़ताल  चल  रही  है  ।  मुख्य  रूप  से  बोडं  का  कोय  ऋणात्मक  ही  है  ।  परन्तु

 यदि  इस  प्रकार  का  कोई  सुझाव  अच्छी  स्वस्थ  फिल्मों  के  निर्माण  अच्छा  मनोरंजन  प्रदान

 अच्छी  दिक्षा  देने  में  योगदान  दे  सकता  है  तो  सरकार  निश्चित  रूप  से  उस  पर  विचार  करेगी  ।

 श्री  वसन्त  कुमार  पंडित  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  सदन  को  यह

 सन  देगी  कि  वे  प्रस्ताव  पर  यथाशीघ्र  निणुंय  जिससे  उन  गलतफहमियों  को  दूर  किया  जा  सके

 जो  सेन्सर  बोड़ें  की  वत॑मान  नीति  में  विद्यमान  जिससे  कि  यथाशीघ्र  फिल्‍मी -दुनियां  वास्तविक

 रूप  में  अच्छी  फिल्में  तेयार  कर  सके  |

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाराी  :  हम  शीघ्र  ही  इस  पर  कोई  निरांय  मैंने  Geaqt  gs  के

 सदस्यों  को  सुभाव  दिया  है  कि  फिल्मों  की  कोटि  के  मामले--विशेष  कर  फिल्‍मी  दुनिया  में  एक

 विवाद  प्रारम्भ  किया  जाये  तथा  कुछेक  सकारात्मक  और  नकारात्मक  टिप्पणियां  हमारे  पास  उपलब्ध

 ही

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय :  मंत्री  महोदय  ने  अभी  प्रशन के  उत्तर  में  एक  बात  कही है  कि

 अच्छी  फिल्मों  को  पुरस्कार  देने  की  संभावना  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  लेकिन  यह  अन्तिम

 रूप  कब  तंक  ले  लेगा  इसका  उल्लेख  उन्होंने  नहीं  किया  है  ।  मैं  ag  जानना  चाहता  हूं  कि  यह

 बिचार  करना  कब  से  प्रारम्भ  किया  है  और  उनको  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  फिल्मों  में  जितने

 ऐक्टर  और  हीरो  काम  करते  हैं  वे  एक  एक  fer  में  काम  करने  का  पचास-पचास  लाख  रुपया

 लेते  हैं  ?  क्या  इस  पर  भी  कोई  प्रतिबन्ध  लगाने  का  उनका  विचार  है  ?  फिल्मों  में  सेक्स  भरा  हुआ

 न  हो  इसका  कठोरता  से  पालन  किया  जाय  और  तोड़-फोड़  मारपीट  जिससे  लोगों  को  ऐसा

 करने  के  लिए  प्रोत्साहन  मिलता  है  फिल्मों  में  न  इस  पर  सख्ती  से  अमल  किया  जाय  क्या  ऐसा

 आदेश  ag  देंगे  और  ऐसी  जो  भी  फिल्म  बने  जिसमें  इस  प्रकार  का  जरा  भी  हिस्सा  उन  फिल्मों

 को  dat  बोर्ड  स्वीकृति  न  दे  कया  ऐसा  स्पष्ट  आदेश  उनका  है  ?

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  प्रदन  क्वालिटी  फिल्म  के  बारे  में  है  और  पुछा  गया  है  कि  कब

 यह  विचार  शुरू  हुआ  है  ।  तो  माचं  के  महीने  में  सेंसर  बोर्ड  से  मेरी  बात-चीत  हुई  है  और  ः

 के  महीने  में  हो  उन्होंने  एक  नोट  मुझके  दिया  है  ।  उन्होंने  यह  भी  जिक़  किया  है  कि  हम  फिल्म  जगत

 के  बाकी  लोगों  से  इसके  बारे  में  बहस  करेंगे  और  फिर  जल्दी  होने  की  संभावना  है  |
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 चौधरी  बलबीर  सिंह  :  क्या  मन्त्री  जी  बतायेंगे  कि  उनके  आने  के  फिल्मों  में

 तीय  सभ्यता  भलक  नज़र  उसके  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?  अभी  तक  जो  फिल्में

 बन  रही  हैं  उनमें  मगरबी  सभ्यता  पूरी  तरह  से  हावी  सेक्स  इस  ढंग  से  दिखाया  जा

 रहा  है  कि  हमारे  बच्चों  का  जो  निर्माण  होना  चाहिए  वह  खत्म  होने  वाला  है  ।  भारतीय  सभ्यता

 के  मंत्री  जी  भी  प्रतीक  हैं  इसलिए  फ़िल्मों  में  भारती  य  सभ्यता  की  भलक  नजर  आए  उसके  लिए

 क्या  ठोस  कदम  उठाये  जायेंगे  ?

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  सरकार  फीचर  फिल्म  नहीं  बनाती  शाट

 फिल्में  बनाती  हैं  और  माननीय  सदस्य  ने  जो  सवाल  पुछा  है  उस  दृष्टिकोण  को  सामने  वह

 बनाई  जाती  हैं  ।  क्वालिटी  रेटिंग  का  जो  प्रपोजल  है  वहू  भी  शायद  इस  दृष्टिकोण  से  अच्छी  फिल्में

 बनाने  में  सहायक  होगा  ।

 ferqtart  kg  लिमिटेड  उदयपुर  का
 फास्फो  रिक  ara  संयंत्र

 *  1118,  श्री  एस०  एस०  सोमानी  वया  और  खान  मंत्री  :  निम्नलिखित  की

 कारी  दर्शाने  वाला  विवरण  सभा-पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  हिन्दुस्तान  जिंक  लिमिटेड  के  फास्फोरिक  अम्ल  संयंत्र  ने  काय  करना  शुरू  कर

 दिया है  ।

 यदि  तो  इसकी  अधिष्ठापित  क्षमता  क्या  है  भौर  इसमें  इस  समय  फास्फोरिक

 अम्ल  का  देनिक  और  प्रति  माहू  उत्पादन  कितना  है  +

 इस  समय  फास्फोरिक  अम्ल  का  उत्पादन  करने  के  लिये  सल्फ्यूरिक  अम्ल  की  कितनी

 मात्रा  की  भावश्यकता  हैं  और  हिन्दुस्तान  far  लिमिटेड  द्वारा  सत्फ्यूरिक  अम्ल  की  कुल  कितनी

 मात्रा  प्रतिदिन  उत्पादित  की  जा  रही  are

 फास्फोरिक  अम्ल  के  विपणन  के  लिये  हिन्दुस्तान  जिंक  लिमिटेड  द्वारा  क्या  मानदंड

 निर्धारित  किये  गये  हैं  और  इसके  लिए  निर्धारित  किया  गया  मूल्य  क्या  है  ?

 इस्पात  भौर  खान  मंत्री  बीजू  :  और  :  एक  विवरण

 सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 हिन्दुस्तान  जिंक  लि०  के  देवारी  के  स्थित  फ.स्फोरिक  अम्ल  संयंत्र

 को  1979  के  अन्तिम  सप्ताह  से  परीक्षण  के  तौर  पर  चलाया  जा  रहा  है  ।

 फास्फोरिक  अम्ल  संयंत्र  की  वार्षिक  स्थापित  क्षमता  100%,  फास्फोरिक  पेंट

 आक्साइड  की  दर  से  26000  टन  है  ।  परिचालन  के  प्रथम  वर्ष  संयंत्र  द्वारा  प्रतिदिन  औसतन

 52  टन  उत्पादन  होगा  तथा  साल  में  300  कायें  दिवसों  के  आधार  पर  प्रतिमाह  1300

 टन  उत्पादन  होगा  ।

 141  टन  सल्फ्यूरिक  अम्ल  की  दैनिक  आवश्यकता  होगी  ताकि  फास्फोरिक  अम्ल  का

 उत्पादन  चलता  रहे  ।  देवारी  के  सल्फ्यूरिक  अम्ल  संयंत्र  की  वतंमान  सल्फ्यूरिक  अम्ल  उत्पादन

 क्षमता  लगभग  180  टन  दैनिक  है  जिसमें  अगले  3-4  महीनों  में  ल  60  टन  दैनिक  की
 दर  से  और  वृद्धि  होने  को  भाशा  है  ।
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 (a)  हिन्दुस्तान  fata  लि ०  ने  इंडियन  फारमंस  फर्टीलाइजस  कारपोरेडान  लि०

 के  साथ  एक  दस  वर्षीय  बिक्री  समझौता  किया  है  ।  इस  aad  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 निम्नलिखित  बातें  —

 मात्रा  —fargeata  fore  लि०  ठेके  के  पहले  ag  को  छोड़कर  100%  फास्फोरिक

 पेंट  आक्साइड  युक्त  20000  टन  (420%)  के  बराबर  फास्फोरिक  अम्ल  सप्लाई  करेगा  ठेके

 के  प्रथम  वर्ष  at  अवधि  में  कम्पनी  100%,  फास्फोरिक
 पेंट  आक्साइड  युक्त  17000  टन

 (--20%)  मात्रा  सप्लाई  करेगी  |

 fazq—  फास्फोरिक  अम्ल  में  न्यूनतम  45%  फास्फोरिक  पेंट  आक्साइड  की  गारंटी

 होगी  |

 मूल्य--टठैके  के  प्रथम  5  वर्षों  में  देवारी  fara  स्पेल्टर  से  ट्रक  प्त  निशुल्क/रेल

 पयन्त  निशुल्क  100%  फास्फोरेस  पेंट  आक्साइड  का  बिक्री  मूल्य  2,700  रु०  प्रति  टन

 जिसमें  उत्पादन  बिकी  कर  तथा  अन्य  शुल्क  सम्मिलित  नहीं
 हैं

 यह  निम्नतम  या  न्यूनतम

 मुल्य  भी  होगा  ।  परन्तु  यह  मुल्य  प्रथम  पांच  वर्षों  के  आयातित  मात्रा  के  मुल्यों  के  अनुसार

 घित  किया  जा  सकेगा  ।  इस  समय  न्युनतम  मुल्य  कुल  मिलाकर  शुल्कों  व  भाड़ा  सहित  आयातित

 मूल्य  के  बराबर  है  ।  ठेके  में  इफको  के  कांडला  कारखाने  में  आयातित  फास्फारिस  फास्फोरिक  अम्ल

 की  उतारी  गई  मात्रा  की  लागत  भौर  100%  फास्फोरस  पेंट  भाक्साइड  के  2700  रु०  प्रति  टन

 बिक्री  मूल्य  के  बीच  समानता  रखने  का  भी  प्रावधान  है  ।  ठेके  की  Sag  की  शेष  अवधि  के  लिए

 बिक्री  मुल्य  का  निर्धारण  प्रथम  पांच  वर्षों
 की

 अवधि  की  समाप्ति  से  6  माह  पुत्र  परस्पर  सहमति

 से  किया  जाएगा  |

 gals Vara  जिंक  स्पेल्टर  से  सड़क/रेल  द्वारा  अम्ल  उठाने  का  प्रबन्ध  इफको  को

 करना  होगा  ।

 श्री  एस०  एस०  सोमानी  :.  अध्यक्ष  फास्फोरिक  अम्ल  संयंत्र  का  मामला  कई  बार

 इस  सदन  में  उठाया  गया  है  ।  मैं  सबसे  पहले  पार्ट  के  बारे  में  जानना  चाहता  हूं  कि  फास्फोरिक

 एसिड  प्लान्ट  जिसे  आपने  1979  में  चालू  होना  बताया  उसकी  मशीनरी  कब  खरीदी

 कब  तक  प्लान्ट  पुरा  हो  जाना  चाहिए  था  और  इसमें  देरी  कयों  हुई
 ?

 श्री  बीजू  पटनायक  :  9-4-75  को  26000  मीट्री  टन  प्रति  वर्ष  की  क्षमता  वाले

 रिक  अम्ल  संयंत्र  की  स्थापना  के  काम  के  लिए  मेसर्स  क्रेब्स  एण्ड  साई  प्राइवेट  लिमिटेड

 के  साथ  जो  कि  एक  ठैकेदार  के  साथ  एक  करार  किया  जिसके  अनुसार  संयंत्र

 का  कार्य  9-8-77  तक  पुरा  हो  जाना  चाहिये  था  ।  यह  आशा  थी  कि  इसमें  1977  में

 ही  उत्पादन  आरम्भ  हो  जायेगा  परन्तु  उसमें  निम्नलिखित  कारणों  से  विलम्ब  हु

 (1)  स्वदेशी  सम्भरण  कर्त्ताओं  द्वारा  अपेक्षित  उपकरणों  की  आपूर्ति  में

 (2)  टैंकों  और  पाइपों  जैसे  अत्यावश्यक  उपस्कर  पर  रबड़  चढ़ाने  के  काम  ठेकेदारों

 के  कामों  पर  हड़ताल  होने  के  बिलम्ब  हो

 (3)  श्रमिकों  की  ‘dad’  एन  जी  इ  एफ  ‘emg  आदि  जैसे  विभिन्‍न  स्वदेशी

 सम्भरण  संगठनों  में  श्रमिकों  गड़बड़ी  तथा  हड़ताल  |
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 25  वैद्याख  1901  मौखिक  उत्तर

 नि

 ऐसी  बात  नहीं  है  कि  यह  विलम्ब  केवल  इसी  संयंत्र  में  हुआ  अपितु  देश  के

 सभी  संयंत्रों  में  हुआ  चाहे  वे  निजी  क्षेत्र  के  थे  या  सरकारी  क्षेत्र  के  ।  मैं  तो  केवल  इतना  ही  कह

 सकता  हूं  कि  प्रबन्धकों  ने  इस  विलम्ब  को  कम  करने  में  काफी  अच्छा  काम  किया  है  और  इस  ag

 उन्होंने  परीक्षण  के  तौर  पर  उत्पादन  भी  आरम्भ  कर  दिया  है  ।

 श्री  सोमानी  :  माननीय  अध्यक्ष  कभी-कभी  फैक्टरियों  में  जब  कोई

 बड़  होती है  आम  वक्तव्य  ag  दिया  जाता  है  कि  श्रमिकों  की  गड़बड़  हो  गई  मैं  मन्त्री  महोदय  के

 इस  वक्तव्य  को  चुनौती  देता  हूं  ।  वहां  पर  अभी  तक  कोई  गड़बड़  नहीं  हुई  है  ।  मन्त्री  महोदय  का

 यह  बक्‍तब्य  भूठा  वक्तव्य  है  ।

 1978  में  नियम  377  के  जरिये  वहां  के  स्थानीय  सदस्य  श्री  भानु

 कुमार  जी  शास्त्री  ने  यह  set  उठाया  था  और  यह  कहा  था  कि  वहां  पर  सलफ्यूरिक  एसिड

 तैयार  होता  हैं  उसको  वहां  के  चार  व्यापारियों  को  बिना  ओपन-टेण्डर  लिये  461  रुपये  टन  के

 हिसाब  से  बेच  दिया  गया  ।  इसमें  लाखों  रुपयों  का  घोटाला  हुआ है
 ।  यह  पिछले  अगस्त  की  बात

 है  और  अब  फिर  अगस्त  आ  रहा  अभी  तक  इस  मामले  में  कोई  जांच  नहीं  कराई  गई  है  ।  ये

 व्यापारी  एसिड  में  डील  नहीं  करते  चावल  के  व्यापारी  फिर  भी  उनको  एसिड  बेचा  गया

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इसकी  जांच  न  कराने  का  क्या  कारण  है  ।  क्या  मंत्री  महोदय  इस  पर

 yar  डालेंगे  ?

 श्री  बीजू  पटनायक  :  महोदय  उन्होंने  दो  प्रदन  उठाये  हैं  उनका  कहना  है  कि  हिन्दुस्तान

 जिन्क  लिमिटेड  में  कोई  sar  नहीं  दिया  गया  और  इसलिये  मस्त्री  द्वारा  दिया  गया  सुझाव

 झूठा  है  ।  मैं  तो  सदस्य  महोदय  को  केवल  यही  बता  सकता हें  कि  दायद  उन्हें  देश  में  श्रमिक  स्थिति

 का  कोई  ज्ञान  नहीं  है  ।  जो  कुछ  मैंने  कहा  वह  था  कि  सम्मरणकर्त्ताओं  द्वारा  विलम्ब  किया  गया

 क्योंकि  उनके  यहां  श्रमिकों  की  गड़बड़  थी  और  इसलिए  उपस्कर  हिन्दुस्तान  जिन्क  तक  नहीं

 पहुंचाया  जा  सका  ।  दूसरी  बात  उन्होंने  यह  कही  है  कि  चावल  कें  व्यापारियों  ने  भी  कुछ  टांग

 were  थी
 ।

 मैंने  इस  प्रदन  का  उत्तर  पहले  भी  किसी  अवसर  पर  दिया  परन्तु  मैं  उसे  एक  बार

 फिर  दोहराता  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  ग्राहकों  के  लिए  सलफ्यूरिक  एसिड  के  चालू  मूल्य  इस

 प्रकार  हैं  :--

 गा
 सहायक  उद्योग--दीघंकालीन  अनुबन्ध  400/aqa  प्रति  मीटरी  टन

 के  सुत्रानुसार

 राजस्थान  के  एस  एस  आई  एकक  775/%o  मी०  Zo

 सरकारी  उपकमों/सरकारी  क्षेत्र

 की  सहकारिताओं  द्वारा  प्र०  मी०  टण०

 वास्तविक  प्रयोगकर्त्ता  जिन्होंने

 हाल  के  विज्ञापन  के  लिये

 मुल्य  सूचित  किए  801/%  प्र०  मी०  ट०

 उपयुक्त  की  श्राव्यकताओं  की

 आपूर्ति  करने  के  बाद  सामान्य

 fama  850/8o  प्र०  मी ०
 zo
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 मौखिक  उत्तर  15  मई  1979

 चावल  व्यापारियों  द्वारा  इस  उत्पाद  को  बेच  देने  की  बात  सही  नहीं  है  ।

 श्री  भानु  कुमार  शास्त्री  :  अध्यक्ष  मैं  मन्त्री  महोदय  के  वक्तव्य  से  पुर्णतः  सहमत

 मैंने  इस  सम्बन्ध  में  सबसे  पहले  प्रधानमन्त्री  महोदय  को  लिखा  था  ।  आपने  अपने  उत्तर  में

 कहा  हैं  कि  यह  सलफ्यूरिक  एसिड  जो  एन्सीलियटी  इण्डस्ट्रीज  है--उनको  बेचा  जाता  है  ।  मैं  इस

 कथन  को  चुनौती  देता  हूं  मेरे  पास  सूची  6  1978  को  आपने  एक  प्रदन  के  उत्तर  में

 कहां

 caged  से  बाहर  भेजते  समय  के  461  रुपये  प्रति  मीट्रिक  टन  की  दर  से  उदयपुर  के  इस

 उत्पादन  के  गर-जमाकर्त्ता  खरीददारों  से  सीमित  निविदाएं  मंगाने  के  यह  अधिकतम  मूल्य  दिया

 गया  था  ।
 ही

 अध्यक्ष  मेरे  पास  यह  केमिकल-पत्र  हैं  जो  बम्बई  से  निकलता  है--इसमें  फरवरी

 अंक  में  पृष्ठ  71  पर  लिखा  हैं

 सलफ्युरिक  एसिड  के  लिए  1200  रुपये  प्रति  मी०  zo  का  मूल्य  दिया  गया  है  जबकि

 भगोलियम  के  लिए  950  रुपये  से  लेकर  1000  रुपये  तक  दिए  गये  ग

 मेरा  कहना  यह  हैं  कि  जब  सलफ्यूरिक  एसिड  बाजार  में  1200  रु०  प्रति  टन  पर  बिक

 रहा  था  तो  आपके  इस  उपक्रम  ने  461  प्रतिटन  पर  चार  व्यापारियों  को  जिनका  इस  एसिड

 के  व्यापार  से  कोई  लेना-देना  नहीं  था  भौर  एक  मास  में  1300  टन  बेचा  गया  ।  मेरे  प्रधान-मन्त्री

 को  लिखने  और  नियम  377  में  इस  प्रश्न  को  यहाँ  पर  उठाने  के  बाद  भी  मन्त्री  जी  कहते हैं  कि

 ag  बात  गलत  इसमें  कोई  घोटाला  नहीं  है--यह  बड़ी  ARAL TH  बात  है  ।  1300  टन  मान

 को  700  रुपये  टन  दाम  पर  बेचने  से  कितना  नुकसान  हुआ  है  आप  स्वयं  देख  सकते  इस

 प्रकार  चार  महीनों  में  60  लाख  रुपये  से  ज्यादा  का  नुकसान  हुआ  |  आपके  उत्तर  को  सुनकर  ऐसा

 मालूम  होता  है  कि  आपको  वहां  की  स्थिति  का  कोई  ज्ञान  नहीं  आप  इसकी  जानकारी  करें

 और  इस  विषय  में  जाँच  करवाने  के  लिए  कोई  संसदीय  समिति  हो  या  आपका  कोई  दूसरा  स्रोत  हो

 तो  आप  उसकी  जांच  करवा  जेसे  भी  आप  चाहें  मैं  यह  कह  सकता  हूं  कि  यह  गलत  तरीके

 से  बेचा  गया हैं  ।

 श्री  बीजे  पटनायक  :  कुछ  समय  पहले  माननीय  सदस्य  ने  यह  मामला  377  के  अधीन  भी

 उठाया  था  ।  मैंने  उसकी  जांच  करने  के  लिये  विशेषरूप  से  एक  संयुक्त-सचिव  को  भेजा  था  ।  और

 जो  रिपो  a  मिली  है  उसके  अनुसार  घोटाले  के  आरोप  सही  नहीं हैं
 ।

 श्री  भानु  कुमार  दास्त्री  मुझसे  तो  qa  तो  मिलते  और  जानकारी  प्राप्त

 करते  |

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :  जिस  आफिसर  ने  रिपोर्ट  दी  है  वह  बेईमान  है  और  खरीदा

 गया  है  |

 श्री  बीजू  पटनायक  :  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  नाम  की  एक  संसदीय  समिति  है

 और  ag  ada हर  बात  की  जांच  कर  सकती  है  ।  मैं  ता  |  यदि  सरकारी  उपक्रमों

 दै  और  जांच  करती हैं
 तो सम्बन्धी  समिति  इसके  बारे

 में  मांग  करती  इसके  बारे  में  पूछती  च्च्
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 25  dara
 1901  मौखिक  उत्तर

 माननीय  सदस्य  को  सन्तुष्ट  हो  जाना  जो  कुछ  भी  वे  सरकार  जाँच  के  लिए  हर

 प्रकार  सहायता  देगी  ।

 marae  औषधों  के  उत्पादन  के  लिए  फार्मास्यूटिकल  यूनिटों  का  सांविधिक  दायित्व

 *1120  :  श्री  विश्वनाथन

 श्री  वेणगोपाल  :  क्या  रसायन  और  उवंरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  हैं  कि  फार्मास्यूटिकल  एककों  पर  यह  सांविधिक  दायित्व  नहीं  है  कि

 वे  अपने  उत्पादन  के  30  प्रतिशत  भाग  में  आवश्यक  औषधों  का  उत्पादन  और

 यदि  at,  तो  उक्त  दायित्व  न  लागू  करने  तथा  उसका  भनुपालन  न  करने  के  क्या

 कारण  हैं  ।

 रसायन  भर  उवंरक  मंत्री  श्री  हेमवन्ती  नन्दन  बहुगुणा  :  हां  ।

 नई  औषध  नीति  पर  29  ह. माच  1978  को  सभा  पटल  पर  रखे  गये  विवरण-पत्र  के

 पैराग्राफ  59  में  यह  व्यवस्था  है  कि  प्रत्येक  ड्रग्स  और  ॥  के
 BI  लेशनों  के  कम

 से  कम  20%  कुल  विक्रय  को  उत्तरोत्तर  सुनिश्चित  करेगी  |  परन्तु  इसके  लिए  उद्योग  एवं

 अधिनियम  1951  की  सम्बद्ध  धाराओं  में  संशोधन  करने  की  आवश्यकता  होगी  क्यों कि

 इसमें  विभिन्‍न  कम्पनियों  के  मौजुदा  भौद्योगिक  लाइससों  में  अतिरिक्त  शर्तें  का  लगाना  शामिल  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  उद्योग  मंत्रालय  से  पहले  ही  परामर्श  किया  गया  है  ।  मामले  पर  आगे  और  कार्यवाही

 उद्योग  एवं  अधिनियम  1951  में  आवद्यक  संशोधन  कपि  जाने  के  पश्चात्‌

 ही  की  जा  सकती हैं
 ।

 श्री  fasaataa  :  मंत्री  महोदय  के  उत्तर  को  देखकर  मुझे  वास्तव  में  आघात

 पहुंचा  है  ।  वरिष्ठतम  एवं  अनुभवी  महोदय  ने  अधिनियम  में  संशोधन  नहीं  किया  है  सामाजिक

 रूप  से  एक  नई  आौषध  नीति  नितान्त  आवश्यक  है  जो  लोक  हित  के  लिए  अपेक्षित  सरकार  की

 नीति  के  अनुसार  इसके  विभिन्‍न  वर्ग  ad  | है है ह  तो  आवश्यक  भौषधियों  के  अधीन  आता

 तथा  हाथी  समिति  ने  कीमती  दवाईयों  के  बारे  में  जिक्र  किया  है  ।  और  वर्ग  ह है|  की  दवाइयां  गरीवों

 की  पहुंच  &  बाहर  at  111  के  अन्तगंत  कौन-कौन  सी  आवश्यक  दवाईयां  हैं  ?  इसमें  कहा  गया

 है  कि  मियादी  बुखार  और  टेटेनस  जेसी  आम  बीमामियों  के  उपचार  में  जो

 कुछ  एक  औषधियां  प्रयोग  में  लाई  जाती  उन्हें  श्र
 णी  111  में  रखा  गया है

 ।”  वे  इन  औषधियों

 को  उसमें  सम्मिलित  करने  की  अनुमति  कयों  दे  रहे  हैं  ?  यद्यपि  हाथी-समिति  के  प्रतिवेदन  में  इसका

 जिक्रे  नहीं  आया  या  वहू  इसके  विरुद्ध  रही  फिर
 भी  इन्हें  वगं  ह है|  में  नहीं  रखा  जाना

 चाहिए  था
 ।

 सरकार  ने  उन्हें  वर्ग  | है है ह  में  डाल  दिया  है  ।  कया  मंत्री  महोदय  इन  बातों  का  उत्तर

 देंग े?

 श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  प्रदन  तो  मुख्य  हूप  से  aa  1  और  ad  | है ह  को  ओषधियों  के

 निर्माण  से  सम्बद्ध  है  ।  औषधियों  के  वर्गीकरण  के  आधार  को  ओऔषध-नीति  में  पुर्णतया  स्पष्ट  किया

 गया  है  ।  उस  विषय  में  मुझे  और  अधिक  बोलने  की  भावदयकता  नहीं  है  ।
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 मौखिक  उत्तर  15  मई

 श्री  विश्वनाथन  :  मंत्री  महोदय  ने  बताया  f  ना  े दि ह  ond  a  11  at  र  ह है ह  की  दवाइयों  के

 10  ofscsr  ott
 लिए  की  प्राथ॑ना  उत्पादन  के  JV  प्रतिशत  के  लए  als  न्होंने  प्रशन  का  उत्तर  ठीक  प्रकार  से  नहीं

 दिया  है

 उन्होंने  कहा  1978  को  नई  भौषध-नीति  के  बारे  में  सभा  पटल  पर  रखे

 गए  विवरण  के  पैरा  59  में  कहा  गया  है  कि  विकासात्मक  रूप  में  यह  निश्चित  किया  जायेगा  कि

 किसी  निजी  औषध  निर्माता  कम्पनी  का  20  प्रतिशत  उत्पादन  वर्ग  1  और  | है ह  की  औषधियों  का  ही

 कुछ  भी  हो  इसके  लिए  1951  के  आई  एण्ड  अधिनियम  के  संगत  उपबन्धों  में

 संद्योधन  करने  की  आवश्यकता  पड़  क्योंकि  इसके  लिए  विभिन्‍न  कम्पनियों  के  वर्तमान  औद्योगिक

 लाइसेंसों  में  एक  अतिरिक्त  शर्तें  जोड़नी  पड़गी  ब

 मन्त्रालय  ने  1  और  11  at  के  केवल  20%  के  लिए  अनुरोध  किया  ।  उनमें  संदोधन  की

 आवशद््यकता  है  ।  वे  चाहते  हैं  कि  कम  से  कम  20%  औषध  का  निर्माण  हो  ।  परन्तु  भी  111  की

 औषधियों  के  बारे  में  कया  स्थिति  है  ?  मन्त्री  महोदय  ने  वर्ग  111  के  लिए  ही  अनुरोध  क्यों  नहीं

 किया  जैसा  कि  उन्होंने  वर्गे  1  और  11  के  लिए  किया  ।  वर्ग  है है|  में  जनसाधारण  के  लिए  भावइ्यक

 औषधियां  आती  हैं  |

 श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  यह  समभ-बुककर  किया  गया  क्योंकि  वर्ग  1  और  | है ह  की

 औषधियां  पूर्णतया  आवश्यक  और  जीवनदायी  औषधियां हैं  ।  वे  उस  प्रौद्योगिकी  ढंग  की  हैं  जिनका

 मुल्य  तत्व  वास्तव  में  बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।  इसलिए  हमने  जीवनदायी  भौषधियों  की  इस  विशेष

 किस्म  को  समाविष्ट  कर  लिया  इसका  एक  कारण  यह  भी  है  कि  और

 स्तान  ऐण्टीबाय टेक्स  लिमिंटेड--ये  दो  सरकारी  क्षेत्र  के  ऐसे  एकमात्र  उपक्रम  हैं  जो  वर्ग  1  और  | है ह

 की  औषधियों  के  कुल  उत्पादन  को  91%  का  उत्पादन  करते  हैं  और  एच  oVovdo  वर्ग  और  ह है |

 का  86%  का  उत्पादन  करता  है  ।  कुछ  विदेशी  कम्पनियां  भी  हैं  जो  वर्ग  1  और  है|  के  अन्तर्गत

 आने  वाली  औषधियों  के  2  का  उत्पादन  करती  वर्ग  और  11  की  औषधियों  को  जीवन  दायी

 होने  के  कारण  वहां  रखा  गया  है  और  ag  aa  निर्धारित  की  गई  है  कि  वे  20%  उत्पादन  करेंगे
 और  उस  20%  उत्पादन  को  औषध-मुल्य  आदि  के  अन्तर्गत  रखा  जायेगा  |  परन्तु  हम  उन  पर  जोर

 नहीं  डाल  सकते  क्योंकि  जो  उन्हें  दिया  गया  &  उसमें  इस  प्रकार  के  वर्गीकरण  की  बात

 नहीं  की  गयी  है  ।  भारतीय  भौषध  विनियम  अधिनियम  में  संशोधन  करने  की  आवश्यकता  है  उद्योग
 मन्त्री  का  कहना है

 वे  अधिनियम  को  समग्र  रूप  से  संशोधित  कर  रहे  हैं  और  इसलिए  वे  इसमें  थोड़ा

 थोड़ा  करके  संशोधन  नहीं  कर  सकते  ।  वे  इस  कार्य  में  लगे  हुए  हैं  ।

 श्री  सी०  एन०  विश्वनाथन  :  मन्त्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  वर्ग  1  ate  11  इसके  अधीन

 नहीं  आता  |  मैंने  मन्त्री  महोदय  को  ag  बात  स्पष्ट  कर  दी  कि  बर्ग  111.0  इस  आवश्यक poe

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 आपका  काम  तो  पूछने  भर  का  व्याख्या  करने  का  नहीं  है  ।

 श्री  ato  एन०  विश्वनाथन  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  वर्ग  है है |  और  IV  की  औषधियों  को

 ही  तैयार  करने  पर  अधिक  ध्यान  देकर  राष्ट्रीय  कम्पनियां  और  उनकी  सहायक  कम्पनियां  भारी
 लाभ  कमा  रही  हैं  ?  ALG  ही  <7  विया  aren  ar  में  1:  ही  ह ऐसी  ही  बात है

 तो  उनसे  @  माग  करने  नन  कठिनाईयां  हैं  कि  वे
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 अपनी  उत्पादन  aay  का  कम  से  कम  30%  वग  1  और  | है ह  की  आवद्यक  औषधियों  का  उत्पादन

 करने  में  लगायें  जिससे  कि  सरकारी  क्षेत्र  का  बोकफ  कुछ  कम  हो  जाए  ?  क्या  अधिनियम  में  कोई

 औपचारिक  संशोधन  करने  की  प्रतीक्षा  किये  बहु-राष्ट्रीय  कम्पनियों  के  साथ  वर्ग  Il  और

 IV  की  दवाईयों  का  उत्पादन  किसी  प्रकार  का  ay way  करने  की  कोई  सम्भावना  नहीं  है  ?

 श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  बहु-राष्ट्रीय  कम्पनियां  तो  व्यावसायिक हैं  वे  भद्र  तथा

 ईमानदारी  को  क्या  जानें  ।  मैं  उनके  लिये  ऐसे  शब्द  का  प्रयोग  नहीं  कर  सकता  ।  ऐसा  कोई  gear

 ही  नहीं  उठता  ।  वे  तो
 व्यवसाय

 करते  सज्जनता  की  कोई  बात  नहीं  है  ।

 जहां  तक  दूसरे  प्रत  का  सम्बन्ध
 है

 मैं  यह  नहीं  कह  रहा  हूं  कि  व्यवसायी  सज्जन  नहीं  होते  |  परन्तु  मेरा  मुद्दा  तो  ag  है  कि

 व्यवसायी  तो  alae  रूप  में  व्यवसायी  होते  हैं  और  इस  बारे  में  उन्हें  सजैजन  बनाने  की

 कता  नहीं  कुछ  भी  हो  उन्हें  तो  व्यवसाय  से  मतलब  होता  है  ।  सज्जन  या  असज्जन  होने  की  तो

 कोई  बात  ही  नहीं  है  ।  जहां  तक  दूसरे  पहलू  का  सम्बन्ध  उसका  ध्यान  तो  घोषित

 faaeay-ATeaT  रखता  है  कि  वे  कितना  भारी  लाभ  कमा  रहे  हैं  ।

 इन  विदेशी  औषध  dare  करने  वाली  बहु-राष्ट्रीय  कम्पनियों  द्वारा  लाभ  कमाये  जाने  के

 पहलू  पर  जांच  करने  के  हमने  एक  समिति  का  भी  गठन  किया  है  और  मुझ  किसी  भी  दिन

 रिपोर्ट  मिलने  की  आशा  है  ।  जहां  कहीं  भी  आवश्यक  होगा  हम  कुछ  उपाय  अवश्य  करेंगे  ।

 श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :  मैं  मन्त्री  महोदय  से  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  एक  बहु-राष्ट्रीय

 व्यवसायी  और  एक  सज्जन  पुरुष  में  कया  भेद है
 ?

 श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  एक  सज्जन  पुरुष  तो  कभी-कभी  मित्र  के  area  हानि  भी

 उठाने  को  तत्पर  हो  जाता  जबकि  कोई  व्यवसायी  ऐसा  नहीं  करेगा  ।

 wal  पंचबर्षोय  योजना  प्रवधि  में  मध्य  Wea दा

 में  ग्रामीण
 विद्य  तीकरण

 क  1122  श्री  छविराम  अगल  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  !

 क्या  मध्य  प्रदेश  के  50  प्रतिशत  गांवों  का  छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में

 करण  करने  का  विचार है  ;

 क्या  छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  मध्य  प्रदेश  में  ग्रामीण  विद्युतीकरण  कायंक्रम

 के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  पर्याप्त  धनराशि  उपलब्ध  करने  हेतु  UST  सरकार

 ने  अनुरोध  किया  है  ;

 क्या  राज्य  सरकार  द्वारा  मांगी  गई  समूची  राशि  आवंटित  कर  दी  गई  है  ait  यदि

 नहीं  उसमें  कितनी  कटौती  की  गई  है  ;

 राज्य  में  ग्रामीण  विद्युतीकरण  पर  इस  कटौती  के  क्या  प्रभाव  पड़ेंगे  ;  atx

 क्या  मध्य  प्रदेश  में  50  प्रतिशत  गांवों  के  विद्य/तीकरण  के  उद्देश्य  की  प्राप्ति  के  लिए

 भर  पधिक  धन  राशियां  आवंटित  करना  सम्भव  होगा  ?
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 ऊर्जा  मन्त्री  पी०  :  से  :  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  मध्य  प्रदेश  के  50%  गांवों  को  विद्यततीकृत  करने  जसा

 कोई  विशेष  विशिष्ट  लक्ष्य  नहीं  है  ।  राज्य  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  अतिरिक्त  प्रस्तावों
 से

 लगभग  48%  गांव  विद्यू,ती कृत  किये  जाने  की  सम्भावना है  |

 से  :  ग्राम  विद्युतीकरण  कार्यक्रम  के  लिये  वित्तीय  व्यवस्था  तीन  स्रोतों  से  की

 जाती  नामदा  ग्राम  विद्यतीकरण  निगम  से  न्यूनतम  आवश्यकता
 कार्यक्रम  जिसके

 लिए  धन  राशि  भी  ग्राम  विद्यतीकरण  निगम  के  जरिए  उपलब्ध  कराई  जाती  राज्य

 कारों  द्वारा  अपने  सामान्य  विकास  कार्यक्रमों  से  ।  अतिरिक्त  कृषि  पुररवित्त  तथा  विकास

 वाशिज्यिक  बैंकों  आदि  वित्तीय  संस्थाओं  से  उपलब्ध  कराई  जाती  हैं  ।

 मध्य  प्रदेश  के  70,883  गांवों  में  से  16,350  गांव  (23%)  1978  तक

 कृत  किए  गए  थे  ।  छठी  योजना  1978-83  के  दौरान  17,470  गांवों  को  विद्युतीकृत  करने  और

 2,56,000  पम्पसेटों  का  ऊर्जन  करने  के  लिए  राज्य  ने  योजनाएं  तैयार  की  थीं  तथा  इस  लक्ष्य  को

 प्राप्त  करने  के  लिए  उन्होंने  ग्राम  विद्युतीकरण  के  लिए  निम्न  प्रकार  से  221.3  करोड़  रुपये  के

 के  परिव्यय  का  प्रस्ताव  किया  है

 करोड़  रुपयों  में

 (1)  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  सामान्य  कार्यक्रम  53,30

 (2)  न्युनतम  आवश्यकता  कायेक्रम  45.32

 का  सामान्य  विकास  कायंक्र (3)

 57.00 लिफ्ट  सिचाई  स्की
 में

 ग्राम  विद्युतीकरण  cla
 में  65.18

 221.30

 राज्य  से  प्राप्त  प्रस्तावों  पर  योजना  आयोग  विचार  किया  जा  रहा  है  तथा  इन  पर

 अभी  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 श्री  छवि  राम  अगल  :  जो  विवरण  रखा  गया है  उसमें  कहा  गया  है  कि  छठी  योजना  में
 मध्य  प्रदेश  के  पचास  प्रतिश्त  गांवों  को  विद्युतीकृत  करने  जैसा  कोई  विशेष  विशिष्ट  लक्ष्य  नहीं

 मैं  TA MAT  हूं  कि  सरकार  द्वारा  यह  जो  जवाब  दिया  गया  है  गलत  जानकारी  के  अधार  पर
 दिया  गया  है  ।  मध्य  प्रदेश  बहुत  ही  पिछड़ा  हुआ  राज्य  है  ।  पिछड़े  राज्यों  और  क्षेत्रों  के  बारे  में
 सरकार  की  नीति  यह  है  कि  हम  उन  क्षेत्रों  का  विद्युतीकरण  करेंगे  मैं  समभकता  हूं  कि  इस  तरह
 का  उत्तर  देकर  आप  मध्य  प्रदेश  के  हितों  की  रक्षा  नहीं  कर  रहे  मन्त्री  महोदय  इसकी  ओर
 ध्यान  नहीं  दे  रहे  हैं  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इसके  बारे  में  सरकार  का  क्या  कहना  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  50  प्रतिशत  का  नहीं  अपितु  48  और  शेष  प्रतिशत  का  हें  ।

 शी  छविराम  अगंल
 :

 मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  48  प्रतिशत  गांवों  के
 विद्युतीकरण  किए

 जाने  की  सम्भावना  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं
 कि  52  प्रतिशत  गांवों  का  विद्युतीकरण  कब  तक
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 धाए  एएए

 आप  कर  देंगे  |  मध्य  प्रदेश  की  सरकार  ने  लगभग  221.30  करोड़  ग्रामीण  विद्यतीकरण  के  लिए

 मांगा  है  ।  क्या  आप  उसकी  तत्काल  स्वीकृति  प्रदान  करेंगे  ?  योजना  भायोग  के  पास  मध्य  प्रदेश

 सरकार  ने  अपने  प्रस्ताव  भेज  दिये  हैं  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कब  तक  उन  प्रस्तावों  को

 कृति  प्रदान  कर  दी  जाएगी
 ?

 श्री  रामचन्द्रन  :  प्रथम  प्रदत  उस  समयावधि  से  सम्बद्ध है  जब  तक  मध्य  प्रदेश  के  सभी

 गांवों  में  बिजली  पहुंच  जाएगी  ।  कछ  समय  पहले  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  जो  योजना  तैयार  की  थी

 उसके  अनुसार  यदि  पर्याप्त  साधन  उपलब्ध  रहे  तो  वष  1994-95  तक  सभी  गांवों  में  बिजली

 पहुंच  जाने  की  आशा  है  ।

 प्रदन  का  दसरा  लाभ  यह  है  कि  क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  ग्रामीण  विद्युतीकरण  के

 लिए  मांगी  गई  सारी  की  सारी  धनराशि  की  स्वीकृति  योजना  आयोग  दे  योजना  अयोग  ने

 लक्ष्यों  में  किसी  प्रकार  की  कमी  किये  बिना  पर्याप्त  धन  इस  काम  के  लिए  दिया  मध्य  प्रदेश

 सरकार  से  अनेक  योजनाएं  आई  हैं  ।  ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम  उन  पर  विचार  करेगा  और

 निश्चित  रूप  से  उत  योजनाओं  को  स्वीकृति  प्रदान  कर  देगा  ।

 श्री  दचि  राम  अगल  :  आप  कह  रहे  हैं  कि  वर्ष  1994-95  तक  विद्य/तीकरण  कर  दिया

 जाएगा  |  यह  जवाब  बड़ा  ही  हास्यास्पद  है  ।  लगता है  कि  मध्य  प्रदेश  के  हितों  की  ओर  सरकार  का

 ध्यान  नहीं  है  ।  मध्य  प्रदेश  की  तरफ  मन्त्री  महोदय  का  facHa  भी  सम्मान  नहीं  है  ।  मध्य  प्रदेश

 हरिजन  आदिवासी  बहुल  एरिया  है  ।  जनता  सरकार  के  घोषणापत्र  में  भी  कहा  गया  है  कि  हम

 हरिजन  और  आदिवासी  क्षेत्रों  में  प्राथमिकता  के  आधार  पर  बिजली  की  सुविधाएं  उपलब्ध

 करायेंगे  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  आप  अपनी  नीति  में  संशोधन  करके  हरिजन  आदिवासी

 इलाकों  में  शत-प्रतिशत  खच  स्वयं
 वहन

 कर  ग्रामीण  विद्य ध्  तीकरण  योजना  को  हाथ  में  लेकर  इस

 योजना  को  अविलम्ब  पूरा  करेंगे  जैसा  कि  घोषणापत्र
 में  कहा  गया  है  कि  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने

 जो  221.30  करोड़  रुपये  के  प्रस्ताव  भेजे  हैं  उनको  अविलम्ब  स्वीकृत  करेंगे  ।

 श्री  रामचन्द्रन  :  जेसा  कि  मैंने  पहले  ही  बताया  है  यह  तो  राज्य  सरकार  ही  का  काम

 हैं  कि  वह  विद्यतीकरण  al  अनेक  योजनायें  तयार  करके  भेजे  ।  ग्रामीण  विद्य  तीकरण  निगम  तो

 एक  वित्त  पोषक  अभिकरण  है  ।  यह  कोई  समस्त  विद्य  तीकरण  के  काय  के  लिए  वित्त  पोषण  करने

 वाला  अभिकरण  नहीं  हैं  ।  गांवों  में  बिजली  पहुंचाने  के  लिए  राज्य  सरकार  को  चाहिए  कि  वह

 पर्याप्त  साधन  जुटाए  ।  ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम  तो  राज्य  सरकारों  की  सहायता  करने  के  लिए

 है  और  राज्य  बिजली  बोर्ड  का  काम  है  गांवों  में  बिजली  पहुंचाना  |

 पिछड़े  और  आदिवासी  क्षेत्रों  तथा  हरिजन  बस्तियों  के  लिए  निश्चित  रूप  से  कछ  ऐसी

 योजनाएं  हैं  जिनके  अन्तगंत  इन  क्षेत्रों  को  भी  सम्मिलित  किया  जा  सकता  बत  कि  राज्य  सर

 कार  कछ  प्रस्ताव  लेकर  आगे  आये  और  ग्रामीण  faaaracy  निगम  निद्चित  रूप  से  सदव

 राज्य  की  ग्रामों  में  बिजली  पहुँचाने  को  सहायता  करेगा  ।

 क  क  के  क  के  क श्री  छवि  राम  अल  :
 मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  आया  है  ।  मैंने  पूछा  था

 अध्यक्ष  महोदय  :  उनका  कहना  है  कि  प्रस्ताव  आवश्यक  रूप  में  राज्य  सरकार  की  ओर  से

 आना  चाहिए
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 श्री  राजगोपाल  नायडू  :  महोदय  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  मध्य

 प्रदेश  में  बिजली  की  लाईनों  को  मजबूत  बनाने  के  लिये  कुछ  रुपया  मंजुर  किया  है  ।

 मेरा  प्रशन  यह  है  कि  कया  ग्रामीण  विद्य,तीकरण  योजना  के  अधीन  मध्य  प्रदेश  में  लाईनों  को  मजबूत

 बनाने  के  लिए  कछ  धन  दिया  गया  हैं  ।

 श्री  रामचन्द्रन  :  विभिन्‍न  प्रकार  की  योजनाएं  हैं  ।  कछ  योजनाएं  तो  मध्य  प्रदेश

 fag q-TTeHT  को  ही  सशक्त  बनाने  के  लिये  बनाई  गई  हैं  और  यदि  राज्य  सरकार  इन  योजनाओं

 का  प्रस्ताव  भेजती  है  तो  यह  निश्चित  है  कि  ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम  उसके  लिए  भी  घन

 जुटायेगा  |

 श्री  लाल  प्रसाद  :  मन्त्री  जी  ने  है  कि  मध्य-प्रदेश  की  विद्य  तीकरण  की  योजना

 1994-95  तक  पूरी  कर  ली  जायेगी  जबकि  जनता  ने  जनता  सरकार  को  1982  तक  के  लिये  ही

 सत्ता  दी  क्या  यह  सरकार  1994-95  तक  रहेगी
 ?

 मुझे  तो  शंका  इसलिए  यह  भपना  TISe}-

 करण  दें  और  बड़े  ्य, पमाने  पर  काम  करें  ।  और  दूसरी  सरकार  योजना  को  बदल  जनता  को

 गलतफहमी  में  क्यों  रखा  जा  रहा  है
 ?

 श्री  रामचन्द्रन
 :  महोदय  जसा  कि  मैं  पहले  ही  कह  चुका  योजना  तैयार  करने  और

 स्वीकृति  के  लिए  भेजने  का  काम  राज्य  सरकार  का  है  तथा  ग्रामीण  विद्य,/तीकरण  निगम  सदैव  उनकी

 सहायता  करेगा  जब  तक  योजनाएं  तैयार  नहीं  करली
 पॉजनाओं

 को  हमारी

 स्वीकृति  प्रदान  करने  का  प्रशन  ही  कहां  उठता है  ?

 fcrq  कोल  फील्ड्स  लिमिटेड  aie सेन्टल  कोल  Bless  लिमिटेड  के

 खान  मुहानों  पर  ऊचे ग्र्ड़ कि  के  कोयले  का  भारी  भण्डार

 1123.  श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :  वया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  gteq  कोलफील्ड्स  तथा  सेन्ट्रल  कोल  फील्ड्स  की
 बहुत-सी

 खानों  के  मुहानों  पर  ऊचे  ग्रेड  के  कोयले  का  भारी  भंडार  जमा  हो  गया  है  in  इस  कोयले  में
 भाग  लग  जाने  का  खतरा  पैदा  हो  गया

 इस्टन  कोल  फील्ड्स  और  dea  कोल  फील्ड्स  की  खानों  के  मुहानों  पर  1  अप्रैल

 979  को  ऊंचे  ग्र  ड  के  कोयले  का  कितना  भंडार  था  और  वर्तमान  स्थिति  क्या

 आग  लगने  के  भय  से  बचने  के  लिए  इस  कोयले  को  शीघ्र  उठाने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाये  गये  हैं  और  माल  डिब्बों  की  सप्लाई  की  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये  रेल  मंत्रालय  के

 साथ  हुई  बातचीत  के  क्या  परिमाण  ate

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  कोल  फील्ड्स  के  कछ  स्थानों  पर  कोयले  की  कमी  के  कारण

 माल  डिब्बे  रोके  गये  हैं  और  यदि  तो  माल  डिब्बों  के  उचित  उपयोग  के  area
 खानों  के  मुहानों  पर  जिनकी  अत्यधिक  मांग  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनेइवर  :  जी  हाँ

 बढ़िया  ग्रेड  के  कोयले  कोयले  के  मामले  में  TS  एच  एच  ate  sae
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 ऊपर  तथा  अकोक  कर  कोयले  के  मामले  में  ग्र  और  उससे  ऊपर  स्टाक  1.4.1979  को

 ईस्टनें  कोलफील्ड्स  लि  में  तथा  सेन्ट्रल  कोल  फील्ड्स  लि०  में  2.29  मि०  टन  तथा  3.50

 मि०  टन  रहा  |  उसके  बाद  से  इन  स्टाकों  में  कुछ  कमी  हुई  है  ।

 मंत्रिमण्डल  स्तर  के  मंत्रियों  की  एक  उच्चस्तरीय  बठक  दिनांक  17

 1979  को  हुई  थी  जिसमें  कोग्रले  की  लदान  से  सम्बद्ध  जोनल  कोयला  कोयला

 विभाग  और  चविद्यत ्  विभाग  तथा  रेलवे  बोड़ें  के  प्रतिनिधि  थे  ।  विभिन्न  कोयला  क्षेत्रों  में  कोयले

 की  लदान  में  सुधार  की  संभावनाओं  की  जांच  की  गई  थी  और  सप्लाई  तथा  लदान  में  सुधार  के

 लिए  आवश्यक  कदम  निद्चित  किए  गए  थे  ।  प्रमुख  कोयला  क्षेत्रों  में  100  से  200  बैगनों  की

 प्रतिदिन  अधिक  लदान  करने  की  योजना  बनाई  गई  थी  ।  उपभोक्ताओं  की  न्युनतम  जरूरतों

 को  पूरा  करने  के  कुल  मिलाकर  लदान  में  700  aaa  प्रतिदिन  की  वृद्धि  की  जा  सके  ।

 संचालन  रेलवे  कलकत्ता  तथा  उनके  प्रभागीय  स्तर  के

 कोयले  का  लदान  करने  वाली  कम्पनियों  और  कोल  इंडिया  लि०  द्वारा  दैनिक  समन्वय  भी  रखा

 जा  रहा  है  ।

 रेलवे  द्वारा  कोयले  के  प्रेषण  में  रह  गई  कमी  को  प्रतिशत  पूरा  करने  के  लिए  सड़क

 द्वारा  कोयला  ले  जाने  की  अनुमति  दी  जाती  है  ।

 और  कुछ  सीमा  तक  वगन  रोके  रहने  की  घटनाएं  होती  हैं  इस  प्रकार  बैगनों

 का  रोका  जाना  ज्यादातर  ऐसे  कारणों  से  होता  है  जिन  पर  कोलियरियों  का  aa  नहीं  होता  ।

 बैंगन  रोके  रखने  की  घटनाएं  कम  से  कम  हों  इस  दृष्टि  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  प्रयास

 किए  जा  रहे  हैं  कि  वैगनों  को  लदान  स्थल  पर  लगाने  और  हटाने  का  काम  कोलियरियों  के  साथ

 दैनिक  परामर्श  करके  किया  जाए  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  निरन्तर  यह  अनुरोध  करता  आ  रहा  हूं  कि  लम्बे  वक्तव्य  सभा  पटल
 पर  रखे  जायें  ।  मुझे  आशा है  कि  आप  इस  बात  पर  ध्यान  देंगे  ।

 श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  मिलियन  का  शब्द  इस्तेमाल  किया

 हैं  ।  क्या  मिलियन  का  कोई  हिन्दी  शब्द  नहीं  होता है
 ?  यह  मेरा  पहला  सवाल  है  प्रइन  यह  है

 कि  इतना  कोयला  जमा  हो  गया  इस  कोयले  में  गर्मी  से  आग  लगने  का  अंदेशा  हैਂ  उसको  रोकने

 के  लिये  क्या  इंतजाम  किया  जा  रहा  है  ?

 श्री  जनेइबर  far  खान  पर  कोयला  ज्यादा  जमा  हो  गया  है  ।  कुछ  कोयला  ऐसा  होता

 हैं  जो
 जल्दी  आग  पकड़  लेता  उसमें  ऐसे  तत्व  होते  हैं  खास  तौर  से  जिसमें  मौयस्चर  wiz

 ज्यादा  होता  उसमें  आग  लगने  का  डर  ज्यादा  होता  है  ।  कुछ  कोयला  काफी  दिन  बाद  आग

 पकड़ता  है  ।  जिसमें  an.  पकड़ने  का  खतरा  उसकी  निगरानी  रखी जा  रही  वहां  पर  प  पनी
 की  विशेष  व्यवस्था  की  गई  है  भौर  मिट्टी  खोदने  वाली  मशीन  से  कोयले  को  इसलिये  हटाया
 जाता  है

 कि
 आग  लगने  पर  बुक  या  खत्म  हो  जाये  ।  इसके  अलावा  alae  को  फैला  दिया

 जाता  क्योंकि  डर  वहीं  होता  है  जहां  कि  कोयला  ऊंचा  हो  जाता  इसलिए  बराबर  सतह  पर
 फला  दिया  जाता  है  तो  वह  खतरा  भी  समाप्त  हो  जाता  है  ।
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 Taal  के  लिखित  उत्तर

 ऋण  लाइसेंसों  के  झ्राधार  पर  विदेशी
 द  दर alist  काय  किया  जाना

 #1116  :  श्री  सरतकार  :

 श्री  जाफर  हारोफ  :

 क्या  रसायन  और  शल उबरक  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  ऋण  लाइसेंस  के  आधार  पर  fatal  औषधि
 AIS  ल  फर्मों  की  एक  और

 ag  के  लिए  कार्य  करते  रहने  की  अनुमति  और  उन्हें  नए  लाइसेंस  देने  के  लिए  सरकार  ने  निर्णय

 किया  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  के  दृष्टिकोण  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या

 कारण  हैं  ।

 रसायन  और  उबरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  नई  औषध  नी

 में  इस  संबंध  में  रखे  गये  प्रावधानों  के  अनुसार  सरकार  ने  राज्य  भौषध  नियंत्रकों  को  सलाह  दी  है  कि

 भविष्य  में  औषधों  के  क्षेत्र  में  विदेशी  औषध  कम्पनियों  को  ऋण  लाइसेंस  नहीं  दिये  जाने  चाहिए  ।

 जहां  तक  विदेशी  कम्पनियों  को  दिये  गये  वतंमान  ऋण  लाइसेंसों  का  संबंध  राज्य  औषध

 त्रकों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  उनका  नवीकरण  किया  जा  सकता  है  लेकिन  उनको  वर्तमान

 सेंसों  में  शामिल  उत्पादों  तक  ही  सीमित  किया  जाना  ऐसे  नवीकरण  पर  यह  भी  ad

 होगी  कि  ऋण  लाइसेंस  दाता  के  पास  उन  उत्पादों  के  लिये  एक  वेध  औद्योगिक  लाइसेंस  हो  ।

 किसी  भी  विदेशी  कम्पनी  को  अन्य  किसी  कम्पनी  द्वारा  प्राप्त  ऋण  लाइसेंस  के  अन्तगंत  किसी

 उत्पादन  का  निर्माण  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जायेगी  ।

 इस  मामले  में  सरकार  की  नीति  से  संबंधित  ब्यौरे  प्रदन  के  भाग  के  उत्तर  में  दर्शाये

 गये  इस  नीति  को  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  बनाया  गया  कि  एक  ओर  विदेशी  aloe

 कम्पनियां  भविष्य  में  औषधों  के  क्षेत्र  में  ara  करने  के  लिये  नये  ऋण  लाइसेंस  प्राप्त  न  कर  सकें

 और  दूसरी  ओर  उनके  वर्तमान  ऋण  लाइसेंस  कार्यकलापों  को  बनाये  रखा  जा  सके  बद्ात  कि  वे

 उपरोक्त  भाग  में  बताई  गई  शर्तों  को  पूरा  करते  हों  ताकि  दवाइयों  की  कमी  भी  न  हो  और

 ऐसे  वर्तमान  कार्यकलापों  पर  रहने  वाले  लघु  उद्योग  एकक  काम  से  वंचित  भी  न  रहें  ।

 सोडा-ऐडा  शौर  ABAAlA  की  कमी

 *  1119  श्री  wagia  कया  रसायन  और  sate  मंत्री  यह  बताने  की

 HIT  करेंगे  कि  —

 कया  सोडा-ऐदा  और  नेफथालीन  की  भारी  कमी  है  जिसके  कारण  रसायन  उद्योग  पर

 प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  रहा  और

 यदि  तो  रसायन  उद्योग  के  लिए  अपेक्षित  महत्वपूर्ण  कच्चे  माल  का  सुरक्षित
 भंडार  बनाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कायंवाही  की  है  ।

 पेट्रोलियम  रसायन  और  Sale  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :
 हां  ।  इस

 समय  देश  में  सोडा  ऐश  और  नेफ्यालीन  की  कमी  है  |

 सरकार  ने  सोडा  ऐश  के  वितरण  के  बारे  में  मार्ग  दर्शन  निर्धारित  करते  हुए
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 ——

 ताओं  को  अनुदेश  जारी  किये  जितके  अनुसार  निर्माताओं  को  at  1979  के  दौरान  अपने  सभी

 yard  औद्योगिक  उपभोक्ताओं  को  कम  से  कम  उनकी  1977  की  खपत  के  बराबर  सोडा  ऐश

 की  सप्लाई  सुनिश्चित  करनी  है  ।  वास्तविक  उपभोक्ताओं  को  के  अन्तगंत  सोडा

 के  आयात  की  भी  अनुमति  दी  गई  है  ।  सरकार  नेफथालीन  का  आयात  कर  रही  हैं  ताकि  उसके

 स्वदेशी  उत्पादन  की  पूर्ति  की  जा  सके  ।  एल  के  अन्तगंत  नंफथालीन  के  आयात  की  भी

 अनुमति  दी  गई  है  ।

 विज्ञापनों  का  हिन्दी  में  मजमून  सप्लाई  करने  का  निणय

 *  1121  श्री  ada  fag  भदौरिया  :  कया  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  fe

 क्या  सरकार  ने  समूचे  देश  में  और  हिन्दी  भाषी  क्षेत्रों  में  विज्ञापनों  का  हिन्दी  मजमुन

 भेजने  का  निर्णय  किया  था  और  यदि  तो

 उपरोक्त  fata  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  क्या  व्यवस्था  की  गई

 क्या  काम  के  परिणाम  देखते  हुए  उपरोक्त  व्यवस्था  पर्याप्त  और

 यदि  जो  क्या  कमंचारियों  को  संख्या  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  (at  लाल  कृष्ण  :  हिन्दी  समाचार  पत्रों  को

 प्रेस  विज्ञापनों  का  हिन्दी  संस्करण  देने  का  facta  30  1979  में  लिया  गया  था  ।

 तथा  :  विज्ञापन  भौर  दृश्य-प्रचार  fazaraa  में  इस  कार्य  के  लिये  बने

 हिन्दी  सेल  अनुवाद  के  ora  को  पूरी  तरह  निपटाने  पर  समथं  नहीं  हो  सका  क्योंकि  विज्ञापन  देने

 वाले  अधिकांश  विभाग  बार-बार  करने  पर  भी  हिन्दी  रूपान्तर  नहीं  देते  थे  ।  इन  दिक्कतों  के  होते

 हुए
 भी  नियम  के  अनुसार  यह  सुनिश्चित  किया  जाता  है  कि  सभी  सजावटी  तथा  संघ  लोक  सेवा

 भायोग  के  सभी  वर्गीकृत  सजावटी  विज्ञापन  हिन्दी  समाचार  पत्रों  को  हिन्दी  में  ही  रिलीज  किये

 जाएਂ  ।  यदि  विज्ञापन  देने  वाले  विभाग  नियमित  रूप  से  हिन्दी  रूपान्तर  दें  तो  नीति  की  query

 पूरी  करना  सम्भव  हो  सकेगा  ।

 पानीपत  श्रोर  भटिंडा  उवंरक  संयंत्रों  का  चालू  किया  जाना

 *1124  श्री  qAaZ  वशिष्ठ  :  कया  रसायन  और  उंरक  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  नेशनल  फर्टिलाइजसं  लिमिटेड  का  पानीपत  संयंत्र  पुरी  तरह  से  चालू  किया  गया
 यदि  तो  अमोनिया  और  नाइट्रोजन  के  बारे  में  इस  संयंत्र  की  पूरी  क्षमता  क्या

 भटिंडा  स्थित  एक  संयंत्र  सहित  ऐसे  अन्य  संयंत्रों  के  नाम  और  उनकी  क्षमता  व्या  है
 और  उनकी  वतंमान  प्रगति  क्या  हे  और  प्रत्येक  मामले  में  इन  संयंत्रों

 के  चालू  होने  की  सम्भावित

 तारीखें  कया  और

 इनके  पूरा  होने  पर  कितनी  अतिरिकत  मांग  पूरी  होने  की  सम्भावना  है  ।

 रसायन  और  उवंरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  पानीपत  खाद
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 कारखाने  ने  परीक्षण  आधार  पर  अमोनिया  ATT  युरिया  का  उत्पादन  आरम्भ  कर  feat  है  ।  इंधन

 तेल  पर  areata  पानीपत  कारखाने  की  क्षमता  900  टन  प्रति  दिन  अमोनिया  भौर  1550  टन

 प्रतिदिन  युरिया  की  है  जो  प्रतिवर्ष  १, 36  000  टन  नाइट्रोजन  के  बराबर  है  ।

 ईंधन  तेल  पर  आधारित  अन्य  खाद  कारखानों  के  ब्यौरे  निम्न  प्रकार  हैं

 प्लान्ट  क्षमता  वाणिज्यिक  उत्पादन  कौ

 faa  तारोख

 1.  नंगल  विस्तार  900  टन  1.11.1978 से  चालू  है

 अमोनिया

 1000  टन  प्रतिदिन

 यूरिया

 11.0  भर्टिडा  900  टन  प्रतिदिन  1.10.1979

 अमोनिया

 1550  टन  प्रतिदिन

 यूरिया

 11,  सिंदरी  TPT HT RUT रण
 900  टन  अमोनिया  1.7,1979

 1000  टन  युरिया

 iv.  हल्दिया  600  टन  अमोनिया  1.4.1980

 500  टन

 इसके  अलावा  प्रतिदिन  1280  टन  अथवा  प्रतिदिन  1660  टन

 का  प्रतिदिन  200  टन  सोडा  ऐश  और  प्रतिदिन  125  टन  Tarte

 का  उत्पादन  atlas  है  ।

 v.  बरोच  1350  टन  अमोनिया  1.4.1980

 1800  टन  युरिया

 Vi,  काकीनाडा  900  दन  अमोनिया  1981-82

 1500  टन  यूरिया

 इन  कारखानों  के  पुरा  होने  और  पण  निर्धारित  क्षमता  प्राप्त  करने  पर  प्रति  वर्ष

 भग  1.4  मिलियन  नाइट्रोजन  का  शुद्ध  अतिरिक्त  उत्पादन  होने  की  आशा  है  ।

 महाराष्ट्र  में  द्वारा  चांदमारीਂ

 के  श्रभ्यास  के  लिए  भूमि  प्राप्त  किया  जाना

 *  1125,  श्री  लहानू  सिड़वा  कोम  :  क्या  उपप्रधान  मंत्री  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  महाराष्ट्र  में  देवलाली  में  आर्टिलरी  द्वारा  चांदमारी  के  अभ्यास  के  लिए

 केन्द्र  स्थापित  करेगी  ;

 यदि  हां  तो  इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  भूमि  प्राप्त  की  जा  रही  है  और  इसके

 णाम  स्वरूप  कितने  गांव  खाली  कराये  जा  रहे  हैं  और  कितने  लोगों  को  हटाया  जा  रहा  है  ;  और

 यदि  तो  सरकार  उनको  बसाने  के  लिए  कया  कार्यवाही  कर  रही  है  ?
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 उपप्रधान  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्री  :  देवलाली  में  स्थाई  तौर  पर

 अधिग्रहीत  चांदमारी  क्षेत्र  पहले  से  ही  मौजूद  है  ।  इस  चांदमारी  क्षेत्र  को  बढ़ाने  के  लिए  अतिरिक्त

 ata  प्राप्त  की  जा  रही  है  ताकि  उसमें  दूरी  तक  मार  कर  सकने  वाले  आधुनिक  रों  का  अभ्यास

 किया  सके  ।

 अब  30922  एकड़  भूमि  और  अधिग्रहीत  की  जा  रही  इसके  परिणाम  स्वरूप

 18  गांवों  के  9104  व्यक्तियों  को  बसांना  होगा  ।

 अधिग्रहीत  की  जा  रही  भूमि  और  अन्य  परिसम्पत्तियों  के  लिए  सरकार  मुआवजा  देती

 है  विस्थापित  व्यक्तियों  को  इस  मुआवजे  में  बसाने  से  संबंधित  अगली  कारंवाई  पर  महाराष्ट्र  राज्य
 सरकार  द्वारा  अधिक  अच्छी  तरह  विचार  किया  जा  सकता  है  |

 पेनिसिलौन  att  स्ट  catarsara  के  उत्पादन  के
 लिए  Wtqgs  प्रौद्यो  गिकी

 *1126.  श्री  STHINt  :  क्या  रसायन  ake  size  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  हिन्दुस्तान  एन्टीबायोटिक्स  लिमिटेड  दो  महत्वंपू्ण॑  जीवन-रक्षक

 attafiray,  पेनिसिलीन  और  स्ट्रेप्टोमाइसीन  के  उत्पादन  में  भारत  एवं  fatal  में  उपलब्ध  अद्यतन

 प्रौद्योगिकी  का  उपयोग  नहीं  कर  रहा  है

 यदि  at,  तो  उसके  कया  कारण  और

 क्या  सरकार  का  विचार  तथ्यों  की  जांच  करने  एवं  उत्तरदायित्व  नियत  करने  के  लिए

 एक  समिति  का  गठन  करने  का  है  ।

 रसायन  are  उवंरक  मंत्री  (aft  हेमवती  नन्दन  :  कुछ  समय  पूर्व

 हिन्दुस्तान  एन्टीबायोटिक्स  लि०  अपने  आपको  इस  क्षेत्र  के  अद्यतन  विकास  से  अवगत  कर  रहे  थे

 और  इस  समय  उनके  पास  पैंसिलीन  और  स्ट्रप्टोमाइसीन  के  निर्माण  के  लिए  प्रौद्योगिकी
 लब्ध  है  जो  कि  अन्तराष्ट्रीय  स्तर  की  है  ।

 और  :  प्रइन  नहीं  उठता

 श्राकाशवाणी  के  दिमला  केन्द्र  में  कुछ  areal
 के  एनांउसरों के  लिए  पद

 ती  ह क  ने
 है

 1127.  श्री  गंगा  सिंह  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मं  ल  चहु  बता  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  आकाशवाणी  के  शिमला  केन्द्र  में  हिमाचल  प्रदेश  की

 लिखित  प्रमुख  बोलियों  के  कोई  एनाउंसर  नहीं  हैं  ;

 मन्ड्याली

 लाहुली

 पंगवाली

 यदि
 तो  यह  पद  कब  से  रिक्त  और

 कब
 तक

 भरे  जाने  की  सम्भावना  है  ?
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 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी )
 :  शुरू  क्मचा री

 निरीक्षण  एकक  द्वारा  निर्धारित  मानदंड  को  क्रियान्वित  करने  से  प्रत्येक  बोली  के  लिए

 Sant  के  पद  बनाए  गए  थे  ।  शिमला  मन्डयाली  और  पंगवाली

 बोलियों  के  लिए  उपयुक्त  व्यक्ति  प्राप्त  नहीं  कर  सका  ।  इन  पदों  को  इनकी  सृजन  की  तारीख

 22-8-1970  से  नहीं  भरा  गया  है  ।  लाहुल  बोली  के  लिए  जहां  एक  कम्पीयर  कायें  कर  रहा

 20-7-1972  से  उसके  त्यागपत्र  से  रिक्त  हुआ  था  अत  इस  समय  शिमला  में

 लाहुली  और  पंगवाली  बोलियों  के  कोई  नियमित  एनाउ सर  नहीं  हैं  ।

 वित्त  मंत्रालय  के  कार्य  अध्ययन  एकक  द्वारा  निर्दिष्ट  मानदंड  के  अनुसार  एक  आकाशवाणी

 केन्द्र  किसी  भाषा/बोली  में  प्रति  मास  कम  से  कम  15  घन्टे  के  कार्यक्रम  के  लिए  एक  एनाउ सर

 रख  सकता  है  ।  इन  मानदंडों  के  आकाशवाणी  का  शिमला  केन्द्र  मत्डयाली

 लाहुली  और  पंगवाली  बोलियों  के  लिए  नियमित  एनाउ सर
 रखने  का  पात्र  नहीं  है  ।  इन

 पदों  को  भरने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 तेल  का  उत्पादन

 *1128.  श्री  बेदब्रत  बरुआ  :  कया
 पेट्रोलियम

 तथा
 रसायन

 और  उबंरक  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  वर्ष  तेल  का  कुल  कितनी  मात्ना  में  उत्पादन  हुआ  ;

 आगामी  तीन  वर्षों  में  तेल  का  कितनी  मात्ना  में  उत्पादन  होने  की  संभावना  है  |

 क्या  बम्बई  हाई  में  तेल  के  निक्षेपों  का  कोई  प्राधिक्त  अनुमान  है  ;  और

 क्या  यह  सच  है  कि  विभिन्न  एजेंसियों  द्वारा  भिन्न-भिन्न  अनुमान  लगाये  गये  हैं  और

 यदि  तो  वहू  भिन्न-भिन्न  अनुमान  क्या  हैं  ?

 रसायन  और  sata  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  वर्ष  1978-

 79  के  दौरान  बम्बई  हाई  से  कुल  3,3105  fro  मी ०  टन  तेल  का  उत्पादन  हुआ  |

 विभिन्‍न  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  पिछले  वर्ष  बम्बई  हाई  के  अशोधित  तेल  के

 उत्पादन  के  कार्यक्रम  में  संशोधन  किया  गया  ।  आगामी  चार  वर्षों  के  दौरान  संशोधित  कार्यक्रम  में

 निम्नलिखित  रूप  में  उत्पादन  की  परिकल्पना  है  —

 ag  तेल  to  टन०

 1979-80  4.40

 1980-81  5.90

 1981-82  8.20

 1982-83  9.00
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 बम्बई  हाई  में  स्थानों
 तेल

 के  भण्डार  के  अनुमान  alo  एन०  जी०  सी ०  तथा  फ्रांस

 के  मैसर्स  alo  एफ०  पी०  द्वारा  लगाये  गये
 हैं

 ।  मैससे  डेगोलियर  एण्ड  मेकनाटन  ने  क्षेत्र  के  आंशिक

 भाग  का  अनुमान  लगाया है  ।

 इन  सभी  अनुमानों  पर  जो  कि  भिन्न-भिन्न  तेल  भण्डारों  की  संभावित  मात्रा  को

 निश्चित  करने  के  लिए  ato  एन०  जी०  सी०  की  भण्डार  अनुमान  समिति  द्वारा  विचार  किया  गया

 विभिन्न  एजेंसियों  द्वारा  निकाले  ae  आंकड़ों  को  बताना  जनहित  में  नहीं  होगा  ।  परन्तु  दिनांक

 1-1-1978  की  यथास्थिति  के  अनुसार  ओ०  एन०  जी०  सी०  के  अशोधित  तेल  के  शेष  प्राप्त  भण्डारों

 के  अस्थायी  अनुमान  312.53  मि०  मी०  टन  जिसमें  से  91.49  मि  ato  टन  तटवर्ती  क्षेत्र  में  और

 शेष  अपतटीय क्षेत्र  में  है  ।

 तीस्ता  नदी  के  पानी  का  बिजली  पदा

 करने  के  लिये  उपयोग  किया  जाना

 1129.  श्री  विजय  कुमार  एन०  पाटिल  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  तीस्ता  नदी  के  पानी  के  प्रवाह  का  प्रयोग  कर  पैदा  कर  की  जानेवाली

 बिजली  की  क्षमता  का  पता  लगाने  के  लिए  प्रारम्भिक  सर्वेक्षण  किया  है  ;

 यदि  तो  कुल  कितनी  मात्रा  में  बिजली  पैदा  की  जा  सकेगी  ,

 इसमें  से  कितनी  बिजली  का  प्रयोग  सिक्किम  में  किया  जायेगा  और  पश्चिम  बंगाल  को

 कितनी  बिजली  दी  जा  सकेगी  ;  और

 बंगला  देश  ने  इस  क्षमता  का  कितना  भाग  मांगा  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  :  और  भूतपू्व॑  केन्द्रीय  जल

 तथा  विद्यत  आयोग  द्वारा  छठे  दशक  में  किए  गए  जल-विद्य त्‌  सर्वेक्षण  के  तीस्ता

 बेसिन  को  जल-विद्यू/त्‌  क्षमता  का  मूल्यांकन  60%,  भार  अनुपात  पर  940  मेगावाट  किया  गया

 था
 ।  केन्द्रीय  faa  प्राधिकरण  ने  हाल  ही  में  देश  में  जल-विद्यूत्‌  शक्यता  के  पुनर्मूल्यांकन  का

 कार्य  हाथ  में  लिया  है  ।  इस  अध्ययन  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 उपयुक्त  शक्यता  के  विकसित  हो  जाने  के  पश्चात्‌  सिक्किम  तथा  पश्चिम  बंगाल  में

 इसका  इस्तेमाल  करने  का  अन्य  बातों  के  दोनों  राज्यों  की  faa  की  आवश्यकता

 तथा  विद्यत ५ च  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करेगा  ।

 इस  बारे में  कोई  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है
 ।

 नाइट्रोजनीय  उवरक  संयंत्रों  को  घाटा

 *1130.  श्री  एम०  ato  चन्द्रदोखर  मूर्ति |
 श्री  ए०  आर०  ARIATLTAN  |

 :  क्या  रसायन  और  gaze  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  में  नाइट्रोजनीय  उब रक  संयंत्रों  को  विभिन्न  समस्याओं  के  कारण  औसतन
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 प्रति  वर्ष  अपनी  क्षमता  का  35  प्रतिशत  घाटा  होता  है  ;

 यदि  तो  राष्ट्रीय  उत्पादकता  परिषद्‌  ने  इस  संबंध  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  है  ;

 यदि  तो  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  में  क्या  अन्य  बातें  कही  गई  हैं  |

 सरकार  उन  उर्वरक  संयंत्रों  को  बचाने  के  लिए  क्या  का्यंवाही  कर  रही  है  जिनको

 अपनी  क्षमता  का  35  प्रतिशत  घाटा  होता  और

 (3)  क्या  इस  मामले  में  कोई  विदेशी  सहायता  मांगी  जा  रही  है

 रसायन  और  sacs  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :
 (%) -3itz

 :

 कुछ  चुने  हुए  उवंरक  एककों  का  राष्ट्रीय  उत्पादकता  परिषद्‌  द्वारा  किये  गये  अध्ययन  के  अनुसार

 नाइट्रोजन  युक्त  उबेरक  प्लांटों  में  क्षमता  की  औसत  हानि  प्रति  वर्ष  35%,  बताई  गई

 राष्ट्रीय  उत्पादकता  परिषद्‌  के  अध्ययन  में  बिजली  की  कच्चे  माल  की

 अनुरक्षण  आदि  जैसे  पहलुओं  को  हानि  के  लिए  उत्तरदायी  ठहराया  गया  है  ।  अनुरक्षण  के  कारण

 हुई  हानि  को  20-25%  बताया  गया  है  और  अनुरक्षण  पहलुओं  तथा  वस्तुसुची  नियंत्रण  और  प्रबन्ध

 पर  मुख्य  रूप  से  जोर  दिया  गया  है  ।

 उवंरक  एककों  को  उत्पादन  बढ़ाने  में  हो  रही  से  सरकार  भली  भांति

 चित  है  ।  अनेक  प्लांटों  में
 नवी  कठिनाई  दूर  परिवर्तन  फीड  स्टाक  में  परिवतंन

 कंप्टिव  पावर  उत्पन्न  करने  की  सुविधा  आदि  जैसे  परिवध॑नात्मक gat  रात्मक  उपायों  का

 कार्यान्वयन पहले  ही  किया  गया  है

 सरकारी  क्षेत्र  के  खाद  कारखानों  में  यांत्रिक  गड़बड़ी/खराबी  का  विशेष  रूप  से  अध्ययन

 करने  के  लिए  एक  विशेष  समिति  भी  नियुक्त  की  गई  थी  ताकि  वह  इन  खराबियों  का  पता  लगा

 सके  और  अल्पकालीन  तथा  दीर्घकालीन  सुधारात्मक  उपायों  का  सुझाव  देते  हुए  जहां  आवश्यक

 प्लांटों  के  अनुरक्षण  कार्यक्रमों  के  उपयुक्त  परिवर्तन  के  भी  सुझाव  दे  ।  इस  समिति  के  निष्कर्षों  और

 सिफारिशों  को  भपेक्षित  कायंवाही  के  लिये  सरकारी  क्षेत्र  के  विभिन्‍न  उवंरक  एककों  को  भेजा

 गया है  ।

 योजना  और  परिवरधन/सुधारात्मक  कार्यक्रमों  के  निष्पादन  के  लिये  स्थायी  विदेशी

 सहयोग  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  तथापि  ऐसे  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  के  लिये  जहां  आवश्यक

 प्रवासी  विशेषज्ञों  की  सहायता  का  प्रयोग  किया  जायेगा  |

 कतिपय  फासु  लेशनों  के
 लिये  आई०  डी०  पी०  एल०  की

 लाइसंस  क्षमताएं

 1131.  श्री  आर०  के ०  अमीन  :  क्या  रसायन  और  wees  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 इडियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लिमिटेड  की
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 मिथाइल  ट्रीमेथोप्रिमसल्फेट  थोक्साजोल  तथा  क्लोरमफेनिकोल  पर  आधारित  विभिन्न  फामू

 शनों  की  लाइसेंस  क्षमताएँ  कितनी  हैं  और  वर्ष  1977-78  तथा  1978-79  के  दौरान  इन  मदों  का

 वितरण  वर्ष  1976-77  के  वितरण  से  अधिक  कैसे  हुआ  ;  और

 औषध  उद्योग के  भारतीय  क्षेत्र  के  एककों  के  साथ  मी  ऐसा  व्यवहार न  करने  के  क्या

 कारण हैं  ।

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :

 मेथाइल  ट्राइमेथो  प्रिम/सत्फामेथोक्साजोल  और  क्लोरमफेनीकल  पर  आधारित

 विभिन्न  फामूं  लेशनों  के  लिये  मैससे  आई०  डी०  पी०  एल०  को  लाइसेंससुदा  क्षमता  निम्न  प्रकार

 क्रम  संख्या  फामू  लेशन  का  नाम
 लाइसेंससुदा  क्षमता

 ऐम्पीसिलीन  कंपसूल्स  24  मिलियन  संख्या

 एरिधथोमाइसीन  गोलियां  24

 मेथाइल  डोपा  गोलियां  20

 ट्राइमेथो प्रिम/सल्फामेथोक्साजोल  6

 0.)
 ra

 कलो  रमफेनीकाल  =

 क्लोरमफेनी  काल  स्ट ी  प्टोमाइसीन

 कपसल्स  35

 वर्ष  1977-78  के  दौरान  डी०  जी०  टी ०  डी०  एककों  डी०  पी०  एल०  को

 उनकी  गत  दो  वर्षों  की  अधिकतम  खपत  अथवा  राज्य  aye  नियंत्रकों  द्वारा  सुझाई  गई  जो

 मी  कम  के  आधार  पर  सरणीबद्ध  बल्क  औषधों  की  सप्लाई  की  गई  थी  ।

 वर्ष  1978-79  के  दौरान  डी०  जी०  टी०  डी०  एकक  जिनके  औद्योगिक  लाइसेंसों  में  फामूਂ
 -

 लेशनों  की  क्षमता  निर्धारित  की  हुई  वे  अपने  लाइसेंससुदा  क्षमता  के  अनुसार  सरणीबद्ध  कच्चा

 माल  प्राप्त  करने  के  लिये  हकदार  थे  ।  ag  सम्भव  है  कि  लाइसेंससुदा  क्षमता  के  अनुसार  हकदारी

 के  आधार  पर  की  गई  सप्लाई  1976-77  के  दौरान  ऐसे  औषधों  की  सप्लाई  से  अधिक  हो  |

 कोट्रीमोक्सोल  के  मामले  को  जब  कि  मैसर्स  बुरोज  वैलकम  को  AORTA A TAIT

 के  कम  आवंटन  के  परिणामस्वरूप  ऐसे  फामूं  लेशनों  की  कमी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  ने

 आई०  डी०  पी०  एल०  को  5  टन  सल्फामेथोक्साजोल  और  1  टन  ट्राइमेथोप्रिम  का  तदथे  आवंटन

 करने  की  अनुमति  दी  1978-79  के  दौरान  आई०  डी०  पी०  Ueto  को  लाइसेंससुदा  क्षमता

 के  अनुसार  उनकी  हकदारी  के  आधार  पर  सरणीबद्ध  बल्क  औषधों  की  सप्लाई  की  गई  थी  ।

 जहां  कहीं  लाइसेंससुदा  क्षमता  के  अनुसार  हकदारी  के  आधार  पर  अधिक  आवंटन

 अपेक्षित  था  वहां  किसी  भी  डी०  जी०  eto  डी०  एकक  को  1976-77  की  सप्लाई  से  अधिक

 ag  बल्क  arent  के  अधिक  आबंटन  को  नामंजूर  नहीं  किया  गया  है
 ।
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 मध्य  प्रदेश  में  ट्रांसमिशन  लाइनों
 के  लिये

 एल्यूमिनियम  का  आयात

 ¥1132.  डा०  लक्ष्मीनारायण  पांड्य
 कया  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा श्री  गोविन्द  राम

 '

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश  ने  ग्रामीण  fae a  ग्रामीण

 करण  तथा  ट्रांसमिशन  लाइनें  बिछाने  के  कार्यक्रमों  को  पुरा  करने  हेतु  एल्यूमिनियम  का  आयात  करने

 का  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  उक्त  एल्यूमीनियम  का  आयात  कब  तक  प्राप्त  होने  की  आशा  और

 ऐसी  परियोजनाओं  के  लिए  एल्यूमीनियम  के  आयात  के  बारे  में  सरकार  की  नीति

 क्या

 इस्पात  और  खान  मंत्री  बीजू  :  जी  नहीं  ।

 सवाल  नहीं  उठता  ।

 एल्यूमिनियम  का  आयात  उसकी  मांग  और  देशी  उत्पादन  में  अन्तर  को  पुरा  करने  के

 लिए
 1977  से  किया  जा  रहा  वतंमान  स्थापित  क्षमता  321,170

 टन  वार्षिक है
 जिसका  यदि  पुरी  तरह  उपयोग  हो  जाए  तो  वह  चालू  ay  की  मांग  को  पुरा  करने  के  लिये  पर्याप्त

 होगी  ।  परन्तु  एल्यूमिनियम  प्रद्रावकों  पर  लगाई  गई  बिजली  कटौतियों  के  कारण  स्थापित  क्षमता

 का  पूर्ण  उपयोग  नहीं  हो  पा  रहा  है  और  इसलिए  देशी  उत्पादन  से  मांग  की  पूर्ति  नहीं  हो  सकती

 भारत  एल्यूमिनियम  कंपनी  की  100,000  टन  स्थापित  क्षमता  में  से  केवल  30%  क्षमता

 का  ही  उपयोग  हो  पा  रहा  है  क्योंकि  मध्य  प्रदेश  राज्य  विद्यूत  भ बोडं  आश्वासन  के  बावजूद  तथा

 मंत्रालय  द्वारा  बिजली  प्राप्ति  हेतु  किए  गए  निरन्तर  प्रयासों  के  बावजुद  पर्याप्त  बिजली  सप्लाई  नहीं

 कर  रहा  है  ।  यदि  अपेक्षित  मात्रा  में  पुरी  बिजली  मिल  जाए  तो  aaa  अकेले  ही  चालू  वर्ष  में  मांग

 की  पुर्ति  में  समूची  कमी  को  पुरा  करने  में  wag  है  ।

 वालकों  द्वारा  विदेशी  पूर्तिकर्त्ाओं  को  पहले  दिए  गए  आडंरों  पर  लगभग  12000  टन  धातु

 मार्ग  में  है  ।  चालू  वर्ष  में  75000  टन  एल्यूमिनियम  के  आयात  का  प्रस्ताव  है  ।  एल्यूमिनियम

 आवंटन  विशिष्ट  परियोजनाओं  के  लिए  नहीं  fear  जाता  अपितु  यह  आवंटन  सरकार  द्वारा  जारी

 निर्देशों  के  अनुसार  कन्डक्टर  केबुल  आदि  निर्माता  यूनिटों  को  किया  जाता  है  |

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  इस्पात  का  वितरण

 |

 #1133!  श्री  अमर  fag  ato  राठवा  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  निम्नलिखित  की

 कारी  दर्शाने  वाला  विवरण  सभापटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  इस्पात की  सप्लाई और  वितरण  के  संबंध में  कुछ
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 ि

 परिवर्तन  करने  के  बारे  में  विवार  कर  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 देश  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कितने  वितरण  केन्द्र  कार्यरत  और

 नये  केन्द्र  खोलने  के  बारे  में  क्या  प्रस्ताव  हैं
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  बीजू  पटनायक )  हां  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ग्रामीण

 वितरण  केन्द्रों  की  माफंत  इस्पात  के  वितरण  के  लिये  अभी  हाल  में  एक  योजना  बनाई  गई  है  ।

 ग्रामीण  वितरण  केन्द्र  वितरण  सम्बन्धी  कार्य  करने  वाली  राज्य  की  शीष॑स्थ

 सहकारी  विपणन  समितियों  कृषि-उद्योग  निगमों  के  डिपुओं  द्वारा  खोले  जाएंगे/चलाए

 जिन  ब्लाकों  में  ग्रामीण  केन्द्र  चलाए  जाएंगे  उनका  चथन  उवंरक  का  बड़े  पैमाने

 पर  इस्तेमाल  करने  के  लिए  चलाए  गए  अभियान  के  आधार  पर  भारत  सरकार  द्वारा  निश्चित  किए

 गए  जिलों  की  सुची  में  से  किया  गया  है  ।  फिर  ग्रामीण  वितरण  केन्द्रों  के  लिये  वास्तविक  स्थल

 उपयुक्त  निकायों  से  सलाह  करके  चुने  जाएंगे  ।  ग्रामीण  वितरण  केन्द्र  सेल  के  सक्रिय  सहयोग  तथा

 सहायता  से  चलाए  जाएंगे  ।  जेसी  कि  परिकल्पना  की  गई  है  इस  योजना  के  अन्तर्गत  ग्रामीण  क्षेत्रों

 की  मांग  के  अनुसार  प्रत्येक  केन्द्र  को  प्रति  मास  कुछ  श्रेणियों  का  लगभग  50  टन  इस्पात  दिया

 जाएगा  ॥

 अभी  ग्रामीण  विपणन  केन्द्रों  ने  कार्य  करना  शुरू  नहीं  किया  है  ।

 ऐसा  विचार है
 कि  1979  तक  लगभग  80  ग्रामीण  वितरण  केन्द्र  काम

 करना  शुरू  कर  देंगे  आशा  है
 कि  इस  वित्त  वर्ष  के  अन्त  अर्थात्‌  1980  तक  इस  प्रकार के

 40  और केन्द्र  खोले  जाएंगे  आशा है  कि  अगले  कुछ  वर्षों में  देश  में  लगभग  सभी  ब्लाकों  में  यह

 व्यवस्था  कर  दी  जाएगी  ।

 मंत्री
 के

 निजी  सहायक  द्वारा  एक  कम्पनी  से  ली  गई  घूस

 10695.  श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  कया  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  यंह  बताने  की  कृपा

 करेंगे वि

 क्या  यहू  सच  है  कि  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  के  एक  निजी  सहायक

 ने  एक  कम्पनी  से  10,000  रुपये  की  घस  ली  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ।

 fafa,  न्याय  और  कम्पनी  कार्यमंत्री  शान्ति  wWIT )  और  :  श्री  प्रमोद

 कुमार आयं  नामक  एक  व्यक्ति
 से  एक  शिकायत  14  1978

 को प्राप्त हुई  थी  जिसमें  यह

 भमिकथन  किया  गया  था  कि  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  के  एक  निजी  सहायक  को

 श्री
 बी०  एन०  उपाध्याय  की  मार्फत  8000  रु०  की  रिश्वत  दी  गई  यह  मामला  अन्वेषण के
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 लिए  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  भेज  दिया  गया  था  ।  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  सुचित  किया है
 कि  अस्वेषण

 पुरा  हो  गया  है  और  षड्यंत्र  के  लिए  अभियुक्त  बी०  एन०  उपाध्याय  के  विरुद्ध  एक  आरोप  पत्न

 दाखिल  करने  का  विनिश्चय  किया  गया  है  ।  समझा  जाता  है  कि  उक्त  निजी  सहायक  के  विरुद्ध  इस

 बात  का  कोई  पर्याप्त  साक्ष्य  नहीं  है  कि  उसने  रिश्वत  मांगी  या  ली  थी  और  इसलिए  उसके  विरुद्ध

 अभियोजन  नहीं  चलाया  जा  रहा  है  ।  यह  संभावना  है  कि  आरोप-पत्र  लगभग  एक  सप्ताह  में

 लय  में  दाखिल  कर  दिया  जाएगा  |

 दुरदशन  के  लिये  सुरक्षा  अधिकारी  के  पद  पर  नियुक्ति

 10696.  श्री  एम०  Yo  हनान  अलहाज  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 दूरदर्शन  में  केवल  इन्जीनियरों  को  ही  सुरक्षा  अधिकारी  का  पद  क्यों  दिया  जाता  हू

 क्या  सुरक्षा  अधिकारी  के  पद  के  लिये  डिजाइनरों  अथवा  कैमरार्मन  पद

 पर  विचार  नहीं  किया  जाता  है  जबकि  वे  स्टूडियो  में  फ्लोर  पर  काम  करने  वाले  व्यक्ति

 आकाशवाणी  में  गैर-इन्जीनियर  अधिकारी  सुरक्षा  कार्य  के  इ  चाजें  क्यों  होते

 जबकि  फिल्मोद्योग  में  एक  कंमरामैन  स्टूडियो  का  इचाजं  हो  जाता  फिर  ऐसा

 दूरदर्शन  स्टूडियो  में  क्यों  नहीं  है  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :  और  :  दूरदर्शन  में  इस

 प्रकार  के  सुरक्षा  अधिकारी  का  कोई  पद  नहीं  है  उपयुक्त  राजपत्रित  अधिकारियों  को  अपने

 क्रार्यों  के  अतिरिक्त  सुरक्षा  सम्बन्धी  ४  सौंपा  जाता  है  ।  दूरदर्शन  जो  बहुत  महंगे  और

 परिष्कृत  यन्त्र  तथा  उपकरण  के  आडियो  और  वीडियो  वीडियो  टेप

 टेलीसिने  कैमरा  विजन  मिर्क्सिंग  और  प्रकाश  वातानुकूलन  alo  वी०

 वैन  माइक्रोवेव  इन्जीनियरी  और  अन्य  प्रयोग  में  लाते  at

 विशेष  आवश्यकताओं  को  देखते  कुल  मिलाकर  केन्द्रों  में  सुरक्षा  सम्बन्धी  कार्य  एक  इन्जीनिर्यारिंग

 अधिकारी  को  सौंपा  जाता  है  ।  इन्जीनियरों  के  अलावा  अन्य  अधिकारियों  को  भी  केन्द्र  की

 श्यकताओं  के  अनुसार  सुरक्षा  ह. कार्य  का  भार  भी  सौंपा  जाता  है  ।  इस  प्रकार  की  प्रथा  आकाशवाणी

 के  केन्द्रों  पर  भी  प्रचलित है  जहाँ  पर  सुरक्षा  कार्य  को  देखभाल  करने  वाले  97  अधिकारियों में  से

 80  इन्जीनियर  हैं  ।  10  प्रोग्राम  अधिकारी  हैं  और  7  अन्य  श्रेणियों  के  अधिकारी  हैं  पर

 पुलिस  अधिकारियों  ।

 चूंकि  स्टाफ  आर्टिस्ट  राजपत्रित  अधिकारी  नहीं  किसी
 भी  स्टाफ  आिस्ट  को

 सुरक्षा  अधिकारी  के  रूप  में  नामित  नहीं  किया  गया  |

 फिल्म  उद्योग  के  अपने  मानदंड  और  प्रक्रियाए ंहैं
 और

 वे  दूरदर्शन  केन्द्रों  पर  लागू

 नहीं  होती
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 (3) )

 इंजी  नियसे  इंडिया  लिमिटेड  को  ठेका  सिलना

 10697.  श्री  लखनलाल  कपुर  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  इ  ‘Sharad  इण्डिया  लिमिटेड  गैर  सरकारी  क्षेत्र  की  कंपनियों

 द्वारा  प्रस्तुत  सामान्य  दरों  की  तुलना  में  अधिक  दरों  पर  सरकार/सरकारी  क्षेत्र
 के

 उपक्रमों  से  ठेका

 लेती  है  और  फिर  वह  पूरा  ठेका  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  Bq-sHaTUy  को  देती  है  और  इस  प्रकार  वह

 उसमें  अपना  कमीशन  लेती  और

 इन्जीनियस  इण्डिया  लिमिटेड  ने  गत  आठ  वर्षों  में  सरकार/सरकारी  क्षेत्र
 के  उपक्रमों

 से  लिए  गए  सबसे  अधिक  मूल्य  के  ठेकों  के  निष्पादन  में  क्या  उल्लेखनीय  प्रौद्योगिकीय  योगदान

 किया  है  ?

 रसायन  और  उवंरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  और  :

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 तम्बाक  व्यापारी  कायमगंज  की  याचिका

 110698.  श्री  मनोहर  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे कि  :

 उच्च  न्यायालय  द्वारा  याचिकादाता  से  सीधे  याचिका  स्वीकार  किये  जाने  जिसमें  कि

 संबंधित  जिसके  विरुद्ध  आरोप  लगाये  गये  अथवा  जो  व्यक्तिगत  रूप  से  प्रतिवाद  के

 लिए  संबंधित  पक्ष  के  संबंध  में  तम्बाकू  व्यापारी  कायमगंज  को  दिनांक  29  1978

 की  याचिका  के  बारे  में  क्या  कारगर  कायंवाही  की  गयी

 यदि  संदर्भाधीन  मामले  में  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गयी  है  तो  उसके  क्या  कारण

 और

 क्या  सरकार  आम  लोगों  को  न्याय  उपलब्ध  कराने  हेतु  की  गयी  कारगर  कार्यवाही

 संबंधी  एक  पुरा  विवरण  सभा  पटल  पर  रखेगी  ?

 fafa,  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  शान्ति  watt)  :  और  :

 जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 ea  के  रीफिल  के  वितरकों  के  विभिन्‍न  स्तर

 नियत  करने  की  नीति

 10699.  श्री  ए०  मुर्नसन  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 =  f दक्षिण

 अचल
 मे  राफल  ्  कै  रकों  के  विभिनन  स्तर  नियत  करने  के  बारे  में  1978
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 कन क  ~—

 के  दौरान  समाचारपत्रों  में  प्रकाशित  हुए
 मंत्रालय  के  वक्तव्य  के  इस  नीति  के

 बारे  में  इण्डेन

 वितरकों  ने  जो  अपनी  आशंकाएं  एवं  संशय व्यक्त  किये  हैं  उसे  देखते  हुए  इण्डेन  वितरकों  के  भविष्य

 को  सुरक्षित  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं

 इण्डेन  के  नियुक्त  किये  गये  अधिकतर  वितरक  चूंकि  सामाजिक  एवं  आधिक  रूप  से

 कमजोर वर्गों  के  थे  और  उन्होंने  बैकों  से  ऋण  ले  रखे  कया  मंत्रालय  ने  इस  बात  को  देखने  के

 लिये  कोई  सावधिक  अनुवर्ती  कार्रवाई  की  है  कि  क्या  इन  वितरकों  ने  अपने  ऋण  वापस  कर  दिये

 और

 यदि  उन्होंने  अपने  बैंक  ऋण  पुरी  तरह  आंशिक  रूप  से  अदा  नहीं  किये  हैं  तो

 बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जाने हैं  कि  वे  ऋण  वापस  करने  में  सफल हो

 सकें  ?

 रसायन  और  उवंरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  दक्षिणी  क्षेत्र

 के  कुछ  इण्डेन  वितरकों  ने  एक  महीने  में  किसी  वितरक  विशेष  द्वारा  हैंडिल  किए  जाने  वाले  भरे

 ए  सिलेण्डरों  की  अधिकतम  संख्या  लागू  किए  जाने  के  संबंध  में  अपना  प्रतिवेदन  प्रकट  किया  था  ।

 सीमा  निर्धारित  करने  का  उद्देश्य  यही  था  कि  ये  वितरक  इतने  बड़े  न  हो  जायं  कि  अन्य  वितरकों

 को  अपना  कार्य  करने  के  अवसर  से  वंचित  कर  सकें  ।  इस  प्रकार  की  अधिकतम  सीमा  निर्धारित

 करते  समय  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  काय  परिस्थितियों  तथा  संचालन  लागत  को  ध्यान  में  रखा  गया  था

 जिससे  कि  इन  वितरकों  को  उचित  प्रतिप्राप्ति  सिल  सके  ।

 और  इण्डेन  वितरकों  एवं  बैंकों  के  बीच  ऋण  संबंधी  लेन  देन  सौदे  थे  ।

 जो  वितरक  निर्धारित  अधिकतम  सीमा  से  कम  पर  काम  कर  रहे  हैं  उन्हें  समय  समय  पर

 उत्पाद की  उपलब्धता  के  आधार  पर  अतिरिक्त  नए  गेस  कनेक्शन
 दिए

 जाने  के  लिए  इण्डियन

 आयल  कार्पोरेशन  प्रयत्न  कर  रहा  है  ।

 मंत्रियों  तथा  विपक्षी  नेताओं  के  भाषणों  का

 आकाशवाणी  द्वारा  प्रसारण

 10700.  श्री  ए०  Fo  राय :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 ag  1978  के  दौरान  मंत्रियों  तथा  देश  के  विपक्षी  नेताओं  के  कामों  और  भाषणों

 आकाशवाणी  द्वारा  कितना  प्रतिशत  प्रसारण  किया  और  तथ्यों  का  ब्यौरा  कया  है

 और

 आदिवासियों  तथा  श्रमिक  भात्दोलन  का  कितना  प्रतिशत  प्रसारण  किया

 गया ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  और  :
 चूंकि  इस  प्रकार

 के  आंकड़े  रखे  नहीं  जा  रहे  अतः  मांगी  गई  सुचना  देना  सम्भव  नहीं  विभिन्न  भाषाओं  में
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 लिखित  उत्त

 उत्तर

 समाचार  बुलेटिनों  जो  कि  हजारों  पृष्ठों  में  Bil,  से  सुचना  का  एक  बहुत  भारी  art  होगा

 और  ag  किए  गए  प्रयास  के  अनुरूप  नहीं  होगा  ।  आकाशवाणी  सभी  समाचारिक  महत्व

 वाली  और  गतिविधियों  को  उनके  समाचारिक  महत्व  के  आधार  पर  उपयुक्त  और  सं

 रूप से  कवर  करता है  |

 आकाशवाणो  पर  राजनतिक  समस्थाओं  को  प्रस्तुत  करना

 10701.  डा०  रामजी  fag  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि

 क्या  आकाशवाणी  द्वारा  राजनेतिक  समस्याओं  की  ओर  अधिकतम  ध्यान  नहीं  दिया

 जाता

 क्या  देश  के  सर्वोदय  कार्यकर्त्ताओं  ने  30  जनवरी  को  राजघाट  पर  अनशन  किया

 और  यदि  तो  इस  समाचार  को  उसी  दिन  प्रसारित  न  करने  के  क्या  कारण  हैं

 महाराष्ट्र  में  यतवमाल  में  4-10  दिसम्बर  के  बीच  आयोजित  भाषण  माला  के  बारे  में

 प्रसारण  न  करने  के  क्या  कारण  और

 क्या  सर्वोदय  कार्यकर्त्ताओं  के  बारे  में  प्रसारण
 न  करने

 के
 बारे

 में  कोई  स्थायी  निदेश

 है  और  यदि  तो  इन  कार्यक्रमों  के  संबंध  में  प्रसारणों
 में

 कितने  प्रतिशत  स्थान  दिया  जाता  है
 ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी )
 आकाशवाणी  के  समाचार

 बुलेटिन  देश  में  सभी  महत्वपूर्ण  घटनाओं  को  समाचारिक  महत्व  के  आधार  पर  कवर  करते  हैं  चाहे

 वे  राजनीतिक  हो  या  अन्पथा  |

 चूंकि  व्रत  के  बारे  में  न्यूज  रूम  में
 न  तो

 पूर्व  सूचना  और  नहीं  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  थी

 समाचार  को  बुलेटिन  में  शामिल  नहीं  किया  गया  ॥

 इन  भाषणों  के  बारे  में  कोई  सूचना  आकाशवाणी  न्यूजरूम  में  प्राप्त  नहीं

 ऐसे  कोई  निदेश  नहीं  है  ।  आकाशवाणी  के  बुलेटिनों  के  कार्यक्रमों  को  दी  गई

 कवरेज  की  प्रतिशतता के  बारे  नमूने  का  सर्वेक्षण  किया जा  रहा  है  और  सूचना सदन  की

 मेज पर  रख  दी  जाएगी ।

 मेसस  A  एण्ड  फाईजर  के  विरुद्ध  शिकायतें

 10702.  श्री  वसन्त  साठ  :  क्या  रसायन  और  उबरक  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  मैससं  एण्ड  फाईजर  तथा  अन्य  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  को

 लाइसेंस  दिए  जाने  के  का
 रण

 उनके  विरुद्ध  शिकायतें  प्राप्त
 हुई  हैं

 ।

 यदि  तो  प्रत्येक  बहुराष्ट्रीय  औषध  एवं  रसायनिक  कम्पनी  को  1977-78  तथा
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 1978-79  के  दौरान  दिए  गए  प इसेंसों  और  उनके  विरुद्ध  प्राप्त  शिकायतों  का  ब्यौरा

 कया  है  और  उनको  रक  निपटाया

 इन  कम्पनियों  को  लाइसेंस  देने  में  किस  प्रकार  की  अनियमितताएं  की

 जाने  का  आरोप  है  और  मामलों  को  अन्तिम  रूप  से  किन  तिथियों  को  निपटाया  और

 कितने  मामलों  में  बताई  गई  अनियमितताओं  को  सच  पाया  गया  और  प्रत्येक  मामले

 में  की  गई  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्या  है  और  कितने  मामलों  में  अभी  जाँच  की  जाती  है

 Ratferaa,  रसायन  और  उवंरक  मंत्री  हेमवती  नग्दन  :  वर्ष  1977-78

 गौर  1978-79  के  दौरान  मे  एण्ड  फाइजर  आदि  विशिष्ट  निजी  विदेशी  औषध  कम्पतियों  को

 लाइसेंस  दिये  जाने  सम्बन्धी  शिकायतें  जो  प्रशन  संख्या  के  भाग  में  उल्लिखित

 प्राप्त की  गई  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 कमरासन  की  सेवाएं  नियमित  की  जाना

 10703.  श्री  aa  लाल  faat  :  कया  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे कि  :

 क्या  दूर-दशन  और  आकाशवाणी  नैमितिक  कर्मचारियों  को  नियमित  करने  के  लिये

 बनाई  गई  योजना  के  अन्तत  सब  नैमितिक  कंमर।मैनों  को  नियमित  कर  दिया  गया  और

 क्या  उन  नैमितिक  कर्मचारियों  जिन्हें  नियमित  होने  के  लिये  कसौटी

 आवश्यक  पांच  दिनों  की  कमी  पांच  दिन  तक  की  छूट  दी  गई  है  भौर  यदि  तो

 इसके  कारण  हैं  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :  दूरदर्शन  के  सभी  पात्र

 कंजुअल  कैमरामैनों  को  कैमरामैन  के  नियमित  पदों  की  पेशकश  की  गई  ।

 नहीं  ।  इस  प्रकार  की  किसी  भी  छूट  से  स्टाफ  आर्टिस्टों  से  ऐसे  कंजुअल  आर्टिस्टों

 को  विनियमित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  निर्धारित  फामु ले  अर्थात  जिन्होंने  1974-75  से

 1977-78  तक  एक  वर्ष  में  240  दिन  या  1974-75  से  1976-77  या  1975-76  से  1977-78  तक

 तीन  वर्षों  में  365  दिन  पुरे  कर  लिए  में  छूट  देने  के  लिए  इसी  प्रकार  की  मांगों  में  वृद्धि  होगी  ।

 केन्द्रीय  औषध  संस्थानों  को  संख्या

 10704.  श्रीमती  मोहसिना  किदवई  :  क्या  रसायन  और  उवंरक  मंती  यह  बताने
 की  कुपा  करेंगें  कि  :

 देश  में  केन्द्रीय  औषध  संस्थानों  की  कुल  संख्या  कितनी  वे  कहां  स्थित  हैं  और  इनਂ
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 संस्थानों  में  कितने  कमंचारी  काम  कर  रहे

 गत  दो  वर्षों  में  इनमें  कितनी  दुर्घटनाएं  हुई  तथा  अन्य  प्रकार  की  )  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  मुआवजे  देने  के  मामले में  इन  संस्थानों  पर  कोई  समुचित  मुआवजा

 अधिनियम  अथवा  श्रमिक  उपनियम  लायू  नहीं  होते

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  और

 उपरोक्त  संदर्भ  में  संशोधन  करने  के  लिए  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार है  ।

 adem,  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  हमवती  नन्दन  :  (7),

 और  :  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  की  जायेगी  ।

 तापोय  बिजली  घरों  तथा  उद्योगों  के  कारण  ताज  का  संदूषण

 10705.  थी  पवित्र  सोहन  प्रधान  :  क्या  रसायन  और  gata  मंत्री  ag  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ताजमहल  के  निकट  दो  तापीय  बिजली  घरों  तथा  अन्य  उद्योगों  की

 विभिन्न  प्रकार  की  गन्दी  बस्तियों  के  कारण  वातावरण  के  दूषण  से  ताजमहल  पर  बहुत  कुप्रभाव  पड़

 रहा
 है

 क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  पयंटन  स्थल  होने  के  कारण  तथा  शांत  एवं  स्वच्छ  वातावरण  बनाये

 रखने  की  दृष्टि  से  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  परामशं  दिया  गया  है  कि  उसके  निकट  और  अधिक

 छद्योगों  की  स्थापना  के  लिये  अनुमति  न  दी  जाये  ;  और

 क्या  आगरा  स्थित  तापीय  बिजली  घरों  की  किसी  दूर  के  स्थान  पर  स्थानान्तरित

 करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  asTTt)  :  (®)  भौर
 :  मथुरा  शोधनशाला  आगरा  के  आसपास  ऐतिहासिक  स्मारकों  विशेषकर  ताजमहल  पर

 संभावित  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ने  की  विभिन्न  वर्गों  द्वारा  प्रकट  की  गयी  शंका  को  देखते  हुए  सरकार

 ने  एक  विशेषज्ञ  समिति  की  नियुक्ति  की  थी  जो  उन  उपायों  का  सुझाव  देगी  जिससे  मथुरा
 शाला  वातावरण  पर  प्रभाव  न्यूनतम  हो  ।  समिति  ने  अपनी  जो  14-8-1978  को  लोक

 सभा  में  प्रस्तुत  की  गयी  में  उपलब्ध  किये  गये  आंकड़ों  तथा  किए  गए  अध्ययन  एवं  निरीक्षण  के

 परिणामों  के  आधार  पर  इस  पर  पहुंची  थी  कि  आगरा  क्षेत्र  में  सल्फर  डाई  आक्साइड  के

 विविक्त  पदा्थ  के  कारण  प्रदूषण  का  स्तर  अत्यधिक  है  और  इसके  संभावित  स्रोत  कोयले  पर  काम

 करने  वाले  दो  विद्यतत  कई  एक  छोटे  उद्योग  ढलाईखाने
 250)  और

 रेलवे  शंटिंग  हैं
 ।

 प्रदूषण  के  व्तमानਂ  स्तर  में
 महत्वपूर्ण

 कमी  करने  तथा  भविष्य  में  प्रदूषण  के

 किसी  नये  स्रोत की  उत्पत्ति  को  रोकने  के  उद्देश्य  से  कई  सिफारिशें  की
 गयी  हैं  ।  एक  सिफारिश
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 यह  है  कि  ताजमहल  के  उत्तर  पश्चिम  में  छोटे  उद्योग  तथा  अन्य  यूनिट  सहित  किसी  नए  उद्योग  की

 स्थापना  न  की  जाय  जिससे  कि  प्रदूषण  बढ़ता  हो  ।  समिति  ने  यह  भी  सिफारिश  की  है  कि  आगरा

 में  दो  वर्तमान  पावर  प्लांटों  को  बंद  करने  के  संबंध  में  तुरन्त  कदम  उठाए  जांय  ।  समिति  की

 सिफारिश  इस  समय  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 प्रोटिनिक्स  हुड्रोलाइसेट  का  उत्पादन

 10706.  श्री  विजय  कुमार  मलहोत्रा
 :  क्या  रसायन  और  vats  मंत्री  यह

 धताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रोटिनेक्स  हुड्रोलाइसेट  कया  यह  औषध  है  अथवा  खाद्य  sare  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रोटिकनेक्स  के  इसकी  अनुमोदित  कीमत  तथा  इसके

 लिए  वसूल  की  गई  कीमत  का  ब्यौरा  क्या  है  और  क्या  यह  सच  है  कि  प्रोटिनेक्स  का  विपणन

 बाजार-अनुमोदित-दर  के  बिना  ही  किया  जा  सकता  है  यदि  तो  किन  प्रावधानों  के  और

 क्या  प्रोटिनेक्स  को  दवा  अथवा  छाद्य  पदाथ  समझा  जाता  कब  से  इसे  माना  जाता

 है  और  कब  भौषध  तत्संबंधी  ब्यौरा  ।

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  dad  फाइजर

 की  ag  1977  की  वार्षिक  feqte  में  प्रोटीन  हाइड्रोलीसेट  को  एक  sem  औषध  के  रूप  में  दशया

 गया  है  ।

 का  उत्पादन  निम्नप्रकार  था

 मेसर्स  फाइजर  द्वारा  दी  गई  रिपोर्टे  के  अनुसार  at  1976  और  1977  में  प्रोटीन  कस

 में

 1976  1077 avid
 ee apy  a re

 402.551  397.603

 ज  1978  के  उत्पादन  के  आंकड़े  एकत्र  किये  जा
 रहे  हैं  और  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  किये

 जायेंगें  ।  मैससं  फाइजर  द्वारा  meta  को  औषध  आदेश  के  अन्तगंत  कोई  मूल्य
 स्वीकृति  प्राप्त  किये  बिना  बेचा  जा  रहा  औषध  1970  के  प्रावधानों

 का  कथित  उलंघन  के  लिये  उनको  5  अप्रैल  1977  को  एक  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  किया  गया

 था  ।  फर्म  के  प्राप्त  उत्तर
 पर

 विधि  मंत्रालय  के  परामर्श  से  विचार  किया  गया  है  ।  विधि  मंत्रालय

 ने  सलाह  दी  है  कि  औषध  qeq a  1970 के  प्रावधान  प्रोटीनैक्स  पर  पुर्ण  रूप  से

 लागू  नहीं  होते  ।  इस  सलाह  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उक्त  आदेश  के  प्रावधानों  के  अन्तर्गत
 नेक्स  के  बिक्री  मूल्य  निर्धारित  करने  के  लिये  डी०  पी०  सी०  ओ०  1970  को  लागु  नहीं  किया  जा

 सका  |

 ave  1972  से  1976  के  बीच  की  अवधि  को  फाइजर  प्रोटीनैक्स  का  निर्माण
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 एक  औषध  मद  के  रूप  में  कर  रहे  महाराष्ट्र  राज्य  ara  एवं  औषध  प्रशासन  को  सलाह  दी  गई

 है  कि  यदि  फाइजर  alae  का  निर्माण  एक  औषध  मद  के  रूप  में  करने  के  बजाय  उसे  एक

 खाद्य  मद  के  रूप  में  निमित  करना  चाहें  तो  उनके  आवेदन  पत्न  को  केवल  केन्द्रीय  सरकार  के

 मशं  से  ही  निपटाया  जाना  चाहिए  ।

 भारतीय  युद्ध  पोतों  की
 मलये  शिया

 को  सप्लाई

 10707.  श्री  माधवराव  सिन्धिया  :  व्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  ज्ञात  है  कि  मलयेशिया  ने  अपनी  नौसेना  के  लिए  भारतीय  युद्धपोत  लेने  में

 इच्छा  व्यक्त  की  है  ;

 यदि  हां  तो  इस  पर  उनकी  क्या  प्रतिक्रिया है  ;  और

 निकट  भविष्य  में  उन  देशों  को  युद्धपोत  देने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का

 विचार  हैं  ?

 उप  प्रधान  मंत्रो  तथा  रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  से  :  मलेशिया  को

 युद्धपोत  देने  का  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 माननीय  सदस्य  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  रक्षा  उपकरणों  की  सप्लाई  या  उन्हें  प्राप्त

 करने  के  बारे  में  faa  देशों  की  सरकारों  के  साथ  की  गई  कोई  पुछताछ  या  उनके  साथ  किए  किसी

 सलाह-मशिवरे  के  बारे  में  सुचना  प्रकट  करना  लोकहित  में  नहीं  होगा  ।

 पेट्रोलियम  उत्पादों  का
 उत्पादन

 10708.  श्री  युवराज  :  कया  रसायन  और  उवंरक  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  गत  वर्ष  की  तुलना  में  इस  वर्ष  पेट्रोलियम  उत्पादों  का  उत्पादन  कम  हो  गया

 और

 (@)  तो  क्या  उत्पादन  बढ़ाने  और  मूल्य  स्थिर  रखने  के  लिए  उपाय  किये  गये

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रसायन  और  vats  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  ay  1977-78

 में  लगभग  23.22  मिलियन  मी०  टन  के  कुल  उत्पादन  की  तुलना  में  देश  की  शोधन  शालाओं  में

 1978-79  में  पेट्रोलियम  उत्पादों  का  कुल  उत्पादन  लगभग  24.19  मिलियन  मी ०  टन  था  ।

 पेट्रोलियम  उत्पादों  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मिट्टी  का  डीजल

 आदि  जेसे  आवश्यक  मध्यवर्ती  आसुतों  के  देश  में  उत्पादन  हेतु  अतिरिक्त  शोधन  क्षमताओं  की

 स्थापना  का  आयोजन  किया  जा  रहा  है  ।
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 उपभोक्ताओं  को  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  सरकारी  रित  मूल्यों  पर  की  जाती है
 |

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कि  पेट्रोलियम  उत्पादों के  फुटकर  विक्रय  मूल्य  में  अवांछनीय वृद्धि  न

 हो  राज्य  सरकारों  तथा  तेल  कंपनियों  को  अनुदेश  दिये जा  चुके  हैं  ।

 हिन्दी  अधिकारियों  का  पेनल

 10709.  श्री  राम  विलास  पासवान

 श्री  बालक  राम  |

 :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्री  13

 1979  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3214  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 .

 क्या  उपरोक्त  प्रश्न  के  उत्तर  में  उल्लिखित  पेनलों  के  जिन  प्रकारों  का  उल्लेख  किया

 गया  कया  वे  इससे  पु  भी  कभी  किए  गए  थे  ;  यदि  हां  तो  कब  और  यदि  तो  इस

 मामले  में  ही  अपवाद  के  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  उक्त  तथाकथित  पेनल  के  बारे  उनकी  अवधि  का  उल्लेख  करते  रक्षा

 मंत्रालय|/अन्य  सभी  मंत्रालयों/सरकारी  विभागों  में  परिचालित  करके  उम्मीदवारों  को  अवगत  कराया

 गया ;

 क्या  उक्त  पेनल
 15  महीने  से  भी  अधिक  पुराना  था  जबकि  सामान्यतः  कोई  पेनल  12

 महीने  की  अवधि  के  पश्चातू  ही  समाप्त  हो  जाता  है  ;

 यदि  कोई  कार्ये-प्रभावी  पेनल  विद्यमान  था  तो  फिर  रिक्त  स्थानों  को  भरने  में  छः

 महीने  से  भी  अधिक  समय  लगने  के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 इस  अनियमितता  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 उपप्र  धान  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  हां  ।  इससे  पहले  1976

 में  भी  चयन  समिति  ने  हित्दी  अधिकारी  के  पद  के  लिए  एक  पेनल  बनाया  था  |

 नहीं
 ।

 कार्मिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  द्वारा  जारी  किये  गये  आदेशों  के  अनुसार  पेनल

 एक  साल  महीने  की  अवधि  नया  पेनल  बनने  तक  इसमें  जो  भी  पहले  मान्य  समझा

 है

 नियुक्ति  करने  से  पहले  कुछ  प्रशासनिक  औपचारिकताएਂ  पुरी  करनी  थी  ।

 प्रश्न नहीं  उठता  |

 सिचाई  के  लिए  सप्लाई  की  जाने  वाली

 बिजली  की  दर  में  कमी  करने  के  लिए

 राज्य  सरकारों  की  सहायता

 10710.  श्री  धर्मसिंह  भाई  पटेल  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  कृषि  प्रयोजनों  के  लिए  सप्लाई
 की

 जाने  वाली  बिजली  की
 दरों

 को  कम
 करने
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 के  लिए  Us7  सरकारों  को  UAT  उपलब्ध  कराने  दृष्टि  से  कोई  ठोस  योजना  बनाई

 गई  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  बारे  में  योजना  कब  तेयार  की  जाएगी ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  :  से  :  कृषि  प्रयोजनों  के  लिए  सप्लाई  की

 गई  बिजली  की  दरों  को  कम  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  आधिक  सहायता  देने  की  कोई

 स्कीम  केन्द्रीय  सरकार  ने  नहीं  बनाई  है  ।

 राज्य  में  बिजली  की  सप्लाई  करना  राज्य  बिजली  बोर्डों  के  क्षेत्राधिकार  में  आता  है  ।  ये

 बोड़े  विद्यत भ्  1948  के  उपबंधों  के  अन्तगंत  राज्य  सरकारों  द्वारा  गठित  किए

 गए  हैं  उपयु क्त  अधिनियम  के  sata  बोर्डों  को  अपना  प्रचालन  इस  ढंग  से  करना  होता  है  कि

 राजस्व  पर  प्रभारित  सभी  खर्चे  को  पूरा  करने  के  बाद  अधिशेष  अजित  हो  और  इस  प्रयोजन  के

 धारा  49  के  अन्तगंत  वे  समय-समय  पर  टरिफ  में  संशोधन  कर  सकते  हैं  ।  वास्तविकता  यह

 है  कि  कृषि  उपभोक्ताओं  को  बिजली  सप्लाई  की  औसत  दरें  अन्य  sot  के  उपभोक्ताओं  को  इसी

 प्रकार  की  सप्लाई  की  औसत  दरों  से  सामान्यतया  कम  हैं  ।

 विद्यूत  1948  की  धारा  63  के  अन्तगंत  राज्य  सरकारें  बोर्डों  को  ऐसी

 शर्तों  पर  आर्थिक  सहायता  प्रदान  कर  सकती  हैं  जो  राज्य  सरकार  निर्धारित  करें  ।  विश्व

 बेंक  द्वारा  दिए  जा  रहे  पारेषण  ऋणों  के  संबंध  में  आर्थिक  सहायता  प्रदान  करना  भी  अधिकांश

 राज्य  सरकारों  ने  शुरू  कर  दिया है  ताकि  ग्रामीण  विद्यतत  प्रचालनों  में  होने  वाली  हानियों  को  इस

 हद  तक  पुर  कर  दिया  जाए  कि  बोड़े  भऔौसत  पूंजी  आधार  पर  9.5%  लाभ  कमा  सकें  |  इसके

 अलावा  केन्द्रीय  सरकार  भी  ग्राम  विद्य/तीकरण  निगम  के  माध्यम  से  राज्य  बिजली  बोर्डों  को

 रियायती  शर्तों  पर  ऋण  दे  रही  है  ।

 जिनकी  भूमि  अजित  et  गई  कन्हाई  के  ऐसे  माहर

 aaaaizy  से  रक्षा  सेवाओं  में  प्राथमिकता  के  लिए  ज्ञापन

 10711.  श्री  आर०  Fo  महालगी  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पूना  जिले  के  किन्हाई  ग्रामवासियों  जो  माहर

 दार  थे  और  जिनकी  भूमिं  रक्षा  कार्यों  के  लिये  सरकार  द्वारा  अजित  कर  ली  गई  मार्चे  के  अन्त

 में  अथवा  1979  के  प्रथम  सप्ताह  में  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  रक्षा  विभागीय  सेवाओं

 में  उन्हें  प्राथमिकता  दिये  जाने  का  अनुरोध  किया  गया

 यदि  तो  उनकी  निश्चित  मांग  कया  और

 सरकार  ने  अब  तक  क्या  कार्यवाही  की  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?
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 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  शेर  ः माच  1979  के  अंतिम  सप्ताह  या  अप्रैल

 1979  के  प्रथम  सप्ताह  में  ऐसा  कोई  अभ्यावेदन  रक्षा  मंत्रालय  में  प्राप्त  हुआ  नहीं  प्रतीत  होता

 तथापि  मौजूदा  आदेशों  के  अनुसार  जिन  लोगों  की  भूमि  रक्षा  कार्यों  के  लिए  अधिग्रहीत  की  जाती  है

 उन्हें  इन  परियोजनाओं  में  केवल  निर्माण  स्तर  पर  रोजगार  देने  में  कुछ  वरीयता  दी  जा  सकती  है

 लेकिन  निर्माण  स्तर  का  कायें  पुरा  हो  जाने  पर  रोजगार  के  लिए  उन्हें  कोई  वरीयता  नहीं  दी  जा

 सकती  |  यह  भूमि  1950-51  में  ही  अधिग्रहीत  की  जा  चुकी  है  अत  अब  यह  छूट  न  उन  गांव

 वालों  को  दी  जा  सकती  है  जिनकी  भूमि  अधिग्रहीत  की  गई  थी  और  न  ही  उनके  आश्रितों  को  ।

 और  :
 ये  प्रश्न  नहीं  उठते

 ।

 उच्च  न्यायालय  में  लम्बित  मामले

 10712.  श्री  प्रसाद  यादव  )  :  क्या  fafa,  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  यह
 alo  बलबीर  सिंह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  से  पंजाब  उच्च  न्यायालय  में  कितने  मामले  लस्थित

 मामलों  के  इतनी  लम्बी  अवधि  तक  लम्बित  रहने  के  क्या  कारण  और

 क्या  इन  लम्बित  मामलों  को  निपटाने  के  लिये  और  न्यायाधीश  नियुक्तਂ  करने  का

 सरकार  का  विचार  है  और  यदि  तो  की  जा  रही  कार्यवाही  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  शान्ति  wer):  पंजाब  और  हरियाणा

 उच्च  न्यायालय  में  तारीख  31-12-1978  को  दो  वर्ष  से  अधिक  समय  से  लम्बित  मामलों  की  संख्या

 22941  थी  |

 पंजाब  और  हरियाणा  उच्च  न्यायालय  ने  लम्बित  मामलों  के  लिए  यह  कारण  बताया

 है  कि  पुर्व  वर्षों  में  न्यायाधीशों  के  अनेक  पद  बहुत  लम्बे  समय  से  रिक्त  पड़े  थे  और  अब  भी  तीन  पद

 रिक्त  हैं  ।

 उक्त  उच्च  न्यायालय  के  लिए  17  स्थायी  न्यायाधीशों  के  और  6  अपर  न्यायाधीशों  के

 पद  स्वीकृत  हैं  ।  इस  समय  इनमें  से  17  स्थायी  न्यायाधीश  और  3  अपर  न्यायाधीश  पदासीन  हैं  |

 बाकी  पदों  को  भरने  के  प्रस्तावों  के  संबंध  में  काय॑वाही  विभिन्‍न  प्रक्रमों  में  है  ।

 विवाह  की  समाप्ति  पैर  न्यायालय  की  प्रक्रिया

 10713.  atta  पावती  देवी  :  क्या  न्याय
 और  कम्पनी  कार्य  मंत्री

 यह
 बताने  की

 कपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 भारत  में  न्यायालय  विवाह  के  असाध्य रूप  से  भंग  हो  जाने  पर

 भी  संबंधित  पक्षकारों  को  कोई  राहत  देने  में  असमर्थ
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 (a)  क्या  विधि  आयोग  ने  इस  विषय  पर  कोई  रिपो  प्रस्तुत  की  और

 सरकार  का  ऐसे  क्या  उपाय  करने  का  विचार  है  जिनसे  न्यायालय  वैवाहिक  सम्बन्ध

 पुरी  तरह  समाप्त  हो  जाने  पर  विवाह  की  समाप्ति  का  आदेश  दे  सके  |

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  शान्ति  ANT :  जी
 निवाह

 के

 असाध्य  रूप  से  भंग  हो  जाने  की  अवस्था  में  कोई  राहत  देने  की  व्यवस्था  ae  की  गई  है

 जी  हां  ।  विधि  आयोग  ने  अपनी  इकहत्तरवीं  रिपोर्ट  में  इस  विषय  पर  कुछ  सिफारिशों

 की

 सरकार  इस  रिपोर्ट  के  संबंध  मैं  कायंवाही  कर  रही  है  और  राज्य  सरकारों  आदि  के

 टिप्पणियां  प्राप्त  की  जा  रही  हैं  ।

 झरिया  और  रानीगंज  कोयला  में  हिसा/अशांति

 के  कारण  उत्पादन  में  कसो

 10714.  श्री  मनोरंजन  भक्त  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  गत  तीन  वर्षों  से  औद्योगिक  हिसा/अशांति  आदि  के  कारण  झरिया

 और  रानीगंज  कोयला  क्षेत्रों  में  उत्पादन  में  हो  रही  भारी  कमी  की  जानकारी  यदि  तो

 उत्पादन  में  कमी  के  कारणों  का  ब्यौरा  क्या  और

 गत  तीन  वर्षों  में  इन  कोयला  खानों  में  कितने  अधिकारियों  पर  हमले  किये  गये  थे

 और  इस  काय  में  कितनी  यनियनें  शामिल  थी  उनके  नाम  क्या  थे  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनेदवर  यह  सच  है  कि  झरिया  और

 रानीगंज  के  कोयला  क्षेत्रों
 में

 औद्योगिक  अशांति  और  उसके  कारण  हुई  हड़तालों  आदि  से  तथा  कानून

 भर  व्यवस्था  की  स्थिति  के  कारण  भी  उत्पादन  में  भारी  कमी  हुई  ।  विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान

 हड़तालों  आदि  की  वजह  से  seed  कोलफील्ड्स  लि०  तथा  भारत  कोकिंग  कोल  लि०  में  उत्पादन  में

 हुई  कमी  निम्नलिखित  थी

 हड़तालों  की  संख्या

 कम्पनी
 1976  1977  1978

 ई०  ato  fto  90  121  300

 भा०  को०  को ०  लि०  23  91  139

 उत्पादन  में  कमी  ीं
 में

 कम्पनी  1976
 1977.0

 1978

 ई०  alo  feo  38,246  68,293  23,641

 भा०  को ०  को ०  लि०  4,201  103,584  2,85,773

 सूचना  एकत्न  की  जा  रही  है
 और

 सभा  पटल  पर
 रख  दी

 जाएगी
 ।
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 ‘rT  ं  fSnrsr is
 स्मूदंगਂ  के  बारे  में  सुझावा  अर

 10715.  श्री  लक्ष्मण  राव  मानकर  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  | 8 “मुदग  के  बारे  में

 अभ्यावेदन के  art  में  6  1979  के  अतारांकित  प्रश्न  Ao  2118 के  उत्तर के  संबंध में  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  fe  के  बारे  में  श्री  शंकरराव  मगलेवेधेकर  द्वारा  दिये  गये  चार

 सुझावों  के  बारे  में  आकाशवाणी  ने
 अब  तक

 क्या  प्रगति  की

 क्या  कोई  निर्णय  किया  गया  है  और  उसे  शीघ्र  क्रियान्वित  करने  का  निश्चय  किया

 गया  और

 अगर  21  1978  के  अभ्यावेदन  में  की  गई  मांगों  के  बारे  में  अब  तक  कोई

 पर्याप्त  प्रवृति  नहीं  हुई  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  और  कब  तक  अन्तिम रूप  से  faa कर

 लिया  जाएगा ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  )
 :  और  :  (1)

 वाणी  समान्य  कार्यक्रम  और  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  दोनों  में  ही  पखावज  का  अकेला  गायन  पहले

 से  ही  प्रसारित  करता  है  ।  ऐसे  अकेले  गायन  के  लिए  केवल  बहुत  वरिष्ठ  और  अनुभवी  कलाकारों

 को  ही  प्रसारण  के  लिए  आमंत्रित  किया  जाता

 (2)  राष्ट्रीय  पुरस्कार  संगीत  नाटक  अकादमी  द्वारा  दिए  जाते  हैं  और  इसलिए  आकाशवाणी

 के  अधिकार  क्षेत्र  के  अंतर्गत  नहीं  आते  हैं  ।

 (3)  अपनी  वार्षिक  संगीत  प्रतियोगिता  में  पावज  के  लिए  विशेष  पुरस्कार  प्रदान

 आकाशवाणी  युवा  कलाकारों  को  पहले  से  ही  प्रोत्साहन  दे  रहा  हैं  ।  1978  में  इन्दौर  के  श्री  गोस्वामी

 देवकीनन्दन  जी  महाराज  को  विशेष  पुरस्कार  दिया  गया  था  ।  ऊपर  (1)  पर  बताए  अनुसार

 wal  कलाकारों  को  प्रदर्शन  करने  के  लिए  आमंत्रित  किया  जाता  है  ।  इसके  आकाशवाणी

 अपने  संप्रहालय  के  लिए  पुराने  कलाकारों  की  रिकार्डिग  रखने  की
 एक

 योजना  पहले  ही  शुरू  की

 है  जिसमें  पखावज  के  कलाकारों  को  भी  शामिल  किया  जाता  है  ।

 (4)  यात्रा  भत्ते  के  मामले  में  के  आर्टिस्टों  के  साथ  अन्य  उन  कलाकारों  की  तरह

 व्यवहार  किया  जाता  है  जो  आकाशवाणी  में  समान  ग्रेड  में  आते  हैं  जबकि  उँचे  ग्रेड  के

 कारों  को  रेल  की  प्रथम  श्रेणी  का  किराया  दिया  जाता  है  ।

 उपरोक्त  और  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 स्टाफ  इंस्पेक्शन  यूनिट  की  सिफारिशों  की  क्रियान्विति  के

 कारण  दूरदन  क्मंचारियों  को  हानि

 10716.  श्री  रीतलाल  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंती  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  स्टाफ  इस्पेंक्शन  WG  नोज की  सिफा  दि
 |  अ  रशों  को  क्रियान्वित  करने  के  कारण  ठेके  पर
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 e  करने  वाले  दूरदर्शन  कर्मचारियों  को  भारी  हानि  हुई  है  तथा  तत्संबंधी
 ब्यौरा

 क्या

 To  एस०  डी०  डी०  ato,  डिप्टी  एस०  डी०  आदि  जैसे  grata

 कार्यक्रम  अधिकारियों  को  हुये  लाभों  के  बारे  में  पूरा  ब्यौरा  क्या
 और

 स्टाफ  आर्टिस्टों  के  कितने  पद  कम  किये  गये  हैं  तथा  कार्यक्रम

 अधिकारियों  आफीससे  के  कितने  पद  बढ़ाये  गये  हैं  तथा  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :  हां  ।

 और  सात  मुख्य  दूरदर्शन  अर्थात

 श्रीनगर  जलंधर  और  जहां  कमंचारी  निरीक्षण  एकक  की  सिफारिशें  लागू  की

 जा  रही  स्टाफ  आर्टिस्टों  के  मामले  में  कुछ  श्रेणियों  में  वृद्धि  होगी  और  अन्यों

 में  किन्तु  समूचे  आधार  पर  संख्या  में  13  प्रतिशत  वृद्धि  होने  की  सम्भावना  है  जबकि  दूरदर्शन
 =  c

 कार्यक्रम  कर्मचारियों  में  समूची  वृद्धि  केवल  लगभग  प्रतिशत  तक  होने  की

 सम्भावना  है  ।

 fade  से  आयात  की  गई  औषधियां

 सिरजा
 10717.  श्री  सुरेन्द्र  का  सुमन  कया  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1977-78  तथा  1978-79  में  कौन  कौन  सी  कितनी  मात्रा  में  तथा  कितने  मूल्य

 की  औषधियां  विदेशों  से  आयात  की

 (a)  क्या  ये  औषधियां  देश  में  बनाई  जा  सकती  और

 यदि  तो  इसके  लिए  कब  तक  प्रबन्ध  किए  जाएंगे  और  यदि  तो  इसके  क्या

 कारण  हैं  क्या  सरकार  इन  कारणों  को  दूर  करने  के  प्रयास  करेगी  |

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  हेमचती  नन्दन  :

 देशवार  आयात  के  आंकड़े  नियमित  रूप  से  भारत  के  विदेशी  व्यापार  के  मासिक  आंकड़ों  के

 11  में  प्रकाशित  किये  जाते  हैं  असूचना  एवं  आंकड़ों  के  महानिदेशक  कलकत्ता  द्वारा

 प्रकाशित  मात्रा  और  मूल्यवार  आयात कों
 देखें  ।

 और  :  नई  औषध  नीति  का  एक  प्रमुख  उद्देश्य  यह  है  कि  आयात  की  मात्रा
 को

 कम  करने  और  उद्योग  टेक्नालाजी  में  आत्मनिभरता  विकासित  करने  के  लिए  औषधों  के  उत्पादन

 में  आत्मनिर्भरता  लाई  जाए  ।  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  किये  WA  वाले  उपायों  का  उल्लेख

 सभा  पटल  पर  20  1978  को  रखे  गये  नई  भौषध  नीति  पर  विवरण  पत्न  में  किया  गया  है  ।
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 सेवा  में  व्यवधान  को  माफ  करना

 10718.  श्री  पुण्डलीक  हरिदानवे  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्री  13  1979

 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3110  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  [-]  करेंगे कि  :

 क्या  उन  कर्मचारियों  के  मामलों  में  अन्तिम  आदेश  जारी  किए  गए  हैं  जिन्होंने  अपनी

 सेवाओं  में  हुए  व्यवधान  को  माफ  करने  के  लिए  कहा  है  और  1978  में  इसके  लिए

 वेदन  दिया

 यदि  at,  तो  कब  और  क्या  संबंधित  व्यक्तियों  को  तदनुसार  सूचित  किया  गया  है

 तथा  ओर

 यदि  कोई  आदेश  अभी  तक  जारी  नहीं  किए  गए  हैं  तो  इसमें  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शेर  और  :  जी  हां  9-5-1979

 को  आवश्यक  आदेश  जारी  कर  दिये  गये  हैं  और  संबंधित  व्यक्तियों  को  सूचना  दी  जा  रही  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 आकाशवाणी  के  सिलीगुड़ी  और
 Hx  सियांग  केन्द्रों

 में  आदिवाती  भाषाओं  के  लिये  आवंटित  समय

 10719.  श्री  पियूष  तिरकी
 :

 कया  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि
 :

 आकाशवाणी  के  सिलीगुड़ी  और  कुरसियांग  केन्द्रों  में  आदिवासी  भाषाओं  के  लिये  प्रति

 सप्ताह  कितना  समय  आवंटित  किया  जाता  है

 क्या  यह  सच  है  कि  इन  केन्द्रों  के  प्रसारण  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  नेपालियों  सहित

 मुण्डा  और  खरिया  समुदायों  के  लोग  भारी  संख्या  में  रहते

 क्या  सरकार  का  विचार  मुण्डा  और  खरिया  में  कार्यक्रम  आरम्भ  करने

 का

 यदि  at,  तो  कब  और

 यदि  तो  उसके
 कया

 कारण

 सुचना  और  प्रसारण  मन्त्री  लाल  कृष्ण  :  सिलीगुड़ी  आदिवासी

 बोलियों  में  नियमित  आधार  पर  कोई  भी  कार्यक्रम
 प्रसारित  नहीं  करता  ।  कुर्सियांग  केन्द्र

 भुटानी  और  लेपचा  बोलियों  में  प्रति  सप्ताह  क्रमशः  5  घण्टे  15  3  घण्टे  30

 1  घण्टा  45  मिनट  और  26  मिनटों  के  लिए  कार्यक्रम  प्रसारित  करता

 उत्तरी  बंगाल  में  आदिवासी  araiant/atferat  के  वक्ताओं  की  जिलावार  संख्या

 लब्ध  नहीं है  ।
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 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रसारण  समय  की  छोटे  समुदायों  के  लिए  लघु  सेवा  की  निष्प्रभाविता  आदि  कई

 बातें  हैं  जिससे  नये  कार्यक्रम  शुरू  करने  में  रुकावट  होती  है  ।

 दिल्‍ली  राज्य  औद्योगिक  विकास  निगम  द्वारा  इात

 आवंटन  के  मामले  मसें  धांधली

 10720.  श्री  सी०  क े०  न्द्रप्पन  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 कया  सरकार  का  ध्यान  19  1979  के  आफ  इण्डियाਂ  में

 इन  स्टील  अलाटमेंट  डिटेक्टेडਂ  शीर्षक  के  अन्तर्गत  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 (7)  इसके  विरुद्ध  सरकार  का  विचार  कार्यवाही  करने  का  है  और  तत्संबंधी  ब्यौरा

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कड़िया  :  हां  ।

 और  :  जानकारी  प्राप्त  की  जा  रही है
 और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 राजस्थान  में  औषधियों  के  लिए  संयंत्र  की  स्थापना

 10721.  चौधरी  हरोराम
 मक्कासर  गोदारा

 :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 री  a  जिम
 दाल  में  रसायनों  और  उर्वरकों  के क्या  सरकार  की  राजस्थान  में  सरका

 संयंत्र  स्थापित  करने  की  '

 यदि  तो  कब  और  और

 (71)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ।

 रसायन  और  sata  मंत्री  (of  हेमवती  नन्दन  :  से  :

 इण्डियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मोस्यूटिकल्स  लि
 ०

 और  राजस्थान  एण्ड  मिनरल  डबैलपमेण्ट

 कारपोरेशन  द्वारा  राजस्थान  में  संयुक्त  क्षेत्रीय  फार्मू  लेशन  यूनिट  स्थापित  किया  जा  रहा  है  ।  यह

 यूनिट  जयपुर  के  पास  विश्वकर्मा  इण्डस्ट्रियल  क्षेत्र  में  स्थापित  किया  जा  रहा  है  ।

 छठी  पंच  वर्षीय  योजना  के  दौरान  अतिरिक्त  उवंरक  क्षमता  के  विकास  के  लिए  कार्यक्रम

 तैयार  करने  हेतु  योजना  आयोग  द्वारा  स्थापित  कार्यकारी  दल  ने  राजस्थान  में  उपयुक्त
 स्थान  पर  उवेरक  परियोजना  की  स्थापना  के  बारे  में  सिफारिश  की  है  ।  यह  परियोजना

 कोटरा  में  उपलब्ध  राक  फास्फेट  पर  आधारित  परियोजना  के  लिए  सम्भाव्य  रिपोर्ट  के  तैयार
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 होने  तथा  तकनीकी  एवं  आर्थिक  सम्बन्धी  विभिन्न  पहलुओं  के  अध्ययन  किये  जाने  के  बाद

 योजना  के  बारे  में  सही  स्थान  का  निर्धारण  हो  सकेगा  |

 राजस्थान  राज्य  के  सरकारी  क्षेत्र  में  रसायन  प्लांट  की  स्थापना  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 माइनिंग  एण्ड  संन्यूफंक्चरिंग  कंपनी  के  मुख्यालय  का

 कलकत्ता  और  बम्बई  स्थानान्तरण

 10722.  श्री  wards  पुजारी  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  से  ae  अनुरोध  किया  गया  है  कि  माइनिंग  एण्ड  मेन्यफवर्चा रग

 कंपनी  के  मुख्यालयों  को  कलकत्ता  और  बम्बई  से  राज्य  में  ही  स्थानान्तरित  कर  दिया  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कड़िया  :  और  :

 मध्य  राजस्थान  और  उड़ीसा  राज्यों  में  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि  खनिजों  की

 खुदाई  में  संलग्न  कंपनियों  को  महानगरों  से  उनके  अपने-अपने  राज्यों  में  स्थानान्तरित

 कर  दिया  जाय  ।  लेकिन  निम्नलिखित  कारणों  से  इस  सुझाव  को  स्वीकार  करना  संभव  नहीं  है

 (1)  भारतीय  कंपनी  अधिनियम  की  धारा  17  के  अन्तर्गत  कंपनी  के  पंजीकृत  कार्यालय  की

 अवस्थिति  के  बारे  में  नि्णय  करने  का  अथवा  बाद  में  उस  ें  परिवतन  करने  का  कंपनी  के

 धारियों  को  कानूनी  अधिकार  है  ।

 (2)  कंपनियों  के  पंजीकृत  कार्यालयों  की  अवस्थिति  के  विनियमन  के  प्रावधान  हेतु  कंपनी

 अधिनियम  में  किसी  प्रकार  के  संशोधन  का  के  विनियमन  या  विकासਂ  से  कोई  तकंसम्मत

 संबंध  नहीं  हो  सकता  |  इसलिए  राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रस्तावित  प्रयोजन  के  लिए  अधिनियम

 में  करना  न्यायोचित  नहीं  होगा  ।

 (3)  कई  कंपनियां  कई  राज्यों  में  विभिर्न  खनिजों  का  खनन  कर  रही  हैं  ।  ऐसी  स्थिति  में

 पंजीकृत  कार्यालयों  की  अवस्थिति  के  बारे  में  समान  सिद्धान्त  अभिस्वीक्ृत  करने  में  व्यावहारिक
 कठिनाइयां  होंगी  ।

 (4)  ऐसी  भी  कोई  संभावना  नहीं  है  कि  पंजीकृत  कार्यालयों  के  स्थानांतरण  से  किसी  राज्य

 को  कोई  खास  लाभ  क्योंकि  आयकर  से  प्राप्त  राजस्व  के  राज्यों  के  बीच  बंटवारे  के  बारे  में

 स्थापित  प्रक्रिया  है  ।

 अल्कोहल  का  उत्पादन

 ie

 श्री  सुरेन्द्र  विक्रम :
 कया  रसायन  और  save  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगें

 किया  और

 गत  दस  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  देश  में  कितनी  मात्ना में  अल्कोहल  का  उत्पादन

 गत  दस  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  विदेशों  को  कितनी  मात्रा  में  अल्कोहल  का  निर्यात
 किया  गया  |

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन
 :

 और  (=)

 सुचना  एकत्र  की  सा  say या  रु  bed  और  सभा  पटल  पर  रखी  जायेगी
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 sy  न्य  er  re

 कोकक  x  कोयले  का  आयात

 10724,  श्री  sito  वी
 ०  अलगेशन  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 कनाडा  और  आस्ट्रेलिया  के  साथ  कोककर  कोयले  के  आयात  के  लिए  जो  समझौता

 हुआ  था  उसमें  से  कितनी  मात्रा  किन्हीं  भारतीय  पत्तनों
 पर  पहुंची  और

 यदि  तो  क्या  इस्पात  संयंत्रों
 को  अविलम्ब  उसके  परिवहन  के  लिए  कोई  aa

 प्रबन्ध  किया  गया  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कड़िया  :  आस्ट्रेलिया  तथा

 कनाड़ा  से  आयात  किये  जा  रहे  कोककर  कोयले  में  से  30-4-1979  तक  भारतीय  बन्दरगाहों  पर

 238,  975  टन  कोककर  कोयला  पहुंच  चुका  था  |

 बेहतर  पत्तन  सुविधाएँ  तथा  ara  की  पर्याप्त  उपलब्धि  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 सेल  द्वारा  रेलवे  तथा  बन्दरगाहों  के  प्राधिकारियों  के  साथ  निकट  तथा  सतत  ज सम्पक  रखा  जा

 रहा है  ।

 बाजार  मुल्यों  की  तुलना  में  कंटीन  स्टोर  डिपार्टमेंट  में
 मुल्य

 10725.  श्री  यू०  एस०  पाटिल  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :
 क्या  ag  सच  है  कि  जैसी  उपभोक्ता  वस्तुओं  और  प्रसाधन

 सामग्री  आदि  के  मूल्य  कैंटीन  स्टोर  डिपार्टमेंट/आर्मी  आफिससं  शाप  में  बाजार  में  उन  वस्तुओं  के

 मूत्यों  से  अधिक  है  |

 क्या  यह  सच  है  कि  उन  वस्तुओं  पर  बिक्री  कर  तथा  अन्य  कर  लागू  कर  दिये

 गयेहैं ;  और

 यदि  तो  इनमें  से  प्रत्येक  वस्तु  कितनी  मंहगी  है  तथा  इन  वस्तुओं  के  मूल्य  में  कमी

 करने  तथा  करों  में  कमी  करने  के  लिए  जसे  कि  बजट  से  पहले  सरकार  का  क्या-क्या  कार्यवाही

 करने  का  विचार  है  ?

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  और  :  कैंटीन  स्टोर्स

 डिपार्टमैंट  द्वारा  सारे  देश  में  स्थित  अपनी  कैंटीनों  के  जरिए  उपभोक्ता  वस्तुए  मौजूदा  बाजार  भाव

 से  कुल  मिलाकर  कम  कीमतों  पर  बेची  जाती  हैं  ।  कंटीन  स्टोस  जो  कि  प्रशासन  ats  द्वारा

 वाणिज्य  प्रणाली  पर  चलाया  जाता  मूल्यों  की  निरन्तर  समीक्षा  करता  है  और  निर्माताओं  से

 माल  की  खरीद  करते  समय  भावों  के  बारे  में  समुचित  कार्रवाई  करता  है  |

 पश्चिम  आसाम  और  केन्द्र  शासित  क्षेत्र  दिल्‍ली  की  सरकारों  ने  सी०  एस०

 डी०  कैंटीनों  को  दी  गई  बिक्री  कर  की  छूट  वापस  ले  ली  है  ।  इन  राज्यों  में  विभिन्न  वस्तुओं  पर

 बिक्री  कर  लगाया  जाता  है  ।  पश्चिम  बंगाल  और  केन्द्र  शासित  क्षेत्र  दिल्‍ली  में  इस  की  दर  6%  से

 12%  तक  तथा  आसाम में  3%  से  12% तक  है  ।
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 जेल  रोड  के  पास  उपरि  पुल

 10726  :  शी  किदोर  लाल  :

 cat  =r श्री  मोहसिन  :  वया  उप-प्रधान  ब द  AUS  1  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 (  7  क्या  मंत्रालय  ने  दिल्‍ली  छावनी  रेल
 स्टेशन

 के  पास  जेल  रोड  पर  एक  पुल  के  निर्माण

 संबंधी  प्रस्ताव  पर  अभी  तक  अनुमति  नहीं  दी

 क्या  उसके  परिणामस्वरूप  लोगों  को  रेल  लाइन  पार  करने  में  घंटों  लग  जाते

 और

 यदि  at,  तो  इस  संबंध  में  अनुमोदन  कब  तक  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 उपप्रधान  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  से  हाल  के  वर्षों  में

 दिल्‍ली  छावनी  रेलवे  स्टेशन  के  पास  जेल  रोड  पर  रेल  की  पटरी  के  ऊपर  पुल  बनाने  की

 कता  महसुस  की  जा  रही  है  क्योंकि  दिल्‍ली  छावनी  के  उस  पार  बहुत  सी  कालोनियां  बत  गई  हैं

 जब  रेल  का  फाटक  बंद  हो  जाता  है  तो  लाईन  पार  करने  के  लिए  लोगों  को  देर  तक  इंतजार  क  रना

 पड़ता  हैं  ।  इस  पुल  के  निर्माण  से  छावनी  में  स्थित  कुछ  रक्षा  संस्थान  प्रभावित  होंगे  इसलिए  थल

 नौपरिवहन  तथा  परिवहन  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  और  दिल्‍ली  नगर  निगम  के

 प्रतिनिधियों  से  इस  बारे  में  बात-चीत  की  गई  हैं  ।  सिद्धांत  रूप  से  यह  निर्णय  कर  लिया  गया  है  कि

 सड़क  यातायात  को  सुचारु  बनाने  के  लिए  सड़क  को  सीधा  करने  में  और  इस  पुल  के  निर्माण  से

 जिन  रक्षा  परिसम्पत्तियों  को  तोड़ा  जाना  हैं  उनके  संबंध  में  वित्तीय  समायोजनों  के  अधीन  रहते  हुए
 प्रस्तावित  पुल  कं  निर्माण  उल्लिखित  स्थल  पर  करने  की  अनुमति  दे  दी  जाए  ।  इस  संबंध  में

 औपचारिक  जिसमें  की  जाने  वाली  वित्तीय  और  प्रद्यासनिक  व्यवस्थाओं  का  भी  उल्लेख

 चीघ्र  ही  दिल्‍ली  नगर  निगम  को  भेज  दी  जाएगी  ।

 ates  श्रद्ो
 घित

 तेल  सप्लाई  करने  के  लिए  संयुक्त  श्रब
 श्रमी

 रात  से
 श्रनुरोध

 10727,  :  श्री  संगमा  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  अधिक  अशोधित  तेल  सप्लाई  करने  के  लिये  संयुक्त  अरब  अमीरात

 से  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  उस  पर  उनकी  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रसायन  are  उर्वरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  श्रौर

 रसायन  तथा  उबक  मंत्री  ने  1978  में  अरब  अमीरात  का  दौरा
 किया  ।  उनके  दौरे  के  परिणामस्वरूप  1975-78  वर्षों  के  लिये  करार  की  गई  अशोधित  तेल  की
 सप्लाई  एक  मिलियन  टन  की  मात्रा  को  1979  के  दौरान  बढ़ाकर  1.5  xq
 करने  के  लिए  संयुक्त  अरब  अमीरात  सहमत  हो  गया  ।  रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्री  की
 प्राथ॑ना  पर  संयुक्त  अरब

 अमी  रात  के  तेल  मंत्री  अगले  ad  में  तेल  सप्लाई  के  स्तर  में  और
 अधिक  वृद्धि  की  संभावना  पर  विचार  करने  के  लिये  भी  सहमत  हो  गए  हैं  ।
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 नई  बस्ती  बालू  श्रागरा  में  रहने  बाले  श्रनुसुचित  जाति  के
 परिवारों

 at

 बेदखली  के  लिए  दिया  गया  नोटिस

 10728.  थी  दाम्भूनाथ  चतुर्वेदी  :  क्या  उप-प्रधान  मंत्री  तथा  रक्षामंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  प्लाट  संख्या  280  नई  बस्ती  टीला  आगरा  में

 रह  रहे  अनुसूचित  जातियों  के  लगभग  डेढ़  सो  परिवारों  को  बेदखल  करने  का  विचार  क्या

 भूमि  खाली  करवाने  के  लिए  उन्हें  नोटिस  दे  दिए  गए

 (a)  यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण

 उनके  पुनर्वास  के  लिए  क्या  वैकल्पिक  व्यवस्था  की  गई  और

 कया  सरकार  यह  सुनिद्चित  करेगी  कि  जब  तक  वेकट्कि  आवास  या  निर्माण  के  लिए

 स्थल  उन्हें  न  दिए  जाएं  तब  तक  उन्हें  न  निकाला  जाए  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  से  आगरा  छावनी  के

 अलग  किए  हुए  क्षेत्र  280  में  नई  बस्ती  टील  बालू  आगरा  की  रक्षा  भूमि  में

 150  व्यक्तियों  ने  अनिधिकृत  कब्जा  कर  लिया  है  ।  सेनिक  संपदा  अधिकारियों  ने  सावंजनिक

 सर  कब्जाधिका  रियों
 की  अधिनियम  के  अन्तगंत  उनके  विरुद्ध  कार्रवाई  की

 थी  ।  इस  संबंध  में  feu  गए  अभ्यावेदनों  पर  यह  निणंय  किया  गया  कि  इस  भूमि  पर  1973-74

 तक  जिन  लोगों  ने  कब्जा  कर  लिया  था  उनमें  से  75  व्यक्तियों  को  कब्जा  की  हुई  भुमि  थोड़ी

 बढ़  जो  प्रत्येक  मामले  में  50  at  गज  तक  सीमित  चालू  बाजार  भाव  पर  और  पिछले

 कब्जे  के  किराए  की  रकम  अदा  कर  देने  पर  यह  भुमि  अन्तरित  कर  दी  शेष  कब्जेदारों  के

 मामलों  पर  भी  विचार  किया  जा  रहा है  ।

 क्लोरमप  नकोल  का  मृत्य

 10729  :  श्री  सईद  ी मतजा  :  क्या  रसायन  atte  उवंरक  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  ag  1978  में  बेस  की  सप्लाई  475

 रुपये  प्रति  किलोग्राम  एक्स  गोदाम  दर  पर  कर  रही  थी  और  इस  प्रकार  बनाए  गए  क्लोरोफेनिकोल

 के  मूल्य  460  रुपए  प्रति  किलोग्राम  निश्चित  किए  गए

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  मंडी  में  बेस  के  दाम  बढ़  गए  हैं
 और  जहाज  पर  से  उतरने  के  बाद  के  मूल्य  लगभग  600  रुपये  प्रति  किलोग्राम  और

 यदि  तो  क्लोरमफेनिकोल  पाउडर  के  सरकार  की  उसी  पुराने  स्तर पर  मुल्य
 घोषित  करने  की  कायेंवाह्दी  कहां  तक  उचित

 पेट्रोलियम  रसायन  और  उबंरक  मंत्री  (att  हेमबती  नन्दन  :
 हां  ।

 क्लोरमफेनिकोल  पाउडर  सहित  बल्क  औषधों  के  मुल्यों  में  स्थिरता  और  एल-बेस

 के  मूल्यों  में  हाल  ही  में  हुई  वृद्धि  के  aed  में  पाउडर  के  निर्माण
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 15  मई  1979
 लिखित

 उत्तर
 कनाल

 के  लिए  एक  पैनेल्टीमेट  मध्यवर्ती  सरकार  ने  के  साथ  व्यवस्था  कर  ली  है

 जिसके  अनुसार  जिन  एककों  के  पास  पर्याप्त  वधता  वाला  वास्तविक  उपभोक्ता  आयात  लाइसेंस

 जिसके  अन्तर्गत  वे  एल-बेस  का  arma  कर  सकते  हैं  और  जो  को  अपेक्षित

 कार  पत्र  प्रदान  करता  एल-बेस  HT  आयात  करेगी  और  इसे  गोदाम  के  बाहर

 प्रति  किलोग्राम  के  मुल्य  पर  सप्लाई  इस  व्यवस्था  के  अन्तगंत  वास्तविक

 भोक्ता  कलो
 रमर्फनीकाल  पाउडर  को  460/-  रुपये  प्रति  किलोग्राम  की  दर  पर  को  बेच

 सकेंगे  और  उपयुक्त  लाभ  भी  कमायेंगे  ।

 एल-बेस  पर  राजसहायता

 10730  :  श्री  गोविन्द  सुणा  :  क्या  रसायन  श्रौर  उर्वरक  मंत्री  24

 1979  के  अतारांकित  प्रदन  संख्या  8392  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  वर्तमान  करार  के  अधीन  एल-बेस  हेतु  राजसहायता  के  लिए  को

 एक  से  तीन  महीने  तक  को  वैधता  वाले  लाइसेंस  और

 यदि  तो  सरकार  यह  सुनिश्चित  |... कं से  करेगी  कि  इसका  आयःतकर्ता  एककों  के

 साथ  भेदभाव  का  व्यवहार  नहीं  होगा  |

 रसायन  और  हन उबरक  मंत्री  हेमबती  नन्दन  :  आयात

 ~ aat  की  वध  अवधि  सामान्य  तौर  पर  तीन  मास  की  होनी  जो  द्वारा  आयात

 प्रबन्ध  करने  के  लिए  लिया  गया  प्रारम्भिक  समय  है  ।  युनिटें  जो  उपरोक्त  सुविधा  का  लाभ  उठा

 रही  हैं  को  वित्तीय  सहायता  न  दी  जायेगी  क्योंकि  सप्लाई  द्वारा  रुपये  475/-  की  दर

 से  होगी  जिसके  अधार  पर  मौजुदा  क्लोरम्फेनीकल  पाउडर  और  भूतपूर्व  एल-बेस  के  मूल्य  निर्धारित

 किये  गये  हैं  ।

 चूँकि  वास्तविक  उपभोगकर्ता  को  से  एल-बेस  को  रुपये  475  प्रति

 ग्राम  की  दर  से  अपनी  आवश्यकताओं  की  पति  हेतु  प्राप्त  करने  का  विकल्प  दिया  गया  हैं  बशर्त  कि

 वे  अपना  आयात  लाइसेंस  वापिस  कर  देते  हैं  को  क्लोरम्फेनिकल  पाउडर  की

 सप्लाई  रुपये  460/-  की  दर  से  Weara  का  प्रश्न  इसलिए  नहीं  उठता  है  ।

 दिल्‍ली  grata  के  नाटकों  में  भाग  लेने  के  लिये  मान्यता  प्राप्त  कलाकार

 10731  :  श्री  नवाब  fag  चौहान  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  दुरदर्शन  द्वारा  प्रदर्शित  नाटकों  में  भाग  लेने  के  लिए  कितने  कलाकारों  को

 मान्यता  दी  गई

 उनमें  से  कितने  कलाकारों  को  1978  से  ड्रामा  युनिट  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये

 नाटकों  में  भाग  लेने  के  लिए  आमंत्रित  नहीं  किया

 ऐसे  कलाकारों  की  LING द  कितनी  है  जिन्हें  गत  एक  वर्ष  में  15  से  अधिक  बार

 त्रित  क्या
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 25  बैशाख  1901
 लिखित

 उत्तर

 ड
 इस  भेदभाव  पण  रवेये  के  कया  कारण  ए्‌  और

 क्या  उन  सभी  कलाकारों  के  नामों  का  जिसमें  उन्हें  आमंत्रित  करने  के

 दंड  दिये  गए  सभा  पटल  पर  रखा  जायेगा  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :  भौर  :

 सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है
 और  उसको  सदन  की  मेज  पर  रख  दिया  जाएगा  |

 एल-बेस  के  श्रायात  के  लिए  पूल  चिधि  में  से  को

 द्रदा  की  गई  रादि

 10732.  :  श्री  दलपत  fag  परस्ते  :  कया  पेट्रोलियम  रसायन  az  उवंरक  मंत्री  24  ata

 1979  के  अतारांकित  प्रदन  संख्या  8392  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उस  राशि  का  अनुमानित  ब्यौरा  क्या  है  जो  मंत्रालय  द्वारा  किए  गए  प्रबन्ध  के  अधीन

 एल-बेस  के  आयात  के  लिए  पूल  विधि  में  से  को  दिए  जाने  की  संभावना

 क्या  एल-बेस  के  स्थान  पर  क्लोरोफेनिकोल  पर  अलग  अलग  एककों  को  राज

 यता  देकर  विभिन्‍न  सेवा  शीर्षों  के  अस्तगंत  दी  गई  राहि  बचाई  जा  सकती  और

 यदि  तो  हाल  ही  में  15  टन  एल-बेस  की  खरीद  पर  ही  कितनी  बचत  हो  सकती

 थी  और  इस  पर  सरकार  की  ब्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रसायन  और  उवंरक  मंत्री  (att  हेमवती  नन्दन  :  को  कम

 वसूली  की  जिस  मात्रा  की  प्रतिपूर्ति  औषध  मुल्य  समीकरण  खाते  से  की  वह  एल-बेस  और

 उस  मात्रा  पर  निभंर  करेगी  जिसका  आयात  सी  द्वारा  मंत्रालय  को  घोषित  व्यवस्था  के

 अन्तगंत  वास्तविक  उपभोक्ताओं  की  ओर  से  किया  जाए  ।

 चूँकि  एल-बेस  का  आयात-मूल्य  समय-समय  पर  और  एक  स्त्रोत  से  दूसरे  tala  पर

 बदलता  रहता  अतः  प्रत्येक  निर्माता  के  लिए  क्लोरमफेनिकाल  का  प्रतिधारणा  मूल्य  निर्धारित

 करना  कठिन  है  क्योंकि  हर  समय  एल-बेस  पर  आधारित  क्लोरमफेनिकाल  के  उत्पादकों  का  संबंधਂ

 जब  तक  वे  एल-बेस  को  गोदाम  के  बाहर  प्रतिकिलोग्राम  475/-  रुपये  की  दर  से  प्राप्त  करते

 रहेंगे  तब  तक  क्लोरमफेनिकाल  पाउडर  को  प्रति  किलोग्राम  460/-  रु०  के  मूल्य  दर  से  सप्लाई  करने

 में  कोई  कठिनाई  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 ने  रिपोर्ट  दी
 है

 कि  उन्होंने  6  ala  1979  से  सरकार  द्वारा  स्वीकृत

 व्यवस्था  के  अन्तर्गत  कलकत्ता  की  ओर  से  15  टन  एल-बेस  के  आयात  के  लिए

 बाईर  दे  दिया  हैं  ।  इस  आयात  का  प्रति  किलोग्राम  अवतरित  मूल्य  574.59  रुपये  प्रति  किलो

 गोदाम  के  बाहर  प्रति  किलोग्राम  475/-  रुपये  वसूल  करेंगे  |
 ग्राम  जिस  पर

 उक्त  खाते  से  सी  को  कम  वसूली  के  लिये  प्रतिपूर्ति  करने  से  यह  सुनिश्चित  हो  जायेगा

 कि  क्लोरफेनिकाल  पाउडर  460/-  रुपये  प्रति  किलोग्राम  के  समान  मूल्य  पर  उपलब्ध  होगा  और

 इस  आव  are  औषध  पर  आधारित  फाम  लेशनों  के  मूल्य  भी  बनाये  रखे  जा  सकेंगे  ।
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 ाा

 के  अलावा  अन्य  माध्यम  से  एल-बेस  का  श्रायात  करने  वाली  फर्मों  को

 राजसहायता  न  दिया  जाना

 10733.  :  श्री  रामजी  लाल  सुमन  :  क्या  पेट्रोलियम  रसायन  भर  ° SITAR  मंत्री  24

 1979  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  8392  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  ऐसे  एककों  जिन्होंने  स्वयं  एल-बेस  प्राप्त  कर  लिया  को  एल-बेस  पर

 मिलने  वाली  राजसहायता  की  उस  उस  व्यवस्था  के  कारण  घाटा  उठाना  पड़ा  है  जो  इस  वस्तु  का

 आयात  केवल  के  माध्यम  से  करने  के  बारे  में

 ऐसे  एककों  के  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  उन्होंने  1978  के  बाद

 एल-बेस  के  आयात  के  अधिक  मूल्य  दिए  उचित  लाभ  सुनिद्चित  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या

 कार्यवाही  की

 क्या  उक्त  एककों  की  वास्तविक  कठिनाइयों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का

 बिचार  1979  के  अन्तगंत  क्लोरोफेनीकोल  के  लिए  घोषित  धारणा  मूल्य  का

 पूनरीक्षण  करने  का  भौर

 यदि  तो  कब  यदि  तो  ऐसा  करने  के  ब्यौरेवार  कारण  क्या  हैं  ?

 रसायन  att  उवंरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  agyat)  :  सरकार  ने

 को  facarfear  पर  एल-बेस  से  पहने  उत्पादित  क्लोरमफेनिकल  पाउडर  के  मूल्य

 460/-  रु०  प्रति  किलोग्राम  पर  अधिसूचित  किये  थे  कि  एल-बेस  के  475/-  रुपये
 प्रति

 किलोग्राम  के  मुल्य  पर  आधारित  और  अधिसुचित  मुल्य  के  उचित  लाभांदा  भी  शामिल  वर्ष

 1978-79  के  दौरान  एल-बेस  के  आयात  को  बन्द  करने  के  बाद  भी  मे  एल-बेस

 के  उपलब्ध  स्टाक  को  417.0  5,  रुपये  प्रति  किलोग्राम  की  दर  पर  सप्लाई  करना  जारी  रखा  |

 क्लोरमफंनिकाल  पाउडर  सहित  बल्क  औषधों  के  मुल्यों  में  स्थिरता  के  संदर्भ  में  और

 बेस  के  मुल्य  में  ही  में  हुई  वृद्धि  के  संदर्भ  में  सरकार  ने  के

 साथ  व्यवस्था  कर  दी  थी  जिसके  अनुसार  जिन  एककों  के  पासਂ  पर्याप्त  बेधता  वाला  वास्तविक

 उपभोक्ता  भायात  लाइसेंस  जिसके  अन्तगंत  वे  एल-बेस  का  आयात  कर  सकते  हैँ  जो

 को  अपेक्षित  प्राधिकार  पत्र  प्रदान  करता  एल-बेस  का  आयात  करेगी  और

 उसे  475/-  रुपये  प्रति  किलोग्राम  की  दर  पर  सप्लाई  करेगी  ।  जो  वास्तविक  उपभोक्ता

 बेस  को  क्लोरमफंनिकल  पाउडर  में  बदलना  चाहते  हैं  वे  उक्त  व्यवस्था  के  अन्तर्गत  दी  जाने  वाली

 सुविधा  का  लाभ  उठा  सकते  हैं  ।

 एल-बेस  पर  आधारित  भौषध  के  निर्माताओं  को  475/-  रुपये  प्रति  किलोग्राम  से

 अधिक  मुल्य  पर  एल-बेस  का  आयातਂ  करने  का  निण्णय  करते  समय  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखना

 था  कि  क्लोरमफनीकाल  पाउडर  का  मूल्य  21  1978  से  460/-  रुपये  प्रति  किलोग्राम  पर

 निर्धारित  किया  गया  है  ।

 और  :  भाग  में  बताई  गई  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का  निकट
 भविष्य  में  एल

 नहीं है

 पर  आधारित  क्लोरमफेनिकाल  के
 मूल्य  में  करने  का  कोई  प्रस्ताव
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 हिन्दी  afiatizat  को  नियु  faa

 10734,  श्री  निर्मल  चन्द्र  जेन  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यहू  सच  है  कि  उनके  मंत्रालय  में  तथा  इसके  सम्बद्ध  कार्यालयों  में  हिंदी

 कारियों  की  1972  से  ्य तंद्थ  आधार  पर  नियुक्त  की  गई

 यदि  तो  क्या  प्रत्येक  मामले  में  समय-समय  पर  नियमित  रूप  से  संघ  लोक  सेवा

 आयोग  की  मंजूरी  प्राप्त  की  गई

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  ऐसे  मामलों  की  संख्या  कया  भौर

 ऐसी  चूक  के  लिए  उत्तरदायी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्रवाई  की  जा  रही  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  :  से  :  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  भौर  सभा

 पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 श्रायातित  एल-बेस  के  पत्तन  पर  पहुंचने  की  लागत

 10735.  श्री  उग्रसेन  :  कया  रसायन  भौर  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  fa—

 वास्तविक  उपभोक्ताओं  तथा  स्वयं  द्वारा  यदि  एल-बेस  का  आयात  किया

 जा  रहा है  तो  उसके  पत्तन  पर  पहुंचने  तक  की  वतंमान  लागत  कितनी

 क्या  (1979)  के  अधीन  क्लोरमफेनिकोल  के  नवनिर्धारित  मूल्यों

 से  उन  वास्तविक  उपभोक्ताओं  को  उचित  लाभांश  मिल  जाता  है  जो  स्वयं  एल-बेस  का  भायात

 करते  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  are  क्या  सरकार  का  विचार

 एल-बेस  के  लागत  बीमा  भाड़ा  मूल्य  में  वृद्धि  को  देखते  हुए  मूल्यों  में  संदोधन  करने  का  है  ।  यदि

 तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रसायन  और  उबरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  ने  सूचित
 किया  है  कि

 15  टन  एल-बेस  के  आयात  कां  अवतारित  मूल्य  प्रतिकिलोग्राम  574.59  रुपये

 जिसके  आयात  के  लिए  उनके  द्वारा  मैसर्स  डाई-सी-कम  की  ओर  से  व्यवस्था  की  गई  है  ।  अत्य

 वास्तविक  उ  पभोक्‍्ताओं  का  अवतरित  मूल्य  और  उतनी  ही  होने  की  आशा है  aad  कि  उनके  द्वारा

 451.55  रुपये  प्रति  किलोग्राम के  मूल्य  पर  आयात  किया  जिस  मूल्य  पर

 ने  उक्त  आयात  की  व्यवस्था  की

 एल-बेस  पर  आधारित  क्लोरमर्फनिकाल  पावडर  के  460/-  रुपये  प्रति  किलो  ग्राम  के

 अधिसूचित  मूल्य  (  जो  कि  एल-बेस  के  प्रति  किलोग्राम  के  मूल्य  पर  आधारित  हैं  )  से

 निर्माताओं  का  उचित  लाभ  शामिल है
 ।  को  अनुदेश  दिये  गये  हैं  कि  वे  ऐसे  वास्तविक

 उपभोक्ताओं  के  एल-बेस  की  सप्लाई  475/-  रुपये  प्रति  किलोग्राम  की  दर  पर  करें  जो  एल-बेस  के

 अपने  भायात  लाइसेंस  को  एक  प्राधिकार  पत्र  के  साथ  को  वापस  कर  बदते  कि  ऐसे

 वास्तविक  उपभोक्ता  को  क्लोरमफैनिकाल  पाउडर  की  सप्लाई  460/-  प्रति

 ग्राम  की  दर  से  करने  का  बचन  दें  |
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 उपरोक्त  भाग  में  बताई  गई  व्यवस्था  को  ध्यान  में  रखते  हुए  एल-बेस  पर

 रित  क्लोरमर्फनिकोल  पावडर  के  मूल्य  में  निकट  भविष्य  में  संदयोधन  करने  कोई  प्रस्ताव

 नहीं है  ।

 लेटर  प्रेस  श्रौर  फोटो  frat  प्रेस  स्टाफ  में

 रीडिंग  स्टाफ  की  ड्यूटी  ग्रौर  ् काय  का  स्वरूप

 10736.  श्री  चतुभुंज  :  क्या  उप-प्रधान  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्री  24  अप्र  1979  के

 अतारांकित  प्रदन  संख्या  8352  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 लेटर  प्रेस  और  फोटो-लिथो  प्रस  में  रीडिंग  स्टाफ  की  ड्यूटी  और  कायें  के  स्वरूप  में  क्या  वास्तविक

 अन्तर है  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्री  (  श्री  AIM AT ATA  संयुक्त  बीजांक  ब्युरो  के  लेटर  प्रस

 भौर  फोटो  लिथो  प्रेस  द्वारा  तैयार  दस्तावेज  के  लिए  अलग-अलग  प्रक्रिया  अपनाई  जाती  है  भौर  इन

 दोनों  प्रेसों  में  नियुक्त  रीडिंग  स्टाफ  के  काय  तथा  जिम्मेवारियां  अलग-अलग  हैं  माननीय  सदस्य

 इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  संयुक्त  बीजांक  ब्यूरो  में  बहुत  गोपनीय  स्वरूप  का  काम  होता  है  इस

 लिए  इस  बारे  में  अधिक  जानकारी  प्रकट  करना  लोकहित  में  नहीं  होगा  ।

 त्रिपुरा  में  तेल/गेस  की  खोज

 10737.  श्री  किरत  fama  देव  aaa  :  कया  रसायन  ale  उवंरक  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  तेल  तथा  प्राकृतिक  गस  आयोग  ने  वर्ष  1972  से  लगभग  सात

 ag  की  भवधघि  तक  त्रिपुरा  स्थिति  बारामुरा  में  तेल/गस  की  खोज  पर  लगभग  30  करोड़  रुपये  की

 राशि  खर्चे  करने  के  बाद  इस  क्षेत्र  में  आगे  खोज  कायें  को  छोड़  देने  का  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  ae  तक  किये  गए  खोज  प्रयासों  का  ब्यौरा

 क्या  है  और  इसके  क्या  परिणाम  रहे  ?

 रसायन  भौर  उवंरक  मंत्री  हेमबती  नन्दन  :  और  :

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गस  आयोग  से  आवश्यक  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख

 दी  जायेगी  |

 एरीथो  का  इण्डोमीयेसिन  श्रादि  उत्पादन  करने  घाली  wea fai

 10738.  श्री  यशवन्त  बोरोले  :  क्या  रसायन  भौर  उबंरक  मंत्री  :  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  —_—

 उन  विभिन्‍न  कम्पनियों  के  नाम  क्या  हैं  जो  एरीथो  फेथेलिल

 ग्रिसोफुलविन  फेनोबारबीटोन  सोडियम  का  उत्पादन  कर  रही  हैं  और  प्रत्येक

 कम्पनी  ने  इनके  क्या-क्या  मूल्य  तथा  किन-किन  तारीखों  को  घोषित  किए  तथा  क्या  सरकार  ने

 उक्त  मूत्यों  को  स्वीकार  करते  हुए  इन  कम्पनियों  को  पत्र  जारी  किए
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 इनमें से  कितनी  औषध  तथा  द्वारा  वित्तरिति  को

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  का  वर्ष-वार  कितना-कितना  किया  कितना  देश  में

 ही  उत्पादन  इनके  आयात  मूल्य  क्या-क्या  थे  और  इन्हें  किन-किन  मूल्यों  पर  बेचा  और

 क्या  यह  सच  है  कि  उनके  मंत्रालय  ने  इन  alae  के  घोषित  मूल्य  स्वीकार  करने  के  मामले  में  एक

 भोर  तो  कम्पनियों  के  बीच  भेदभाव  किया  है  तथा  दसरी  ओर  मंससं  ओरगानोन  घोषित  मत्यों  के

 मामले  में  हस्तक्षेप  से  इन्कार  किया  है  हालाकि  इस  कम्पनी  द्वारा  घोषित  मृत्य  बहुत  ऊं  चे  हैं  |

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  प्रदन  में  दद् यि

 गए  बल्क  भौषधों  का  उत्पादन  करने  वाली  विभिन्‍न  कम्पनियों  के  जिनकी  जानकारी  इस

 मंत्रालय  को  निम्न  प्रकार

 प  Coe  eR)

 क्रम  औषध  का  नाम  उत्पादक  का  नाम

 सख्या

 1  ऐरीश्रोमाइसीन  स्ट्रि  एट  थेमिस  फार्मास्यूटिकल्स  लि ०
 2.  ऐलम्बिक  केमिकत्स  ate  लि०

 3,  बम्बई  पावसवेल

 4  केमी  फा  दत

 इण्डोमेथासीन  ड  केमिकल्स

 मेटोनिडाजोल  मे  एण्ड  वंकर

 यूनिलोइड

 पी

 सा  ए

 यूनिकेम

 यूनिक्यू

 फेअरडीयल

 1 कोरपोरेशन
 आदि

 फ्थालाइल  सल्फाधिआ  जोल  1-4

 में  एण्ड  बेकर

 ग्रीसोफूलविन

 फेनीबार  बिटोन  सोडियम  एल
 a  camo

 इण्डोमेथासिन  और  ग्रिसाफुलब्रिन  को  छोड़कर  जिनकी  स्थिति  ऊपर  बताई  गई  औषध

 (aca
 आदेश

 ,
 1970

 के
 अन्तर्गत  मूत्यों  की  घोषणा  के  बारे

 में  स्थिति  24  अप्रैल  1979

 को  पूछे  गए  लोक  सभा  अतांरांकित  प्रदन  संख्या  8230  के  उत्तर  में  पहले  हो  बताई  गई  है  ।

 gostaartaa : :  द्वारा  आयातित  इण्डोमेथासिन  का  वतंमान  बिक्री  मूल्य

 672]-  रुपये  प्रति  किलोग्राम  है  ।  मेससं  मरमेड  केमिकल्स  लि०  जो  कि  एक  लघु  उद्योग  एकक  है

 और  जिनके  निदेशक  थैमिस  ao  के  निदेशक
 भी  हैं  उन्होंने  13  अक्टूबर  1977  को  इस  औषध

 के  लिए  1400]-  रुपये  प्रति  किलोग्राम  के  मूल्य  की  घोषणा  की  थी  ।  चू  कि  एकक  अपने  उत्पादन
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 के  घोषित  मूल्य  पर  बेचने  में  असमथ  उसने  अपने  उत्पादन  के  वितरण  के  लिए  सरकार

 से  अनुरोध  किया  ।  यह  निण॑य  गया  है  cy  इस  औषध  के  लिए  उस  एकक को

 आबंटन  AST  जारी  कर  सकती  है  जो  ऐसे  आडंरों  पर  672/-  रुपये  प्रति  किलोग्राम  के  अस्थाई

 मूल्य  पर  सप्लाई  करेगा  दर  पर  को  आयातित  इण्डोमेथासिन  बेचने  के

 लिए  प्राधिक्त  किया  गया  बच्चतें  fe  मरमेड  केमिकल्स  को  द्वारा  किए  गए

 लागत  अध्ययन  के  आधार  पर  निकाले  गये  मूल्य  और  द्वारा  जारी  किये  गये  सप्लाई

 आडरों  पर  सप्लाई  की  गई  मात्रा  के  लिए  672/-  रुपये  प्रति  किलो  ग्राम  के  मूल्य  के  अन्तर  का

 अनुमान  किया  जाये  ।

 पग्रिसोफुलविन  :  इस  भौषध  को  ag  1977-78  के  दौरान  के  माध्यम  से  आयात

 किया  गया  था  और  इसका  विवरण  को  सौंपा  गया  था  पहले  ay  1976-77

 के  दौरान  इस  औषध  को  वास्तविक  उपभोक्ताओं  द्वारा  888.79  रुपये  प्रति  किलो  ग्राम  के  औसत

 मूल्य  पर  आयात  किया  जाता  था  (aaafta  लागत  1599,82  रुपये  प्रति  किलो

 ग्राम  ।  ने  इस  औषध  के  लिए  4925/-  रुपये  प्रति  किलो  ग्राम  के  मूल्य  को

 घोषणा  की  थी  लेकिन  के  माध्यम  से  इसके  वितरण  के  लिए  प्रति  किलो  मूल्य

 147/-  रुपए  का  मूल्य  निर्धारित  किया  गया  था  ।  यह  देखा  जा  सकता  है  कि

 ने  जिस  मूल्य  पर  इस  औषध  का  वर्ष  1977-78  के  दौरान  वितरण  किया  वह  उस  अवतरित

 लागत  से  कम  था  जिस  पर  वास्तविक  उपभोक्ता  उसका  पहले  भायात  कर  रहे  थे  |

 :  भाग  के  उत्तर  में  दर्शाये  गए  6  औषधों  में  से  केवल  दो  औषधों  अर्थात्‌

 माइसीन  celta  और  इण्डोमेथासिन  को  वष॑  1979-80  की  आयात  नीति  के  अन्तगंत  सारणी  बद्ध

 किया  गया  है  ।  इन  दोनों  औषधों  का  वितरण  स्टेट  केमिकल्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  कारपोरेशन

 आफ  इंडिया  लि०  द्वारा  किया  जाता है  ।

 मूल्य  बिक्री  मूल्य  आदि  के  बारे  में  अपेक्षित  ब्यौरे  agit

 वाला  एक  विवरण  पत्र  संलग्न  है  ।

 उपरोक्त  भाग  के  उत्तर  में  बतायी  गई  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  भेदभाव

 का  कोई  प्रइन  नहीं  उठता  ।
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 वियतनाम  पर  चीनी  श्राक्रमण  के  बारे  में  समसा जार  का  ?

 10739.  श्री  के  .  राजन  कया  सुचना  ate  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 के  बारे  में क्या  यह  सच  हैं  कि  17  को  वियतनाम  पर  चीनी
 ¢

 समाचार  आकाशवाणी  अथवा  दूरदशंन  में  उस  दिन  रात्रि  तक  प्रसारित मा ॥
 पी
 नहीं  किया  गया

 भौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :  और  वियतनाम  के  विरुद्ध

 चीनी  सेना  के  आक्रमण  के  बारे  में  समाचार  एजेन्सी  की  पहली  प्रमाणित  17  फरवरी

 1979  को  केवल  रात्रि  9,28  बजे  प्राप्त  हुई  थी  ।  तब  रात्रि  9  बजे  वाला  मुख्य  अग्रे  जी

 बुलेटिन  और  रात्रि  8.45  बजे  वाला  हिन्दी  बुलेटिन  पहले  ही  प्रसारित  हो  चुके  थे  ।  उस  दिन  रात्रि

 9.30  बजे  द्वारा  प्रसारित  रिपोर्टे  के  साथ-साथ  समाचार  एजेन्सी  के  समाचार

 का  उपयोग  किया  गया  और  आकाशवाणी  ने  एक  समाचार  रात्रि  के  11.00  बजे  के  अगले

 टिन  में  प्रसारित  किया  था  प्रसारित  समाचार  का  प्रयोग  इसके  बाद  के  सभी  समाचार  बुलेटिनों  मे में

 किया  गया  था  ।  रात्रि  के  दौरान  विदेशी  सेवा  के  सभी  बुलेटिनों  में  यह  समाचार  मुख्य  समाचार

 के  रूप  में  था  ।

 दिल्‍ली  दूरदशंन  से  केवल  दो  दनिक  समाचार  बुलेटिन  टेलीकास्ट  किए  जाते  एक  रात्रि

 जे  हिन्दी  में  और  दूसरा  अंग्रजी  में  रात्रि  9.45  बजे  ।  17  1979  को  जिस  समय

 - समाचार  बुलेटिन  प्रसारित  किए  वियतनाम  पर  चीन  के  हमले  के  बारे  में  कोई  प्रमाणित

 भौर  पक्का  समाचार  दूरदशंन  के  पास  उपलब्ध  नहीं  था  |

 बरिष्ठ  बेज्ञानिक  अधिकारियों  की  पदोन्नति  के  लिए  पेनल

 10740,  श्री  दयाराम  EGE 27 |  :  FAT  उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  रक्षा  मंत्री  बताने  की  HIT

 करेंगे  कि

 क्या  रक्षा  अनुसंधान  तथा  विकास  संगठन  में  सभी  विषयों  के  लिए  वरिष्ठ  वंज्ञानिक

 अधिकारियों  की  पदोन्नति  के  लिए  पेनल  नियमानुसार  जारी  किए  गए  हैं

 यदि  तो  क्या  सभी  पात्र  व्यक्तियों  के  मामलों  पर  विचार  किया  गया

 क्या  यह  सच
 है

 कि  कुछ ग्रुपों  में  असाघारण  योग्यता  वाले  व्यक्तियों  की  पदोन्नति

 के  लिए  मंजूरी  दे  दी  गई  है  और  कुछ  mai  में  उन्हें  छोड़  दिया  गया  यदि  तो  ऐसे  ग्रूपों  के

 नाम  हैं  तथा  तत्संबन्धी  कारणों  का  ब्यौरा  कया  और  इसमें  कितने  व्यक्ति  प्रभावित  हुए

 भौर

 इन  असाधारण  योग्यता  प्राप्त  व्यक्तियों  को  साहन  देने  के  लिए  सरकार  द्वारों  क्या

 उपचारात्मक  उपाय  किए  जा  रहे  हैं
 ?
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 उप  प्रधान  मंत्री  TAT  रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  जी  पिछने  पेनल  फरवरी

 1978  में  बनाए  गए  थे  ।

 जी

 जी  नहीं  ।

 seq  नहीं  उठता  ।

 मरीचभापी  क्षत्र  की  न
 Sy  poem  oie

 को  स  ब  गाए दि  ह a  करने

 के  लिए  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  का  ग्रादेश

 10741,  श्री  समर  गुह  :  क्या  न्याय  और  कम्पनो  काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  ने  हाल  ही  में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  राज्य  में

 के  सुन्दरबन  में  मारीचभकापी  क्षेत्र  की  पुलिस  द्वारा  नाकाबन्दी  समाप्त  करने  को

 कहा

 यदि  तो  उसके  बारे  में  तथ्य  कया  हैं  और  न्पायालय  ने  ऐसे  आदेश  किन  कारणों

 से

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  न्यायालय  के  आदेश  का  पालन  करने  में  असफल  रही

 और

 यदि  तो  उसके  बारे  में  तथ्य  क्या  हैं  ?

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  शान्ति  :
 और  राज्य

 से  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 संसद  की  कायवाही  का  द्वारा  प्रसारण

 10742.  शी  हलामुद्दीन  अहमद  :  क्या  सुचना  att  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  fa

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  आकाशवाणी  और  दिल्‍ली  दूरदशन  केन्द्र  संसद  की

 कार्यवाही  और  संसद  सदस्यों  के  संबन्ध  में  प्रसारण  करने  के  बारे  में  पक्षपात  करते

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  उसका  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  नहीं  तो  किसी  विशेष  विषय  पर  कुछ  संसद  सदस्यों  की  प्रतिफ्रियाओं  को  क्यों
 प्रसारित  किया  जाता  हैं  और  अन्यों  की  उपेक्षा  कयों  की  जाती  है  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :  जी  नहीं  ।  आकाशवाणी  और

 दूरदश न  द्वारा  संसदीय  को  कवर  करने  में  किसी  सदस्य  या  संसदीय  दल  के  प्रति  कोई
 भेदभाव  नहीं है  ।

 आकाशवाणी  और  दूरदशंन  संसद  के  दोनों  सदनों  में  सभी  समाचारिक
 महत्त्व  वाली  घटनाओं  और  भाषणों  को  उपयुक्त  कवरेज  प्रदान  करने  के  भरसक  प्रयत्न  करते  हैं  ।

 समाचार  बुलेटिनों  आदि  के  प्रसारण  के  लिए  उपलब्ध  सीमित
 समय

 के  संसद  को
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 सभी
 कार्यवाहियों  की  रिपोर्टे  देना  सम्भव  नहीं  है  और  केवल  बहस

 a ea
 परिचर्चाओं  के  दौरान

 उभरी  मुख्य  बातों  तथा  विभिन्‍न  दलों  के  प्रवक्ताओं  द्वारा  व्यक्त  दुष्टिकोणों  का
 ही  उल्लेख  किया

 जा  सकता है

 कोयला  खानों  में  aat  निवत्त  श्रमिकों  के  निकटतम

 सम्बन्धियों  को  रोजगार  देना

 10743.  श्री  रासानन्द  तिवारी  :  क्या  उर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कपा  यह  सच  है  कि  पश्चिम  बंगाल  के  कोयला  खानों  में  काफी  अस  से  काम  कर  रहे

 श्रमिकों  के  सेवा  निवृत्त  हो  जाने  पर  उनके  स्थान  पर  उनके  लड़के/दामाद/भाई  को  नियुक्त  नहीं

 किया  जाता  है  जबकि  ये  लोग  गत  30-40  वर्षों  से  कठोर  परिश्रम  कर  रहे  थे

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  कोयला  खानों  के  अधिग्रहण  से  ge  व्यक्तिगत  स्वामी  कोयला

 खानों  के  श्रमिकों  के  सेवा-निवत्त  देहान्त  किसी  कारणवश  अक्षम्य  हो  जाने  पर  उनके  लड़के

 भाई  को  नियुक्त  करते  थे

 यदि  उपरोक्त  भाग  और  का  उत्तर  स्वीकारात्मक  है  तो  क्या  सरकार  का

 विचार  कोयला  खान  के  श्रमिकों  के  yarfaaa  अक्षम्य  हो  जाने  पर  उनके  दामाद  भाई  को

 प्राथमिकता  देने  का  भौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैँ
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनेदवर
 :

 सेवा  निवृत्त  कामगारों  के

 दामादों  /  भाइयों  को  नियुक्ति  में  प्राथमिकता  देने  की  कोई  नीति  नहीं  है  ।

 इस  प्रकार  की  नियुक्तियों  की  कोई  जानकारी  उपलब्ध  नहीं है  ।

 और  :
 सरकार  का  विचार  सेवा  निवृत्त  कामगारों  के  पुत्रों/दामाददों/भाइयों  को

 वरीयता  के  आधार  पर  नियुक्ति  देने  नहीं  है  ।  परन्तु  घातक  दुर्घटनाओं  और  पूर्ण  अपांगता  हो

 जाने  के  मामलों  कोल  इण्डिया  और  saat सहायक  कम्पनियां  पुत्र  पुत्री  अथवा
 पति/पत्नी

 उनकी लपयुक्तता  के  आधार  नौकरी  देने  पर  विचार  करती  हैं  ।  कुछ  ऐसे  मामलों  में

 जिनमें  अन्य  कारणों  से  मृत्यु  होने  के  कारण  सहानुभूति  आवश्यक  हो  जाती है  तथा  परिवार  की

 शा  बहुत  शोचनीय  होती  पुत्र/पत्नी/पुत्री  को  उपयुक्तता  के  आधार  पर  नौकरी  देने  का  प्रस्ताव

 किया  जाता  है

 इडियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लिमिटेड  के  विज्ञापनों  पर  खच

 10744.  श्री  मोती  भाई  चौधरी  :  क्या  रसायन  भर  उबरक  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 इंडियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लिमिटेड  ने  गत  तीन  वर्षों  वर्षवार  विज्ञापनों

 पर  कितना  व्यय  किया  और

 (a)  गत  तीन  वर्षों  में  डियन  ड्ग्त  एन्ड  फारस रिकतस  लिमिटेड  को  कितना  लाभ  हुआ

 तथा  भायातित  बल्क  wry  लेशनों  के  व्यापार  कायें  पर  आधारित न  होकर  स्वयं
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 इंडियन  ga  एण्ड  फामस्यूटिकल्स  लिमिटे  S  Gist
 उन्नाव  fae  सिम्त

 फामू  लेशनों
 का  कितना  उत्पादन/बिक्री

 हुई  है  |

 रसायन  और  उवरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  से  (a)  सूचना

 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रखी  जायेगी  |

 न्यायिक  व्यवस्था  में  सुधार

 10745.  श्री  मुकुन्द  मण्डल

 विजय  मण्डल

 श्री  देसाई

 हरोराम  मक्कासर  गोदारा

 क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  न्यायिक  व्यवस्था  को  जनोन्मुखी  बनाने  के  लिए  उसमें  सुधार

 करने  पर  विचार  कर  रही  है  |

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  कया  सरकार  समभती  है  कि  वर्तमान  न्यायिक  जो

 वाद  की  देन  स्वतंत्र  भारत  के  लिए  सही  और  उपयुक्त  है  ।

 fafa,  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  शान्ति  भूषण )
 :  और  :  विधि

 आयोग  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  जो  विचार  व्यक्त  किए  हैं  उनके  अनुसार  देश  में  न्याय  प्रशासन

 की  प्रणाली  बुनियादी  तौर  पर  ठीक  और  कुल  मिलाकर  उपयुक्त  है  ।  किन्तु  जब  कभी  अन्यथा  ठीक

 प्रणाली  में  कोई  कमी  दिखाई  देती  उसको  दूर  करने  के  उपाय  करने  पड़ते  हैं  ।  इस  प्रकार  न्याय

 प्रद्यासन  में  सुधार  का  काय  निरन्तर  चलने  वाला  काये ंहै
 ।  सरकार  ऐसे  af<ada  करने

 के  विरुद्ध  नहीं  है  जो  समय-समय  पर  करने  आवइ्यक  हों  !

 सारणीबद्ध  श्रौषधियों  के  लिए  श्रायात  योजनाश्रों  को

 अ्रन्तिम  रूप  frat  जाना

 10746.  श्री  ओस  प्रकाश  त्यागी  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने
 oa

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (
 = े  )  क्या  यह  सच  है  कि  सरणीबद्ध  भौषधियों  के  लिए  आयात  योजनाओं  को  अन्तिम  रूप

 इस  प्रकार  दिया  जाता  है  कि  जब  तक  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  सरणीबद्ध  मदों  की

 खरीद  करता  है  निर्माताओं  द्वारा  उन  मदों  की  कीमत  बढ़ा  दी  जाती

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  आयात  योजनाएं  गोपनीय  रखी  जाती  हैं  लेकिन  वे

 अन्तर्राष्ट्रीय  सप्लाई  कर्त्ताओं  को  उपलब्ध  होती  हैं  और  अन्तर्राष्ट्रीय  सप्लाई  कर्ता  मुल्य  बढ़ाने  में

 < qaa  होते
 अर

 इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कार्यवाही  की  गई  है  कि  औषधियों  को

 अनावश्यक  सरणी  बद्ध
 न  किया  जाए
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 रसायन  और  उवंरक  मंत्री  हेमवती  नन्द  न  :
 जी  नहीं  ।

 (a)  आयात  योजनाओं  को  गोपनीय  रखा  जाता  ऐसी  कोई  रिपोर्ट  नहीं  मिली  है  कि

 आयात  योजनाओं  सम्बन्धित  जानकारी  अन्तर्राष्ट्रीय  सप्लाईकर्त्ताओं  को  अनाधिकृत  रूप  से  दी

 गई  है

 वर्ष  प्रतिवर्ष  कन  लाइजेशन  नीति  पर  निणंय  लेने  के  लिए  चावड़ा  समिति  ने  अन्य

 बातों  के  साथ-साथ  निम्नलिखित  मानदण्डों  की  सिफारिदा  की  थी  ।

 (i)  जिन  ओषधों  का  स्वदेशी  उत्पादन  इतना  है  कि  उनको  संरक्षण  दिया  जाए  ताकि  उनका

 विकास  और  उपयोगिता  सुनिश्चित  हो  जिससे  कि  अन्त  में  आत्मनिभंरता  प्राप्त  हो  सके  ।

 (ii)  ऐसी  ated  जिनके  विश्व  में  निर्माता  सीमित हैं  और  जहां  गठ  बन्धन  की  सम्भावना

 हो  सकती  है  |

 (iii)  ऐसी  aye  जिनके  आयात  पर  सावंजनिक  स्वास्थ्य  की  दृष्टि  से  निगरानी  रखी  जानी

 चाहिए  निर्माता  अथवा  आदत  डालने  वाली  औओषधें  जेसे  वारविस्यु  रेट  आदि  ।)

 चावड़ा  समिति  की  उपरोक्त  सिफारिदों  स्वीकार  की  गई  हैं  और  सरकार  द्वारा  कार्यान्वित

 की  गई  हैं  ।

 पुर्वोत्तर  क्षेत्र  में  निर्वाचक  नामावलियों  में  विदेशी

 राष्ट्रिकों  के  नाम  सम्मिलित  किए  जाने  के  समाचार

 10747,  श्री  नाथूसिह

 श्री  संगमा

 क्या  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  से  प्राप्त  इन  चिन्ताजनक  समाचारों  की  जानकारी  है

 कि  निर्वाचक  नामावलियों  में  बड़ी  संख्या  में  विदेशी  राष्ट्रिकों  के  नाम  सम्मिलित  किए  गए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 बाहर  से  लोगों  के  बड़ो  संख्या  में  आने  को  रोकने  के  लिए  क्या  उपाय  करने  का

 विचार  है  |

 न्याय  और  कम्पनी  ala  मंत्री  श्ञान्ति  :  और  निर्वाचन  आयोग

 को  यह  पता  चला  है  कि  बड़ी  संख्या  में  विदेशी  राष्ट्रिकों  के
 नाम  निर्वाचक  नामावलियों  विशेष

 रूप  से  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  सम्मिलित  किए  गये  हैं  ।  1975  में  यह  समाचार  मिला  था  कि

 बड़ी  संख्या  में  विदेशी  राष्ट्रिक  पड़ोसी  देशों  से  सीमा  पार  करके  अप्राधिकृत  रूप  से  भारत  में  आ

 रहे  हैं  are  यह  भी  कहा  गया  था  कि  उनमें  =
 बहुत  से  लोग  a  में  सीमांतवर्ती  राज्यों  के  विभिन्‍न

 निर्वाचन  क्षेत्रों  की  निर्वाचक  नामावलियों  में  अपने  नाम  दर्ज  करवा  रहे  हैं  ।  बाद  में  असम  और

 मणिपुर  राज्यों  से  भी  इस  भाराय  के  अभिकथन  प्राप्त  हुए  कि  विदेशी  उद्भव  के  अनेक  जो

 भारतीय
 नागरिक

 नहीं  निर्वाचक  नामावलियों  में  अपने  नाम  दर्जे  करा  रहे
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 a

 1975  में  ag  मंत्रालय  ने  सभी  राज्य  सरकारों  भर  सभी  संघ  राज्य  क्षेत्र

 प्रशासनों  को  ag  अनुदेश  दिया  कि  राज्य  के  अपराध  अन्वेषण  विभागों  को  अनुदेश  दिया  जाए  कि

 वे  निर्वाचक  नामावलियों  की  जांच  करने  के  लिए  तुरन्त  कार्यवाही  करें  और  यदि  वे  निर्वाचक

 नामावलियों  में  किसी  विदेशी  व्यक्ति  का  नाम  पाएं  तो  उन  निर्वाचक  नामावलियों  में  से  ऐसे  नामों

 को  निकलवा  देने  के  लिए  इस  तथ्य  की  जानकारी  संबंधित  निर्वाचक  रजिस्ट्रीकरण  आफिसर  को  दें  ।

 निर्वाचन  आयोग  ने  भी  सम्बन्धित  राज्यों  राज्य  क्षेत्रों  के  मुख्य  निर्वाचन  आफिसरों  को  यह

 अनुदेदा  दिया  है  कि  यदि  यह  पाया  जाए  कि  बड़ी  संख्या  में  विदेशी  व्यक्तियों  ने  अपने  नाम  निर्वाचक

 नामावलियों  में  दज॑  करवा  लिए  हैं  तो  निर्वाचक  नामावलियों  में  से  ऐसे  व्यक्तियों  के  नाम  इस

 आधार  पर  कटवाने  के  लिये  कि  वे  भारतोय  नागरिक  नहीं  लोक  प्रतिनिधित्व  1950

 का  सहारा  लिया

 भारत  एल्यूमिनियम  कम्पनी  ate  हजारो बाग  खानों  में  की  नियुक्ति

 10748.  श्री  इयाम  लाल  धुर्वे  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  जिला  रोजगार  मांडला  को

 खुरखुरीदादर  तथा  हजारीबाग  खानों  में  व्यक्तियों  की  भर्ती  के  लिए  विज्ञापन  नहीं  दिए

 जाते

 यदि  तो  शाहडोल  जिलों  को  प्राथमिकता
 न

 देने  के  क्या  कारण

 क्या  भारत  सरकार  ने  आदिवासी  जिलों  में  आदिवासी  लोगों  को  प्राथमिकता  देकर

 आदिवासी  जिलों  में  ही  इण्टरव्यू  लेने  का  निर्णय  किया  और

 यदि  तो  क्या  खुरखुरीदादर  बाल्को  और  भमरकंटक  में  ही  खुरखुरीदादर  बालकों

 और  हजारीबाग  खानों  में  व्यक्तियों  के  लिए  लेने  के  लिए  व्यवस्था  की  जायेगी  ताकि

 वासी  और  हरिजन  उम्मीदवार  आसानी  से  इण्टरव्यू  के  लियें  जा  सकें  ?

 इस्पात  atc  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  कड़िया  :  बालकों  की  हजारी

 दादर  और  खुरखुरीदादर  खानों  में  होने  बाली  सभी  रितिक्यों  अधिकारी  पदों  को  छोड़कर

 जिनकी  भर्ती  मुख्यतया  कम्पनी  के  मुख्यालय  से  की  जाती  शाहडोल  और  मांडला  के  रोजगार

 कार्यालयों  में  अधिसूचित  किया  जाता  है  ।

 मांडला  और  शाहडोल  जिलों  के  उम्मीदवारों  को  अमरकंटक  खानों  की  नौकरियों  में

 प्राथमिकता  दी
 है

 ।  इनमें  से  प्रत्येक  उम्मीदवार  को  निश्चित  अतिरिक्त  अ  क  देकर  किया
 जाता  है  ।

 जी  नहीं  ।  परन्तु  अमरकंटक  खान  समूह  alt  अमरकंटक  स्थित  रोपवे  में

 और  प  दों  के  लिए  उम्मीदवारों  का  अमरकंटक  क्षेत्र  के  खुरखुरीदादर  में  इण्टरव्यू  लिया
 जाता  है  ।

 जिन  उम्मीदवारों  को  इण्टरव्यू  के  लिए  बुलाया  जाता  है  उन्हें  कम्पनी  के  नियमों  के
 अन्तगंत  स्वीकार्य  यात्रा  भत्ता  दिया  जाता  है  ।
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 श्री  जयप्रकाश  नारायण  के  स्वास्थ्य  के  सम्बन्ध  में  जसलोक  भ्रस्पताल  के

 साथ  श्राकादावाणी  का  सीधी  आपतिक  AEqy  व्यवस्था

 10749.  श्री  एडआरई्ों  Hare :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  fH:

 क्या  आकाशवाणी  का  श्री  जयप्रकाश  नारायण  के  स्वास्थ्य  के  सम्बन्ध  में  जानकारी

 प्राप्त  करने  के  लिए  कोई  सीधी  आपातिक  are  व्यवस्था  अथवा  इसी  प्रकार  का  कोई  अन्य

 प्रबन्ध

 क्या  की  मृत्यु  के  बारे  में  लॉक  सभा  में  की  गई  गलत  घोषणा  के  बाद

 वाणी  के  बम्बई  संवाददाता  ने  13-50  बजे  डाक्टरों  द्वारा  यह  कहां  गया  बताया  कि

 जीवित  हैं  और  तत्काल  ag  सही  जानकारी  उदू  समाचार  बुलेटिन  जो  उस  समय  प्रसारित  की

 जा  रही  और  उसके  बाद  14  बजे  के  अंग्रेजी  समाचार  बुलेटिन  शामिल  कर  दी  और

 सही  समाचार  देने  तथा  कुछ  ही  मिनटों  के  भीतर  समाचार  बुलेटिन  को  संशोधित

 करने  के  लिए  आकाशवाणी  के  उत्तरदायी  संवाददाताओं  को  क्या  पारितोषिक  दिया  गया  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :  जी  नहीं  ।

 हाँ

 अच्छे  e  की  पहले  ही  उपयुक्त  सराहना  की  गई  है  ।

 aime  गांव  रिफाइनरीज  एण्ड  पेट्रोकेमिकल्स  लिमिटेड़  में
 नियुक्ति

 10750,  श्री  wana  व् हुसेन  क्या  रसायन  और  उबंरक  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 बोंगाईगाँव  रिफाईनरीज  एण्ड  पेट्रोकेमिकल्स  लिमिटेड  ने  संवर्ग वार  कितने  पदों  को

 अब  तक  भरा
 है

 और  प्रत्येक  संवर्ग  को  कितना  प्रतिनियुक्ति  ड्यूटी  भत्ता  दिया है  ।

 गांव  स्थित  कार्यालय  की  स्थापना  के  बाद  से  )  और  प्रत्येक  संवर्ग  में  प्रतिनियुक्ति  के  आधार  पर  जो

 भर्ती  की  गई  उसके  क्या  कारण

 क्या  बोंगाईगांव  रिफाइनंरीज  एण्ड  पेट्रोकेमिकल्स  लिमिटेड  द्वारा  नई  दिल्‍ली  स्थित

 कार्यालय  में  भरती  किए  गए  लोगों  को  स्थल  पर  भेजे  जाने  से  परियोजना  स्थल

 पर  स्थानान्तरित  किये  जाने  पर  दिल्‍ली  के  अलावा  अन्यत्र  स्थान  में  सेवा  करने  में  अनिच्छा  प्रकट

 किए  जाने  पर  उन्हें  इसकी  प्रतिपूर्ति  हेतु  प्रतिनियुक्ति/ड्यूटी  भत्ता  मिल  रहा  है  !

 यदि  तो  सरकार  ने  यह  सुनिद्चित  करने  के  लिये  सभी  आवेदन  पत्र  रख  लिये  हैं

 कि  क्या  विभिन्‍न  पदों  पर  भरती  के  समय  उपयुक्त  व्यक्ति  उपलब्ध  थे  या  नहीं  और  यदि  तो

 इसके  क्या  कारण  और

 स्थानीय  रोजगार  कार्यालय  द्वारा  अथवा  समाचार  पत्रों  में  विज्ञापन  देकर  क्लर्कों  के

 कुछ  पदों  को  भरने  के  बजाय  प्रतिनियुक्ति  आधार  पर  इनको  भरने/भरे  जाने  के  कया  कारण  हैं  !

 रसायन  और  उवंरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन
 :  बोंगाईगांव
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 रिफाइनरी  तथा  पेट्रोकेमिकल्स  लिमिटेड  द्वारा  प्रतिनियुक्ति  के  आधार  पर  संवर्गवार  अभी  तक  पदों

 पर  की  गई  नियुक्तियों  की  संख्या  विवरण  में  दी  गई  हैं  ।

 विभिन्‍न  संवर्गों  में  अपेक्षित  अनुभव  रखने  वाले  कार्मिकों  की

 सीधी  भर्ती  में  सुयोग्य  कार्मिकों  का  उपलब्ध  न  होने  अथवा  कुछ  श्रेणियों  में  कार्मिकों  की  थोड़े  समय

 के  लिये  के  कारणों  से  की  जाती  है  ।

 प्रतिनियुक्तियों  को  पिछले  पॉच  वर्षों  में  दिया  गया  प्रतिनियुक्ति  भत्ता  निम्नलिखित  है  :  --

 1974-75  झ  1,76  1.00

 1975-76  र  447.10

 1976-77  z  1,782.71

 1977-78  QR  19,529.37
 1978-79  z  .  39,000.00  क्योंकि  1978-79  के

 लेखों  का  लेखा  परीक्षण  के  बाद

 पूर्ण  नहीं  किया

 संवर्गवार  धनराशि  का  विवरण  एकत्र  किया
 जा  रहा  है  और  संभा  पटल  पर  रख  दिया

 आयेगा  |

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 लिपिक  वर्ग  के  पदों  की  प्रतिनियुक्ति  के  आधार  पर  भर्ती  केवल  तब  की  जाती  हैं  जब

 स्थानीय  रोजगार  कार्यालय  से  या  प्रैस  विज्ञापन  के  प्रत्युत्तर  में  पर्याप्त  आवेदन  प्राप्त  नहीं  होते  ।

 विवरण

 दिनांक  31.3,1979  की  यथास्थिति  के  अनुसार  प्रतिनियुक्ति  पर  आए

 व्यक्तियों  की  संख्या  का  तुलनात्मक  विवररण
 SSS

 वेतन  मान  प्रतिनियक्ति  ्  x  बाए कमंचारियों  की  कुल  संख्या

 की  संख्या
 on

 3000-3  500)-

 2500-2750)-

 2250-2750)-

 2000-2500/-  5

 1600-2250}.  5
 1300-1850).  22
 1100-1600/-  25

 650-960)-

 800-1
 300,-  81

 र
 25

 550-800/-  30  11
 425-700/-

 39  13

 260-45
 330-560/-

 129 --  (43)  अस्थायी

 हवन
 (14,  अस्थायी

 634  44
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 carne  ne  ———  ee

 श्रमरोका  द्वारा  पाकिस्तान  को  Taqtat  को  सप्लाई

 10751.  डा०  विजय

 sit  मुख्तियार  मलिक

 श्री  शंकर  सिह  जी  बाघेला

 क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  4  1979  के  इण्डियन  एक्सप्र  स  में  प्रकाशित  इस  समाचार

 को

 देखा
 है  जिसमें

 यह
 कहा  गया  है  कि  अमरीका  पाकिस्तान  को  युद्धपोत  सप्लाई  कर  रहा

 यदि  तो  इस  पर  भारत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;  और

 क्या  भारत  सरकार  ने  इस  बारे  में  अमरीकी  सरकार  से  बातचीत  की  है  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  जी  हां  ।

 हमारी  अपनी  रक्षा  तेयारियों  की  योजना  बनाते  समय  हमारे  पड़ौस  में  हो  रही  सभी

 घटनाओं  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।

 fame  WIT  च्च्च  मुख  द्वारा  प्राईवेट  ठकेदारों  को  दिये  गये  ठेके

 10752.  श्री  च््०  लकप्पा

 श्री  मल्लिकाजु न

 इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भिलाई  इस्पात  संयंत्र  और  कुद्रेमुख  लौह  अयस्क  एरियोजना  के  विभिनन  निर्माण

 और  अन्य  कार्यों  के  लिये  प्राइवेट  ठेकेदारों/फर्मों  को  करोड़ों  रुपये  मूल्य  के  ठेके  दिये  गये  यदि

 तो  searcl (Hal  के  नाम  क्या  हैं  और  सौंपे  गये  are  का  स्वरूप  और  मुल्य  क्या

 कया  सरकार  को  कोई  FEE  मिली  है  कि  ये  प्राइवेट  ठेकेदार/फर्मे  विभिनन  कार्यों  के
 प्रयोजनार्थ  धनराशि  के  श्रमिकों  को  वेतन  का  भुगतान  न

 परियोजनाओं  की

 लागत  को  बढ़ाने  और  निर्धारित  किये  गये  निर्माण-कायंक्रमों  का  पालन  न  करने  सहि  त

 मितताओं  में  लगी  हुई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  और  ऐसे  कदाचारों  के  लिये  इन

 के  खिलाफ  कया  कायंवाही
 की  गई  है/करने  का  विचार  है

 ?

 इस्पात  भौर  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कड़िया  :  आवश्यक  जानकारी

 विवरण  और  में  दी  गई
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 उपरोक्त  में  उल्लिखित  अनुलग्तकों  में  दिखाए  गए  टठेकेदारों/फर्मों  के  विरुद्ध

 के  बारे  में  कोई  रिपोट  नहीं  मिली  है  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  |

 विवरण-एक

 मुख्य  निजी  ठेकेदारों/फर्मों  का  विवरण  जो  इस  समय  मिलाई  इस्पात

 कारखाने  में  एक  करोड़  रुपये  से  अधिक  लागत  के  ७ ठक ों  का

 काय  निष्पित्त  करने  में  लगे  हुए  हैं
 |

 नन  tI

 क्रम  shard  के  नाम  जिस  काम  का  ठेका  है  ठेके  की

 स०  राशि

 1  रोटरी  किलम  1.60 मेक  नेली  भारत  इंजीनिर्यारग

 कम्पनी  fo

 ro आर०  क्
 ०

 के  लिए

 माइट  रोटरी  freq  0.39

 धमन  भट्टी  में  कोयले  के  चूरे

 का  प्रयोग  1.68

 वलकन  इजीनिर्यारंग  लि०  बी०  भार०  पी०  के  लिए  2  सुरंगी ~
 1.65

 बस्टर  वक  प्रोजेक्ट  2  adieu  wise  लाइम  किन  2.99

 प्लेट  मिल  के  लिए  रोलर  हथ  प्लेट

 नामलाइजिंग  फर्नेस  2.21

 हिन्दुस्तान  डवलपमेंट  कारपोरेशन  सेन्ट्रल  एग्नहास्ट  एण्ड  वेन्टीलेशन  स्टेदान

 आफ
 कंटी  नुअस  कार्स्टिंग  प्लांट  के  लिए

 चार  संट्रीपयुगल  फन  1.71

 मेसर्स  ato  बी०  सी  लिमिटेड
 खुले  मुह  की  भट्टी  से  कचरा  हटाना  तथा

 उसमें  से  a Ch FT  निकालना  |  2.23

 टिप्पणी
 :  क्रम  संख्या

 1  से  7
 के  ठेके  समूचे  काम  के  लिए  दिए  गए  हैं  |
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 1901

 विवरण-दो

 कुद्र  मुख  लोह  अयस्क  परियोजना  के  निर्माण-का्थ  के  लिए  सीधे  तौर  पर  रखे

 गए  मुख्य  निजी  ठकेदारों  तथा  कनाडा  के  मेटकेम  कंसल्टेंट्स  जो

 इस  परियोजना  के  लिए  खनन  सहयोगी  तथा  निर्माता

 के  ST-SHATU  का  विवररण
 य  अ

 क्रम  ठेकेदारों/फर्मों  के  नाम  जिस  काम  के  लिए  sat  fear  ठेका  कितने  मुल्य  का  है

 qo  ्  गया  है

 |  ह 2  3  4

 1  फीस  14,00  मिलियन कनेडियन  मेटकेस  कंसल्टेंट्स  कुद्दे मुख  में  निर्माण  काय  के

 लि ०  लिए  खनन  सहयोगी/इंजीनियरी-  डोलर  जमा  प्रतिपूर्ति

 निर्माता  परियोजना  का  योग्य  लागत  ।  दोनों

 निर्माण-कायं  मिलाकर  25.3  मि०

 डालर  से  अधिक  नहीं

 योजना  की  स्थापना  तथा  उसे  होगी  ।

 चालू  करना  ।

 मेसर्स  जयप्रकाश  एसोसिएट्स  लख्या  बांध
 का

 निर्माण-कायं  13.57  करोड़  रुपये

 (sto)  लि०

 मेसर्स  गेमन  निर्माण  मंगलौर  में  सांद्रण  ~

 स्टोरेज  Ae  के  लिए  पाइलिंग
 39  9

 तथा  बींग  भरने  का  e aiyt  1.62

 च् ह. मसस  डाडसेल  (sto)  स्लरी  पाइपलाईन  का  निर्माण
 1  मै

 Ly HIT  4.24

 मैसर्स  गेयन  मंगलौर  में  सिविल  HTa  3.81
 प  ्

 ”?
 मेससं  बिनी  लि

 ०  संविरचन  1.55

 मंगलौर  में  संरचनात्मकों  का Aad  भारत

 dy  ”
 लि०  स्थापना  चक  1.51

 मैसर्स  जयप्रकाश  एसोसिएट्स  कुद्रेमुख  में  खान  की  सड़कों  की

 लि०  भराई  तथा  उनको  पर्कका  करने

 का  काम  2.12
 3  ?

 मैससं  डेवी  wearer  कुद्देमुख  में  यंत्रों  की  स्थापना  का

 bY ST  2.42
 1  CP

 मेसर्स  युनाइटेड  प्रीसीजन  कुदेमुख  में  मुख्य  दुकानों  तथा

 भण्डारगारों  के  लिए  सिविल  कायें  1.57
 33.0  नी

 इजीनिर्यारंग  (sto)  लि०

 10  aaa  एशियन  टेवनी  faq  टेलिंग  तथा  रिक्लेस  पाइपलाईन

 के  लिए  सिविल  1.58
 )  प

 पै  पि
 11  aaa  इ  जीनिर्वारग  शिकनर  तथा  भद्रा  पम्प  2.18

 रेडान  fete  हाउस  के  लिए  पंपों  की
 स्थापना
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 भारतीय  तापीय  बिजली  घर  में  gray  के  विरुद्ध  शिकायत

 10753,  श्री  दांकर  सिह  जी  बाघेला

 श्री  जी०  ऐम०  बनातवाला

 डा०  विजय  मंडल

 श्री  मुख्यितयार  सिह  मलिक

 कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  भारतीय  तापीय  बिजली  घर  जो  देश  में  एक  बहुत  बड़ा

 कारी  उपक्रम  कुप्रबन्ध  के  बारे  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई  है  ;

 क्या  कुछ  संसद्‌  सदस्यों  ने  भी  उन्हें  तथा  प्रधान  मंत्री  को  निगम  में  कुप्रबन्ध  के  बारे

 में  लिखा  और  कुछ  afernrteat  के  विरुद्ध  भ्रष्टाचार  के  आरोप  लगाये हैं
 और  यदि  हां  तो  वे

 क्‍या हैं  ;  और

 इस  मामले  में  कोई  जांच  की  गई  है  और  यदि  at,  तो  इसके  क्या  परिणाम

 निकले ?

 ऊर्जा  मंत्री  (sit  पी०
 :  भर  :  हाँ  ।  राष्ट्रीय  ताप  faa a

 निगम

 के  कार्यालय  के  लिए  नेहरू  प्लेस  में  स्थान  किराए  पर  लेने  में  निगम  के  प्रबन्ध  द्वारा  अनियमितताएं

 किए  जाने  के  संबंध  में  कुछ  संसद  सदस्यों  ने  भारोप  लगाए  हैं  ।

 कार्यालय
 का

 स्थान  नेहरू  प्लेस  क्षेत्र  में  स्थानान्तरित  किए  जाने  से  पुर्व  राष्ट्रीय  ताप

 विद्यूत  निगम  का  कार्यालय  बारा  खम्भा  कस्तूरबा  गांधी  मागं  और  हेली  रोड  में  तीन  विभिन्‍न

 बिल्डिंगों  में  था  ।  जो  फ्लोर  एरिया  वह  कुल  19496  वर्ग  फुट  था  कमंचारियों  की

 कल्पित  संख्या  में  वृद्धि  होने  पर  कम्पनी  ने  ag  महसुस  किया  कि  वर्तमान  स्थान  qTacT  होगा

 भौर  अपने  सभी  कार्यालय  एक  स्थान  पर  रखना  आवश्यक  होगा  ।  राष्ट्रीय  ताप  विद्य,/त  निगम  ने

 सूचित  किया  है  कि  दिल्‍ली  में  विभिन्‍न  स्थानों  का  विस्तृत  सर्वेक्षण  करने  के  बाद  उन्होंने  यह  पाया

 कि  नेहरू  प्लेस  ही  एक  ऐसा  क्षेत्र  है  जहां  अपेक्षित  क्षेत्रफल  का  निकट  और  साथ-साथ  लगा

 हुआ  उपलब्ध  gi  राष्ट्रीय  ताप  विद्यत  निगम  ने  यह  भी  पाया  कि  किराए  की  मौजुदा  दरों  में

 नेहरू  प्लेस  में  किराए  की  दरें  सबसे  कम  हैं

 जहाँ  तक  शर्तों  और  किराए  की  दरों  का  संबंधਂ  राष्ट्रीय  ताप  विद्यत  निगम  ने  सुचित
 किया  है  सरकारी  क्षेत्र  के  अन्य  संगठनों  और  अन्य  सरकारी  अभिकरणों  ने  अपने  कार्यालयों  के  लिए
 जो  स्थान  नेहरू  प्लेस  क्षेत्र  में  किराए  पर  लिए  किराये  की  ये  दरें  उनके  तुल्य  हैं

 निर्माण  site  श्रावास  तथा  पुर्ति  ate  पुनर्वास  मंत्रालय  के  श्रादेशों  का

 लेटर  प्रेस  के  कमंचारियों  पर
 लागू  होना

 10754.  श्री  मही  लाल  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  रक्षामंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 किः

 (*)  क्या  ag  सच  है  कि  रक्षा  मंत्रालय  द्वारा  निर्माण  भौर  आ  बास ध  क  प
 ala  मंत्रालय  के  पत्र  सं

 तथा  पूर्ति  और
 पाक
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 1978  के  भादिशों  को  लेटर  प्रैस  के fates  2)  दिनांक  20  दिसम्बर

 रीडिंग  स्टाप  पर  लागु  करने  के  बारे  में  विचार  किया  जा  रहा  है  ;

 यदि  तो  उसके  कारण  हैं

 क्या  इस  प्रकार  का  निर्णय  अतारांकित  प्रदन  संख्या  9986  दिनांक  10  1978

 के  भाग  के  दिए  गए  इस  उत्तर  के  विपरीत  नहीं  होगा  कि  सरकार  मुद्रणालय  के

 भर्ती  नियम  पर  लागु  नहीं  होतेਂ  और

 यदि  तो  उपरोक्त  भाग  में  उल्लिखित  आदेशों  के  अपनाने  के  T  कारण

 हैं
 ?

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रो  (att  जगजीवन  से  :  लैटर

 प्रस  के  रीडिंग  स्टाप  का  मौजूदा  वेतनमान  भारत  सरकार  मुद्रणालय  के  समकक्ष  पदों  के  वेतनमान

 के  बराबर  है  भारत  सरकार  मुद्रणालय  में  इस  तरह  के  पदों  का  वेतनमान  संशोधित  कर  दिया  है

 भौर  दोनों  मुद्रणालयों  के  रीडिंग  स्टाफ  का  कायें  एक  ही  किस्म  का  इसलिए  यह  प्रश्न  अभी

 विचाराधीन  है  कि  क्या  लेटर  प्रस  के  रीडिंग  ब्राँच  स्टाफ  का  वेतनमान  भी  संदशो fe  तति

 किया  जाना  चाहिए  ।

 2.  जहां  तक  भर्ती  नियमों  का  संबंध  आवास  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  के

 मान  संशोधित  किए  जाने  संबंधी  आदेश  लेटर  प्रस  के  स्टाप  पर  ही  लागू  नहीं

 होत े।

 केन्द्रीय  सुचना  सेवा  के  लिये  विभागीय  पदोन्नति  समिति  की  बेठक

 10755  :  श्री  के०  पी०  नीकृष्णन  :
 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 सूचना  सेवा  के  लिए  विभागीय  पदोन्तति  समिति  की  वर्ष  1971  से  कितनी

 बार  बैठक  हुई  है

 किये  गए  निणंयों  का  ब्यौरा  क्या  और  क्या  थे  निणंय  क्रियान्वित  कर  दिए  गए  हैं
 अथवा  इन्हें  काय रूप  नहीं  दिया  गया  और

 क्या  यह  सच  है  कि  नियमित  विभागीय  पदोन्नति  समिति  बठक  न  बुलाने  के  लिए
 छूट  प्राप्त  करने  हेतु  मंत्रालय  ने  संघ  लोक  सेवा

 आयोग
 से  अनुरोध  वि  था ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण
 :

 और  एक  विवरण

 सदन की  मेज  पर  रख  दिया गया  है  ।

 :  नह्दीं  ।
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 विवरण
 1

 क्रम  सं०  at  Ts  जिसके  लिए  जिन  अधिकारियों  के  cetera  किए  कफ्यित

 विभागीय  पदोन्नति  बारे  में  सिफारिश  की  गए  अधिकारियों

 समिति  की  बेठक  गई  उनकी  संख्या  की  संख्या

 हय
 हुई  थी

 1  2  3

 1971  सेलेक्शन  az

 1974  सेलेक्शन  ग्रेड  3
 चूँकि  एक  ही  रिक्ति

 केवल  एक

 अधिकारी को  पदोन्त

 किया  गया  ॥

 1971  सीनियर  प्रशासनिक  अगली रि

 ग्रेड  नियर  होने  से  पहले  एक

 अधिकारी  सेवानिव्त

 हो  गय े।

 1973  सीनियर  Tara fra

 ग्रड़

 1974  सीनियर  प्रशासनिक

 ग्रेड

 5 1977  सीनियर  प्रशासनिक  पुर्नविलोकन  होने  तथा

 ग्रेड  विभागीय  पदोन्नति

 समिति  की  11.0  तग  रदा

 को  क्रियान्वित  नहीं

 किया  गया  ।  जैसाकि

 संघ  लोक  सेवा

 आयोग  ने  सुभाया

 नई  विभागीय

 पदोन्नति  समित्ति  की

 बेठक  बाद  में  1978

 में  हुई  थी
 1978  सीनियर  serrate

 ग्रेड

 8  1971  सीनियर  प्रदासनिक

 ग्रेड

 1974  सीनियर  प्रशासनिक

 ग्रेड  (
 जुनियर

 74



 लिखित  उत्तर 25  बाख

 190!

 |  3 2
 भा

 10  1977  सीनियर  प्रशासनिक

 ग्रेड

 11  1978  सीनियर  प्रशासनिक  विभागीय  पदोन्नति

 ग्रेड  (qfaazt  समिति  की  बैठक  हुई

 थी  परन्तु  उसने  कोई

 पेनल  नहीं  सुभाया

 क्योंकि  अधिकारियों

 की  प्रवरता  को

 अन्तिम  रूप  नहीं

 दिया  गया  था  |

 12  1972  जुनियर  प्रशासनिक  रिक्ति  न  के

 कारण  एक  अधिकारी ग्रेड

 को  पदोन्नत  नहीं

 किया  गया  ।

 13  1975  जूनियर  प्रशासनिक  रिक्त न  ह

 सीनियर  कारण  दो

 कारियों  को  qaqa

 नहीं  किया  गया

 1971  21  21 14,  जुनियर  प्रदयासनिक

 (1972  में  ग्रेड(जुनियर

 15,  1978  जुनियर  30  26  एक  अधिकारी  ने

 ग्रेडਂ  पदोन्नति  लेने  से

 इकार  नः क  र  दिया  eke

 तीन  अधिका  रियों  को

 जुनियर  प्रशासनिक
 नग  बी Lo

 चाव  भर्ती  के  रूप

 में  पहले  नियुक्त  कर

 दिया  गया  था  |

 1971  29  29 16,

 (1971  में

 संशोधित

 117.0  1978  80  80
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 हरि

 a
 ह  3  0

 18.0  1972  54  10  रिक्तियों  की  संख्या

 का  ध्यान  किये  बिना

 विभागीय  पदोन्नति

 समिति  ने  सभी  पात्र

 भधिकारियों  को

 पैनल  में  रखा  था  ।

 चू  कि  केवल  दस

 रिक्तियां  केवल

 दस  अधिकारियों  को

 पदोन्नत  किया  गया

 था

 19,  1978  58  44  अनुसूचित  जाति  और

 अंनुसुचित  जनजाति

 के  लिये  आरक्षित  कुछ

 पदों  को  कामिक  भौर

 प्रदासनिक  सुधार

 विभाग  के  से

 अनारक्षित  किए  जातेਂ

 हैं  जिसके  बाद  ही

 बाकी  के  अधिकारियों

 को  पदोन्नत  किया

 जाएगा  |

 20.  1972  112  40  रिक्तियों  at  संख्या

 (1972  में  का  ध्यान  किए  बिना

 विभागीय  पदोन्नति

 समिति  ने  सभी  पात्र

 अधिकारियों  को

 पैनल  में  रखा  था  |

 चूँकि  केवल  चालीस

 रिक्तियां  थी  केवल

 40  भधिकारियों  को

 qed  कर  दिया

 गया

 21.  1978  323
 323
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 उच्चतम  न्यायालय  का  श्रपील  के  लिये  विशेष  इजाजत  देने  के  लिए

 इसकी  शक्तियों  के  बारे  में  e facra

 10756,  श्री  कृष्णन

 श्री  Fo  भालना

 कया  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ag  सच  है  कि  सरकार  ने  किसी  मामले  में  किसी  निणंय  पर  अपील  के  लिए

 विशेष  इजाजत  दिये  जाने  के  लिए  उच्चतम  न्यायालय  की  शक्तियों  पर  रोक  लगाने  के  बारे  में

 उच्चतम  न्यायालय  का  अनुरोध  स्वीकार  नहीं  किया  भोर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  दलीलों  का  ब्यौरा  क्या  है  ।'

 न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  धान्ति  भूषण )
 :  भौर  :  ऐसा  प्रतीत

 होता  है  कि  यह  प्रइन  भारत  के  मुख्य  न्यायाधिपति  द्वारा  हाल  ही  में  कोचीन  में  हुये  अखिल

 तीय  fafa  सेमिनार  में  दिए  गए  इस  सुभाव  के  बारे  में  हैं  कि  उच्चतम  न्यायालय  में  विशेष  इजाजत

 अर्जी  केवल  उच्च  न्यायालय  द्वारा  संविधान  के  भनुच्छेद  226  के  अधीन  दिए  गए  विनिश्चयों  के

 विरुद्ध  होनी  चाहिए  और  यह  कि  इस  प्रयोजन  के  लिए  संविधान  के  अनुच्छेद  136  में  समुचित

 संशोधन  किया  जाए  ।  यदि  यह  बात  ठीक  है  तो  निवेदन  यह  है  कि  मुख्य  न्यायाधिपति  द्वारा  दिये

 गए  सुभावों  को  न्यायालय  द्वारा  सरकार  को  किए  गए  प्रस्ताव  के  रूप  में  नहीं  माना  जा  सकता  है

 और  उसे  सरकार  द्वारा  स्वीकार  किए  जाने  या  स्वीकार  न  किए  जाने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  है  ।

 हज  1977  में  किसी  समय  न्यायालय  से  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  था  जिसमें  यह  सुझाव

 दिया  गया  था  कि  संविधान  के  अनुच्छेद  136  और  145  में  dates  किया  जाना  चाहिये  जिससे

 कि  न्यायालय  ऐसे  नियम  बना  सके  जो  विभिन्‍न  प्रकार  के  मामलों  में  अनुच्छेद  136  के  अधीन

 उच्चतम  स्यायालय  का  असाधारण  अधिकारिता  के  प्रयोग  को  अभिव्यक्त  रूप  से  सीमित  करने  ar

 उसे  विनियमित
 करने

 के  लिए  हों  ।

 यह  प्रस्ताव  संविधान  संशोधन  विधेयकों  पर  विचार-विमर्श  के  दौरान  विपक्ष  के  नेताओं  के

 सामने  रखा  गया  था  ।  किन्तु  इसे  आमतौर  पर  स्वीकार  नहीं  किया  गया  ।  इसलिए  इस  प्रस्ताव  के

 संबंध  में  और  अगे  कार्यवाई  नहीं  की  गई  |

 उप  मुख्य  इ  जीनियरों  के  चयन  में  वरिष्ठ  इंजीनियरों  का

 10757.  श्री  राम  कृष्ण  डान  :  क्या  सूचना  wie  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  ag  सच  है  कि  आकाशवाणी  तथा  दूरदर्शन  में  उप  मुख्य  इंजीनियरों  के  चयन  के  लिए

 विभागीय  पदोन्नति  समिति  में  एक  बहुत  ही  कनिष्ठ
 इंजी  नियर  द्वारा  बड़ी  संख्या  में  (23)  वरिष्ठ

 इंजीनिर्यारंग  अधिकारियों  का  अधिलंघन  किया  गया  है  ।

 यदि  तो  अधिकारियों  के  मामले  जिनको  पहले  अनेक  सिलेक्शन  ग्रेड  प्रप्त  हो

 चुके  हैं  इस  प्रकार  की  असाधारण  वायंवाही  का  आधार  क्या

 गि
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 क्या  इससे  प्रभाडित  अधिकारियों
 से  सरकार  को  अभ्यावेदन  मिले  हैं  और  क्या  उन  पर

 उसी  चयन  समिति  के  बजाय  किसी  निष्पक्ष  प्राधिकरण  द्वारा  विचार  किया  गया

 क्या  विभागीय  पदोन्नति  समिति  के  नियम  प्रतिवर्ष  एक  से  होते हैं  अथवा  कया  वे

 वर्ष  भिनम-भित्त  होते  हैं  और  गत  वर्ष  का  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  अधिलंघन  की  कोई  सीमा  है  या  कोई  सीमा  नहीं  है
 ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  (  श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  )  :  से  डिप्टी  चीफ

 इ  ‘sitfrarz  (1800-2000  के  aaa  में  पदोन्नति  के  लिए  आकाशवाਂ
 में

 के  संवर्ग  (1500--1800  में  10  भधिकारियों  का  एक  पैनल  तैयार  करने  के

 लिए  विभागीय  पदोन्नति  समिति  की  बेठक  बुलाने  के  लिए  सरकार  ने  एक  प्रस्ताव  संघ  लोक
 सेवा

 आयोग  को  भेजा  था  ।  विभागीय  पदोन्नति  समिति  की  अध्यक्ष  के  रूप  में  संघ  लोक  सेवा

 आयोग  के  एक  सदस्य  संघ  लोक  सेवा  आयोग  में  1  माच  1979  को  हुई  थी  ।  विभागीय

 पदोन्नति  समिति  ने  सबसे  वरिष्ठ  30  पात्र  अधिकारियों  की  गोपनीय  रिपोर्टों  पर  विचार  किया

 और  विभागीय  पदोन्नति  समिति  की  बंठक  की  तारीख  &  12  से  18  मास  के  दौरान  उत्पन्न  होने

 वाली  अपेक्षित  रिक्तियों  की  बराबर  संख्या  के  लिए  10  अधिकारियों  का  पैनल  तयार  किया  art

 सीनियर  इंजीनियर  की  प्रबरता  सूची  में  जो  अधिकारी  क्रम  संख्या  26  पर  था  उसका  इस  पैनल

 में  23  अधिकारियों  का  अधिक्रमण  करते  हुए  क्रम  संख्या  3  पर  रखा  गया

 (2)  प्रभावित  अधिकारियों  से  बहुत  से  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुये  हैं  इनकी  जांच  की  गई  और

 यह  महसुस  किया  गया  था  कि  ऐसे  अधिक्रमण  सरकारी  सेवा  में  असामान्य  नहीं  हैं  ate  ये  पूर्णतया

 विषय  पर  बने  निर्धारित  नियमों  के  अनुसार  है  इसके  विभागीय  पदोन्नति  समिति  की

 भध्यक्षता  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  एक  सदस्य  द्वारा  की  गई  थी  ।  प्राप्त  अभ्यावेदनों  के

 भाधार  पर  पैनल  का  पुनविलोक  करने  का  प्रइन  नहीं  उठता  |

 (3)  चयन  पद्धति  द्वारा  पदोन्नति  के  लिए  चयन-सुचियां  तैयार  करने  के  लिए  विभागीय

 समिति  द्वारा  अपनाई  जाने  वाली  प्रक्रिया  सरकार  द्वारा  निर्धारित  की  गयी  विभागीय

 पदोन्नति  समिति  पदोन्तति  पनल  सम्बन्धित  अधिकारियों  के  कार्य  के  रिकार्ड  और  आचरण

 के  मूल्यांकन  के  आधार  पर  तयार  किया  गया  है  ।  अधिक्रमण  की  सीमा  अधिकारियों  की  उसी  संख्या

 तक  सीमित  है  जिन  पर  विभागीय  पदोन्नति  समिति  द्वारा  पैनल  तैयार  करने  के  प्रयोजन  से  विचार

 किया  जाता  है

 खेतड़ी  के  तांबा  प्रद्रावक  एवं  को  जस्ता

 प्रद्रावक  भट्टी  को  क्षमता  उपयोग

 10758.  पेरियासाभी :  क्या  इस्पात  ale  खान  मंत्री :  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 खेतड़ी  स्थित  तांवा  प्रद्रावक  तथा  विशाखापत्तनम  स्थित  जस्ता  प्रद्वावक  भट्टी  की

 कितनी  क्षमता  का  इस  समय  उपयोग  हो  रहा  और

 इन  दोनों  स्थानों  पर  उत्पादन  की  100  प्रतिशत  क्षमता  के  उपयोग  के  लिए  क्या
 कदम  उठाये  गये

 हैं
 ?
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 25  dara  1901

 लिखित
 उत्तर

 इस्पात  भौर  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  कड़िया  ह
 :  खेतड़ी  तास  saan  की

 क्षमता  का  उपयोग  वर्ष  1978-79  के  उत्पादन  के  अधार  पर  33.6%  है  ।  विजाग  स्थित  दोनों

 जस्ता  Ta Taay  में  से  प्रत्येक  का  वर्तमान  प्रद्वावण  स्तर  पर  75.80  टन  जस्ता  arg  दैनिक है  जबकि

 उनकी  स्थापित  क्षमता  103  टन  हैं  ।

 हिन्दुस्तान  कापर  लि०  ने  खेतड़ी  satay  क्षमता  उपयोग  में  सुधार  हेतु  निम्नलिखित

 उपाय  किए

 (1)  खेतड़ी  प्रद्रावक  की  क्षमता  का  उपयोग  संयंत्र  में  प्रोद्योगिकी  और  परिचालन

 सम्बन्धी  कठिनाइयों  तथा  तांबा  अयस्कसान्द्रों  की  अपर्याप्त  उपलब्धि  के  कारण  है  ।  प्रौद्योगिकी

 और  परिचालन  सम्बन्धी  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  हिन्दुस्तान  कापर  fro  ने  अन्तर्राष्ट्रीय

 की  परामर्शी  फर्म  मे सस  फुरकावआफ  जापान  की  सेवाएं  ली  थीं  ।  परामर्दादाताओं  की

 तकनी की  सहायता  से  संयंत्र  के  परिचालन  में  सुधार  हुआ  है  |

 (2)  तांबा  अयस्क  की  उपलब्धि  बढ़ाने  के  लिए  खेतड़ी  में  खनन  कार्यों  को  तेज  जा

 रहा है  ।  चांदमारी  खान  से  तांबा  अयस्क  का  उत्पादन  500  टन  दैनिक  से  बढ़ा  कर  1000  टन

 दैनिक  करने  के  लिए  एक  विस्तार  योजना  शुरू  की  गई  है  ।

 (3)  हिन्दुस्तान  कापर  लि०  ने  मध्य  प्रवेश  में  मालंजखण्ड  तास  परियोजना का  विकास

 शुरू  कर  दिया  है  ।  इस  परियोजना  में  प्रतिव्ष॑  20  लाख  टन  ae  अयस्क  (23000  टन  घातु  के

 के  उत्पादन  करने  और  समान  क्षमता  का  सान्द्रक  संयंत्र  लगाने  का  प्रस्ताव है
 ।  मालंजखंड

 से  सान्द्रों  को  ateaa  हेतु  खेतड़ी  भेजा  जाएगा  |

 हिन्दुस्तान  जिंक  लि ०
 ने  अपनी  भट्टियों  की  प्रद्रावण  क्षमताओं  में  वृद्धि  हेतु  अनेक  सप्लायरों

 से  उनमें  सुधार  |परिवतंन  का  श्रनुरोध  किया  है  ।  सप्लायरों  ने  1979  ने  एक  विशेषज्ञ  दल

 भेजा  था  जिसने  गलन  भट्टियों  में  कुछ  af<ada  किए  हैं  और  इसके  फलस्वरूप  भट्टियों  की

 प्रद्यावण  दर  में  वृद्धि  हुई  है  लेकिन  अभी  पूरी  दर  क्षमता  प्राप्त  को  जानी  है  ।

 रायचूर  तापीय  बिजली  घर  परियोजना  के  श्रन्तगंत  सहायक  उद्योग

 10759,  श्री  WATAT  कोलूर  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रायचूर  तापीय  बिजली  घर  परियोजना  के  अन्तगंत  सहायक  उद्योग  स्थापित

 करने  की  कोई  योजना  और

 यदि  हां  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा
 क्या

 2?

 ऊर्जा  मंत्रो  :  और  :  रायचूर  ताप  विद्युत  ae  परियोजना

 के  अंगरूप
 सहायक

 उद्योग  स्थापित्व  करने  की  कोई
 योजना

 नहीं  है  ।

 भारत  एल्यूमीनियम  कम्पनी  द्वारा  एल्यूमीनियम  वितरण

 किये  जाने  के  लिये  मानकों  का  निर्धारण  किया  जाना

 10760.  श्री  सुखेन्द्र  सिह  :  क्या  इस्पात  ar  खान  मंत्री  :  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  देश  के  विभिन्‍न  एल्यूमीनियम  संयंत्रों  द्वारा  उत्पादित  एल्यूमीनियम  के  वितरण

 के  लिए  कोई  मानक  निर्धारित  किये  गये
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 ats  fay
 क्या  वितरण  मनमाने  तरीके  से  AIS  कि अ है  तथा  संबंधियों  के  बीच  और  दबाव  के

 अन्दर  किया  जाता

 कया  लघु  उद्योगों  को  सप्लाई  न  किये  जाने  और  मनमाने  तरीके  से  वितरण  करने  के

 बारे  में  बालकों  संयंत्र  के  विरुद्ध  अनेक  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 ay  1977-78  ate  1978-79  के  दौरान  बालकों  द्वारा  उत्पादित  एल्यूमीनियम  का

 वितरण  किस  प्रकार  किया  गया  और  लघु  उद्योगों  को  कितनी  मात्रा  में  आबंटन  किया  भौर

 क्या  सीमेंट  वितरण  की  तरह  एल्यूमीनियम  के  वितरण  का  काय  सरकार  द्वारा  अपने

 हाथ  में  लेने  का  विचार  है  जिससे  यह  कुप्रबन्ध  और  असन्तोष  समाप्त  किया  जा  सके  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कड़िया  से  :

 ग्रेड  एल्युमीनियम  के  वितरण  पर  1976  की  प्रथम  तिमाही  तक  अनौपचारिक  नियंत्रण  था  बाद

 में  नियंत्रण  ger  लिया  गया  क्योंकि  देशी  उत्पादन  से  एल्यूमीनियम  की  उपलब्धि  में  सुधार  हो

 गया  था  |  लेकिन  1977  के  प्रारम्भ  से  एल्यूमीनियम  प्रद्रावकों  को  अपर्याप्त  बिजली  मिलने  के

 कारण  एल्यूमीनियम  का  उत्पादन  मांग  से  कम  हो  गया  ।  मांग  में  वृद्धि  राज्य  बिजली  बोर्डों  के

 बिजली  पारेषण  और  वितरण  कार्यक्रमों  में  भाई  तेजी  के  फलस्वरूप  हुई  धातु  के  देशी  उत्पादन

 और  मांग  के  अन्तर  को  पूरा  करने  के  लिए  बालकों  को  1977  के  मध्य में  एल्यूमीनियम  का  आयात

 करने  के  लिए  प्राधिकृत  किया  गया  था  arg  का  वितरण  प्रायोजित  अधिकरणों  तकनी  की

 विकास  महानिदेशालय  और  लघु  उद्योग  विकास  आयुक्त  द्वारा  कथित  प्राथमिकताओं/आवंटनों  के

 अनुसार  जाता  है  ।  eat  उत्पादित  धातु  की  सप्लाई  तो  नियमित है  लेकिन  आयातित

 धातु  को  नियमित  आयात  के  लिए  नियमित  आई  र  दिये  जाने  के  qfancatart

 द्वारा  पूर्ति  की  समय-सूत्री  तथा  गोदियों  पर  माल  रख  रखाव  की  सुविधाओं  से  जुड़ी  होती  है  ।  ऐसी

 हालत  आयतित  धातु  की  अनुपलब्धि  के  दिनों  में  घरेलू  सप्लाई  में  कमी  होने  पर  खपतकर्त्ता

 शिकायत  करते  हैं  ।  ये  शिकायतें  केवल  बालकों  के  बारे  में  ही  न  हो  कर  देश  के  अन्य  सभी

 नियम  उत्पादकों  के  बारे  में  भी  होती  हैं  ।

 बालकों  उन  खपत  कर्त्ताओं  को  एल्यूमिनियम  का  वितरण  करता  जो  अपने  उत्पादन  के

 अनुसार  मांगपत्र  उसे  प्रस्तुत  करते  हैं  ।  यह  सही  नहीं  है  कि  बालको  मनमाने  ढंग  से  एल्यूमिनियम
 का  वितरण  कर  रहा  है  1977-78  के  दौरान  भारत  एल्यूमिनियम  कम्पनी  द्वारा  सभी  यूनिटों
 के  लिए  14,023  टन  कन्डक्टर  ws  एल्यूमिनियम  की  सप्लाई  में  से  6802  टन  ग्रेड

 एल्यूमिनियम  लघु  उद्योगों  को  सप्लाई  किया  गया  था  ।  इस  प्रकार  लघु  उद्योगों  को  40,  य्
 मिनियम  सप्लाई  किया  1978-79  के  दौरान  लघु  उद्योग  क्षेत्र  को  ग्रेड  एल्यूमिनियम
 की  पूति  का  अनुपात  बढ़कर  54.  .6%  हो  गया  |

 यह  सुनिश्चिय  करने  के  oer  से  सभी  एल्यूमिनियम  खपतकर्त्ता  इकाइयों  को  देसी  उत्पादन
 और  आयात  से  समान  मात्रा  में  धातु  की  सप्लाई  प्राप्त  सरकार  द्वारा  7-5-1  979  को
 एल्यूमिनियम  उत्पादकों  को  केबुल/कन्डक्टर  निर्माता  प्रत्येक  युनिट  भर  साथ  ही  वाणिज्य  ग्रेड
 एल्युमिनियम  पिंडों  की  खपत  वाले  कारखानों  के  बीच

 निर्देश  जारी  किए  गये  हैं  ।
 एल्यूमिनियम  के  वितरण  के  बारे  में

 विस्तृत
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 mn

 तट  रक्षक  संगठन

 10761.  श्री  निहार  लास्कर

 att  सईद

 श्री  THAT  वदिष्ठ

 श्री  चन्द्रदोखर  मुर्ति  :

 क्या  उप-प्रधानमंत्री  तथा  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तट  रक्षक  संगठन  जो  19  1978  को  अस्तित्व  में  आया

 आपेक्षित  पोतों  और  उपकरणों  की  खरीद  के  लिए  100  करोड़  रुपये  की  धनरादि  की  व्यवस्था

 की  गई  है  ;

 यदि  तो  तट  रक्षकों  की  वर्तेमान  संख्या  कितनी  है  ;

 उन्हें  अन्य  कौन-कौन  से  पोत  उपलब्ध  किये  जा  रहे  हैं  |

 क्या  यह  सच  है  कि  हवाई  जहाजों  को  छोड़  जिसे  विदेशों  से  प्राप्त  करना  पड़

 सकता  अन्य  सभी  पोत  भारतीय  शिपयार्डों  द्वारा  निमित  किये  जायेंगे  ;  और

 हवाई  जहाज  किस  देदा  से  प्राप्त  किये  जा  रहे  हैं  ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  तट  रक्षक  संगठन  के  संबंध  में

 पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  पर्याप्त  धन  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  सरकार  विचार  कर  रही  है  ताकि

 इस  संगठन  के  कार्यों  के  लिए  आवश्यक  साज  सामान  की  व्यवस्था  की  जा  सके  ।  चालू  वर्ष  में  इसक

 लिए  12.69  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 तट  रक्षक  संगठन  के  aaqara  बेड़े  में  दो  युद्धपोत  और  पांच  गश्ती  नौकाएं हैं  ।

 इस  संगठन  के  लिए  1978-84  योजना  अवधि  में  अनेक  समुद्री  और  तटीय  गदती

 जलपोतों  तथा  बचाव  जलयानों  की  व्यवस्था  करने  का  प्रस्ताव है  ।

 हां  ।  वर्तमान  अनुमान  के  अनुसार  |

 इस  मामले  में  अभी  कोई  निर्णय  नहीं  लिय
 गया  है

 |

 विकलांग  व्यक्तियों  को  रियायती  दर
 पर पेट्रोल

 की  सप्लाई

 10762.  श्री  छीतु  भाई  गामित  :  क्या  रसायन  और  sate  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  का  विचार  विकलांग  व्यक्तियों  को  पेट्रोल  की  कीमत  में  कुछ
 रियायत  देने  का  है  ?

 qaifaan,  रसायन  ate  Bath  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  मोटर  चालित

 गाड़ियों  के  लिये  उनके  विकलांग  मालिकों  द्वारा  निम्न  लिखित  अधिकतम  सीमाओं  तक  पेट्रोल  डीजल

 की  खरीद  पर  किये  गये  वास्तविक  ad  के  50  प्रतिशत  व्यय  की  वापसी  के  लिये  समाज  कल्याण

 विभाग  की  एक  य्रोजना  दिनांक  2  1977  से.पहले  ही  लागु  है  ।

 मोटर  चालित  गाड़ियां  लिटर  प्रतिमास

 2  से  कम  15

 2  तथा  9  के  बीच  25

 10  और  अधिक  30

 ६1



 15 मई  1979
 लिखित

 उत्तर

 साराभाई
 कैमिकल्स  को  मंजर  की  गई  लाइसेंस  क्षमता

 10763.  श्री  बलबीर  सिह

 श्री  ज्ञानेइवर  प्रसाद  यादव

 क्या  पेट्रोलियम  रसायन  और  उवंरक  मन्त्री
 यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 TIT
 1१1  250  मीटरी  टन  faet- क्या  यह  सच  है  कि  साराभाई  केमिकल्स  को  सरकार  ट्

 मिन  श्सीਂ  के  लिए  लाइसेंस  क्षमता  मंजुर  की  गई  हैं  और  उन्होंने  440  मीटरी  टन  विटामिन  श्सीਂ

 का  उत्पादन  और

 यदि  तो  सरकार  ने  उनके  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  की  ।

 रसायन  भर  save  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  र... श मसस  साराभाई

 कैमिकल्स  जिसकी  लाइसेंस  शुदा  क्षमता  विटामिन  सी  के  लिए  240  मीटरी  टन  प्रतिवर्ष

 a  1978  के  लिए  उत्पादन  423.96  मीटरी  टन  रहा  |

 मेसर्स  साराभाई  केमिकल्स  द्वारा  लाइसेंस  शुदा  क्षमता  से  अधिक  विटामिन  सी

 के  उत्पादन  पर  नई  औषध  नीति  विवरण-पत्र  के  अनुच्छेदों  27-3,  28  और  29  के  अनुसार

 कायंवाही  की  जायेगी  |

 सरकारी  उपक्रमों

 10764.  श्री  गदाधर  साहा  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  1976-77  तथा  1977-78  के  दौरान  मभगांव  डाक  लिमिटेड  तथा  area  रीच  fart

 बिल्डसं  द्वारा  मनोरंजन  पर  कितना  खरच  किया  गया  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (st.  शेर  fag)  :  इस  संबंध  में  मभगांव  डाक  लिमिटेड  बम्बई

 की  ay  1977-78  की  वार्षिक  रिपोर्ट  संख्या  46)  ate  गार्डन  रीच  शिप-बिल्डस  और

 इन्जी  नियसं
 कलकत्ता  की  इसी  वर्ष  की  arian  रिपोर्टे  17)  में  दी  गई  सूचना  की  ओर

 ध्यान  दिलाया  जाता  है  ।  ये  रिपो  लोक  सभा  के  पटल  पर  पहले  ही  रखी  जा  चुकी  है  ।

 प्रत्येक  राज्य  के  ग्रामीण

 10765.  श्री  गणनाथ  प्रधान  क्या  :  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्र  सरकार  ने  1978-79  के  दौरान  तथा  ग्रामीण

 करण  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  को  कितनी  धनराशि  मंज़ुर  की  ;  भर

 कौन-कौन  से  राज्य  स्वीकृत  धनराशि  का  रा  उपयोग  करने  में  असमर्थ  रहे  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री  :  (att  :  1978-79  को  aries  योजना  में  देश  में  ग्राम

 विद्युतीकरण  के  लिए  294, 58  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  की  व्यवस्था  थी  ।  विभिन्न  कार्यक्रमों  के

 meats  आबंटित  की  गई  राशियों  का  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 उपयोग  की  गई  राशि  का  ब्यौरा  अभी  उपलब्ध  नहीं  है  ।
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 लिखित  उत्तर 25  बैशाख
 ro

 विवरण

 1978-79  में  ग्राम  विद्य,तीकरण  के  लिए  स्वीकृत  योजना  आबंटन

 रुपयों

 ग्राम  विद्युतीकरण  कार्यक्रम

 राज्य  राज्य  योजना  ग्राम  न्यूनतम  जोड़

 में  परिव्यय  आवश्यकता faa  craw
 निगम

 a
 कार्यक्रम

 tt

 राज्य

 आन्ध्र  प्रदेश  2125  425  300  2850

 असम  213  242  255  710

 1050  600  550  2200 बिहार
 पना

 गुजरात
 265  385  650

 858  192  1050 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश  85  255  60  400

 100  110  190  400 जम्मू  व  कर्मी र
 75 कर्नाटक  680  245  1000

 केरल  409  116  525

 10,  मध्य  प्रदेश  1400  970  900  3270

 11.  636  530  1166 महाराष्ट्र

 12.  मणिपुर
 10  35  45

 13.  मेघालय  122  109  231

 14,  नागालैंड  75  75

 15.  उड़ीसा  305  245  780  1330

 16,  पंजाब  1295  425  1720

 17.  राजस्थान  475  605  400  1480

 18.  सिक्किम  25  25

 19.  908  242  1150 तमिलनाडु

 20.  त्रिपुरा  100  135  241

 21.  उत्तर  प्रदा  2404  876  500  3780

 22.  पश्चिम  बंगाल  855  545  1400

 1000  1000 संयुक्त  भागेदारी  कार्यक्रम

 उप  जोड़  राज्य  13214  8* 50  4934  26698

 288  212 उप  जोड़  संघ  क्षेत्र  अ  म  500

 अखिल  भारत  13502.0
 8550  5146  27198.0

 475
 TITS

 475 उड़ीसा  और  मेघालय  के  लिए

 लाइने
 1785  1785 प्रणाली  सुधार

 कुल  जोड़  5146  29458
 mane
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 15  मई  1979

 इडियन  ड्ग्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकह्स  लिमिटेड  द्वारा  क्रयादेदा  देना

 10766,  बापु  कालादाते  :  क्या  रसायन  झौर  उवंरक  मंत्री  यहँ  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इंडियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  ने  1977  की  अन्तिम  तिमाही

 भौर  1976  की  प्रथम  तिमाही  में  बड़ी  संख्या  में  क्रयादेश  दिए  ;

 यदि  तो  ये  किन-किन  देशों  को  दिए  और

 प्रत्येक  क्रयादेश  arala  के  अन्तर्गत  कितनी  वित्तीय  आबद्धता है  |

 पट्रोलियम  ,  रसायन  और  sate  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  से  सुचना

 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रंखी  जायेगी  ।

 अनुमति  भत्तों  लाइसेसों  को  कार्योत्तर  नियमित  करना

 10767.  श्री  आर  रेड्डी  :  क्या  रसायन  भौर  उबंरक  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  औषध  निर्माता  फर्मों  को  अनुमति  पत्र  जारी  किये  जाते  हैं  और  लाइसेंस  कार्योत्तर

 नियमित  किए  जाते हैं  जो  कि  उद्योग  तथा  अधिनियम  का  उल्लंघन  भौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  और  उसके  क्या  कारण हैं  |

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  agg):  उद्योग

 एवं  अधिनियम  के  प्रावधानों  के  अन्तर्गत  भौद्योगिक  लाईसेग्सिज  जारी  किये  जाते  हैं  और

 इसलिए  ऐसे  लाइसेन्सों  को  कार्यो्तर  विनियमित  करने  का  प्रइन  नहीं  उठता  सरकार  ने  निणंथ

 किया हैं  कि  अनुज्ञापत्र  के  प्राधिकरण  के  अधीन  उत्पादन  प्राधिकृत  हैं  ।

 प्रदन  नहीं  उठता  ।

 आदिवासियों  पर  ae  चित्रों  का  निर्माण

 10768.  श्री  गिरिधर  गोमांगे  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 गैर-सरकारी  उनके  मंत्रालय  तथा  अन्य  मंत्रालयों  द्वारा  1977  के  बाद

 ऐसे  कुल  कितने  वृत्तचित्र  बनाये  गए  जिनमें  आदिवासियों  के  शोषण  के  रूपों  को  दर्शाया

 गया

 इन  वृत्त  चित्रों  में  किन-किन  जन  जातियों  को  लाया  गया  है  और  इस  वित्तीय  ag

 के  लिए  क्या  प्रस्ताव

 सरकारी  एजेन्सी  द्वारा  आदिवासियों  को  वृत्त  चित्र  दिखाने  के  लिए  राज्यों  और  उनके

 मंत्रालय  ने  क्या-क्या  कार्यक्रम  आरम्भ  किए  और

 वर्ष  1979-80  के  आदिवासियों  पर  वृत्तचित्र  बनाने  के  लिए  कितनी  धनराशि

 दी  गई  है  ?

 84



 25  dara  1901  लिखित  उत्तर

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :  और  (a)  :  ऐसी  कोई

 फिल्में  फिल्म  प्रभाग  द्वारा  प्राइवेट  निर्माताओं  के  जरिये  या  इसके  अपने  यूनिटों  के  जरिये  नहीं  बनाई

 गई  हैं  फिल्म  प्रभाग  के  माध्यम  से  नागरिक  आपूर्ति  और  सहयोग  मंत्रालय  के  लिए  एक

 स्वतन्त्र  निर्माता  मंससं  कोणाक  फिल्मस  द्वारा  बनाई  गई  फिल्म  की  कम्मेंटरी  से  आदिवासियों

 के  शोषण  का  उल्लेख  किया  गया  है  ।  इस  फिल्‍म  में  इघ्यूयान  भौर  सन्थाल  कबीलों  का

 उल्लेख  किया  गया  है  |

 फिल्म  प्रभाग  के  वर्तमान  प्रोडक्शन  कार्यक्रम  में  आदिवासियों  से  सम्बन्धित  निम्नलिखित

 डाकुमेंट्री  फिल्में  शामिल  हैं

 आदिवासी  विकास  ॥

 जम्मू  और  काइमीर  के  गुजर  और  बकरवाल  लोग

 खैरागढ़  का  जीवन  और  संस्कृति  और  छत्तीसगढ़  के  लोक  संगीत  और  संस्कृति  ।

 उत्तर-पूर्वी  परिषद्‌  और  इसके  farts  कार्यक्रम

 विन्ध्याचल  में  जीवन  |

 पूर्वी  क्षेत्र  में  आदिवासियों  की  सांस्कृतिक  समस्याएं  |

 मिजोरम  |

 आदिवासी  अधंव्यवस्था  को  सहायता  के  रूप  में  धन

 मेघालय  का  जीवन  और  संस्कृति  ।

 सिनेमाघरों  में  अनिवार्य  रूप  से  प्रदर्शित  किए  जाने  के  fara  प्रभाग  द्वारा

 बनाई  गई  फिल्मों  को  क्षेत्रीय  प्रचार  निदेशालय  की  मोबाइल  राज्य  सरकारों  की  मोबाइल

 गाड़ियों  are  afer  सिनेमाघरों  के  जरिये  आदिवासी  इलाकों  में  भी  प्रदर्शित  किया  जाता  है  ।

 आदिवासियों  से  सम्बन्धित  विषय  की  फिल्‍मों  के  लिए  कोई  धनराशि  विशेषरूप  से

 आबंटित  नहीं  की  जाती  तथापि  प्रतिवर्ष  उनकी  व्यापक  कवरेज  की  जाती  है  ।

 भारत  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  द्वारा  रेडारों  की  सप्लाई

 10769.  श्री  भगतराम  :  कया  उपप्रधान  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 fr

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  इलेक्ट्रानिक्स  गाजियाबाद  ने  लगभग  26  करोड़
 रुपये  मूल्य  के  नामक  कुछ  रेडार  लिए  उसने  हाल  ही  में  आयात
 स्थापन  आदेश  प्राप्त  किया  सप्लाई  करने

 क्या  यह  सही  है  कि  भारत  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  जिसने  भारतीय  वायुसेना  को

 16-5-1979  तक  कुछ  रेडार  सप्लाई  करने  तालाबन्दी  जारी  रहते  के  कारण  उपकरणों  को
 तैयार  नहीं  कर

 क्या  यह  भी  सही  है  कि  भारतीय  वायुसेना  अब  इसे  मह  ण  उपकरण  का  feqzaz-
 लेंड  जेसे  यूरोपीय  देशों

 से
 आयात  करने  का  विचार  कर  रही  है  जिस  पर  लगभग  24  करोड़  रुपये

 आयेगी  ;  और
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 ना  ह  ि

 प्रबन्धकों  ने  श्रमिकों  के  साथ  बातचीत  क्यों  नहीं  आरम्भ  की  जिन्होंने  तालाबन्दी

 र्त्त  उठा  लेने  और  संघ  के  नेताओं  की  मुअत्तिली  we  करने  की  मांग  की  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दोर  :  भारत  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड

 बाद  को  लगभग  10.06  करोड़  रुपये  मृत्य  के  उपस्कर  सप्लाई  करने  के  आदेश /

 आदाय  पत्र  प्राप्त  हो  गए  हैं  ।

 और  भारतीय  वायुसेना  ने  इस  कम्पनी  को  लगभग  6.46  करोड़  रुपये  मूल्य

 के  उपस्कर  सप्लाई  करने  के  आदेश/आशथ  पत्र  दिए  हैं  ।  वायुसेना  को  कुछ

 रडार  पहले  ही  दिए  जा  चुके हैं  और  कुछ  और  TH  रडार  उन्हें  भेजे  जा  रहे  यह

 कम्पनी  भारतीय  वायुसेना  की  उपस्करों  की  आवश्यकता  की  पति  करने  की  स्थिति

 में  ऐसे  उपस्करों  का  आयात  करने  का  वायुसेना  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  |

 भारत  इलेक्ट्रानिक्स  गाजियाबाद  के  प्रबन्धकों  और  के  बीच  हुए

 भौते  के  बाद  7  मई  1979  से  यहां  तालाबन्दी  समाप्त  कर  दी  गई  है  इस  awa  में  युनियन

 के  नेताओं  की  मुअतिली  से  संबन्धित  प्रदन  भी  शामिल  हैं  ।

 निर्यात  किया  गया  इस्पात

 (10770.  श्री  राजगोपाल  नायडू  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1975-76,  1976-77  1977-78  तथा  1078-79  के  दौरान  हमारे  देश  से

 कितने  इस्पात  का  निर्यात  किया  और

 क्या  ag  1976-77  के  बाद  से  इस्पात  के  निर्यात  में  कोई  वृद्धि  हुई  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कुड़िया  ad  1975-76,

 1976-77,  1977-78  तथा  1978-79  में  हमारे  देश  में  HAT:  5,06,200  14,09,200

 11,08,000  टन  तथा  5,22,400  टन  इस्पात  निर्यात  किया  गया

 :  नहीं  ।

 हालीबुड
 की  फिल्‍मों  का  आयात  करने  का  प्रस्ताव

 10771.  श्री  मुख्तियार  fag  सलिक

 श्री  चिमन  भाई  शुक्ल

 श्री  बनातवाला

 क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हालीवुड
 की  बेहतर  फिल्‍मों  का  भायात  करने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 विचाराधीन

 यदि  तो  उन  फिल्‍मों  के  नाम  और  संख्या  क्या  2;  जिनको  भारत  में  दिखाने  के

 लिए  लाये  जाने  की  सम्भावना  भौर

 इस  पर  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा  aq  होने  की  सम्भावना  है  ?
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 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  wert  पिक्चर  एक्सपोर्ट

 एसोसियेदान  आफ  अमरीका  को  एक  करार  के  अन्तगंत  1975  से  प्रतिवर्ष  100-150  हालीबु

 are  अन्य  फिल्‍मों  का  आयात  करने  की  अनुमति है  ।  आयात  किये  जाने  वाले

 विदिष्ट  शीर्षक  भारत  सरकार  की  स्वीकृति  के  अनुसार  होते  अन्तिम  जो  31-3-79  को

 समाप्त  हुआ  अवधि  तीन  मह्दी ने  के  लिए  बढ़ा  दी  गई  है
 ।  विदेशी  फीचर  फिल्मों  के  आयात  के

 संबन्ध  में  भावी  करारों  की  पद्धति  विचाराधीन है

 देश  में  आयात  की  जाने  वाली  फिल्‍मों  की  संख्या  अन्य  देशों  में  प्रोडक्शन  के  कार्यक्रमों

 ऊपर  निभंर  करेगी  ।  आथात  की  जाने  वाली  फिल्‍मों  के  ade  बताना  सम्भव  नहीं  है  ।

 फिल्मों  के  आयात  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  सम्बन्धी  आवश्यकताएਂ  अन्य  देशों  में  प्रोडक्शन

 के  साथ  तथ  की  जाने  वाली  आदि  जेसे  तथ्यों  पर  निर्भर

 द्वारा  आयात  की  गई  फिल्‍मों
 के

 मामले  विदेशी  मुद्रा  में  कोई

 प्रारम्भिक  विनियोग  नहीं  होता  आयात  की  गई  और  भारत  में  प्रदर्शित  की  गई  फिल्मों  से  हुई

 कुल  आय  में  से  सीमित  भांग  ही  पी  को  किया  जनता है  ।

 सेक्स  गॉडसेस  आफ  मद्रासਂ  शोषक

 10772.  श्री  विपिन  भाई  शुबल

 विजय  मण्डल

 श्री  बनातवाला

 क्या  सचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार
 ने

 दिनांक  15  1979  में  आफ

 मद्रासਂ  शीर्षक  के  अन्तरगत  छपे  समाचार  देखे  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  प्रकार  की  फिल्मों  के  प्रदश॑न  पर  प्रतिबन्ध

 लगाने  का  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सचना  और  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :  हां  ।

 केन्द्रीय  फिल्‍म  सेंसर  बो  द्वारा  फिल्‍मों  की  जांच  चलचित्र  1952  के

 प्रावधानों  और  इसके  अन्तगंत  जारी  किए  गए  मागंदर्शी  सिद्धान्तों  के  अनुसार  बोड  अन्य  बातों

 के  यह  सुनिश्चित  करना  होता  है  कि  अशिष्टता  are  भ्रष्टता  द्वारा  मानवीय

 संबेदनाओं  का  उल्लंघन  न  हो  ।  अनिबंन्धित  लोक  प्रदर्शन  के  लिए  उपयुक्त  UAT  जाने  वाली

 फिल्‍मों  को  ि "प्यू  प्रमाण-पत्र  दिया  जाता
 है

 |  वे  फिल्में  जो  बोर्ड  द्वारा  अवयस्कों  को  प्रदर्शित  करने

 के  लिए  अनुपयुक्त  पाई  जाती  को  प्रमाण-पत्र  दिया  जाता  है  ।  फिल्में  जो  बो  द्वारा  लोक

 yaaa  के  लिए  उपयुक्त  नहीं  पाया  को  सेंसर  द्वारा  प्रमाण-पत्र  नामंजूर  किया  जाता है  |

 इसके  फिल्मों  के  जो  भाग  आपत्तिजनक  पाये  जातेਂ  उन्हें  AS  द्वारा  प्रमाण-पत्र  देने  से

 पहले  हटा  दिया  जाता  है  ।

 लेख  में  उल्लिखित  शौीषंकों  में  से  रवुकाल ਂ  और

 थम्बूरात ै
 के  सम्बन्ध  में  प्रमाणपत्रों  को  बोर्ड  ने  रह  कर  दिया  था

 क्योंकि  जिस  रूप  में  वे  प्रमाणीकृत  की  गई  थी  इससे  अलग  रूप  में  दिखाई  गई  थी  ।
 आवेदकों

 द्वारा

 दायर  मामले  अभी  न्यायालयों  में  विचाराधीन हैं
 ।
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 विभिन्‍न  नगरों  में  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  अयोग  के  गैस्ट  हाउस

 10773,  श्री  अनन्त  राम  जायसवाल  :  क्या  रसायन  और  ी उबरक  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  अपने  अधिकारियों  के  लिए  विभिन्‍न  नगरों  में

 अनेक  Tre  हाउस  चलाता

 यदि  तो  किसी  नगर  अथवा  महानगरीय  क्षेत्र  में  a TES  हाउस  स्थापित  करने  का

 मानदण्ड  क्या

 वर्ष  1977-78  और  1978-79  के  दौरान  इन  a Tt  हाउसों  पर  तेल  तथा  प्राकृतिक

 गैस  आयोग  ने  किराये  के  रूप  में  तथा  wea  मदों  पर  प्रतिवर्ष  कितनी  धनराशि  खर्चा  और

 क्या  सरकार  इन  गेस्ट  हाउसों  पर  किये  जा  रहे  खर्चे  में  कमी  करने  के  प्रश्न  पर  विचार

 करेगी  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं
 ।'

 रसायन  और  उवेरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  जी  हां  ।  इस

 समय  नई

 अगरतल्ला  तथा  सिल्चर  में  के  अतिथि  गृह  हैं  ।

 (a)  art  द्वारा  fate  अतिथि  गृह  के  स्थान  का  निर्णय  आयोग  के

 कारियों  तथा  कमेंचारियों  के  सम्बन्ध  में  काय  संचालन की  आवश्यकताओं  पर  निरभर  हैं  ।

 वर्ष  1977-78  में  द्वारा  इसके  अतिथि  गृहों  पर  किये  गये  c ad

 निम्नलिखित  हैं  :--

 कर्मचारियों  को  वेतन  और  ooo  ...3,82,043  रुपये

 कर  एवं  रख  रखाव  @eeeeeacos @on  2,58,413  रुपये

 6,40,456  रुपये

 ay  1978-79  के  लेखों  को  अभी  भन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।  इस  ay के

 लिए  अनुमानित  लगभग  खर्च  7,00,000/-  रुपये  होने  का  है  ।

 जहां  आवदयक  होता  है  अतिथि  Tel  का  रख  रखाव  द्वारा  किया

 जा  रहा  है  ।  खर्च  पर  कड़ा  नियंत्रण  रख  रहा

 गुजरात
 में  तापीय  बिजली  घरों  को  कोयले  की  सप्लाई

 10774  श्री  गंगा  भक्त  fag

 श्री  मावलंकर

 at  गायकवाड़

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  गुजरात  सरकार  मे  राज्य  में  स्थित  तापीय  बिजली  घरों  को  कोयले  की  तत्काल

 सप्लाई  किये  जाने  के  लिये  प्रधान  मन्त्री  से  अनुरोध  किया  जिससे  तापीय  बिजली  घरों  को  बन्द

 होने  से  रोका  जा

 यदि  तो  क्या  सरकार ने  इस  बारे  में  तत्काल  कार्यवाही  की  है  और  यदि  तो
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 मार्च  और  अप्रैल  के  महीनों  के  दौरान  वर्ष  1978  की  संगत  अवधि

 के  दौरान  इसकी  सप्लाई  की  तुलना  में  कितनी  मात्रा  में  कोयले  की  सप्लाई  की  गई  ?

 उर्जा  मंत्री  श्री  :  हां  ।

 यह  निर्णय  किया  गया  है  कि

 (1)  बिलासपुर  और  नागपुर  दोनों  में  क्षेत्र  स्तर  पर  कारगर  समन्वय  किया  जाए  |  ये  दो

 मुख्य  केन्द्र  हैं  जहां  से  कोयला  भेजा  जाता  है  ।

 (2)  भधिकारियों  का  एक  छोटा  जिसमें  मंडल  उस  क्षेत्र  में  स्थित

 क्षेत्रों  क ेअधिकारीगण  और  बिजली  बोडों  के  प्रतिनिधि  शामिल  प्रतिदिन  बैठकें

 करेगा  और  रेल  तथा  सड़क  दोनों  के  जरिए  कोयले  की  लदाई  भौर  दुलाई  के  बारे  में

 समस्त  सूचना  का  आदान-प्रदान  करेगा  |

 (3)  प्रतिदिन  मानिर्टारंग  के  प्रयोजन  के  लिए  इन  मुख्यालयों  में  विभिन्‍न  क्षेत्रों  से  सूचना

 प्राप्त  करने  के  लिए  कोयला-खानें  रेलवे  को  संचार  का  प्रयोग  कर  सकेंगी  ।

 जनवरी  से  1978  और  1979  के  दौरान  गुजरात  के  ताप-विद्यत्त  केन्द्रों  को

 सप्लाई  दिये  गये  कोयले  की  मात्रा  satay  वाला  विवरण  संलग्न है  |

 विवरण

 गुजरात  के  मुख्य-मुख्य  ताप  विद्युत  केन्द्रों  को  1979,  1979,

 1979  और  1979  महीनों  के  दौरान  कोयले  आवंटन  भौर  वास्तविक  प्राप्तियां  दिखाने

 वाला  और  at  1978  की  इसी  अवधि  के  दौरान  किए  गए  आवंटन  और  वास्तविक  प्राप्तियों  से

 उसकी  तुलना  दिखाने  वाला  विवरण  ।

 मीटरी  टनों

 महीना  अहमदाबाद  उकई  गांध  नगर

 आवंटन  वास्तविक  भावंटन  वास्तविक  आवंटन  वास्तविक

 प्राप्ति  प्राप्ति  प्राप्ति

 1979  100000  74359  65000  47370  50000  49732.0

 1979  110000  74922  65000  27291  65000  61515

 1979  110000  79804  65000  50046  65000  45392

 1979  110000  81764  90000  60394  65000  40680

 जोड़  430000  310849  285000  185102  245000  197319

 (72.3%)  (657%)  (80.5%)
 1978  85000  76023  70000  57470.0  70000  49379

 1978  85000  67239  70000  55350  70000  46921

 माच  1978  85000  80733  70000  66870  70000  45430

 80000  79495  60000  44831  60000  45383

 जोड़  335000  303490  0.27  224521  270000  187113

 (90.6%)  (83.1%)
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 गत  दो  वर्षों  के
 दौरान

 पता  लगाये  गये  स्वर्ण  निक्ष प

 10775.  शी  ईदवरी  चौधरी  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  गत  2  वर्षों  में  स्वर्ण  के  कुछ  निक्षेपों  का  पता  लगा

 यदि  तो  ये  निक्षेप  किन-किन  स्थानों  पर  पाये  गये  हैं  और  उनसे  कितना  और

 कितने  मूल्य  का  सोना  मिलने  की  संभावना

 सोना  निकालने  पर  कितना  व्यय  होने  का  अनुमान  श्रौर

 क्या  इन  स्वर्ण  निक्षेपों  का  पता  लगाने  का  देश  में  निकट  भविष्य  में  स्वर्ण  की  कीमत

 पर  कोई  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कड़िया  :  भर  जी  at

 कोलार  गोल्ड  फील्ड्स  के  विस्तार  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  मालप्पाकोंडा  खंड  में  तथा  चित्तुर  जिले

 (arter  में  मालप्पाकोंडा  से  लगभग  2.5  किलोमीटर  दक्षिण  में  चिगारगुटा  क्षेत्र  में  स्वर्ण

 निक्षेप  होने  का  पता  चला  है  ।  मालप्पाकोंडा  और  feared टा  क्षेत्र  में  अब  तक  5.00  से  5.60

 ग्राम  प्रति  टन  स्वर्ण  मात्रा  वाले  3  लाख  टन  भंडारों  का  अनुमान  लगाया  जा  चुका  है  तथा  200

 मीटर  की  गहराई  पर  एक  खनिज  जोन  की  पुष्टि  हुई  है  जिसमें  औसतन  8.00  ग्राम  प्रतिटन  की

 मात्रा  में  सोना  है  ।  निकाले  जाने  वाले  स्वर्ण  की  मात्रा  और  कोमत  का  निर्धारण  विस्तृत  aaAragy

 विकास  काय  के  पुरा  होने  के  बाद  ही  लगाया  जा  सकता

 चूकि  सोने  की  खोज  अभी  जारी  हैं  इसलिए  सोने  के  खनन  पर  होने  वाले  खच  के

 बारे  में  बताना  अभी  संभव  महीं  है  ।

 जी  नहीं  ।

 ह कन
 सभी  नागरिकों  के  लिए  समान  सिविल  at

 ी  2
 हता

 10776.  श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  क्या  न्याय  भौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  येह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  बिचार  अनुच्छेद  44,  जिसमें  राज्य  नीति  का  एक  aecagey

 निदेशक  तत्व  समाविष्ट  के  अनुसरण  में  भारत  के  सम्पूर्ण  क्षेत्र  में  सभी  नागरिकों  के  लिए  समान

 सिविल  संहिता  रखने  का  है  ;

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिए  विधेयक  कब  तक  संसद  में  qa  किया  भौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ।

 न्याय  और  कम्पनी  कार्यमंत्री  श्ञांति  :  और  :  सम्पूर्ण
 भारतीय  राज्य  क्षेत्र  में  समान  सिविल  संहिता  लागू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  सामने  नहीं

 समान  सिंविल  संहिता  अधिनियमित  करने  से  अल्पसंख्यक  समुदायों  की  ela  विधियों  में

 परिवर्तन  करने  पड़ेंगे  सरकार  की  नीति  यह  रही  है  कि  किसी  भी  अल्पसंख्यक  समुदाय  की  स्वीय
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 विधि  में  कोई  भी  परिवतंन  चाहे  वह  समान  सिविल  संहिता  बना  कर  हो  qT  किसी  विशिष्ट

 अल्पसंख्यक  ममुदाय  को  लागू  होने  वाली  विधि  अधिनियमित  करके  तब  तक  नहीं  किया  जायेगा

 जब  तक  कि  उसके  लिए  पहले  स्वयं  उस  समुदाय  द्वारा  नहीं  की  जाती  है  ।  भभी  तक  अत्पसंख्यक

 समुदायों  ने  ऐसी  कोई  पहले  नहीं  की

 फास्फेटिक  उवंरकों  के  उत्पादन  में
 वृद्ध

 10777.  श्री  कुमारी  :  क्या  रसायन  भौर  VACHE  मंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  विंदव  में  वर्ष  1976-77  में  फास्फेटिक  उवरकों  की  खपत  में  2,87  प्रतिशत  की

 भौसत  वद्धि  की  तुलना  में  ag  1977-78  में  देश  में  इसकी  खपत  में  37  प्रतिदात  तक  वृद्धि  होने

 और  ag  1979-80  में  एमोनिया  की  मांग  में  6  करोड़  टन  की  प्रत्याशित  वृद्धि  की  पृष्ठ-भूमि  में

 देश  में  फास्फेटिक  उवंरकों  की  उत्पादन  क्षमता  में  वुद्धि  करने  के  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर

 रही
 है

 |

 रसायन  भर  उबंरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  फास्फेटिक  उं  रकों
 के  उत्पादन  की  स्थापित  क्षमता  फिलहाल  भ  की  10.80  लाख  टन  है  ।  faraty

 वस्थीकरण  एवं  हल्दिया  परियोजनाओं  के  चालू  होने  से  की  क्षमता  में  लगभग  13  लाख

 टन  की  वृद्धि  होगी  ।  फास्फेटिक  उपरंकों  की  बढ़ती  हुई  माँग  को  पूरा  करने  के  लिए  अतिरिक्त

 फास्फेटिक  क्षमता  के  सृजन  की  योजना  प्रगति  पर  Aad  afesar  फॉमंस  फर्टिलाइजर

 कोआपरेटिव  लि०  का  काण्डला  में  मौजुदा  क्षमता  के  पर्याप्त  विस्तार  करने  से  सम्बन्धित  प्रस्ताव

 अनुमोदित  किया  गया  हैं  नई  फास्फेटिक  vara  परियोजनाओं  के  लिए  स्थिति  सम्बन्धी  और  अन्य

 भध्ययन  भी  किए  जा  रहे  हैं  |

 उच्चतम  न्यायालय  के  समक्ष  लस्बित  मामले

 10778.  श्री  :  क्यां  fafe,  न्याय  और  कम्पनी  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  के  उच्चतम  न्यायालय  में  इस  समय  उन  लम्बित  मामलों  की  श्रेणीवार  संख्या

 कितनी  जो  अभी  निपटाए  जाने  are  वे  कितने  समय  से  लम्बित  और

 इनमें  से  कितने  मामले  पांच  वर्ष  से  अधिक  समय  से
 लम्बित  हैं  ।

 न्याय  और  कम्पनी  कोप  मंत्री  afi  भूषण )
 :  ate  :  भारत  के

 उच्चतम  न्यायालय  में  तारीख  1-1-79  को  नियमित  सुनवाई  के  15,256  मामले  लग्बित  थे  ।

 इनका  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  हुआ  है  ।  तारीख  1-1-1979  को  पांच  वर्ष  से  अधिक  समय
 से  लम्बित  मामलों  की  संख्या  4,689  थी  ।
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 कोयला  धोने  के  सुक्ष्म  उपकरणों  की  स्थापना  के  द्वारा  खनन

 10779.  श्री  के०  एस०  वीरभद्रप्पा  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा ह  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  तापीय  बिजली  घरों  के  बार  बार  बन्द  होने  का  कारण  उपयोग  में

 लाये  जा  रहे  कोयले  में  मिलावट  के  कारण  उपकरणों  में  दोषों  का  आ  जाना

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  देश  में  उपलब्ध  अधिकां
 श

 कोयला  घटिया  स्तर  का  भौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  बात  को  समभती  है  कि  जैसा  कि  पद्चिमी  देदों  में  है

 उसी  प्रकार  कोयला  धोने  के  सूक्ष्म  उपकरणों  की  स्थापना  के  द्वारा  खनन  गतिविधियों  में  सुधार

 लाने  की  आवश्यकता  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनेश्वर  :  और  (a)  :  देश  में  उपलब्ध  कोयले

 का  अधिकांश  भाग  निचले  oe  और  किस्म  का  है  तथा  अनेक  ताप  बिजलीघर  उपलब्ध  कोयला

 भण्डारों  के  अनुसार  बनाए  गये  हैं  ।  फिर  कभी-कभी  कोयले  की  किस्म  में  विभिन्नता  आ  जाती

 है  जिसके  कारग  ब्वायलरों  को  चलाने  और  उनकी  संभाल  में  तकनीकी  समस्याएਂ  |... पदा  हो

 सकती  हैं  ।

 कोयले  की  किस्म  को  यथावत  बनाए  रखने  की  दृष्टि  से  उससे  दोल  और  बलुई  पत्थर

 छोटने  के  प्रबन्ध  किए  जा  रहे  विद्यत  x Is  के  कोयले  का  परिष्करण  करने  का  काय  भी

 विचाराधीन  है  किन्तु  कोयले  के  धुलाई  योग्य  होने  की  विशेषताएं  और  धुलाई  की  लागत  ag  दो  ऐसे

 कारक  हैं  जिनका  अकोककर  कोयले  की  वाशरी  स्थापित  करने  के  निणंय  पर  प्रभाव  पड़ता  है  ।

 अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  में  तेल  के  बारे  में  अनुसंधान

 10780,  श्री  नटवर  लाल  परमार  :  कया  रसायन  और  उबरक  मंत्री  :  यह

 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  तेल  की  खोज  के  लिए  अण्डमान  ale  निकोबार  द्वीपसमूह  के

 भासपास  हाल  में  अनुसंधान  किया  गया  था  ;

 अनुसंधान  के  क्या  परिणाम  और

 वास्तविक  उत्पादन  के  लिए  इस  द्वीपसमूह  के  तेल  वाले  क्षेत्रों
 को

 सरकार  का  कब

 तक  पता  लगाने  का  विचार  है  ।

 रसायन  भौर  saTH  मंत्री  (ait  हेमवती  नन्दन  :  1977  के

 दौरान  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  भायोग  ने  अण्डमान  निकोबार  मग्न  तट  में  मूल्याँकन  भूभौतिकीय

 सर्वेक्षण  कार्य  किया  ।  इस  सर्वेक्षण  से  प्राप्त  आंकड़ों  की  व्याख्या  से  कुछ  संरचनाओं  में  gigslalaat

 के  संचय  की  अनुकूल  सम्भावनाओं  का  पता  चला  है  ।

 खुदाई  ad  आरम्भ  करने  से  इस  समय  कुछ  सम्भावित  अनुकूल  संरचनाओं  का  पूर्ण  रूपेण

 रेखांकन  करने  के  लिए  अतिरिक्त  विस्तृत  भूभौतिकीय  सर्वेक्षण  कार्य  किया  जा  रहा  है  ।

 उपयु क्त  भाग  के  उत्तर  में  सुचना  दे  दी  गई  है
 ।
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 as
 पन  —— =

 ाक  -  क  मे  CNS  सर्वेक्षण  के  निष्कर्षों  क ेआधार  पर

 का  वर्ष  1979  के  अन्त  ।  1960  के  आरम्भ  में  2  संरचनाओं  में  खुदाई  कार्य  आरंभ

 करने  का  प्रस्ताव  है  |

 ड्यूक्स  के  संतुलन  लाभ  तथा  हानियां

 10781.  श्री  बलवन्त  fag  रामूवालिया

 चौधरी  ब्रह्म  प्रकाश  :  क्या  fafa,  न्याय  भौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  ड्यूमेक्स  का  नाम  बदल

 कर  फाइजर  नाम  करने  के  बारे  में  29  अगस्त  1978  के  अतारांकित  प्रत  संख्या  4765  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1960  इस  पूर्व  के  वर्षों  में  तथा  aad  फाइजर  भारत  अपने  शेय रों

 का  हस्तान्तरण  करने  के  समय  मसस  डयुमेक्त  के  सन्तुलन  लाभ  तथा  हानियां  क्या

 मेसस  ड्यूमेक्स  लिमिटेड  के  शेयरों  का  विक्रय  मूल्य  9.9  लाख  प्रत्यक्ष  मूल्य  किसने

 निर्धारित  किये  थे  ;

 क्या  उस  समय  उक्त  प्रत्यक्ष  मूल्य  के  अतिरिक्त  भी  भारत  से  बाहर  कोई  अन्य  लेन-देन

 हुए  थे
 ;

 इन  दोयरों  की  बिक्री  के  लिए  क्या  मानदण्ड  अपनाये  गये  थे  और  उस  समय  न्य शट मसस

 ड्यूमेक्स
 किन  मदों  का  उत्पादन  करता  और

 जब  मेसस  ड्युमेक्स  के  नाम  तथा  प्रकार  को  मससे  फाइज  में  परिवतित  कर  दिया

 गया  है  तो  फिर  भी  मससे  ड्यूमेक्स  का  नाम  तथा  प्रकार  कसे  जारी  रह  सकता है
 ?

 न्याय  भौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  शांति  :  कंपनी
 महा  राष्ट्र

 द्वारा  प्रस्तुत  सूचना  के  मैससं  फाइजर  कारपोरेशन  पानामा  मेसर्स  चास  फाइजर

 xt  सहायक  को  25  जुलाई  1958  को  मेसर्स  ड्यूमेक्स  प्राइवेट  लिमिटेड

 में  100  स०  प्रत्येक  के  पूर्ण  प्रदत्त  नकद  30,000  इक्यूटी  शेयर  आवंटित  किए  गए  थे  ।

 30  जुन  1960  को  क  पनी  महाराष्ट्र  पास  प्रस्तुत  आबंटन  की  विवरणों  के

 100  प्रत्येक  के  अतिरिक्त  25,100  इक्यूटी  देयर  मैसर्स  फाइजर  पनामा  को

 22-6-1960  को  नकदी  के  लिए  आबंटित  किए  गए  थे  ।  मैसर्स  ड्यूमेक्स  प्राइवेट  लिमटेड  के  30

 नवंबर  1958,  30  नबंबर  1959  और  30  नवम्बर  1960  को  समाप्त  होने  वाले  वष॑  के  तुलन-पत्र

 के  आंकड़े  संलग्न  विवरण  1  में  विवरण-पत्र  में  दिए  जाते  हैं  30  नवंबर  1959  और  30  नवंबरਂ

 1960  को  समाप्त  होने  वाले  बर्ष  के  कर  से  पव  स्वच्छ  लाभ  23,12  लाख  रु०  और

 23,03  लाख  रु०  थे  ।

 29  मई  1961  तक  बनाई  गई  तथा  कम्पनी  महाराष्ट्र  को  प्रस्तुत  मैसर्स

 ड्यूमेक्स  प्रा  इवेंट
 लिमिटेड  को  वार्षिक  विवरणी  के  अनुसार  100  प्रत्येक  के  9900  इक्यूटी  बोयर

 27  जनवरी  1961  को  मंससे  फाइजर  कारपोरेशन  पनामा  को  हस्तांतरित  किए  गए  थे  ।  ये  पहिले

 ईस्ट  एशियाटिक  कम्पनी  प्राइवेट  लिमिटेड  (4996  और  शेष  कुछ  गर  आवासीयों

 द्वारा  धारित  थे  ।  मेससं  ड्यूमेक्स  प्राइवेट  लिमिटेड  के  100  प्रत्येक  के  मुख  मूल्य  के  इन  शेयरों

 को  200  प्रति  शेयर  का  fast  मूल्य  आर्थिक  विभाग  द्वारा  उस  समय  के  वाणिज्य  शौर  उद्योग
 तथा  कम्पनी  विधि  प्रशासन  विभाग  के  परामश  से  निर्धारित  किया  गया  था  ।
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 सरकार  को  अन्य  व्यापारावत  अगर  कोई  की  जानकारी  नहीं  ह  कि  उस  समय

 मुख  मूल्य  से  अधिक  तथा  ऊपर  भारत  से  बाहर  किया  गया  था  ।

 उपरोक्त  भाग  में  संदभित  र... ज मसप  sates  प्राइवेट  लिमिटेड  के  100  के  मुख

 मूल्य  के  200  रु०  प्रति  शेयर  का  बिक्री  मूल्य  कम्पनी  के  अजित  लाभ  की  क्षमता  के  आधार  पर

 aa  तथा  उचित  साथ-साथ  कम्पनी  के  लेखा  परीक्षित  लेखों  में  यथा  प्रगट  की  गई  वास्तविक  रादि

 पर  किया  गया  था  Aas  फाइजर  ने  रसायन  तथा  उवंरक  मंत्रालय  को  सूचित  किया  है

 कि  इस  औद्योगिक  एक  पंजीकरण  प्रमाण  पंत्र  और  एक  अनुमति  पत्र  जो  ब् न मसस  ड्यूमेक्स

 प्राइवेट  लिमिटेड  को  जारी  किए  गए  तथा  बाद  में  उनके  नाम  में  बदल  दिए  गए  थे  जबकि  कम्पनी

 का  नाम  ड्यूमैक्स  से  फाइजर  में  बदला  गया  था
 ।

 रसायन  तथा  उवरक  मंत्रांलय  द्वारा

 यथा  प्रस्तुत  इस  प्रकार  के  औद्योगिक  अनुमोदनों  के  विरुद्ध  आच्छादित  मदों  को  प्रदर्शित  करता  हुआ

 विवरण  संलग्न  है  ।

 ड्यूभेक्स  प्राइवेट  लिमिटेड  का  नाम  1-6-1961  को  मेससे  फाइजर  प्राइवेट  लिमिटेड

 में  परिवर्तित  हुआ  जबकि  एक  स्वच्छ  विनिगमन  का  प्रमाण-पत्र  जारी  किया  गया  था ।

 का  ट्रेड  माक  मससं  फाइजर  पनामा  के  नाम  पर  पंजीकृत  हैं  तथा  मेससं

 फाइजर  लिमिटेड  gaes  माक  की  प्रयोगकर्ता  है  ।

 विवरण--एक

 Ho  ड्यूमेक्स  के  तुलन-पत्र  तथा  लाभ-हानि  लेखाओं  की  दिनांक  15-5-79  के  लोक

 सभा  aarrited  प्रदन  संख्या  10781  के  भाग  के  उत्तर  में

 निर्दे शित  faarn-q7

 ना

 aaa  यें  तक  का  तुलन-पत्र  रु०

 30-11-58  30-11-59  30-11-60 प्रदत्त  पूंजी

 69.90  69.90  80.00

 भारक्षित  15.67  24.49  34.64

 प्रति  भुति|/प्रति  भूति  22.66  82.17

 रहित  ऋण

 चालू  देयतायें  तथा  प्रावधान  64.81  87.04  87,74

 150.38  204.09  284.55

 परिसम्पत्तियां

 निश्चित  परिसम्पतियां  31,30  36.63  72.79

 नियोजन  0.90  0.12  0.12

 चालू  118.18  167,34  211.64

 ऋण  तथा  भग्रिम  घन

 150,38  204.09  284.55

 wes
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 विवरण-दो

 मेसस  ड्यूमेक्स  के  तुलन  लाभ  तथा  हानि  लेखों  के  सम्बन्ध  में  15.5.79  को  उत्तरत

 वाण
 लोक  सभा  अतारांकित  प्रइन  संख्या  10781  के  भाग  में  के  उत्तर  में  संदभित  विवरण-पत्र

 Se  re
 मद  इण्ड०  लाइसेंस  संख्या  और  तारीख

 1.  ड्रग्स  और  फार्मास्यूटिकल्स  पंजीकरण  प्रमाण  पत्र

 2.  भाइसोनिफोटी निक  एसिड  हाड्रोजाइन  संख्या  6-10-52

 एल  26,3.1955

 अनुमोदित  पत्र  संख्या  22(13)  भई ए

 (ii)  /58  feat  4.7.1959

 एस  भौर  उसके  लवण  एल/ 22/एन-52/58

 दिनांक  30-8-1958

 प्रोटीन  हाड़ोला  इस्टेट
 दिनांक  16-12-1954

 एल।22/एन/28/60

 (iii)  दिनांक  28,9,  1960

 आपसी  टेट्रासाइक्लिम  टेट्रासाइक्लिम  एल/22/एन] 130/60  दिनांक

 28-1-1960

 डाइबीनी ज  प्रोपामाइड  एल/22/एन--133/60

 टेट्रासाइव्लिम  दिनांक  3,2.1960

 टेरामाइसीन  एण्ड  टेट्रासाइक्लिम  प्रीपरेशन्स  अनुमति  पत्र  संख्या  22(375)

 (ii)  60  19,4.  1960

 मिल्क  आफर्मगनेशिया  एल, 22/एन--99/59

 दिनाक  4.8.  1959

 ड्युमैक्स  बेबी फुड  एल/27(2)/एन-2]58

 दिनांक  29.7.1958

 10  वीयल  फिलिंग  आफ  इंथुलिन  प्रीपरेशन्स  158

 दिनांक

 11  faaifas  गोलियां  एल  22/एन--25/60--सी  एच  (iii)

 दिनांक  12.9.1960

 12  फोवेन  गोलिया  सी  एच  (iii)  दिनांक

 12.9.1960

 fadsit  भारतीय  कम्पनियों  को  उत्पादन  के  faa  जारी  fea  गये

 लाईसेंस  तथा  आदय-पत्र

 10782.  श्री  प्रधानी  :  कया  रसायन  और  उर्वरक  मन्त्री  यह  बसाने की  कपा

 करेंगे कि  :

 क्या  कुछ  विदेशी  स्वॉमित्व  वाली  तथा  गैर  सरकारी  क्षेत्र  की  भारतीय  कम्पनियों

 को  उत्पादन  के  लिये  बहुत  afer  संख्या  में  लाइसेंस  तथा  आशय-पत्र  जारी  किए  गये  और
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 उक्त  कम्पनियों  के  नामों  का  ब्यौरा  क्या  उन्हें  लाइसेंस  अथवा  आशय  पत्र  जारी

 किए  जाने  की  तारीख  क्या  ये  किन  औषधियों  के  उत्पादन  हेतु  प्राप्त  किए  गये  थे  और  कितनी

 क्षमता  मंजूर  की

 रसायन  और  SICH  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  वर्ष  1978-79

 के  दौरान  विदेशी  भौषध  कम्पनियों  को  केवल  चार  आशदाय-पत्र  जारी  किए  गये  हैं  इस  अवधि  के

 दौरान  किसी  विदेशी  भौषध  कम्पनी  को  कोई  औद्योगिक  लाइसेंस  जारी  नहीं  किया  गया  है  ।

 1978-79 के  दौरान  भारतीय  प्राईवेट  क्षेत्र  में  43  आशय-पत्र  और  39  औद्योगिक

 लाइसेंस  जारी  किए  गये  हैं  ।

 संलग्न  विवरण  में  अपेक्षित  ब्यौरे  दिए  गये  हैं  ।

 में  रखा  गया
 ।

 देखिये  संख्या  4484/79)

 मुख्य  न्यायाधिपतियों  सम्मेलन  में  अधीनस्थ  न्यायपालिका  के  लिये

 Aaa  के  विषय  पर  की  गई  fanz

 10783,  श्री  धीरेन्द्र  नाथ  बसु  :  कया  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 यह  सच  है  कि  मुख्य  ara tfaqtaat  के  1976  में  हुये  सम्मेलन  ने  अधीनस्थ

 न्यायपालिका  के  लिए  की  सिफारिश  की

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  उनको  कार्यान्वित  करने  के  बारे  में  को  g
 ई

 आपत्ति

 और

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  प्रगति  हुई  है/कदम  उठाये  गये  हैं  ।

 न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  शान्ति  :  जीं  हां  ।  मुख्य  न्यायाधिपति

 सम्मेलन  1976  में  राज्य  न्यायिक  सेवा  के  लिये  निम्नलिखित  वेतनमानों  की  सिफारिश  की  गई  थी  :

 (i)  मुन्सिफ  750-1200  रु०

 (ii)  सब  जज  1300-1500  रु०

 (ii)  उच्चतर  न्यायिक  सेवा  1600-2250  रु०  इसमें  कुल
 जिला  न्यायाधीशों  के  20  प्रतिशत

 चयन  ग्रेड  पद  2500-2750  go

 के  वेतनमान  में  होंगे  ।

 और  :  विभिन्न  राज्यों  में  न्यायिक  सेवाओं
 के  संबंधित  राज्य  सरकारों

 द्वारा  अन्य  बातों  के  साथ  प्रशासन  के  अन्य  क्षेत्रों  में  वेतन  संरचनाओं  को  ध्यान  में  रख  कर  नियत
 किये  जाते  भारत  सरकार  ने  मुख्य  न्यायाधिपति  सम्मेलन  1976  की  सिफारिशें  राज्यों  को
 भावश्यक  कारवाई  के  लिए  भेज  दी  थी  ।

 जहां  तक  दिल्‍ली  तथा  दीव  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  न्यायिक  सेवाओं  का  संबंध
 उनके  वेतनमान  भारत  सरकार  ने  सभी  सुसंगत  बातों  जिनके  अस्तगत  अन्य  Naval  के  लिये
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 नियत  वेतनमान  भी  ध्यान  में
 रखकर

 तृतीय
 वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  आधार  पर

 नियत

 किये  थे  ।  न्यायिक  और  अन्य  सेवाओं  के  बीच  वर्तमान  संतुलन  को  बिगाड़ने  से  संघ  राज्य  क्षत्रों  में

 अन्य  काडरों  तथा  देश  के  बाकी  भाग  में  भिन्न-भिन्न  काडइरों  की  वेतन  संरचनाओं  पर  प्रभाव

 पड़ेगा  |  यह  समभा  गया  है  कि  अन्य  सेवाओं  से  अलग-अलग  रखकर  संघ  राज्य  क्षेत्रों  की

 न्यायिक  सेवाओं  के  अधिकारियों  के  वेतनमानों  में  किसी  वृद्धि  के  wea  पर  एकतरफा  तौर  पर

 विचार  करना  संभव  नहीं  होगा  |

 AAA  प्रभात  आयरन  फाउन्ड़ी  एण्ड  SF  राउरकला

 10784.  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :  कया  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 मेससं  प्रभात  आयरन  फाउण्डी  एण्ड  मैटल  इण्डस्ट्रीज  प्राइवेट  लिमिटेड

 इण्डस्ट्रियल  एस्टेट  ,  उड़ीसा  का  निर्माण  कब  हुआ  भौर  आरम्भ  में  कितने  भागीदार  थे

 और  अब  कितने  और

 क्या  कम्पनी  के  भागीदारों  द्वारा  कम्पनी  के  नियमों  का  उल्लंघन  किया  जा  रहा  है

 तथा  FAT  इस  सम्बन्ध  में  कम्पनी  के  विरुद्ध  कोई  शिकायत  सरकार  को  मिली  है  और  यदि  at,  तो

 इस  संबंध  में  अब  तक  क्या  की  गई  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;

 न्याय  और  कम्पनी  काष  मंत्री  शान्ति  IT)  :  मेससं  प्रभात  आयरन

 फाउण्ड्री  एण्ड  मैटल  इण्डस्ट्रीज  प्राइवेट  लिमिटेड  का  पांच  सदस्यों  सहित  दिनांक  9  1963

 को  पंजीकरण  किया  गया  था  ।  इस  समय  कम्पनी  के  नौ  सदस्य  हैं  ।

 कम्पनी  के  अंशधारियों  के  दो  समूहों  के  मध्य  विवाद  रहा  जिसका  परिणाम  उड़ीसा

 उच्च  न्यायालय  के  कम्पनी  1956  की  धारा  397/398  के  अन्तगंत  कम्पनी

 रही  है  ।  उड़ीसा  उच्च  न्यायालय  ने  कम्पनी  के  कार्यों  के  देखने  के  लिये  आदाता-मंडल

 को  नियुक्त  किया  है  ।

 देयरधारियों  से  कम्पनी  रजिस्ट्रार  उड़ीसा  को  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  तथा  कम्पनी

 रजिस्ट्रार  ने  आदाता  के  पास  इस  मामले  को  उठाया  है  ।

 छठी  लोक  सभा  के  लिये  चुनावों  के  दौर।न  प्रेस  सुचना  ब्यूरो  के  कर्मच  रियों

 को  दिया  गया  समयोपरि  भत्ता

 10785.  बलदेव  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  छठी  लोक  सभा  के  लिये  ars  1977  में  हुए  चुनावों  के  दौरान  प्रस  सुचना

 ब्यूरो  के  कमंचारियों  को  12  से  20  घंटे  तक  काम  करना  पड़ा  था  ;

 यदि  तो  क्या  श्रतिरिक्त  समय  तक  काम  करने  के  लिये  राजपत्रित  तथा

 पत्रित  कमंचारियों  को  कोई  समयोपरि  भत्ता  अथवा  मानदेय  दिया  गया  यदि  तो  तत्संबंधी

 तथ्य  कया  भौर
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 लिखित  उत्तर

 यदि  उनको  कोई  भत्ता  feat  गया  है  तो  कितना  और  यदि  कोई  TTT  नहीं  दी

 गई  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मन्त्री  (att  लालकृष्ण  ASAT")  :  से  :  पत्र  सुचनों  कार्यालय

 कास्टाफ  जो  माचं  1977  में  लोकसभा  के  चुनावों  के  सम्बन्ध  में  ड्यूटी  पर  था  ।  12  घण्टे  की  पारी

 के  आधार  पर  काम  करता  था  और  उनको  निशुल्क  पैकेट  आदि  दिये  गये  उनको  कोई

 परि  भत्ता  या  मानदेय  नहीं  दिया  गया  ।

 मेसर्स  प्लास्टिक  रेसिन्स  एण्ड  कंमिकल्स  लिमिटिड  तामिलनाडू  द्वारा  प्रस्ताव

 10786.  श्री  फोसतराम  क्या  रसायन  भौर  wits  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछले  दो  वर्ष  से  बन्द  पड़े  प्लास्टिक  tara  एण्ड  केमिकत्स  लिमिटेड

 तमिलनाडु  के  तकनीकी  क्मेंचारियों  की  ओर  से  कोई  नये  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  और

 प्रदिः  तो  सरकार  ने  उन  प्रस्तावों  पर  क्या  कार्यवाही  की  है  ताकि  कारखाने  को  तुरन्त

 चालू  किया  जा  सके  ?

 रसायन  और  vats  मन्त्री
 :  हेमवती  नन्दन  :  आयातित

 बनायल  कलो  राइड  पर  आधारित  युनिट  के  पुनः  संचालन  के  लिये  मेससं  प्लास्टिक  रेसिन्स  एण्ड

 Rfaaea  ने  हाल  ही  में  एक  प्रस्ताव  पेश  किया  है  ।  प्रस्ताव  पर  भभी  तक  कोई  अन्तिम

 नहीं  लिया  गया है  ।

 ईरान  से  धन  का  आगमन  न  होने  के  कारण  कुद्र सुख  परियोजना  को  कठिनाई

 10787.  श्री  बागुन  सुम्बरुई  :  कया  इस्पात  और  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  ईरान  से  धन  आगमन  न  होने  के  कारण  ale  उस  देश  में

 Tat  इस्पात  एकक  की  अनिश्चितता  के  कारण  कुद्रमुख  परियोजना  को  कठिनाई  का  सामना

 रना  पड़  रहा

 यदि  ईरान  तीसरे  इस्पात  एकक  के  बारे  में  अपनी  योजनाओं  को  छोड़  देता  है  तो  दो
 ों के  बीच  करार  के  अन्तगंत  भारत  सरकार  के  लिए  क्या  विकल्प

 क्या  ईरान  के  संबन्धित  प्राधिकारियों  को  कुद्रेमुख  परियोजना  का  ब्यौरा  बता  दिया
 या  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस्पात  और  खान  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  कड़िया  :
 चूँकि  कुद्दे मुख

 जना  की  धन  संबन्धी  बजट  में  की  गई  व्यवस्था  से  पूरी  की  जा  रही  हैं  अतः
 तन  से  धन  प्राप्त  न  होने  से  परियोजना  के  निर्माण-कार्य  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है  ।  फिर
 पन  में  हुई  हाल  की  घटनाए  चिन्ता  का  विषय  हैं  ।  यह  चिन्ता  विशेषकर  इसलिए  है  क्योंकि
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 लिखित  उत्तर  15  मई  1979

 लिस

 इरान  द्वारा  धन-राधि  के  भुगतान  में  विलम्ब  हो  रहा  है  और  यह  भी  निश्चित  नहीं  है  कि  क्या

 ईरान  सांद्रण  की  समस्त  जिसके  लिए  करार  किया  गया  खरीदने  के  लिए  तयार  है  ।

 स्थिति  का  सही  जायजा  लेने  के  लिए  कुद्रेमुख  आयरन  ale  कम्पनी  लिमिटेड  ने  इन  मामलों  को

 तथा  अन्य  संबन्धित  मामलों  को  सुलभाने  के  लिए  ईरान  की  कम्पनी  से  शीघ्र  ही  बातचीत  करने  का

 प्रस्ताव  रखा  है  ।  इस  मामले  में  आगे  क्या  कारवाई  की  जाएगी  इसका  फैसला  यह  बातचीत  होने

 पर  ही  किया  जाएगा  |

 केन्द्रमुख  आयरन  और  कम्पनी  तथा  नेदानल  ईरानियन  स्टील-इन्डस्ट्रीज  कम्पनी

 के  बीच  हुई  बिक्री  संचिदा  में  यह  व्यवस्था  है  कि  यदि  wat,  ऐसे  कारणों  छोड़कर  जो  बस

 से  बाहर  ठैकाशुदा  मात्रा  को  नहीं  लेता  है  तो  विक्रता  wat  द्वारा  न  ली  गई  मात्रा  को

 भधिकतम  उपलब्ध  मूल्य  पर  बेच  सकता  है  और  इस  तरह  जो  मूल्य  वसुल  होगा  तथा  ठेका

 मुल्य  में  जो  अन्तर  रह  जाएगा  उसे  क्र  ता  द्वारा  बहन  किया  जाएगा  ।  यदि  विक्र  ता  कुछ  मात्रा  नहीं

 बेच  पाता  है  तो  क्र  ता  संविदा  में  निर्धारित  दरों  के  अनुसार  जुर्माना  देगा  ।

 और  ईरान  के  अधिकारियों  को  कुद्रेमुख  परियोजना  के  विवरण  तथा  सिथति  के

 बारे  में  पुरी  जानकारी  है  ।

 फिल्‍म  सेंसर  बोड़  की  रचना

 10788.  श्री  मोहनलाल  पिप्पिल  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  नई  फिल्‍मों  को  जनता  को  feet  जाने  के  लिए  रिलीज  करने  से  पुर्व  उनकी

 उपयुक्ता  अथवा  अनुपयुक्तता  की  जांच  करने  के  लिए  भारत  सरकार  ने  कोई  fara  सेंसर  बोड़
 गठित  किया  है  ;

 (@)  ate  के  सदस्य  कौन-कौन  इसे  कब  गठित  किया  गया  arate  बोर्ड  के  सदस्य
 के  चयन,/नामांकन  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कसौटी  अपनाई  और

 क्या  ate  में  अनूसूचित  जातियों/अनुसुचित  जनजातियों  तथा  अन्य  धार्मिक  qqoq
 को  कोई  प्रतिनिधित्व  यदि  तो  बोड़  में  शामिल  किये  गये  ऐसे  सदस्यों  के  नाम  क्या हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मन्त्री  लाल  कृष्ण  :  हां  ।

 चलचित्र  1952  की  धारा  3  के  केन्द्रीय  फिल्म  सेंसर  ae  |

 एक  अध्यक्ष  भौर  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  नियुक्त  अन्य  नौ  से  अधिक  शामिल  होते  हैं
 aS  का  पुनर्गठन  पीछे  1977  में  किया  गया  था  ।  बोड़े  का  वर्तमान  गठन  निम्नवत

 श्री  खाण्डपुर  अध्यक्ष

 थी  gts  मुखर्जी
 थी

 श्री  भक्तवत्सल

 श्री  तपन  सिन्हा
 श्री  जोन

 6
 सदस्य

 श्री  जगन्ताथन

 श्रीमती  माधुरी  शाह
 श्री  नागी

 रेड्डी
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 बोर्ड  के  सदस्य  होने  के  लिए  मानदण्ड  यह  ह  किवे  व्यक्तिगत  योग्यता  और  उपयुक्तता

 वाले  व्यक्ति  होने  चाहिए  केन्द्रीय  सरकार  की  राय  में  लोगों  पर  फिल्मों  के  प्रभाव  जानने  में

 अह  होने  चाहिएं  ।

 चलचित्र  1952  में  ऐसे  प्रतिनिधित्व  के  लिए  कोई  प्रावधान  नहीं  है  ।

 सतपुड़ा  faa  परियोजना

 10789.  श्री  लक्ष्मी  नारायण  नायक  :  क्या  ऊर्जा  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सतपुड़ा  fara  परियोजना  पर  निकट  भविष्य  में  बड़े  पैमाने

 पर  काम  शुरू  हो  जाने  को  आशा  है

 यदि  तो  इसको  क्रियान्विति  में  कितना  समय  लगने  की  संभावना  है

 क्या  इस  कायं  के  लिए  अपेक्षित  विस्फोटकों  के  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  होने  के

 प्रबन्ध  कर  लिए  गए  और

 यदि  तो  उसके  लिए  कितनी  मात्रा  में  विस्फोटक  उपलब्ध  '  कराए  गए  और

 क्या  ऊर्जा  मन्त्री  उपयु  त  योजना  के  निर्धारित  अवधि  तक  पूरे  हो  जाने  की  पूरी  संभावना  है
 ?

 (at  और
 :  att  सतपुड़ा  faa  परियोजना

 में  युनिट
 के  प्रतिष्ठापन  का  कार्य  चल  रहा  आठवें  और  नौवें  विस्तार  यूनिट  के  सिविल  कार्य  भी  शुरू

 हो  गए  हैं  ।

 यूनिट  छः
 1978-79  के  दौरान  चालू  किया  जा  चुका  है  ।  सतपुड़ा  विद्यत्त  परियोजना  के

 7,8  और  9  वें  यूनिटों  के  चालू  होने  की  निर्धारित  तिथियां  निम्नानुसार

 afae-7  1979

 1981

 1981

 और  :  सतपुड़ा  fara  परियोजना के  लिए  विस्फोटकों  के  आबंटन  के  लिए
 मध्य  प्रदेश  बिजली  e ay s  से  कोई  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 aanteta  तेल  की  सप्लाई  के  बारे  में  ब।तचोत  करने  के  लिए  भारतीय

 दल  का  ईरान  का  दौरा

 10790  श्री  चित्त  बसु  :
 क्या  रसायन  भौर  SAG  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  एक  भारतीय  दल  ने  अशोधित  तेल  की  सप्लाई  के  बारे  में  बातचीत  करने  के

 लिए  ईरान  का  दौरा  किया  था  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 रसायन  और  उंरक  मन्त्री  हेमवती  नन्दन  चाल  वर्ष  के
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 लिखित  उत्तर  मई  1979

 दौरान  ईरान  से  अशोधित  तेल  सप्लाई  आरम्भ  किये  जाने  के  संबन्ध  में  बातचीत  करने  के

 लिए  सचिव  की  अध्यक्षता  में  एक  भारतीय  पेट्रोलियम  शिष्टमण्डल  ने  4  से  8  मई

 1979  तक  ईरान  का  दौरा  किया  ।

 नेशनल  ईरानियन  आयल  कम्पनी  के  साथ  ठेके  किये  गये  जिनके  अस्तगंत  मई  से

 1979  के  दौरान  ईरानियम  अशोधित  तेल  की  लगभग  2.6  मि  टन  की  कुल  मात्रा

 का  भायात  किया  जाना  सम्मिलित  है  |

 आधिक  शक्ति  का  केन्द्रीकरण  रोकने  के  लिए  भारतीय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंडल

 संघ  के  प्रेसीडेंट  का  वक्तव्य

 10791  श्री  अभर  राय  प्रधान  :  क्या  fafer,  न्याय  ate  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भाधथिक  शक्ति  का  केन्द्रीकरण  रोकने  के  लिए  सरकार  की  aia  तथा

 औद्योगिक  नीतियों  को  नया  रूप  देने  के  बारे  में  भारतीय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंडल  संघ  के

 प्रेसीडेंट  द्वारा  दिए  गए  वक्तव्य  पर  सरकार  ने  विचार  किया

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 विधि  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  aft  FIT)  :  से  (77)  :
 सम्भवतः  माननीय

 सदस्य  के  मन  में  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंडल  का  नीतियों  पर  भारी  Talt

 जीवनदायक  बचत  की  शीर्षक  के  अन्तगंत  3  अप्रैल  1979  के  इकोनोमिक  टाइम्स  में

 प्रकाशित  समाचार  के  अंश  को  संदरभित  करते  हुए  भारतीय  वाणिज्य  और  उद्योग  मंडल  के  निर्वा

 चित  अध्यक्ष  का  वक्तव्य  है  ।  ag  वक्तव्य  आर्थिक  शक्ति  के  Ther  को  रोकने  के  उपायों  के  विषय

 में  कोई  विशेष  हवाला  प्रस्तुत  नहीं  करता  है  ।  एकाधिकार  एवं  निर्बन्धकारी  व्यापार  प्रथा

 अधिनियम  1969  के  उपबन्धों  का  अपने  उद्देश्यों  को  उपलब्धि  तथा  साथ  साथ  आधिक

 पद्धति  का  संचालन  सावंज  Th  हानि  की  दिदा  में  आर्थिक  afer  के  संकेन्द्रण  का  परिणामी  नहीं

 को  सुनिश्चित  करने  को  निर्देशित  करता  हैं  ।

 सरकार  की  औद्योगिक  नीति  23  दिसम्बर  1977  को  मंत्री  द्वारा  संसद  के  समक्ष

 पस्तुत  नीति  का  विवरणਂ  में  वर्णित  की  गई  है  ।  विकास  तथा  साथ  में  आय

 मुल्य  तथा  मुद्रा  विषयक  नीतियों  के  लिए  Taal  व्यूह  रचना  1978-83  की  पंच  वर्षीय  योजना

 के  प्रारूप  में  संक्षेप  रूप  से  दी  गई  है  ।  इन  नीतियों  के  प्रभाव  से  arian  शक्ति  के  संकेन्द्रण  को  कम

 करने  के  परिणामी  होने  की  आशा  की  जाती  है  ।

 मिटटी  के  तेल  के  डिपो  स्थापित  करना

 10792.  श्री  आर.कोलन्थाईवेलू  :
 कया  पेट्रोलियम  रसायन  औਂ  saws  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करग  कि

 freq सिर  q  में में  fret  के  तेल  के  डिपो  स्थापित  करने  के  बारे  में  सरकार  की

 बया  नीति  है
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 en र्था।पत क्या  तमिलनाड्‌  में  feat  किये  गये

 यदि  at,  तो  तमिलनाडू  में  कितने  डिपो  हैं  ौर  कहां-कहां  पर  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 पेट्रोलियम  रसायन  और  उं
 रक

 मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  मिट्टी  के  तेल

 के  डिपुओं  की  स्थापना  तेल  कंपनियों  द्वारा  विभिन्‍न  तथ्यों  जेसे  डिपो  के  उस  क्षेत्र  विशेष  में  उत्पाद

 की  कंपनी  के  प्रतिष्ठानों  ASTX  केन्द्रों  से  रेल/सड़क  यातायात  सुविधाओं  की  उपलब्धता

 तथा  संचालन  में  समग्र  रूप  से  किफायत  के  ATATT  पर  की  जाती  है  ।  सुदूर  एवं  पवंतीय  क्षेत्रों  की

 आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  लिए  देश  में  कुछ  चुने  गये  स्थानों  पर  मिट्टी  के  तेल  के  डिपुओं

 की  स्थापना  के  लिये  तेल  कंपनियों  द्वारा  हाल  ही  में  एक  योजना  कार्यान्वयन  हेतु  अपनाई  गई  है

 हाँ  ।

 अपेक्षित  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  भर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 प्रदन  नहीं  उठता  |

 के  तेल  की  सप्लाई

 स  Lo
 10793.  श्री  राजेन्द्र  कुमार  wat  :  क्या  पेट्रोलियम  रसाय  र  उबंरक  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  के  नगरीय  क्षेत्रों  की  तुलना  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  मिट्टी  के

 तेल  की  सप्लाई  में  अधिक  कटौती  की  जा  रही  है  जिसके  फलस्वरूप  ग्रामीण  लोगों  को  भारी

 नाई  उठानी  पड़ती  भौर

 यदि  तो  चालू  वर्ष  में  ars  तथा  अप्रेल  के  दौरान  गत  वर्ष  के

 इन्हीं  महीनों  की  तुलना  में  कितना  मिट्टी  का  तेल  सप्लाई  किया  गया

 पेट्रोलियम  रसायन  और  उवंरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  तेल  कंपनियों

 द्वारा  freer  के  तेल  की  सप्लाई  रसायन  और  उवंरक  मंत्रालय  द्वारा  निर्धारित  आवंटन

 के  अनुसार  विभिन्‍न  राज्यों  को  की  जाती  है  ।  राज्य  के  अन्दर  ग्रामीण  एवं  दहरी  क्षेत्र  में  मिट्टी

 के  तेल  के  fare  का  दायित्व  राज्य  सरकार  का  होता  हैं  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  ऐसी  कोई

 सूचना  नहीं  है  कि  शहरी  क्षेत्र  की  तुलना  में  ग्रामीण  क्षेत्रों
 की

 सप्लाई  में  कटौती  की  गई  हो  ।  राज्य

 सरकारों  से  कहा  गया  है  कि  वे  मिट्टी  के  तेल  के  समान  वितरण  को  करें  और

 खोरी  तथा  काला  बाजार  करने  वाले  व्यक्तियों  के  खिलाफ  कड़ी  कायंवाही  करें  fara  ग्रामीण

 क्षेत्रों  में  जहां  fret  के  तेल  की  अधिकतम  आवश्यकता  होती  है  ।

 हीनों  में है  ह  ह जनवरी  से  rg  1979  के  दौरान  तथा  1978  के  इन्हीं  म  2  सारे  देश  में  मिट्टी

 के  तेल  का  विक्रय  निम्न  प्रकार  था
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 हजार  टनों

 1978  1979  वर्ष  1979  तथा  1978  के  बीच

 बिक्री  में  प्रतिशतता  में  विभिन्नता

 A

 जनवरी  340.2  369.8  (+)  8.7

 फरवरी  307.1  314.5  (+)  2.4

 321.3  322.1 ara  (+)  0.2
 ‘cee

 asa,  1979  के  महीने  के  लिए  मिट्टी  के  तेल  के  बिक्री  आंकड़े  अभी  तक  उपलब्ध  नहीं

 हुए  हैं
 |

 समुद्री  विधियों  से  संबंधित  सम्मेलन  में  भारतीय  प्रतिनिधि  मण्डल

 10794.  प्रो ०  मावलंकर  :  क्या  विधि  न्याय  ate  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने  की

 क्रपा  ७५, करेंगे  fH:

 क्या  उन्होंने  हाल  ही  में  समुद्री  विधियों  के  संबंध  में  जिनेवा  में  हुए  सम्मेलन  में

 भारतीय  प्रतिनिधि  मंडल  का  नेतृत्व  किया

 यदि  तो  उक्त  प्रतिनिधिमण्डल  के  सदस्य  कौन-कौन  थे  और  वे  इस  प्रयोजन  के

 लिये  जिनेवा  तथा  अन्य  स्थानों  पर  कितने  दिन  तक

 उक्त  सम्मेलन  में  किन  विषयों  पर  चर्चा  ate

 क्या  भारत  ने  इस  संबंध  में  कुछ  उपायों  का  प्रस्ताव  करने  में  कोई  पहल  की  थी  ?

 न्याय  भौर  कंपनी  काय  मंत्री  दान्ति  yar)  :  जी  हां

 ड  =.
 नके  लिए उक्त  प्रतिनिधिमण्डल  के  गठन  और  जिनेवा  में  तथा  अन्यत्र  उक्त  प्रयो

 उसके  ठहरने  की  अवधि  का  ब्यौरा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 उक्त  सम्मेलन  में  जिन  बातों  पर  हुआ  वे  इस  प्रकार  हैं  :--

 (i)  अन्तर्राष्ट्रीय  समुद्रतलक्षेत्र  के  संसाधनों  के  दोहन  की  (ii)  अन्तर्राष्ट्रीय

 तल  प्राधिकरण  भौर  ठेकेदारों  के  बीच  वित्तीय  दोहन  किए  जाने  वाले  प्रथम  खान  स्थल  का

 प्राधिकरण  द्वारा  वित्त  (iii)  प्राधिकरण  के  अंगों  का  गठन  और  उनकी  मतदान

 (iv)  Beye  देल्फ  की  बाहरी  और  (४)  समुद्री  सीमा  और  उससे  संबंधित  विवादों

 का  निपटारा  |

 पहली  तीन  बातों  के  बारे  में  77  देशों  के  ग्रुप  ने  प्रस्ताव
 पेदा  किए  थे  ।

 इनमें  भारत  भी  सम्मिलित  है  ।  चौथी  बात  के  बारे  भारतीय  प्रतिनिधि  मण्डल  ने  अन्य  हितबद्ध

 राष्ट्रों  अपने  विधि  सम्मत  हितों  की  रक्षा  के  Fer  के  संबंध  में  सामुहिक  रूप  से  वार्ता  करने  के

 विषय  में  साथ  दिया  ।  अंतिम  बात  के  बारे  समुह  सीमा  का  अंतिम  रूप  से  परिसीमन  होने  तक

 अंतरिम  प्रबंध  के  एक  फासू ले
 का  प्रस्ताव  ईराक  और  मोरक्को  ने  संयुक्त  रूप  से  रखा  |
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 विवरण

 प्रतिनिधि

 (1)  श्री  शान्ति  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  मण्डल  के

 में  8  दि  ali
 1

 (2)  संयुक्त  सचिव  और  विधि  विदेश  मंत्रालय

 निधिमण्डल  के  उपाध्यक्ष  तथा  मंत्री  महोदय  की  अनुपस्थिति  में  उसके  ।  में  छह

 |

 एवजी  प्रतिनिधि

 (3)  श्री  के०  frac,  संयुक्त  खान  wr  पथ
 इात  और  खान  मंत्रालय

 में  छह  |

 (4)  रियर  एडमिरल  चीफ
 में

 तीन  ।

 (5)  कमाडोर  जज  एडवोकेट  जनरल
 में

 तीन  ।

 (6)  श्री  प्रथम  स्थायी  जिनेवा  ।

 (7)
 विधि  और  संधि  विदेशਂ  मंत्रालय

 में  छह  ।

 (8)  श्री  राय  भारतीय  खान  ब्यूरो  में  छह

 ।

 आसनसोल  और  मिदनापुर  में  रिले  करन्द्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 10795  :  अनिल  कुमार  साहा  :  क्या  सूचना  भर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  आसनसोल  और  मिदनापुर  में  रिले  केन्द्र  स्थापित  करने  संबंधी

 कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और  यदि  तो  क्या  इन  स्थानों  पर

 बौ  रिले  कन्द्र  स्थापित  करने  के  vet  पर  सरकार  विचार

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :  और  at

 आसनसोल  में  150  मीटर  लम्बे  टावर  के  साथ  10  किलोवाट  का  एक  रिले  ट्रांससीटर  स्थापित  करने

 का  प्रस्ताव  है  ।  यह  कलकत्ता  दूरदर्शन  केन्द्र
 के  कार्यक्रमों  को  रिले  करेगा  और  18,000  वर्ग

 मीटर  क्षेत्र  में  सेवा  प्रदान  करेगा  जिसमें  5575  लाख  ग्रामीण  और  11.60  लाख  शहरी  जनसंख्या

 आती  है  ।  इस  परियोजना  पर  130  लाख  रुपये  खे  होने  का  अनुमान  है  भौर  इसके  छठी

 वर्षीय  योजना  के  दौरान  मुकम्मल  होने  की  उम्मीद  मिदनापुर  में  रिले  केन्द्र  स्थापित  करने  का

 कोई  प्रस्ताव  तहीं  है  ।

 105



 लिखित  उत्तर  15  मई  1979

 ed

 भारतीय  विदेशी  औषध  निर्माताओं  द्वारा  at  Tey  नियंत्रण  की  क्रियान्वित

 10796.  श्री  कोडियन  :  क्या  रसायन  और  SalCE रक  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  विदेशी  और  भारतीय  औषध  निर्माताओं  ने  30  में  जारी

 किये  गये  औषध  मुल्य  नियंत्रण  आदेश  की  क्रियान्विति  के  बारे  में  अपनी  असमर्थता  प्रकट  की  है  :  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 रसायन  और  vara  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  और  यह

 सच  है  कि  औषध  निर्माताओं  के  कुछ  ऐसोशियेशनों  अर्थात्‌  भारतीय  फार्मास्यूटिकल  निर्माता

 भेषज  और  संबद्ध  निर्माता  एवं  वितरक  संघ  तथा  अखिल  भारतीय  निर्माण  संस्थान  ने  संयुक्त  रूप

 से  एक  भेजकर  सरकार  द्वारा  31  माचें  1979  को  जारी  किये  गये  औषध

 आदेश  1979  के  कार्यान्वयन  के  बारे  में  कुछ  शर्तें  रखी  हैं  ।  इन  शर्तों  का  संबंध  विशेष  रूप  से  30

 अप्रैल  1979  से  पूर्वे  मूल्य  सूची  को  प्रकाशित  करने  भौर  प्रस्तुत  लीडर  मुल्यों  को  लागू

 थोक  विक्रेताओं  और  फुटकर  विक्रेताओं  के  कमीदान  आदि  से  है  ।

 2.  सरकार  ने  एसोशिएशन  को  बताया  है  कि  कि  1979  के  प्रावधान

 नई  औषध  नीति  में  निहित  मुल्य  निर्धारण  संबंधी  निणंय  के  अनुरूप  हैं  जिनको  सरकार  द्वारा

 wararat  तथा  उद्योग  के  हितों  को  ध्य।न  में  रखते  हुए  तैयार  किया  गया  था  ।  ऐसोशिएदनों  को

 यह  बात  स्पष्ट  की  गई  थी  कि  मुल्य  सूची  देने  का  श्रावधान  इस  लिये  रखा  गया  था  कि  सभी  के

 पास  निर्माताओं  से  प्राप्त  प्राधिकृत  मूल्य  सुची  उपलब्ध  है  जो  :

 (i)  1  और  | 8  के  फामू  लेशनों
 के  लीडर  मूल्यों  के  साथ  समानता  को  ददा

 (ii)  श्रेणी-एं४  के  फामूं  लेदनों  के  संशोधित  मूल्य  जहां  आदेश  में  उद्योग  को  मूल्यों

 में  समाधान  करने  की  स्वतंत्रता  दी  गई  और

 (ii)  के  ora  लेशनों  के  वर्तमान  स्वीकृत  मुल्यों  को  पुनः  दर्शायेगी  ।

 3.  एसोशिएदानों  को  यह  भी  सूचित  किया  गया  था  कि  1970  की

 भांति  थोक  विक्रेताओं  और  फुटकर  बिक्र  ताओं  के  कमीशन  के  प्रावधान  को

 1979  में  भी  दोहराया  गया  है  ।

 4,  सरकार  का  उत्तर  प्राप्त  होने  के  बाद  प्रत्येक  निर्माता  ने  औषध  आदेश

 1979  के  विभिनन  प्रावधानों  को  कार्यान्वयन  करना  आरम्भ  कर  दिया  है  ।

 होने  वाली  सभा  की  बेठकों  के  लिए  प्रइन

 startle  तेल  का  आयात

 10797.  श्री  Ueaez  दत्त  :  क्या  रसायन  और  vats  मंत्री  यह  बताने  की

 HAT  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  वर्ष  आयात
 किये  जाने  वाले  165  लाख  टन  अशोधित  तेल

 में
 से अब  तक  केवल  120  लाख  टन  के  लिये  क्रयादेश  दिये  गये
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 क्या  लीबिया  की  सरकार  ने  अधिक  अशोधित  तेल  के  लिए  सरकार  के  अनुरोध  का

 पूरी  तरहू  नकारात्मक  उत्तर  दिया

 क्या  यहू  सच  दै  कि  सऊदी  यद्यपि  हमें  अद्योधित  तेल  की  सप्लाई  करने  के  लिए

 तैयार  प्रति  बैरल  14,54  डालर  के  अधिक  मूल्य  के  अतिरिक्त  कम  से  कम  एक  डालर  के

 प्रीमियम  मूल्य  की  मांग  कर  रहा  और

 क्या  ag  सच  हैं  कि  सोवियत  संघ  जिसने  हमें  15  लाख  टन  अशोधित  तेल  का

 आइवासन  दिया  अद्योधित  तेल  के  निर्गम  मुल्य  को  अभी  तक  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  है  ।

 रसायन  भौर  Vaca  मंत्री  हेमवती  नन्दन  1979
 के  दौरान

 हमारी  प्रत्याशित  आवश्यकता  के  अनुरूप  अयोधित  तेल  के  आयात  हेतु  yah  प्रबंध  किये  जा

 चुके  हैँ  ।

 अप्र  1979  से  1979  में  एक  मी  टन  तथा  1980

 में  अन्य  भिद.मी  टन  की  लीबिया  से  भारत  को  अशोधित  तेल  की  सप्लाई  की  व्यवस्था  हेतु  10

 1979  को  इडियन  भायल  क्पोरेशन  तथा  लीबिया  की  राष्ट्रीय  तेल  कम्पनी  ब्रना

 लियम  मार्केटिंग  कंपनी  के  बीच  एक  ठेके  पर  हस्ताक्षर  हुये  हैं  ।

 नहीं  ।

 नहीं  |

 फिल्‍मोत्सवों  के  लिए  सलाहकार  समिति  बनाया  जाना

 10798,  श्री  समर  मुखर्जी  :  व्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  फिल्‍मोत्सवों  के  लिए  समाज  के  सभी  वर्गों  के  लोगों

 को  लेकर  सलाहकार  समितियां  गठित  करने  की  माँग  को  जा  रही  और

 यदि  at,  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :  हां  ।

 समाज  के  सभी  वर्गों  के  लोगों  को  लेकर  सलाहकार  समितियों  को  गठित  करने  की

 पद्धति  पहले  से  ही  विद्यमान है
 ।  भारत  में  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  समारोह  के  लिए  एक

 प्रबंध  विदेशी  और  भारतीय  फिल्मों  के  चयन  के  लिये  सलाहकार  एक  थियेटर

 एक  संगोष्ठी  समिति  इत्यादि  नियुक्त  करती  आ  रही  विदेशी  फिल्म  समारोहों  में

 भारतीय  feat  को  भेजने  के  लिये  चयन  के  लिये  भी  सलाहकार  समितियां  गठित  की  जाती  हैं  ।

 रत्नगिरि  में  एल्यूमिनियम  परियोजना  के  लिए

 fant  की  उपलब्धता

 10899,  श्री  बापू  साहेब  TRART  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रत्नगिरि  में  एल्यूमिनियम  परियोजना  आरम्भ  करने  के  लिए  पर्याप्त  बिजली

 उपलब्ध है  ;
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 क्या  रत्तगिरि  जिले  में  चिप्लन
 के  समीप  प्रस्तावित  एल्युमिनियम  परियोजना  की

 बिजली  सप्लाई  करने  के  लिए  कोयाना  परियोजना  के  अनुमोदित  प्राक्कलन  में  70.33

 लाख  रुपयों  की  लागत  की  220  को  एक  ट्रांसमीशन  लाइन  की  व्यवस्था  की  गई

 और

 क्या  यह  सच  है  कि  स्थान  बदले  जाने  के परचात्‌  परियोजना में  220

 ट्रांसमीशन  लाइन  और  टर्मिनल  सम्बन्धी  मिश्रित  सुविधाओं  की  व्यवस्था  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास

 एसोसिएशन  के  साथ  विकास  ऋण  करार  के  अन्तगंत  की  गई  थी  ?

 ऊर्जा  मंत्री  :  नए  विद्यत  उत्पादन  केन्द्रों  के  चालू  हो  जाने  और

 हाल  में  चालू  की  गई  यूनिटों  में  स्थायित्व  आ  जाने  से  आशा  है  कि  महाराष्ट्र  छठो  योजना  के  अन्त

 प्रस्तावित  अल्युमिनियम  संयंत्र  हेतु  अतिरिक्त  मांग  को  पुरा  करने  में  समे  हो  जाएगा

 कोयना  &  रत्तर्गिरि  तक  220  डबल  सक्िट  पारेषण  लाइन के  लिए

 प्राकंकलन  राज्य  बिजली  c ae  से  प्राप्त  हुए  हैं  बौर  इस  समय  विचाराधीन  हैं  ।

 यह  पारेषण  स्कीम  अभी  तक  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  ऋण  के  लिए  प्रस्तुत  नहीं  की

 गई  है
 ।

 aaa  वानंर  हिन्दुस्तान  में
 सरणीकत  रिलीज  बल्क  औषधियां

 रिलीज  किया  जाना

 10800,  श्री  इयाम  सुन्दर  दास  :  क्या  पंट्रोलियम  तथा  रसायन  और  उबंरक  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 dad  वानेंर  हिन्दुस्तान  को  गत  तीन  वर्षों  सरणीकृत  बतक  भौषधियों

 की  कितनी  मात्रा  दी  गई  ;

 क्या  वे  सभी  जिनके  लिए  सरणीकृत  बल्क  औषधियां  दी  जाती  हैं  कम्पनी  को

 दिये  गये  औद्योगिक  लाइसेंसों  के  TeITT  आते हैं  ;  और

 यदि  तो  यह  मात्रा  किस  आधार  पर  दी  गई  और  मात्रा  में  प्रतिवर्ष  वृद्धि  किस

 नीति  के  अनुसरण  में  की

 (74
 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  वर्ष  1  > i a)  -76.0

 से  1977-78  के  दौरान  मेसस  वानंर  हिन्दुस्तान  लिमिटेड  को  कंनेलाइज्ड  कच्चे  माल
 के  रिलीज

 संबन्धी  ब्यौरे  संलग्न  fraqcy-7F  में  दिए  गए  हैं  ।

 और  दिसम्बर  1977  मेससं  वानेंर  हिन्दुस्तान  लिमिटेड  सहित

 एककों  को  केनेलाइज्ड  कच्चे  माल  उनके  द्वारा  गत  दो  वर्षों  की  इष्टतम  खपत  की  सीमा

 तक  अथवा  राज्य  औषध  नियंत्रक  द्वारा  सिफारिश  की  गई  मात्रा  इन  दोनों  में  से  जो  भी  कम

 हो  रिलीज  की  गई  थी  |  केवल  दिसम्बर  1977  के  पश्चात  ही  एककों  को  जहां

 क्षमताएं  mq  लेशन-वार  निर्धारित हैं
 अपनी  लाइसेंसशुदा  क्षमताओं  की  पात्रता  के  अनुसार  रिलीज

 की  गई  थीं  ।  वानर  हिन्दुस्तान  लिमिटेड  की  कोई  फामू  लेशन-वार
 निर्धारित  क्षमतायें  नहीं हैं

 ।

 परन्तु  संवीक्षा  करने  पर  यह  देखा  गया  है  कि  यह  कम्पनी  उद्योग  एवं
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 लि  ा

 1951  के  अन्तर्गत  बिना  किसी  मान्यता  प्राप्त  अनुमोदन  अथवा
 ee

 वधता  वाले

 अनुमोदन  के  अन्तर्गत  कुछ  फामू  लेशनों  का  निर्माण  कर  रही  है  ।  मस  वार्नर  हिन्दुस्तान  को

 24,4.79  को  उद्योग  एवं  1951  के  अन्तर्गत  एक  कारण  बताओ

 नोटिस  जारी  किया  गया  है  ।

 विवरण

 किलोग्राम

 1.  वानंर  हिन
 retard
 सफर  कद क  लिमिटेड

 संख्या  दि  द बे औधष  fa  का  नाम  के  दौरान  रिलीज  की  गई  मात्रा

 1975-16  1976-77  1977-78

 को  मद्द

 1200  2210  2120 1.  पिंपराजाइन  हैक्साहाइड्
 ट

 2.  फेनोबारबिटोन  1512  1436  1401

 37 3,  विटामिन  एच.सी.एल

 4,  विटामिन  मोनो  166  450

 विटामिन  50  82  175

 फोलिक  एसिड  42.9  12.1  24

 की  मदें

 7.  केल्शियम  पेन्टोथिनेट  27

 श ्नौ  डी-पन्थेनोल  58  63
 9.  साइट्रिक  एसिड  1858  2400

 10.  विटामिन  110  200  145

 11.  कफीन  400

 12  q salar  1.5

 13  विटामिन  सी  प्लेन  3105  4000  3375

 श्रीराम  रंफ़ोजिरेशात  इन्डस्टीज  लिमिटेड  के  प्रबन्ध  का  कार्यकाल

 10801.  श्रीमती  arta  गोरे
 :

 कया_विधि  तथा  न्याय  तथा
 कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने

 को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  श्रीराम  रेफ़ीजिरेटर  इण्डस्ट्रीज  लिमिटेड  नई  दिल्‍ली  के  वर्तमान

 प्रबन्ध  निदेशक  का  कार्यकाल  पूरा  हो  चुका है

 वतमान  प्रबन्ध  निदेशक  की  नियुक्ति  कब  हुई  थी

 कया  कम्पनी  अधिनियम  के  उक्त  उल्लंघन  को  सरकार  ने  नोट  कर  लिया  है

 यदि
 तो

 इसके  क्या  कारण हैं  ?
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 नला

 fafer,  न्याय  और  कम्पनी  कायें  मंत्रीं  aft  :  (maz  श्री  सिद्धार्थ

 श्रीराम  को  1-10-1975  पांच  वर्ष  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  अनुमोदन  से  प्रथम  बार  प्रबन्ध

 निदेशक  पद  पर  नियुक्त  किया  गया  था  ।  इस  अवधि  के  समाप्त  हो  जाने  पर  उनकों  पुर्नानियुक्ति  का

 1-10-1978  से  पांच  वर्ष  के  लिए  और  भनुमोदन  कर  दिया  गया  ।

 तथा  कम्पनी  1956  की  धारा  के  अन्तगंत  निरीक्षण  के

 भादेश  दिए  गये  एवं  केवल  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  पता  चलेगा  कि  क्या  कम्पनी

 1956  के  कोई  उल्लंघन  किये  qt  हैं  ।

 प्रादेशिक  काय  क्रमों  का  प्रसारण

 10802.  श्री  मृत्यु जय
 प्रसाद  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 पश्चिम  मध्य  उत्तर

 हिमाचल  आदि  की  किन-किन  प्रादेशिक  भाषाओं  में  कार्यक्रम

 प्रसारित  किये  जाते  हैं  और  प्रति  सप्ताह  ऐसे  कार्यक्रम  कितने  मिनट  तक  के  लिये  और  कितने  केन्द्रों

 से  प्रसारित  किये  जाते  हैं  और  किन-किन  प्रादेशिक  भाषाओं  के  लिए  अनाउंसर  नियुक्त  किये  गये

 हैं  और  ये  कितने  प्रसारण  केन्द्रों  पर  नियुक्त  किये  गये  हैं  ;  और

 प्रादेशिक  भाषाओं  में  अनाउंसरों  के  पद  बनाते  समय  और  उन  पर  नियुक्तियां  करते

 समय  सामान्यतया  और  विशेष  रूप  से  fea  बातों  पर  विचार  किया  जाता  है  और  नियुक्तियां  करने

 के  नियम  क्या  हैं  तथा  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  प्रक्रिया  अपनाई  गई  है  कि  भच्छे

 अहंता  प्राप्त  व्यक्तियों  को  उक्त  faa  पदों  की  जानकारी  मिले  तथा  उसके  लिये  वे  आवेदन

 पत्र  दें  ।

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्णा  asa)  :  सुचना  एकत्रित  की  जा  र
 ही

 हे  और  उसको  सदन  की  मेज  पर  रख  दिया  जायेगा  ॥

 प्रादेशिक  भाषाओं  के  उदघोषक  के  पदों  को  बनाने  के  लिए  कई  बातें  यथा  कार्यक्रमों
 का  कार्यक्रमों  की  ट्रांसमिशनों  की  संख्या  जिन  पर  कार्यक्रम  दिये  जाते  उपयुक्त
 व्यक्तियों  की  उपलब्धता  भादि

 को  ध्यान  में  रखी  जाती  वित्त  मंत्रालय  के  स्टाफ  निरीक्षण

 यूनिट  द्वारा  निर्धारित  मानकों  के  अनुसार  भाकाशवाणी  er  एक  भाषा/बोली  के  लिये  एक
 घोषक  के  पद  अधिकारी  हो  जाता  है  यदि  epee  उस  विशेष  भाषा/बोली  में  एक  मास  में

 न्यूनतम  15  घण्टे  का  कार्यक्रम  तैयार  करता  है  ।

 उद्घोषकों  के  पदों  की  भर्ती  सीधी  भ  तीं  द्वारा  की  जाती है
 ।  रिक्तियों

 विज्ञापन  ए  प्लायमेंट  रोजगार  समाचार  आकाशवाणी  कार्यक्रम  पत्रिकाओं  भादि
 में  दिया  जाता  इसके  अतिरिक्त  रि  क्तियां  भाकाशवाणी  केन्द्रों  की  स्थानीय  उद्घोषणाओं  में
 उद्घोषित  की  जाती  हैं  ।
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 आ

 नागपुर  में  टेलीविजन  केन्द्र  खोला  जाना

 10803.  श्री  राज  fazasaz  राव  :  वया  सचना  श्गौर  प्रसाररा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  ay  1982  में  नागपुर  में  टेलीविजन  केन्द्र  खोला  जायेगा  जब

 अन्त  रिक्ष  द्र  को  अन्तरिक्ष  में  स्थापित  कर  दिया  जायेगा  ;

 क्या  इसको  निर्धारित  समय  से  पूर्व  खोलने  की  कोई  संभावना  है  ;  अ

 नागपुर  जो  देश  के  मध्य  में  स्थित  है  ;  टेलीविजन  केन्द्र  खोलने  विलंब  के

 क्या  कारण  हैं
 ?

 सचना  और  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :  भौर  दूरददंन

 की  छठी  योजना  के  स्वीकृत  प्रारूप  में  वित्तीय  संसाधनों  की  कमी  और  दूरदश  न  के  विस्तार  के

 लिये  दी  गई  निम्न  प्राथमिकता  के  कारण  नागपुर  में  दूरदश  न  केन्द्र  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  ।  इंडियन  नेदानल  संटेलाइट  के  सम्बन्ध  में  दूरदरा  न  के  कार्यक्रमों  को  टेलीकास्ट  करने  के

 लिये  इसको  उपयोग  करने  की  सम्भावना  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 तीन  वर्षों  में  भूतपुव  से निकों  लिए  की  के  गई

 तौकरियों  को  संख्या

 10804.  वसन्त  कुमार  afta  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1976-1977  और  1978
 में  कितने  भूतपूर्व

 सेवानिवृत्त  हुए

 उपयुक्त  तीन  वर्षों  में  इनमें  से  कितने  सैनिकों  के  लिए  नौकरियों  की  व्यवस्था  की

 और

 ण
 ||  )  क्या  ag  सच  है

 कि  योग्य  उम्मीदवारों  के  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  भूतपुव-सैनिकों

 के  लिए  आरक्षित  बड़ी  संख्या  में  fara  स्थान  नहीं  भरे  जा  सके  ?

 रप स थ  1977  और उप  प्रधान  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्री  जगजीवन  )  वर्ष  1976,

 1978  में  सेवा-निवृत्त  भूतपूर्व  सैनिकों  की  संख्या  इस  प्रकार  है

 1976  24,334
 q  077 i  33,946

 1978  58.0  ,40(

 हमारी  लग  ने  मगुरा
 Sa  ae  en  oe  >  सअतस  It  इन  तीन  वर्षों  में  जिन  भूतपूर्व  सैनिकों  को  रोजगार  में

 लगाया  गया  उनकी  संख्या  इस  प्रकार  है

 19,785 1976

 1977  26,842

 18,488 1978
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 रोजगार  के  लिए  जिन  भूतपुव  shat  का  नाम  रजिस्टर  किया  जाता  उनके  बारे  में

 आंकड़े  उनके  सेवा-मुक्त  होने  के  वर्ष  के  अनुसार  नहीं  रखे  जाते  इसलिए  यह  सुचना  इन  तीन  वर्षों

 में  रोजगार  पाने  वाले  कुल  भूतपूर्व  सेनिकों  के  बारे  में  है  ।

 हां ।

 गुलबर्गा  शौर  भद्रावती  केन्द्रों  से

 sq  कार्यक्रमों  का  प्रसारित  किया  जाना

 10805  :  श्री  मोहसिन  :  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 कर्नाटक  में  विशाल  उदू  भाषी  जनसंख्या  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  सरकार  धारवाड़

 और  बंगलौर  केन्द्रों  से  अधिक  मात्रा  में  उद  को  प्रसारित  करने  के

 प्रश्न  पर  विचार  करेगी

 इस  समय  कार्यक्रम  के  लिए  कितना  समय  निर्धारित  किया  गया है
 ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :
 भौर  :  एक  रेडियो

 स्टेशन  के  सेवा  क्षेत्र  में  बोली  जाने  वाली  विद्वेष  भाषा  में  कार्यक्रम  करने  का  निर्णय  करने  के  लिए

 ई  बातों  में  से  भाषाई  आबादी  का  भी  विचार  किया  जाता  है  ।  कर्नाटक  में  स्थित  आकाशवाणी

 केन्द्रों  द्वारा  प्रसारित  उदू  कार्यक्रमों  के  ब्यौरे  निम्न  प्रकार  से  हैं

 (  )  घाडवाड़  40  मिनट  साप्ताहिक

 70  मिनट  साप्ताहिक (2)  गुलबर्गा

 (3)  बंगलौर  60  मिनट  साप्ताहिक

 60  मिनट  साप्ताहिक (4)  agiady

 आकाशवाणी  बंगलौर  से  कुछ  समारोहों  के  मुशायरों  और  उद्  वार्ताओं  के

 gun  भी  प्रसारित  किए  जाते  हैं  1)

 इन  केन्द्रों  से  ve  के  कार्येक्रमों  की  वर्तेमान  मात्रा  के  बारे  में  पुर्नमूल्यांकन  किया  जा

 रहा  है

 कोल्हापुर-महाराष्ट्र  में  एक  दूरदशन  केन्द्र  की  स्थापना

 10806.  श्री  माले  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेगे  कि :

 क्या  महाराष्ट्र  के  कोल्हापुर  शहर  को  वहां  एक  दूरददंन  केन्द्र  तथा  उपग्रह
 दूरदर्शन

 एक  रिले  केन्द्र  स्थापित  करने  हेतु  छठी  योजना  में  शामिल  कर  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  उसके  लिए  कितने  धन  का  प्रावधान  किया  गया  है  और  इस  संबंध  में

 सर्वेक्षण  काय  कब  पुरा  हो  जायेगा  ;  और

 इस  क्षेत्र  के  लोगों  को  दूरदशन  का  लाभ  कब  से  faa  लगेगा  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण
 :

 भौर
 :  दूरदर्शन की

 छठी  योजना के  स्वीकृत  प्रारूप  में  दूरदशंन  कार्यक्रमों  को  टेलीकास्ट  करने  के  लिए  इ  ‘feaa  नेशनल
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 सैटेलाइट  का  उपयोग  करने  के  लिए  कोई  राशि  आत्रंटित  नहीं  की  इस  प्रकार  के  उपयोग

 की  संभावना  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 श मसस  फाईजर  द्वारा  मेसस  SAAT  की  शेयर
 पू

 जी  खरीदना

 10807.  चौधरी  ब्रह्म  प्रकाश  :  क्या  fafa,  न्याय  और  कम्पनी
 कार्य  मंत्री  ड्युमेक्स  से

 फाइजर  नाम  बदलने  के  बारे  में  29  श्रगस्त  1978  के  अतारांकित  प्रश्न  सं०  4765  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  a e wAaq  फाइजर  ने  30  लाख  की  अधिमान
 पू

 जी  जारी  करने

 के  लिए  मई  1978  में  dad  square  को  भावेदन  पत्र  दिया  क्या  यह  धनराशि  देश  में  लाई

 गई  तथा  ये  शेयर
 विदेशी  मुद्रा  से  खरीदे  गए  थे  अथवा  वे  भारत  में  फाईजर  की  धनरादि  से

 खरीदे गये  थे  ;  और

 उन  दिनों  विदेशी  मुद्रा  विनियम  के  किन  उपबन्धों  के  अन्तगंत  ये  दोयर  खरीदने  की

 अनुमति  दी  गई  थी  और  तत्सम्बंधी  ब्यौरा  कया है
 ?

 न्याय  ate  कम्पनी  काय  मंत्री  (att  शान्ति  :  तथा  Aad  फाईजर

 कारपोरेशन  पनामा  ने  मैससं  ड्यूमेक्स  प्राईवेट  लिमिटेट  में  30  लाख  अधिमान  राशि  को  जारी

 करने  के  लिए  कोई  आवेदन  नहीं  दिया  है  किन्तु  कथित  कम्पनी  में  इक्यूटी  को  30  लाख

 रादि  के  जारी  करने  के  लिए  आवेदन  पत्र  दिया  था  ।  कम्पनी  बम्बई  को  प्रस्तुत  तारीख

 4-8-58  के  आबंटन  को  विवरणी  के  अनुसार  30,000  इक्यूटी  100/-  रुपये

 gate  के  नकद  पूर्ण  प्रदत्त  25-7-58  को  मेसर्स  फाईजर  पनामा  dad  फाईजर

 एण्ड  कम्पनी  अमेरिका  की  सहायक  को  आबंटन  किये  गए  थे  इसको  जारी

 करने  की  सहमति  पू
 जी  निवेश  के  नियंत्रक  द्वारा  दी  गई  जो  इस  दत  पर  थी  कि  फाईजर  द्वारा

 निवेश  को  प्रस्तावित  30,00,000  रु०  की  राशि  at  कम  से  कम  5  वर्षों  के  लिए  प्रत्यवासन  नहीं

 होना  चाहिए  इन  शयरों  को  खरीदने  की  राशि  विदेशी  मुद्रा  में  लाई  गई  थी  ।  फाईजर  ने  भी

 भारतीय  feted  विदेशी  मुद्रा  नियंत्रक  बम्बई  की  विदेशी  मुद्रा  विनियम  अधिनियम  के

 अन्तगंत  यथा  अपेक्षित  शयरों  के  आबंटन  के  लिए  आवश्यक  अनुमति  प्राप्त  करली  थी  ।

 नासिक  में  एक  बिजली  घर  स्थापित  किया  जाना

 10808,  श्री  ato  Tito  gts  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  नासिक  जिले  में  एक  बिजली  घर  स्थापित  करने  के  किसी  प्रस्ताव  पर

 विचार  कर  रही  है  जिससे  समूचे  बम्बई  को  बिजली  की  सप्लाई  सुनिश्चित  की  जा  सके  ;

 (@)  क्या  महाराष्ट्र  के  किसी  अन्य  भाग  के  लिए  भी  इस  प्रकार  के  किसी  प्रस्ताव  पर
 विचार  किया  जा  रहा  है  ;  और

 महाराष्ट्र  में  अब  तक  earfag  बड़  बिजली  घरों  की  संख्या  कितनी

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  :  210  मेगावाट  की  तीन  विद्यत  उत्पादन  यूनिटें  जोड़
 कर  नासिक  ताप  विद्यूत  केन्द्र  का  विस्ता  र

 द  क  रना  1978-83  के  faa  कार्यक्रम  में  शामिल  है
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 a

 ate  इसे  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  हैं  ।  इस  परियोजना  से  होने  वाला  faa a  उत्पादन  महाराष्ट्र

 ग्रिड  को  दिया  जाएगा  |  इस  परियोजना  का  पहला  यूनिट  चालू  कर  दिया  गया  है  ।  नासिक  जले

 में  गिरना  बाघ  पर  एक  छोटा  जल  faa  केन्द्र  (2  >(3.5  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 महाराष्ट्रस  रकार  ने  विचाराथें  प्रस्तुत  किया  है  ।

 महाराष्ट्र  राज्य  बिजली  बोडें/महाराष्ट्र  सरकार  ने  अपने  विद्यत  कार्यक्रम  में

 निम्नलिखित  परियोजनाओं  को  शामिल  करने  के  लिए  परियोजना  रिपोर्टे  विचारार्थ  भेजी  है

 (1)  उज्जनी  ताप  विद्यू/त  केन्द्र  मेगावाट

 (2)  पार्ली  ताप  विद्यत  केन्द्र  विस्तार  210  मेगावाट

 (3)  पवना  जल  faa aq  केन्द्र  1x10  मेगावाट

 महाराष्ट्र  में  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  कोई  सुपर  ताप  विद्य  त  केन्द्र  स्थापित  नहीं  किया  हैं  भर

 न  स्थापित  किए  जाने  पर  विचार  किया  जा  रहा  महाराष्ट्र  सरकार  ने  चन्द्रपुरा  के

 अन्तगेंत  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  एक  सुपर  ताप  विद्यत  केन्द्र  स्थापित  करने  का  सुभाव  दिया
 है

 ।

 इस  परियोजना  के  बारे  में  कोई  5
 व्यवहायं  ता  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई

 राजस्थान  में  उन  गांवों  और  जिलों  के  नाम  जिनमें  बिजली  लगाई  गई

 10809.  श्री  लालजी  माइ  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 राजस्थान  राज्य  में  उन  गांवों  और  जिलों  के  नाम  क्या  हैं  जिनमें  गत  तीन  वर्षों

 में  केन्द्रीय  ग्रामीण  faz  तीकरण  निगम  की  सहायता  से  बिजली  लगाई  गई  ;  भौर

 इस  बारे  में  कार्यक्रम  का  पुरा  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 मंत्री  श्री  पी०  :  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  (31.12.1978

 प्राम  विद्य  तीकरण  निगम  द्वारा  स्वीकृत  ग्राम  faa  तीकरण  स्की मों  के  अन्तगंत  राजस्थान  में  3046

 गांव  विद्य  तीकृत  किये  गये  थे  ।  विद्य  तीकृत  गांवों  की  संख्या  का  जिलावार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में

 दया  गया  है  ।

 विद्यू,तीकृत  गांवों  के  नामों  के  सम्बन्ध  में  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर

 रख  दी  जाएगी

 निगम  द्वारा  अनुमोदित  ग्राम  विद्य/तीकरण  स्कीमों  में  गांवों  के  faz  के  लिए

 व्यवस्था है
 जिसमें  पम्पप्तेटों  का  ऊज॑न  और  कृषि/निम्न  areca

 घरेलू  laren
 उपभोक्ताओं  को  कनेक्शन  दिया  जाना  और  स्ट्रीट  लाइटों  की  व्यवस्था  किया  जाना  दामिल

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  निगम  द्वारा  स्वीकृत  taal  के  अन्तर्गत  इन  मदों  के  संबन्ध  में  जो

 उपलब्धि  हुई  है  उसका  ब्यौरा  निम्न  प्रकार  है
 :--

 1976-77  1977-78  1978-79

 (31.12.78

 सिचाई  पम्पसेट/नलक्प  9011  9702  7569

 क्रषि|निम्न  atecay  उद्योग  905  911  865
 ate  और  वाणिज्यिक  उपभोक्ता  13622  13060  15761

 स्ट्रीट  लाइट  593  3407  2042
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 लिखिउ  तत्तर 25  Fara  1901

 विवरण

 1976-77,  1977-7  ०  और
 1

 AUS  i  97-79  (31  1976  के  दौरान  राजस्थान

 में  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  की  स्कीमों
 के  अन्तगंत  दिद्यतीकरण  गांवों  की  जिला  वार

 संख्या

 2

 विद्युतीकृत  गांवों  को  संख्या

 Fo  सं०  जिले  का  नाम  1976-77  1977-78  1978-79  के  दौरान

 के  दोरान  के  दौरान  {31.12.78

 अजमेर  86  47  30

 अलवर  59  68  48

 59  62  10

 भरतपुर  121  64  28

 भीलवाड़ा  53  98  11 5,

 बीकानेर

 15  21 बंदी

 चित्तौ  रगढ़  93  54  37

 —
 चुरु

 10
 ढू  गरपुर  20  30  60

 11  73  162 जयपुर

 12  जालौर  15  31  12

 13
 कुन  कुततु

 34  71  26

 14  भालावाड़  58  7

 15  जोधपुर  16  11

 16  कोठा  56.0  69  29

 17  नागौर  29  22  37

 18  पाली  99  114  31

 19
 qt  34  72

 20  सीकर  59  67

 21  सिरोही  38  92  12

 22  टोंक  22 |  24.0

 23
 उदयपुर  113  139  75

 जोड़  1174  1323  549
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 ए  al  ayy  2 t बानों व्य ह  की  fay नर्व  शना  नाजरा  &  ER  दी  गई  qa

 10810.  sit  केश  वराव  घोडगें  :  कया  उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 इस  समय  भारतीय  जवानों  की  कितनी  विधवाओं  को  पेंशन  दी  जाती है

 पंशन  के  रूप  में  उन्हें  प्रतिमास  कितनी  राशि  दी  जाती  ;  और

 क्या  उक्त  राधि  में  वृद्धि  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  और  यदि  इसके  क्या

 कारण हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  भौर  जवानों  की  पेंशन  पाने  वाली

 विधवाभों की  संख्या  और  उन्हें  दी  गई  राशि  के  आंकड़े  अलग  से  नहीं  रखे  जाते  ।

 जी  नहीं  ।  तीसरे  बतन  भायोग  की  सिफारिशों  के  अनुसार  1-1-1973  से  परिवार

 पंदन  की  दरों  में  संशोधन  किया  गया  था  ।  तब  से  ही  जीवन  निर्वाह  के  बढ़ते  हुए  खच  की  प्रतिपुति
 के  लिए  उन्हें  समय-समय  पर  सावधिक  राहतें  दी  गई  हैं  ।

 इस्पात  की  प्रति  व्यक्ति  खपत

 10811.  श्री  वोरेन्द्र  प्रसाद  :  क्या  इस्पात  att  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  में  इस्पात  की  प्रतिव्यक्ति  खपत  कितनी  है  और  क्या
 भारत

 में  इस्पात  की  प्रति  व्यक्ति  खपत

 बढ़ाने
 के  लिए  कोई  योजना  और  कार्यक्रम है

 ?

 इस्पात  AT  खान  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (ait  afar °  इस  भारत  में

 इस्पात  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  लगभग  14  प्रति  वर्ष  है  ।  ad  1988-89  में  देश  की

 इस्पात  की  मांग  के  165  लाख  टन  पहुंच  जाने  की  संभावना  है  ।  इस  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए
 योजनाएं  बनाई  जा  रही  आशा  है  देश  की  जनसंख्या  में  वृद्धि  को  रोकने  के  लिएं  किए  गए
 उपायों  के  साथ-साय  इस्पात  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  भी  बढ़  जायेगी  ।

 फौजा  में
 ara ice  स्वस्थता  का  स्तर

 10812.  aft  दौलतराम  सारन  :  कया  उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  रक्षा  सन्तरी  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 फौज  में  भर्ती  के  लिए  अधिकारियों  तथा  जवानों  के  संबन्ध  में  निर्धारित  शारीरिक
 स्वस्थता  स्तर  क्या  है  ;

 क्या  जवानों  की  अपेक्षा  अधिकारियों  के  लिए  निर्धारित  स्तर  निम्न  हैं  और  यदि
 तो  उसके

 कया  कारण हैं  ;
 और

 क्या  जवानों  के  संबन्ध  में  शारीरिक  स्वस्थता  स्तर  उनकी  जातियों के  आधार  पर
 निर्धारित  किया  जाता  है  भर  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उप-प्रधान
 मन्त्री

 तथा  रक्षा  मन्त्री  जगजीवन
 :  से ्  एक  विवरण  संलग्न
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 विवरण

 अफसरों  और  थल  सेना  में  अन्य  cats  लिए  निर्धारित  शारी  रिक  मापदंडों  का  ब्योरा

 संलग्न  faartmaite  2  में  है  ।

 2.  अफसरों  और
 जवानों

 के  लिए  निर्धारित  शारीरिक  मापदंडों  में  अन्तर  है  ।  अफसरों  के

 जिन्हें  किसी  विशेष  suis  समूह  से  संबन्धित  किए  बिना  अखिल  भारतीय  आधार  पर  भर्ती

 किया  जाता  निर्धारित  शारीरिक  मापदंड  उनकी  आयु  ale  कद  से  संबंधित  होते  हैं  अफसर

 रक  से  नीचे  के  कार्मिकों  की  भर्ती  के  लिए  शारीरिक  मापदंडਂ  उनकी  अपनी  जो

 जातीय  अध्ययन  पर  आधारित  होती  से  संबन्धित  होते हैं  |

 विवरण-एक

 थल  सेना  में  भर्ती  के  लिए  शारोरिक  मापदन्ड--अन्य  रंक

 शञारोरिक  सापदन्ड aya /ata

 Brat  बजन

 मी  मी  ग्राम
 ———  a

 सिख  170  79  53

 और  रामदासी  से

 बंगाली  भौर  166  78  51

 बिहारी  166  78  50

 दक्षिण  भारतीय  att

 (1)  तमिल  नाडु  और  केरल  164  78  54

 (ii)  कर्नाटक  भर  आंध्र  प्रदेश  162  1717.0  30

 मराठा/महार,  डोगरा

 भारतीय  नार्गारिकों  से  fara  164  78  50

 167  78  5.0 सिख  ale  रामदासी

 कुमाउनी  163  78  49

 आदिवासी  160  77  48.0

 159  78  48
 (*)  संधाल

 गढ़वाली  160  79  50

 155  78  50
 लद्दाखी

 157  78  50 आसामी

 गोरखा  आधिवासी  157  77  48

 154  78  50 गोरखा  yer

 सिविकमी  अरुणाचल  प्रदेश

 और  मेघालय

 के  स्थानीय  लोग

 maar
 और  निकोबार  द्वीप  समूह

 162  18  50
 (1)

 बसे  लोग

 152  78  50
 i  )  स्थानीय
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 15  मई  1979
 लिखित  उत्तर

 विवरण  at

 हारोरिक  साप  @z-AHAT

 ऊंचाई  बजन  छाती

 न्युनतम  ऊचाई  भौर  वजन  के  बीच  संबन्ध  स्थापित  छाती  सुगठित  और  उसका

 ऊचाई  157.5  करने  वाली  सारणो  इस  प्रकार
 f>

 कास  कम से  कम  5.

 है  तक  होना

 ऊचाई  आयु  के  अनुसार  औसत  वजन

 15-  1616 LV  10  17.0  17-18  18-19  19  और  अधिक

 157,5.165  45.5  47.5  49  50  51

 165.172  49  52.5  34  55  56

 54  56.0  38 172.178  59.0  60

 178.183  58  60  63  64  65

 टिप्पणी--ऊ  चाई
 भौर  आयु  के  संबन्ध  में  वजन  का  सही-सही  मान  निर्धारित  संभव

 नहीं  इसलिए  ag  सह-संबद्ध  करने  वाली  सारणी  केवल  एक  मागं-द्श
 के

 तालिका
 है

 भौर  इसे  c qa 7  लागू  नहीं  किया  जा  सकता

 निरीक्षण  नियन्त्रक  अहमदनगर  क  विरुद्ध  grader

 10813.  श्री  दुर्गाचन्द  :  क्या  उप-प्रधान  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  निरीक्षण  नियन्त्रण  अहमद  नगर  द्वारा  किये  जा  रहे  भ्रष्टाचार  के

 विरुद्ध  कर्मचारी  भहमदनगर  के  अध्यक्ष  से  12  1978  का  एक

 अभ्यावेदन  सरकार  को  प्राप्त  हुआ है  ;

 यदि  at,  तो  इस  अभ्यावेदन  में  लगाये  गये  आरोपों  का  ब्यौरा  क्या  और

 उक्त  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 रक्षा  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  AT  जी  at

 (@)  Tray  में  लगाए  गए  आरोंपों  का  ब्यौरा  इस  प्रकार

 (1)  के  अधिकारियों/कमंचारियों  को  नारी  कल्याण  समाज  के  लिए

 धन  एकत्रित  करने  के  काम  पर  लगाया  गया  था  ।  चन्दे  तथा  उस  उद्देश्य  के

 लिए  श्रायोजित  मनोर॑जन  कार्यक्रम  के  आधार  पर  एकत्रित  धन  का  हिसाब

 नहीं  मिलता  ।

 (2)  नियंत्रक  ने  कलकत्ता  स्थित  हिन्दुस्तान  मोटसं  से  एक  अम्बेस्डर  कार  खरीदने

 में  अपनी  पदीय  स्थिति  का  प्रयोग  किया  और  उस  कार  को  हिन्दुस्तान  Ted

 के  खर्चे  पर  पंजीकृत  करके  भहमद  नगर  लाया  गया  ।
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 (3)  नियंत्रक  ने  अपने  कार्यालय  के  कमरे  को  प्लाइवुड  और  सनमाइके  से  दिलहेदार

 बनवाया  और  स्थानीय  खरीद  अनुदान  के  पसे  से  मौजुदा  शौच  कक्ष  के

 भलावा  एक  भोर  शौच  कक्ष  बनवाया  |

 (4)  की  दो  यात्री  कारें  जो  परीक्षण  पर  चलाई  जा  रही  थीं

 नियंत्रक  द्वारा  निजी  प्रयोग  के  लिए  खासतौर  पर  तब  इस्तेमाल  की  गई  जब

 वे  पुणे  के  एक  अस्पताल  में  थे  ।

 arrays  में  लगाए  गए  आरापों  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 कच्छ  में  तापीय  विद्युत  एककों  के  लिए  प्रस्ताव

 10814.  श्री  गायकवाड़  :  बया  ऊर्जा  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  बिजली  बोडं  ने  गुजरात  में  कच्छ  के  स्थान  पर  55-55  मेगावाट  ath

 के  दो  तापीय  विद्युत  प्रजनन  एककों  की  स्थापना  के  लिए  एक  बोजना  का  प्रस्ताव  पेश  किया

 क्या  तर्कनीकी  आधिक  बातों  के  आधार  पर  गुजरात  बिजली  ats  को  प्रस्तावित

 विद्युत  केन्द्रों  को  कच्छ  की  बजाय  काण्डला  में  स्थापित  करने  की  व्यवहायंता  की  जांच  करने  की

 सलाह दी  गई  थी  ;

 यदि  तो  क्या  बोर्ड  ने  कोई  पुनरीक्षित  प्रस्ताव  पेश  किया  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  कया

 ऊर्जा  मन्त्री  और  :  जी

 नहीं  ।

 sat  नहीं  उठता

 wpe  गम्बलर  फिल्‍म  को  रिलीज  किया  जाना

 10815.  श्री  कवरुलाल  हेमराज  जेन  :  क्या  सूचना  भौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  बम्बई  फिल्‍म  उद्योग  के  एक  farr  निर्माता  श्री  शास्त्री  द्वारा  निर्मित

 पद  ग्रेट  fer  सेंसर  qe  से  पास  कराने  के  बाद  सिनेमाघरों  में  दिखायी  जाने  वाली  है

 से
 क्या  इस  फिल्‍म  का  न  केवल  नाम  ही  अदिष्ट  है  अपितु  वास्तव  में  यह  भरलील  @

 ait  भावी  पीढ़ी  को  गुमराह  करने  वाली

 क्या  मंत्रालय  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सुचना  प्राप्त  हुई हैं  और  यदि  हां  तो  इसका

 व्यौरा  कया  है  और  यदि  नहीं  तो  क्या  मंत्रालय  एक  संसदीय  समिति  नियुक्त  करके  इस  फिल्म

 को  प्रदर्शन  के  लिए  वितरित  करने  से  gd  उससे
 इसकी

 जांच  कराने  को  तैयार  है  तथा  यह  समिति

 कब  तक  नियुक्त  की  और

 क्या  इस  समय  देश  में  गुण्डागर्दी/डर्कती,  असामाजिक  महिलाओं  से  छेड़खानी

 को  देखते  हुए  इस  फिल्‍म  की  गम्भीरता  से  जांच  कराना  आवश्यक  है  भौर  यदि  हां  तो  कया  कया

 इस  सम्बन्ध  में  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जायेगा
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 नाना

 सूचना  शर  प्रसाररा  मंत्री  लाल  कृष्ण  :  गम्बलरਂ  नामक  फिल्म

 के  कुछ  eal  को  काटने  के  बाद  15-3-1979  को  प्रमाण  पत्र  दिया  गया  था  ।  फिल्म  पहले

 ही  रिलीज  की  जा  चुकी  थी  |

 भौर  फिल्म  सेंसर  Ts  को  चलचित्र  अधिनियम  के  उपबन्धों  और  उनको

 जारी  किए  गये  मागंदर्शी  सिद्धान्तों  के  अनुसार  ag  सुनिश्चित  करना  होता  है  कि  अभद्रता

 और  अशिष्टता  से  मानवीय
 संवेदनशी  लताओं

 को  आधघात
 न  पहुंचे  ।  बोर्डे  द्वारा  फिल्म  को

 कृत  करने  से  पहले  मागंदर्शी  सिद्धान्तों  के  अन्तर्गत  आपत्तिजनक  समझे  जाने  वाले  दृश्यों  को  निकाल

 दिया  गया  था

 होने  वाली  सभा  को  don  के  लिए  प्रदन

 उड़ीसा  सरकार  द्वारा  ज्ञापन  दिया  जाना

 10816.  श्री  पवित्र  मोहन  प्रधान  :  क्या  रसायन  और  उ्वेरक  मन्त्री  यह  salt

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्होंने  हाल  ही  में  उड़ीसा  की  यात्रा  की

 क्या  उड़ीसा  के  लाभ  के  लिये  उड़ीसा  सरकार  ने  उन्हें  एक  ज्ञापन  दिया  भौर

 यदि  at,  तो  क्या  ag  उसकी  प्रति  सभा  पटल  पर  रखेंगे  ?

 रसायन  att  sata  मन्त्री  हेमवती  नन्दन  :  जी  हां

 राज्य  सरकार  द्वारा  रसायन  उद्योगों  की  स्थापना  तथा  अन्य  समस्याओं पर  एक  ज्ञापन

 दिया  गया  था  ।

 नहीं  ।

 ड्सू  के  कमंचारियों  द्वारा  शकर  रोड  स्थित  कार्यालय  से  जीप

 तथा  अन्य  सम्पत्ति  का  चुराया  जाना

 10817.  श्री  मोहसिना  किदवई  :
 क्या  उर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  विद्यू/त  प्रदाय  संस्थान  के  कुछ  कमंचारियों  को  राजधानी  में  शंकर  रोड

 स्थित  कार्यालय  के  परिसर  से  एक  जीप  तथा  अन्य  सम्पत्ति  चुराने  के  लिये  मुअत्तिल  कर  दिया

 गया

 क्या  इस  मामले  में  पुरी  जांच  की  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  और

 क्या  ये  ही  वे  व्यक्ति  हैं  जिन्होंने  कुछ  समय  पहले  जनेरेटर  चुराये  थे  ?

 ऊर्जा  मंत्री  से  :  जी  हां  ।  दिल्‍ली  विद्य/त  प्रदाय  संस्थान  द्वारा

 प्रारंभिक  जांच  की  गई  राजेन्द्र  नगर  पुलिस  ear  में  प्रथम  इत्तला  रिपोर्ट  दर्ज  करा  दी  गई  है
 प्रारंभिक  के  आधार  पर  कुछ  कमेंचारियों  को  मुअत्तिल  कर  दिया  गया  है  ।

 मुअत्तिल  कर्मचारियों  का  संबंध  केवल  गई  जीप  के  मामले  से  ही
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 ह  कनक

 बिहार
 में  कटिहार  में  तापीय  बिजली  घर

 10818,  श्री  युवराज  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तरी  बिहार  में  देश  के  अन्य  भागों  की  तुलना  में  बिजली  की  प्रतिव्यक्ति

 उपलब्धता  सबसे  कम

 कया  बिहार  विधान  सभा  ने  7  या  8  वर्षे  पहले  स्वेसम्पत्ति  से  एक  संकल्प  पारित

 करके  सिफारिश  की  थी  कि  कटिहार  में  तापीय  बिजली  घर  स्थापित  किया  और

 यदि  तो  बिहार  विधान  सभा  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  के  अनुसरण  में  कटिहार  में

 तापीय  बिजली  घर  कब  तक  स्थापित  किया  जाएगा  भौर  यदि  इसे  स्थगित  नहीं  किया  जाएगा  तो

 इसके  व्या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री  से
 :  उत्तरी  बिहार  में  बिजली  की  प्रति  व्यक्ति

 खपत  16
 युनिट  है  जो  कि  देश  की  न्यूनतम  खपतों  में  से  एक  है  ।

 उत्तरी  बिहार  तथा  उत्तरी  बंगाल  की  fara  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिये  कटिहार  में

 2%  110/120  मेगावाट  के  एक  ताप  विद्युत  hee  की  स्थापना  करने  के  लिये  बिहार  राज्य  बिजली

 बोर्ड  ने  1971  में  भूतपूर्व  केंद्रीय  जल  तथा  विद्यत  आयोग  की  एक  परियोजना

 रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  थी  ।  कटिहार  में  नये  ताप  faa  केन्द्र  लगाने  के  बजाय  एक  अधिक  मितव्ययी

 प्रस्ताव  के  रूप  बरौनी  ताप  faa  केन्द्र  में  110  मेगावाट  के  एक  अतिरिक्त  युनिट  को

 पना  करने  को  स्वीकृति  1972  में  दी  गई  उसके  कटिहार  ताप  fara  स्कीम

 के  प्रस्ताव  के  बारे  में  बिहार  राज्य  बिजली  श बोड  ने  कोई  कारवाई  नहीं  की  ।

 कटिह्दार  में  ताप  विद्यत  केन्द्र  की  स्थापना  के  बारे  में  कोई  नया  प्रस्ताव  ate  से  प्राप्त  नहीं

 हुआ
 है  ।

 नेवेली  लिग्नाइट  कारपोरेदान  में  वितरण  काय  करने  के  लिये

 हरिजनों  के  आवेदन-पत्र

 10819,  श्री  मुरुगेसन  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 कया  यह  सच  है
 कि  युरिया  के  वितरण  का  कारोबार  करने  के  लिये  नवेली

 लिग्नाइट  कारपोरेशन  को  हरिजनो ंसे
 मिले  आवेदन-पत्रों  पर  उनके  हित  में  विचार  नहीं  किया

 गया  यदि  तो  क्यों  और  कितने  हरिजनों  ने  आवेदन  किया  है  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है

 गौर  इस  समय  वितरण  कायें  में  कितने  हरिजन  लगे  हुए  और

 क्या  हरिजनों  को  ठेके  देने  में  कुछ  रियायत  दिखाने  की  सरकार  की  नीति  है  भौर

 यदि  तो  क्या  इसे  नैवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  में  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनेश्वर  :  और  लिग्नाइट

 कारपोरेशन  की  विद्यमान  नीति  में  ऐसी  कोई  व्यवस्था  नह्दीं  है  कि  लेको  ate  यूरिया  का  वितरण

 करने  के  लिए  स्टाकिस्टों  की  नियुक्ति  हेतु  हरिजन  आवेदकों  पर  विशेष  ध्यान  दिया  जाए  ।  स्टाकिस्टों

 की  नियुक्ति  वाणिज्यिक
 आधार  पर  की  जाती

 जेसे
 व्यापारिक  आवेदक
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 के  पास  विपणन  की  सुविधाएं  आदि  ।  वितरण  कार्य  आदि  में  लगे  हरिजनों  का ब्यौरा  उपलब्ध

 नहीं  है  क्योंकि  यह  सूचना  उस  award  पत्र  में  शामिल  नही ंहै  नेवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन

 द्वारा  वितरण  के  ठेके  देते  समय  भरने  के
 लिए

 निर्धारित  किया  गया  है  ।

 जामनगर  में  भेंसाण  UNIT  में  66  किलोवाट  क्षमता  वाले  बिजली  केन्द्र

 की  स्थापना  करने  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 10820,  श्री  धम  fag  भाई  पटेल  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  अथवा  ग्रामीण  विद्यूतीकरण  निगम  को  गुजरात  के  सौराष्ट्र

 क्षेत्र के  शुनागढ़  जिले  में  भेंसाणा-सोरठ  में  66  किलोवाट  क्षमता  वाले  बिजली  के  एक  सब-स्टेशन

 की  स्थापना  करने  के  लिये  गुजारत  विद्युत  गुजरात  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त

 हुआ

 यदि  तो  यह  प्रस्ताव  कब  प्राप्त  हुआ  और  उसका  मजसुन  क्या

 भमेंसाण-सोरठ में  66.0  किलोवाट  क्षमता  वाले  सब-स्टेशन  की  स्थापना  कब  तक  हो

 और

 यदि  तो  उसके  क्या  काररा  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  :  हां  ।  जूनागढ़  जिले  में  भेंसाण  में  66  वी

 क्षमता  वाले  उपकेन्द्र  की  स्थापना  के  लिये  गुजरात  बिजली  बोडं  ने  एक  प्रस्ताव  भेजा  है  |

 परियोजना  feqre  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  में  1979  में  प्राप्त  हुई  थी  ।

 भेंसाण  में  66  क्षमता  के  उपकेन्द्र  की  स्थापना  संबंधी  प्रस्ताव  में  >(  5  q.,

 66/11  ट्रांसफामर  att  सबम्द्ध  टमिनल  बे  की  प्रतिष्ठापना  की  परिकल्पना है
 |

 1983-84  तक  ।

 लागू  नहीं  होता  ।

 Heat  ate feat  के  मुल्य

 10821,  श्री  धर्मेसिह  भाई  पटेल  :  कया  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और
 उवंरक  मंत्री  यह्  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ag  1976  में  कीटनाशी  औषधियों  अर्थात  कार्बोफाइल  50  प्रतिशत  कार्बोनिल

 उस्ट  10  इंडोसल्फन  35  एक  इंडोसल्फन  4  प्रतिशत  डस्ट  के  मुल्य  क्या

 हैं  बर  वर्ष  1977  ate  1978  में  इसके  मुल्यों  में  कितनी  वृद्धि  हुई  हैं  और  ae  1979  में  इस

 समय  इसक  मुल्य  क्या

 क्या  इनके  मूल्यों  में  वृद्धि  की  गई  है  अथवा  की  जा  रही  है  भौर  इसके  क्या  कारण

 भौर

 वृद्धि  किये  गए  मूल्यों  को  कब  और  किस  प्रकार  कम  किया  जायेगा  और  किस

 सीमा  तक

 पेट्रोलियम  रसायन  और  उवंरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  atx

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रखी  जायेगी  ।

 122



 लिखित  उत्तर 25  बैद्याख  1901

 पजाब  में  कुकिंग  गैस  के
 बिक्र ती

 10822,  श्री  ज्ञानेइवर  प्रसाद  यादव  :

 चौधरी  बलबीर  fag  :

 क्या  रसायन  और  उबरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पंजाब  में  जिला
 मुख्यालय में

 भी  कुकिंग  गैस  के  लिये  कोई  विक्रेता
 क

 नहीं है

 यदि  तो  पंजाब  में  ऐसे  कितने  जिले  हैं  भौर  उनके  नाम  क्या  हैं  ;  और

 इन  जिलों  में  कुकिंग  गैस  की  Srazfarg  देने  के  लिए  सरकार  का  क्या  का्येवाही

 करनें  का  विचार  है  ?

 रसायन  औरउवंरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  इस  समय  पंजाब

 राज्य  में  कुछ  जिला  मुख्यालयों  में  खाना  पकाने  की  गेस  का  विपणन  नहीं  हो  रहा है  ।

 खाना  पकाने  की  गैस  का  इस  समय  निम्नलिखित  आठ  जिला  मुख्यालयों  में  विपणन

 नहीं  किया  जा  रहा

 रोपड़  और  संगरूर  ।

 वर्ष  1980  के  आसपास  देश  में  खाना  पकाने  की  गैस  की  बड़ी  मात्रा  में  प्रत्यादित

 उपलब्धता  के  साथ  निम्नलिखित  बातों  पर  निभंर  करते  हुए  खाना  पकाने  की  गैस  का  वितरण

 उस  समय  उन  क्षेत्रों  में  भी  करना  संभव  हो  जायेगा  जहां  इस  समय  उसका  वितरण  नहीं  किया

 जाता

 (1)  प्रत्याशित  उपभोक्ता  संख्या

 (2)  सप्लाई  स्थान  से  बाजार  की  निकटता

 (3)  सुरक्षित|सुविधाजनक  यातायात  संसाधन  की  उपलब्धता

 (4)  faa  उपस्कर  का  अधिकतम  प्रयोग

 (5)  संचालन  कायें  की  व्यवहायंता  ।

 मथुरा  तेल  शोधक  कारखाने  के  लिए  रूसी  सहायता

 10823.  श्री  पवित्र  सोहन  प्रधान  :  कया  रसायन  और  उवंरक  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मथुरा  तेल  शोधक  कारखाना  रूसी  सहायता  और  सहयोग  से  तैयार  होरहा
 यदि  तो  तकनीकी  तथा  सहयोग  के  लिए  करार  पर  हस्ताक्षर  कब  किये

 गये

 अन्तिम  करार  पर  हस्ताक्षर  कब  किये  गये  थे  ;

 किस  रूसी  फर्म  के  साथ  अन्तिम  करार  किया  गया  था  ;

 i  |
 e

 तथा रूसी  फ  ने
 उपकरणों  दि  द  great  at  सप्लाई  कब  की  भर  कितनी  az
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 क्या  रूसी  GA  ने  मशीनों  तथा  ड्राईंगों  की  सप्लाई में  कोई  बिलम्ब  किया ?

 रसायन  और  sate  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  और

 अपेक्षित  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 पारदीप  में  फास्फोरिक  JaUH  कारखाने  की  स्थापना

 10824.  श्री  पवित्र  मोहन  प्रधान  :  क्या  रसायन  और  उवरक  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  स्थित  पारादीप  में  120  करोड़  रुपये  की  लागत  के  फास्फोरिक  उवंरक

 कारखाने  की  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  भोर

 यदि  तो  यह  प्रस्ताव  कब  लागु  किया  और  इस  प्रयोजन  के

 लिये  कच्चा  मॉल  कब

 रसायन  और  उवंरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  पारादीप  में

 कम्पलेक्स  उवंर्‌कों  के  रूप  में  के  3,00,000  टन  उत्पादन  करने  वाले  एक  फास्फेटिक

 c SACH  संयंत्र  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  है  ।

 विस्तुत  संभाव्यता  रिपोट  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ  क्न्चे  माल  के  सप्लाई

 तैयार  की  जा  रही  है  ।

 कोकिंग  कोल  को  अनियमित  सप्लाई  के  कारण  पिण्ड
 लौह

 तथा  इस्पात  के  उत्पादन  में  बाधा  पड़ना

 19825.  श्री  पवित्र  मोहन  प्रधान  :  न्या  इस्पात  ale  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  कोकिंग  कोल  ait  बिजली  की  कमी  अथवा  अनियमित  सप्लाई

 के  कारण  पिण्ड  लौह
 और  इस्पात  के

 उत्पादन
 में  बाधा  पड़ी  भौर

 यदि  तो  वर्ष  1977-78  और  1978-79  में  कम  हुए  उत्पादन  की  मात्रा  और

 इसका  मुल्य  कया  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  कड़िया  :
 ate  (a)  वर्ष

 1977-78  सबंतो  मुखी
 इस्पात  कारखानों  का  इस्पात  पिण्ड  तथा  विक्रय  इस्पात  का  कुल  उत्पादन

 टन  तथा  68  94  लाख  टन  था  ।  यह  उत्पादन  वर्ष  1976-77  के
 उत्पादन

 से  4,000  टन

 84.24  लाख  att  28,000  टन  कम  था

 ay  1978-79  में  इस्पात  पिण्ड  का  कुल  उत्पादन  81,53  लाख  टन  और  विक्रय  इस्पात

 का  कुल  उत्पादन  65.92  लाख  टन  हुआ  ।  यह  उत्पादन  वर्ष  1976-78  के  इस्पात  पिण्ड  के

 उत्पादन  से  2,71,000
 टन  तथा  fae  इस्पात  के  उत्पादन  से  3,02,000  टन  कम  था  ।

 वर्ष  1977-78  और  1978-79  में  कई  कारणों  से  उत्पादन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा

 था  |  मुख्य  कारण  इस  प्रकार  थे  —
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 मात्रा  तथा  क्वालिटी  दोनों  की  दुष्टि  से  कोककर  कोयले  की  angi  की  बिजली

 की  आपूर्ति  में  कमी  तथा  प्रायः  रुकावटें  कुछ  कारखानों  में  मालिक-मजदूर  सम्बन्ध  अच्छे

 न  1978
 में  पश्चिम  बंगाल  में  अभूतपूर्व  वर्षा  हुई  तथा  बाढ़

 स्वरूप  कोयले  के  क्षेत्रों  तथा  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  में  बाढ़  भा  गई  तथा  रेल  यातायात  पर

 प्रभाव  पड़ा  और  यातायात  की
 कठिनाइयों

 के  कारण  ay  197.0  में  कुछ  कारखानों  में  कुछ  कच्चे

 माल  की  स्थिति  चिन्ताजनक  रही  ।

 एल्यूमीनियम  का  आयात

 10826.  श्री  रामगोपाल  रेड्डी  :  क्या  इस्पात  भोर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  इस  वर्ष  दुगनी  मात्रा  में

 एल्युमीनियम
 का  भायात  करेगी  ;  और

 यदि  तो  गत  वर्ष  कितनी  मात्रा  में  एल्यूमीनियम  भायात  fear  गया  तथा

 इस  ag  कितनी  में  मात्रा  आयात  किया  जायेगा  तथा  कितने  मूल्य  का  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कड़िया  :  जी  हां  ।

 वर्ष  1978-79  में  लगभग  38,000  टन  एल्यूमीनियम  धातु  का  आयात  किया  गया

 और  वर्ष  1979-80  में  75,000  टन  एल्यूमीनियम  मात्रा  का  आयात  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 भायात  का  मुल्य  अन्तर्राष्ट्रीय  पर  निभंर  करेगा  |  अनुमान  है  यह  लगभग  IO  करोड़

 रुपये  SAAT

 त्रिपुरा  में  दूरदर्शन  केन्द्र  खोलने  की  योजना

 10827,  श्री  Watez  लाल  faar  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  त्रिपुरा  में  और  मूल  दूरदश न  hee  खोलने  की  कोई

 योजना  बना  रही  जेसा  कि  फिरोजाबाद  भर  बेपर  तथा  इलाहाबाद  ate  इटावा  के  बीच  है  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  |

 यह  योजना  कब  तक  बनायी  जायेंगी  ;

 जल्दी  जल्दी  नये  दूरदर्शन  केन्द्र  खोलने  में  क्या  कठिनाइयां  और  विस्तृत  कारण

 क्या  हैं  ;  और

 इसमें  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण हैं
 ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  लालकृष्ण  :  नहीं  ।  छठी  योजना

 अवधि  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  वाराणसी  और  राजस्थान  में  अजमेर  में  एक  दूरदशंन  रिले  केन्द्र

 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 और  :  वित्तीय  wearer  की  कमी  और  देश  में  दूरदर्शन  के  विस्तार  के  लिए

 दी  गई  fara_siafanat  के  कारण  देश  में  नये  दूरदशंन  केन्द्र  स्थापित  करने  में  कठिनाइयां  हैं  ।
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 कार्यक्रमों  के
 लिए

 7  TISaaT1a  स्टाफ  का  पर्याप्त

 संख्या  में  न  होना

 10828,  श्री  सचीन्द्र  लाल  सिंघा  :  क्या  सूचना  ate  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  प्रोडक्शन  स्टाफ  केम  प्रोड्यूसर  और  के  पर्याप्त  संख्या

 में  न  होने
 के  परिणामस्वरूप  कार्यक्रमों  की  किस्म  और  मात्रा  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इसके  विचारा थे  प्रशासनिक  कमंचारियों  की  संख्या  में  वद्धि

 की  गई

 क्या  प्रोडक्शन  स्टाफ  में  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव  है  आर

 यदि  तो  क्या  ट्रांसमिशन  की  अवधि  में  कमी  की  जाएगी
 ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  लालकृष्ण  ASATTt) : :  प्रोडक्शन  स्टाफ  की  कमी  से

 staat  की
 किस्म  और  मात्रां  पर  प्रभाव  पड़ता है  किन्तु  इस  कठिनाई  के  बाबजूद

 स्तरों  को  बनाए  रखने  का  निरन्तर  प्रयास  किया  जाता है  ।

 केन्द्रों  में:प्रशासनिक  कार्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रद्यासनिक  स्टाफ  दिया  जा

 रहा

 हां  री  निरीक्षण  एकक  की  सिफारिशों  के  परिणामस्वरूप  कुल  मिलाकर

 प्रोडब्दान  स्टाफ़
 की  संख्या  में  वृद्धि  होगी  ।

 प्रदन  नहीं  उ  ठता  |

 भारत  के  पेट्रोलियम  विभाग  के  मंत्री  तथा  संयुक्त  श्र

 श्रमीरात  के  मंत्री  के  बीच  बातचीत

 10829.  श्रीमती  मोहसिना  faaag  वया  पैट्रीलियम  तथा  रसायन  ar  उवंरक  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनके  तथा  संयुक्त  अरब  अमीरात  कें  पेट्रोलियम  विभाग  के  मंत्री  के  बीच  विभिन्‍न

 क्षत्रों  में  एक  दूसरे  की  सहायता  करने  के  fare  पारस्परिक  सहयोंग  के  बारे  में  कोई  बातचीत  हुई

 थी  और

 यदि  हां  तो  किस  प्रकार  बातचीत  हुई  और  उसका  क्या  परिणाम  निकला  ।

 रसायन  और  मंत्री  हेमवती  नन्दन
 :  हां  ।

 संयुक्त  भरब  अमीरात  के  पंट्रोलियम  और  खनिज  संसाधन  मंत्री  के  चर्चा  के

 दौरान  भाधिक  जिसमें  stem  श्र  औषध  तथा  भेषज  विषय  सम्मिलित  के
 लिए  अनेक प्रस्तावों  पर  विचार  किया  गया  ।  तकनी  praia  seueray,  जो  इस  समय  जारी हैं  के  पूरा

 होने  पर  इन  मामलों  पर  अंतिम  रूप  से  facia  लिया  जाएगा  ।
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 दूरदर्शन  के  नेमितिक  कम
 रामेनों

 को  अतिरिक्त

 वार्षिक  ada  वृद्धियां  दिया  जाना

 10830,  श्री  रीतलाल  प्रसाद  वर्मा  :  बया  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  निदेशालय  द्वारा  1977  में  आयोजित  साक्षात्कारों  और  चयन  के  भाधार  पर

 टूरदशंन  में  1979  में  नियुक्त  किए  गए  नैमितिक  कमरामेनीं  को  उनको  नियुक्ति  देने

 विलम्ब  के  कारण  हुई  हानि  की  क्षतिपूर्ति  के  रूप  में  तथा  इस  तथ्य  को  देखते  हुए  कि  1977  में  हुए

 इस  साक्षात्कार  के  आधार  पर  त  यार  की  गई  सूची  में  सम्मिलित  कमरामंनों  को  1988  में  नियुक्त

 कर  लिया  गया  एक  अथवा  दो  अतिरिक्त  वार्षिक  वृद्धियां  देने  का  हैं  ;  और

 नहीं  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :  नहीं  ।

 एक  कर्मचारी  अपनी  नियुक्ति  की  तारीख  से  एक  वर्ष  की  सेवा  कुछ  मामलों

 में  दो  पूरी  करने  के  बाद  निर्धारित  वेतनमान  में  अपनी  वेतन  वृद्धि  प्राप्त  करता  है  ।  नियुक्ति

 में  देरी  की  पूति  के  लिए  अतिरिक्त  वेतन  वृद्धियां  देने  का  प्रइन  नहीं  उठता  ।

 डी०  डी०  टी ०  की  मांग

 10831.  शी  सुरेन्द्र  का  सुमन  :  क्या
 पेट्रोलियम

 और  sata  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  डी०  डी०  टी०  का  कितनी  मांग  है  और  डी०  डी०  टी०  का  कितनी  मात्रा  में

 उत्पादन  होता

 यदि  कोई  कमी  है  तो  क्या  उस  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  कुछ  और  कारख़ाने

 स्थापित  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  राज्यवार  उन  स्थानों  के  नाम  क्या

 वट्रोलियम  रसायन  और  SILTH  मंत्री  हेमवती  नन्दन  qgITT)  :  यह  अनुमान
 लगाया  गया  है  कि  ag  1979-80  के  दौरान  कृषि  और  स्वास्थ्य  कार्यक्रमों  दोनों  के  लिए

 की  कुल  मांग  10,4000  मी  टन  होगी  ।  इस  अवधि  में  इस  मद  के  देशीय  उत्पादन  ने  4,200
 मी०  टन  होने  की  आशा  है  ।

 हिन्दुस्तान  इन्सैक्टी  साइड्स  लि०  सरकारी  क्षेत्रीय  प्रति  वष॑  5000
 tito  टन  के  निर्माण  के  लिए  एक  ate  संबंत्र  लगा  रहा  इस  संयंत्र  के  1980  में

 चालू  होने  की  आशा  है  ।

 महाराष्ट्र  राज्य  में
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 ग्रामीण  विद्य,तीकरण  कार्यक्रम  को  क्रियान्विति  के  पीछ  रहने  वाले  राज्यों  के  नाम

 10832,  श्री  इयाम  सुन्दर  लाल  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  राज्यों  के  क्या  नाम  हैं  जो  अपने  ग्रामीण  विद्यू/ततीकरण  कार्यक्रम  की  क्रियान्विति

 में  वर्ष  1978  से  पीछे  और

 इसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  :  1979  तक  की  arate  के  लिए  राज्य

 बजली  बोर्डों  से  प्राप्त  हुई  प्रगति  रिपोर्टों  से
 पता  चलता  है  कि  1978-79  के  दौरान  ग्राम  विद्यू/ती-

 करण  कार्यक्रम  का  क्रियान्वयन  कुछ  राज्यों  में  विशेषतया  आन्श्र

 उत्तर  saa  तथा  पद्चिम  बंगाल  में  निर्धारित  कार्यक्रम  से  पीछे  रहा  सभी  राज्यों  से

 1979  तक  की  प्रगति  की  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  जाने  के  बद  स्थिति  की  समीक्षा  की  जाएगी

 ग्राम  विद्युतीकरण  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  में  धीमी  प्रगति  होने  के  मुख्य  कारण

 निर्माण  सामग्रियों  जैसे  लाइन  इत्यादि  की  कमी  और  भयानक  बाढ़  आने  से  देश

 के  बहुत  से  भागों  में  सड़क/रेल  परिवहन  का  अस्त-व्यस्त  हो  जाना  ।

 युद्ध  में  मारे  गए  सेनिकों  की  विधवाओं  तथा  श्रनुसुचित  जातियों  के  लोगों  से

 एजेन्सियों  के  लिए  आवेदन  पत्र

 10833.  श्री  लाल  :  क्या  पट्रोलियम  तथा  रसायन  श्रौर  उवेरक  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एजेन्सियों  के  लिए  युद्ध  में  मारे  गए  सैनिकों  की  विधवाओं  के  और

 भनुसूचित
 जातियों  के  लोगों  से  बहुत  से  आवेदन  पत्र  स्वीकृति  के  लिए  काफी  लम्बे  समय

 से  अनिर्णीत

 पढ़ें

 ऐसे  आवेदन  पत्रों  की  संख्या  कितनी  है  और  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 उन्हें  एजेन्सी  कब  तक  मंजुर  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 वेट्रोलियम  रसायन  और  उवंरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  वतंमान  an  wart

 नीति  के  अनुसार  सभी  प्रकार  की  25%  डी  लरशिप/एजेन्सियां  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति

 के  लोगों  2%  शारीरिक  रूप  से  विकलांग  व्यक्तियों  को  तथा  शेष  73%  वाणिज्यिक  आधार

 पर  वास्तविक  उपभोक्ताओं  सहकारी  सोसायटियों  और  एग्रो  इन्डस्ट्रीज  कार्पोरेशन  को  दी

 जाती हैं  ।

 एजेंसियों
 की  तेल  कंपनियों  द्वारा  प्रेस  विज्ञापन  जारी  करके  प्रार्थना

 पत्र  मांग  कर  की  जाती  है  ।  केवल  इन  विज्ञापनों  के  उत्तर  में  प्राप्त  प्राथ॑ना  पश्नों  पर  विचार  किया

 जाता  है  ।  डीलरों  का  चयन  कायें  समाप्त  हो  जाने  के  बाद  शेष  बचे  हुए  प्राथना  पत्रों  को  निपटाने
 के  लिए  लम्बित  नहीं  माना  जाता  क्योंकि  वे  cae  किये  गये  समभे  जाते  हैं  ।

 प्रदन  नहीं  उठता

 प्रसन  नहीं  उठता  ।
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 ना  an

 आदि TU  वासी  भाषाओं  में  कार्यक्रमों  का  प्रसारण  करने  वाले  arg

 10834.  श्री  पीयूष  तिरकी  :  क्या  सूचना  श्नौर  प्रसारण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  केन्द्रों  के
 नाम  क्या  हैं  जहां  से  आदिवासी  भाषा  में  कार्यक्रम  प्रसारित  किये  जा

 रहे  हैं  ;

 आदिवासी  भाषाओं  के  नाम  व्या  हैं  ;

 (7)  प्रत्येक  भाषा  को  प्रति  सप्ताह  कितना  समय  दिया  जाता

 देश  के  आदिवासी  क्षत्रों  में  कोई  आकाशवाणी  केन्द्र
 है  जहां  से  समस्त  कार्यक्रम

 आदिवासी  भाषाओं  में  प्रसारित  होते  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  लालकृष्ण
 :

 ate  :  सूचना

 संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 नहीं  ।

 जबकि  त्रिपुरा  और  अरुणाचल  प्रदेश  में  स्थित

 ATHTATAT IY  के  केन्द्रों  के  अधिकांश  का्यंक्रम  आदिवासी  भाषाओं  में  होते  अंग्रेजी  भर  हिन्दी

 के  अतिरिक्त  प्रादेशिक  भाषा  के  समाचार  अखिल  भारतीय  कार्यक्रमों  को  रिले  करने  तथा

 गर-आदिवासी  भाषा  के  मनोरंजन  कायंक्रमों  को  प्रसारित  करने  की  आवश्यकता  के  कारण  ये  qo

 तया  ऐसे  नहीं  होते  ।

 विवरण

 केन्द्र का  नाम  atifzarat  भाषा  का  नाम  प्रति  सप्ताह  alata  atafy

 अगरतला  5-15 त्रिपुरी

 एजवाल  मिजो  6-5

 9-45 हमार

 चकमा  1-35

 भम्बिकापुर  सुगीजिहा  6-25

 ओरांव  2-10

 भोपाल  गोंडी

 मिली

 ओरांव  0-5  प्रत्येक

 कुरकी

 कलकत्ता  संधाली  3-30
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 रिट

 6  कालीकट  महल  3-30

 च  डिब्र  गढ  भादी  3-30

 ACeSTaT  2-20

 2-20
 इदु-मिदमी

 निदि  2-20

 नौकटे  2-20

 ठाग्सा  2-20

 2-20
 वाचु

 भिरि  1-10

 देवरी  0-5

 ४,  गौहाटी  बोढ़ो  3-30

 कर्वी  3-30

 मिचिंग  0-15

 राभा  0-15

 गारों  5-15

 खासी  5-50

 जयन्तिया  2-55

 मिजो  8-45

 3-30 9  इम्फाल  थाडो

 तंगखुल
 3-30

 2-20 कुई

 माओ  2-20

 2-20 पेटे

 हमार
 1-30

 14 वायफेई

 मारिंग  ]-

 “45 अनल

 कच्चा-नागा  0-15

 0-15 जोऊ

 कोम  0-

 ऐमोल  0-7,5

 मिजो  0-7.5

 गंगटे

 मरम

 fare

 चिरु
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 छोटे

 लमकंग

 मेंयों

 कौसंग

 कौइरेंग

 10,  जगदल  पुर  हालवी  6-45

 0-21 गोंडवी

 area  0-21

 11,  इंदौर  fact  0-7

 मालवी  1-45

 12.  जपोर  मन्ना  0-7.5

 गोडबा  0-7.5

 कंघा  0-7.5

 वमा  0-4

 मुंडा  0-7.5

 गोंडਂ  0-7.5

 साबरा  0-4

 0-4 जुआंगो

 कोचा  0-15

 सौरा  0-15

 पराजा  0-15

 कराम  0-4

 गुनिरू  0-7.5

 0-4 भूमिया

 हलवा  «(0-4

 कोया  0-15

 बोंडा  0-4

 13  कुरसियोग  fasafaaa  5-15

 सिव्किमी ज  3-30

 yes  1-45

 लेप्वा  0-26

 14.  नागपुर  गोंडी  0.19

 15  qe  ब्लेयर

 और  निकोबारी  3-30

 16  पासीघाट  आदी  0-25
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 17,  राँची  ओरांव  0-5

 हो  0-5

 संथाली  0-5

 मूंडरी  0-5

 खरिया  0-5

 18  रींवा  गोंडी  0-15

 19  शिमला  लाहौली  0-45

 | कन स नधथि  0-45

 किन्नरी  1-00

 पंगवाली  0-30

 20  सिलचर  डिमसा  3-30

 21  शिलाँग  खासी  1-10

 गारों  1-10

 जयन्तिया  0-40

 मिजो  0-10

 22  सम्बलपुर  किसान

 ओरम

 Cea  0-30
 प्रत्येक

 मुंडा
 घाब

 करभा

 गुदारी
 परजा

 23
 सिल्ली  गुड़ी  टोटों

 मच

 रवा  0-10  agar

 भूटिया

 मुंडा

 24
 तेजू  खम्पति  3-30

 मिशथिमी  3-30

 25,
 उदयपुर

 बगाडी  3-30
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 26.  त्वांग  Ig Hy
 खबवा

 भंगनी

 मिजी

 fafar  अप्राप्त

 ख़म्पा

 आदी

 आपतानी

 खम्पति

 तागिन

 बोडो

 नागा

 पमाकोभा

 खासी

 गारो

 सिम्फे

 पद्म

 मिजा

 दिगारू  मिश्मी  उपलब्ध  नहीं

 लेप्चा

 मोन्पा

 fasafaaa

 कुक्की

 इन्दु

 27.  कोहिमा  संगतम  1-45

 कोन्याक

 फोम

 चांग

 TeATT

 यिमचुंगुर

 कुकी  —agi—
 भाओ  2-48

 सेमा

 लोठा
 वही--+

 रंगमा

 चाखेसेंग

 हंगामी  2-55

 गन  0-20

 कोचुरी  0-10

 काचरी  0-10
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 आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  केन्द्रों  में  जनजाति  के  कमच  ret

 10835.  श्री  ata  तिरकी  :  कया  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 विभिन्न  राज्यों  में  आकादावाणी  और  दूरदर्शन  में  अनुसुचित  जनजाति  के  कितने

 कमंचा री  हैं

 जनजातियों  के  लिए  भारक्षण  की  sfaaraar  क्या

 पिछले  कितने  रिक्त  पद  अभी  विद्यमान  हैं  ;  और

 उन
 उन  रिक्त  पदो  को  भरने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 सूचना और
 प्रसारण  मंत्रो  लालकृष्ण  :  और  (7)  :  सुचना

 एकत्रित  की  जा  रही  है  और  उसको  सदन  की  मेज  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 aq  1977-78  और  1978-79  क  दौरान  इस्पात  संयंत्रों  में

 खराबियां  आना  और  श्रमिक  समस्याएं  उत्पन्न  होना

 10836.  श्री  विजय  कुमार  पाटिल

 थ्रो  भान  कुमार  शास्त्री

 क्या  इस्पात  और  खांन  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि

 वर्ष  1977-78  अझर  1978-79  के  दौरान  सरकारी  क्षेत्र
 के

 इस्पात  संयंत्रों  में

 कितनी  बार  खराबियों  के  कारण  काम  बन्द  हुआ  और  कितनी  बार  श्रमिक  समस्यायें  उपस्थित

 इसके  परिणामस्वरूप  कितने  उत्पादन  की  हानि  और

 संयंत्र  में  खराबियां  आने  के  कया  कारण  हूँ  और  भविष्य  में  श्रमिक  समस्याओं  और

 संयंत्र  में  खराबियों  को  रोकने  के  लिये  कया  कायंवाही  की  गई  है
 ?

 इस्पात  are  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कड़िया  :
 से  (  जानकारी

 प्राप्त  की  जा  रही  है  att  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 एकाधिकार
 तथा  प्रतिबन्घात्मक  व्यापार  प्रक्रिया  अधिनियम  के  श्रन्तगंत

 बड़  औद्योगिक  गृहों  के  विरुद्ध  मामले

 10837.  श्री  चन्द्रप्पन  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 बड़े  औद्योगिक  vat  के  उन  एककों  के  नाम  क्या  हैं  जिनके  विरुद्ध

 बन्धाहत्मक  व्यापार  प्रक्रिया  अधिनियम  के  अन्तगंत  मामले  हैं  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ;  और

 वर्ष  1977-78  और  1978-79  में  उनमें  से  कितने  एककों  को  एकाधिकार  तथा

 प्रतिबन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रिया  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  उल्लंघन  का  दोषी  गया  था  और

 उनके  विरुद्ध  दिए  गये  निणंयों  का  ब्यौरा  कया  है
 ?

 न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्रो  (att  दान्ति  :  एकाधिकार  एवं  निबंधनकारी

 व्यापार  प्रथा  अधिनियम  की  धारा  26  के  अन्तगंत  पंजीकृत  बड़  अद्योगिक  घरानों  की  एककों  जिनके

 विरुद्ध
 एकाधिकार

 एवं  faaraanrey  व्यापार  प्रथा  अधिनियम  की  विभिन्‍न  धाराओं  के  अन्तगंत

 मामले  आयोग  के  पास  जांच  के  लिए  अनिर्णीत  को  प्रदर्शित  करता  हुआ  विवरण-पत्र  संलग्न  है  ।
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 वर्ष  1977-78  और  19  8-79  की  अवधि  में  एकाधिकार  एवं  निबंधनका री  व्यापार

 प्रथा  आयोग  ने  एकाधिकार  एवं  निबंधनकारी  व्यापार  प्रथा  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  उल्लंघनों  के

 लिए  अधिनियम  के  अध्याय  ४111  के  अन्तगंत  अवश्यंभावी  कायंवाहियों  के  लिए  किसी  भी  उपक्रम

 को  दोषी  नहीं  पाया  गया  था  ।  एकाधिकार  एवं  fageartarey  व्यापार  प्रथा  अधिनियम  की

 धारा  53  के  अन्तगंत  दो  मामले  अधिनियम  की  धारा  26(1)  के  अन्तर्गत  उपक्रमों  को  पंजीबद्ध

 करने  में
 असफल  होने  पर  मजिस्ट्रेट  नई  दिल्‍ली  के  समक्ष  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  किए

 गए  हैं  ।

 विवरण

 एव एकाधिकार  द  FraaaHtey  व्यापार  प्रथा  अधिनिमय  की  धारा  26  के  अन्तर्गत

 औद्योगिक  घारानों  के  वे  प्रदर्शित  करते  हुए  विवरण-पत्र  जिनके  एकाधिकार

 एवं  निबंधन  कारी
 व्यापार  प्रथा  आयोग  के  समक्ष  अनिर्णीत  है

 —  $$$

 प्रारम्भ

 क्रम  सं०  उपक्रम  का  नाम  जांच  करने  /  जिसके  टिप्पणी

 निर्देश  प्राप्ति  की  अन्तगंत  जांच

 तारीख  संस्थापित  की .

 1.  मै०  जियाजी
 राव  22  1974  27  आयोग  के  समक्ष

 काटन  fact  लि ०  उच्च
 लय  के  Tear  के  sata

 रोक  दी  गई  |

 2.  farafera  30-11-1973  (4)  उत्तर  वादी  2  द्वारा

 बम्बई  उच्चन्यायालय  में

 प्रस्तुत  रिट  याचिका  ah

 कारण  कायंवाहियां  cary

 दी  गई  |  आयोग  ने  उत्तार

 बादी  1  की  रिट

 याचिका  पर  इलाहाबाद

 उच्च  न्यायालय  के  hay

 केविरुद्ध  एक  अपील  दायर

 कर  दी  रिट  याचिका

 समाप्त  कर  दी  है  एवं

 ata  |  भ  @ a
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 eee

 3.  निलेनि  सिन्थेटिक्स  30-11-1973  10  (4)  उत्तारवादी  2  द्वारा

 लि०  बम्बई  उच्चन्यायालय  में

 प्रस्तुत  रिट  याचिका  के

 कायंवाहियां  रोक

 दी  गई  ।  आयोग  ने

 वादी  की  रिट

 याचिका  पर  इलाहाबाद

 उच्च  न्यायालय  के  फेसले

 के  विरुद्ध  एक  अपील  दायर

 कर  दी  है  एवं  भपील  at

 अनुमति  दे  दी  गई  है

 6-12-1974  बम्बई  उच्च  न्यायालय  ने tare  aaa  मिल्स  1

 कार्यवाहियों  पर  रोक  लगा

 दी  है  तब  तक  कि  कम्पनी

 द्वारा  प्रस्ताव  अपील  की

 सुनवाईन

 इलेक्ट्रिक  लैम्प  १2-2-1975  (3)  qrag  उच्च-न्यायालय  ने

 मन्यूफैक्च सं  (afesar)  कार्यवाहियों  पर  तब  तक

 रोक  लगा  दी  जब  तक

 कि  एक  उत्तरवादी  द्वारा

 प्रस्तुत  की  गई  भपील  का

 निपटारा  हो  ।

 q.  फिलिप्स  इण्डिया  ad  Le  ”

 जनरल  इलेक्ट्रिक  1.0  vy  a?

 लेम्प  इण्डिया

 क्राम्टन  ग्रीव्स  22-2-1975  (3)  बम्बई  उच्च  न्यायालय  ने

 कार्यवाहियों  पर  जब  तक

 रोक  लगा  दी  तब  तक

 कि  एक  उत्तरवादी  द्वारा

 प्रस्तुत  की  गई  अपील  का

 निपटारा  न  हो  ।

 जनरल  इलैक्ट्रिक  33  a?  33

 कम्पनी  आफ

 इण्डिया

 10  4,  फिलिप्स  इण्डिया  1  al  yy
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 आय

 22-2-1979 11,  बजाज
 इलैक्ट्री  कलस  10(%)  (3)  बम्उई  उच्च  न्यायालय  ने

 लि  कायंवाहियों पर  जब  तक

 रोक  लगा  दी  तव  तक

 कि  एक  उत्तरवादी  द्वारा

 गर्द
 प्रस्तुत  की  गई अ  पील  का

 निपटारा  न
 हो  ।

 12.  जनरल  इलैक्ट्रिक  %)  dy
 कम्पनी

 13.  औरियन्टल  पावर  22-4-1975  10(#)  (4)  एक ि  उत्तारवादी  द्वारा

 कैवित्स  3-5-1975
 प्रस्तुत  रिट  याचिका  के
 कारण  कार्यवाहियां  रोक

 a
 दी  गई  हैं

 14.  केथित्स  कार  शन  as  ड  ड

 आफ  इण्डिया  रि ल्

 15,  सीमेम्स  इण्डिया  Pd  33  श्वे

 16.  इण्डियन  आक्सीजन  10-2-1976  44.0
 कायंवा  हियां  अन्तिम  प्रक्रम

 पर  है  ।

 17.  जय  19-10-1976  (3)  ”
 ara

 18.  में  ऊषा  yea  ह  प  ?

 19.  24-11-1976  10(a)  (4)  कार्यवाही  बहस  के  स्तर
 नियम

 पर  है  ।

 20  ग्वालियर  tat  31-12-1976  10(%)  (1)  ad
 सिल्क  मंन्यूफंक्चा

 रंग
 21  ”  ied  शप

 22  यूनियन  कारबाइड  2-2-1977
 10(%)  (4)  1.0

 इण्डिया  fa,

 न्यू  इण्डिया  9-2-1977
 ॥  द

 24  कलो  राइड  26-2-1977
 (4)

 इण्डिया
 y)

 25.  yy  »?
 सविसस  (sIT.)

 rd

 26  हैदराबाद  4-4-1977

 ala  सिमे नट  प्रोडक्टस
 ह
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 27,  अशोक  ले  लेन्डਂ  30-4-1977  10  (4)  कार्य  वाही
 बहस  फे  स्तर

 एण्ड  waaecla  पर  हैं  ।

 2
 28.  सिमेंट  लि  17-6-1977

 ”  ध
 29.  हैदराबाद  एसबसटोस  र

 सिमेंट  wera

 30,  रोहतास  इन्डिसट्रीज  ्  ै  7

 id
 31  साऊथरन  एसबंस  ”

 टोस  सिमेंट

 कलोराइड  इंडिया  29-6-1977  गी
 32

 11-11-1977  yy  as
 33  डनलप  इण्डिया

 23-11-1977  oe
 34  कैलोराइड

 नि  त  "
 98-12-1977  ae  a?

 35.

 कैमिकल्स  ara

 yg?  ग्
 36,  हि  grat

 17-5-1978

 लीवर  लि

 37.0  टाटा  भापल  शक  a?  ”

 पि  लि

 20-5-1978  37 38  फिलिप्स  इन्डिया

 2?
 39  र्म  war  रबर  फकटरी  5-6-1978

 iid  ae  जक
 40  गुड  ईयर  इण्डिया

 गफ
 41,  डनलप  इन्डिया  क  93

 a?  पर  म
 42  फायर  स्टोन  टायर

 एण्ड  रबर  कम्पनी  आफ

 इण्डिया

 14-6-1978  a?  ys 43  हिन्दुस्तान  GUS

 44  फायर  tel  टायर  24-6-1978  a,

 एण्ड  रबर  कम्पनी  आफ

 इण्डिया  fa.
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 45.  गुड  ईयर  इण्डिया  x3  10(a)  (4)  कांयं  वाही  बहस  के  स्तर

 पर  है  ।

 46,  मद्रास  रबर  फैक्टरी  24-6-1978  ज  ह

 47,  6-7-1978  ज  x9 धरंगादरा  वीमिकल्स

 लि

 48.  फायरस्टोन  टायर  39  10(%)  (2)  a)

 पण्ड  रबर  कम्पनी  ATH

 इण्डिया

 49  डनलप  इण्डिया  लि  6-7-1978  ज  a)

 50  fae  टायरस  आफ  3.0  वै  वै

 इण्डिया

 51  म  गुड  ईयर  इण्डिया  ”?  aਂ  ou

 52  मद्रास  रबर  क  yy  gy?

 Ne con A री

 53  मोदी  रबर  ”  श

 54  ट्रक्टर  फामंस  17-7-1978  1(  aਂ
 (3)

 इक्यूपमेंट

 55  भल्टा  लोबोटरीस  19-7-1978  y}  ग
 ः

 56  मैसूर  fade  22-7-1978  yy  ”

 57  फिलिप्स  इण्डिया  28-7-1978  3  ह

 58  SI hol  कीन  17-8-1978  a,  y?

 विलियम्स

 59  q.  बिम्टल  बिर्यारगस  15-10-1978  ”  3”

 60  मे  बिम्टल  बिर्यारंगस  19-10-1978  9)
 लि  नि

 61  21-12-1978 IRAE  डाईस  10(%)  (1)  yy

 एण्ड  कैमीकल्स  लि

 62  ate  प्रभा  24-4-1978
 (3)  कायंवा  हियां  प्रारम्भिक

 स्तर
 पर  है  ।
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 63,  a.  मोदीपोन  22-5-1974  21  जांच  दिल्‍ली  उच्च

 लय  द्वारा  रोक  दी  गई

 64,  स्वदेशी  पोलिटेक्स  31-1-1979  21  afar  ।  आयोग  ने

 रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  की

 तारीख  31-5-1979  तक

 बढ़ा  दी  है  ।
 a  ati  NN  ee

 औषधियों  सम्बन्ध  fader  तथा  उत्पादन  कमी

 10838.  श्री  हरिराम  मक्कासर  गोदारा :  क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  भौर  उबंरक  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  गत  एक  वर्ष  में  देश  में  औषधियों  के
 सम्बन्ध

 में  निवेश  तथा

 उत्पादन  में  काफी  कमी  हुई  है  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये  कदम

 उठाये  जा  रहे

 रसायन  भौर  उवंरक  मन्त्री  हेमवती  नन्दन  :  नहीं  ।

 प्रदन  नहीं  उठता  |

 aT  के  मूल्य  में  वृद्ध

 10839.  श्री  यूवराज  :  क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  att  उर्वरक  मन्त्री  ag  बताने  की

 कृपा  करेंगे  fa—

 क्या  भारतीय  उवंरकों  के  मूल्य  में  काफी  वुद्धि  हुई  है  ;

 क्या  उर्वरक  उद्योग  की  उत्पादन  क्षमता  को  बढ़ाने  की  आवश्यकता  है  ;  और

 यदि  तो  उवंरक  उद्योगों  के  लिये  एक  पृथक  बिजली  स्टेशन  की  स्थापना  करने

 सम्बन्धी  योजना  क्या  है  ताकि  उबरकों  की  अधिक  मात्रा  उत्पादन  किया  जा  सके  और  कीमतों

 को  कम  किया  जा  सके  ।

 रसायन  भौर  उवंरक  मन्त्री  हेमवती  नन्दन  :  नहीं  ।

 दूसरी  ate  कुछ  वर्षों
 से

 सभी  उवंरकों  के  मुल्यों  में  काफी  कमी  की  गई  है  ।

 (@)  हां  ।  प्रचलित  यूनिटों  में  इस्टतम  उत्पादन  करके  तथा  नई  उवंरक  परियोजनाओं

 की  स्थापना  करके  उत्पादन  क्षमता  को  बढ़ाने  सम्बन्धी  उपाय  जारी  हैं  ।

 जबकि  देश  में  उवंरक
 के लिए  अलग  से  बिजली  स्टेशन  की  स्थापना  करने

 का  कोई  विचार  नहीं  कुछ  यूनिटों  में  जहां  बिजली  की  aTeey  बारम्बार  घटने  एवं  बढ़ने

 सम्बन्धी  समस्यायें  हैं  ।  wat  प्रोगाम  के  लिए  विद्यूत  पैदा  करने  की  सुविधाए  स्थापित  की  जा

 रही  है  ताकि  नाजुक  संयन्त्रों  एवं  उपकरणों  की  संकट  कालीन  भावश्यकताओं  को  पुरा  किया  जा

 सके |
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 wat  तक  मूल्यों  में  कमी  करने  का  सम्बन्ध  सि  भाग  के  उत्तर  में  पहले  ही

 बताई  गई  है  ।

 मेससं  रेनबेक्सी  लेबोरेटरीज  द्वारा  डावसी  साइक्लीन  का  उत्पादन

 10840,  श्री  सोमानी  :  क्या  पंट्रोलियम  तथा  रसायन  ate  उवंरक  rat  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ह. ् मसस  Waza  लेबोरेटरीज  ने  एक  नई  जीवन  रक्षक  औषध  ड।क्सी  साइक्लीन  के

 उत्पादन  हेतु  तकनीकी  जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  है  ;

 (a)  मेससे  इण्डियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लिमिटेड  द्वारा  लक्षित  ख।पत-दर  की

 तुलना  में  उक्त  फर्म  का  प्रति  एकक  उत्पादन  में  आक्सीटेटरासाइक्लीन  की  खपत  दर  क्या  है  ;

 ale

 क्या  dad  रेनबक्सी  लेबोरेटरी ज  द्वारा  उत्पादित  बल्क  ड्रग  की  लागत  मेसस

 की  लागत  से  कम  होगी

 रसायन  आर  उवेरक  मन्त्री  :  हेमवती  नन्दन  मसस

 बक्सी  ने  बताया  है  कि  डाक्सीसाइक्लीन  की  प्रौद्योगिकी  लगभग  तयार  है  और  पाइलाट  प्लॉट

 उत्पादन  अगस्त  1979  तक  शुरू  हो  जायेगा  |

 क्योंकि  फर्म  ने  उत्पादन  शुरू  नहीं  किया  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 प्रत  नहीं  उठता  |

 डिस्मिस्ड  सर्विसमेन  केरल  का  श्रभ्यावेदन

 10841.  श्री  चन्द्राप्पन  :  तथा  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  उन  कई  सौ  लोगों  के  भाग्य  के  बारे  में  अन्तिम  निणुंय  लिया  है

 जिनकी  वर्ष  1976-78  के  दौर  सरकारी  जांच  रिपोर्टों  के  आधार  पर  रक्षा  सेवाओं  के  विभिन्न

 विभागों  से  बर्खास्त  कर  दिया  गया  था  तथा  डिसमिस्ड  सर्विस  मन  केरल  स्टेट

 कनतानू  जिनके  मामलों  के  बारे  में  उनके  मन्त्रालय  को  बार-बार  अभ्यावेदन  देता  रहा  था  ;

 उक्त  एशोसिएशन  ने  अपने  ज्ञापन  में  मांगें  की  है  ;  भौर

 सरकार  उन  मांगों  को  कहां  तक  पूरा  करने  की  स्थिति  में  है
 ?

 उप-प्रधानमन्त्री  तथा  रक्षा  मन्त्री  जगजीवन  :  से  :  एसोसिएशन  ने  यह

 मांग  की  थी  कि  केन्द्र  और  राज्यों  द्वारा  जांच  किए  जाने  की  aqara  प्रणाली  समाप्त  की  जाए

 और  1960-77  के  बीच  इस  जांच  के  आधार  पर  बर्खास्त  किए  गए  व्यक्तियों  को  बहाल  किया

 जाए

 इन  मामलों  की  जांच  की  गई  थी  और  एक  विस्तृत  समीक्षा  के  बाद  यह  देखा  गया  कि

 इन्हें  दंडित  किए  जाने  के  कोई  प्रमाण  नहीं  मिले  ।  ये  मामले  जांच  की  सामान्य  प्रक्रिया  के  आधार

 पर  जिसे  गृहमंत्रालय  द्वारा  निर्धारित  किया  गया  निर्णीत  किए  गए  थे  न  कि  रक्षा  मन्त्रालय
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 कि  ar

 द्वारा  निर्धारित  किसी  विशेष  प्रकिया  के  आधार  पर  ।  ऐसे  araat  की  संख्या  भी  उतनी  अधिक

 नहीं  है  जितनी  माननीय  सदस्य  ने  बताई  यह  संख्या  बहुत  ही  कम  है  ।

 बल्क  औषधियों  के  सारणीबद्ध  वितरण  के  बारे  म

 चावड़ा  समिति  at  सिफारिशें

 10842.  डा०  लक्ष्मीनारायण  पांडेय  :  क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  भर  satay  मन्त्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  चावड़ा  समिति  ने  सरकार  से  सिफारिश  की  है  कि
 बल्क  औषधियों  के

 बद्ध  वितरण  से  मूल्यों  में  वृद्धि  होती  है  ;  इस  सम्बध  में  चावड़ा  समिति  द्वारा  जिन  बल्क  ओषधियों

 का  भध्ययन  किया  गया  उनका  ब्यौरा  FAT  हैं  और  प्रत्येक  मामले  में  उसका  निष्कर्ष  क्या  है  ;

 क्या  एथाम्बुतोल  और  उनके  अन्य  भौषधियों  की  कीमत  में  भारी  गिरावट  ars  है

 जिनके  बारे  में  के  अन्तगंत  आयात  के  लिए  खुली  अनुमति  थी  ate  यदि  तो  गत

 दो  वर्षों  में  की  कुछ  मदों  के  geal  में  कितनी  तथा  कितने  प्रतिशत  कमी  हुई

 है  ;  और

 गत  तोन  वर्षों  के  दौरान  सारणीबद्ध  बल्क  औषधियों  की  कीमतों  के  बारे  में  ब्यौरा

 उनकी  मात्रा  तथा  कटौती  प्रतिशतता  क्या  है  और  प्रत्येक  ay  के  अधिकतम  तथा  न्युनतम  आयात

 मुल्य  का  ब्यौरा  कया है
 ?

 रसायन  और  उबरक  भन्त्री  (att  हमवती  नन्दन  :  संसद  सदस्य

 श्री  चावड़ा  की  अध्यक्षता  में  रसायन  और  उवंरक  मन्त्रालय  की  परामशंदात्री

 समिति  की  उप-समिति  ने  ऐसी  कोई  सिफारिश  नहीं  की  थी  ।

 यहू  सच  है  कि  इथाम्बुटोल  के  मूल्यों  में  गत  तीस  वर्षों  से  कमी  हुई

 कमी  की  यह  प्रवृत्ति  ad  1978-79  में  इथाम्बुटोल  को  की  सुची  में  शामिल

 करने  से  पहले  स्पष्ट  हो  गई  थी  ।  मूल्यों  में  कमी  की  प्रवृत्ति  ate  इस  तथ्य  में  कोई  सम्बन्ध

 नहीं  है  कि  कुछ  बल्क  भौषधियों  को  1978-79,  की  आयात  नीति  में  सुची  में

 दर्शाया  गया

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  विभिन्‍न  सरणीबद्ध  बल्क  भौषधों  के  अधिकतम  भौर  कम

 से  कम  मूल्यों  में  अन्तर  की  प्रतिशतता  को  दनि  वाला  एक  faqcr-TF

 संलग्न है  ।
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 विवरण

 ण्य

 1977-78  1978-79  में

 भौषध  का  नाम  भधिक  और  कम  अधिक  और  कम  अधिक  और  कम

 TH.

 मूल्यों  मेंक  अन्तर  मूल्यों  में  अन्तर  मूल्यों  १०  अन्तर

 2  3 a  4

 1,  एमिडोपाइरिन  17.05  न्  3.52

 2.  एम्पीसिलीन  एबहाइड  7-84  6.38  0.62

 एम्पीसिलीन  सोडियम  17,82  3.21  10,58

 एम्पीसिलीन  ट्राईहाईड़ ट  2.94  4.86  5.70

 क्लोरनफेनिकोल  पावडर  25.00  शून्य  शस्य

 कलो  रमफेतिकोल  प!ल्मीटेट  अनुपलब्ध  31.58  15.27

 5.66 क्लोरगफेनिकोल  सोडियम  वेट  शून्य  17.65

 कलोरमपे  नकोल  सटी  एरेट  3,91  शून्य  शुन्य
 39.32 फास्फेट  अनुपलब्ध  16.97

 10  क्लोरव॑वीन  सल्फेट  34.80  मनुपलब्ध  शुन्य

 11  एरिश्रोमाइसीन  इथाइल  सक्सीवेट  द्न्य  कोई  खरीद  नहीं  10.09

 की  गई

 12  जेन्दामाइसीन  सरणीबद्ध  नहीं  है  14.07

 13  Seanad  2.50  कोई  खरीद  नहीं  शून्य
 की  गई

 14  मिथाइल  डोप  अनुपलब्ध  5.77  30.77

 15  factfaz  33.65  5.88  17.78

 16  स्ट्रेप्टोमाइसीन  सल्फेट  6.96  40.35  22.21

 17  USHA AAAI  सरणीबद्ध  नहीं  है  10.71  3.20

 18  अनुपलब्ध  अनुपलब्ध  5.20

 19  विटामिन  एल  अनुपलब्ध  भनुपलब्ध  25.49

 20  विटामिन  भनुपलब्ध  अनुपलब्ध  11.05

 21  ट्राइमेथो  प्रिम  सरणीबद्ध  नहीं  है  3,17  दान्य

 22  एरिश्रोमाइसीन  स्टीएरेट  0.78  कोई  खरीद  नहीं  कोई  ade  नहीं

 की
 गई  की  गई

 23  एनह्जिन  1.80  डी-कनेलाइज्ड

 24  केल्शियम  qenfaae
 n
 7  पै

 अनुपलब्ध

 25  सल्फामेथोक्सीपारिडाजाइन  अनुपलब्ध  29.63  शै

 26  3.50 फुरसेमाइड  16,95

 27  qeqrater  2.04  3.33
 3?
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 ee  eh  ee  ee

 28.  पेन्थोलिल  सल्फेथाजोल  6.06  गनुपलब्ध  कंनेला  इज्ड

 29,  फेनोबारबिटोन  37,33
 4)

 g)
 30,  सोडियम  पेन्थोधिबेट  0.63  अनुपलब्ध

 31.  मेट्रोनिडाजोल  9.38  2.23
 y

 yy
 32.  प्रेडनी  सोलोन  अनुपलब्ध  2.0

 33.  कैफीन  31,54  16,57
 a

 3.0
 34  लेक्टेट  भनुपलब्ध

 35.  facifar  23.45
 श्

 ».2£0

 36.  slaqarsactlt  सारणीबद्ध  नहीं  है  14.46  कोइ  खरीद  नहीं

 की  गई

 37.  सारणीबद्ध  नहीं  है  अनुपलब्ध  Sl -HAATTEIS ग्रीसोफेलविन

 लुक्स  एनेमिकਂ  दीषक  समाचार

 10843.  श्री  बाला  सहिब  faa  पाटिल  :  इस्पात  और  खान  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  26  1979  के
 संस्करण )

 में  लुक्स  एनेमिक  शीर्षक  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 क्या  यह  सच  है  कि  पुराने  और  अप्रचलित  उपकरणों

 तथा  इसके  संचालन-का्ये  में  कुप्रबन्ध  के  कारण  संकटग्रस्त  हो  गया  और

 क्या  यह  भी  संच है
 कि  इसकी  खराब  वित्तीय  स्थिति

 के  कारण  कल  पुर्जों  के

 सप्लायरों  को  3  करोड़  रुपये  की  राशि  का  अभी  तक  भुगतान  किया  जाना है  और  बिलों  के
 भुगतान

 में  विलम्ब  होने  से  कल-पुर्जों  के  सप्लायरों  ने  सप्लाई  को  बन्द  कर  दिया  है  ?

 इस्पात  att  शान  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (att  कड़िया  :  हों  ।

 जिस  समय  सरकार  ने  1972  में  इसको  का  प्रबन्ध  अपने  हाथ में  लिया

 उस  समय  पुरानी  पुराने  रख-रखाव  की  कड़ी  तथा  सामान्य  कुप्रबन्ध  के

 कारण  उत्पादन  का  स्तर  बहुत  कम  था  ।  तत्पश्चात्‌  तकनीकी  तौर  पर  कारखाने  को  ठीक  तौर

 पर  चलाने  के  लिये  संयंत्र  पुनःस्थापन  कायक्रम  बनाया  गया  जो  अब  पुरा  होने  वाला  है  ।

 वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  स्टोर  तथा  फालतू  पुर्जों  क ेलिए  लगभग  3  करोड़  रुपये

 का  भुगतान  करना  बाकी  था  और  संभारकों  ने  माल  देने  पर  रोक  लगा  दी  ।  अब  स्थिति  में  सुधार

 हो  गया  है  और  कम्पनी  द्वारा  बिलों  के  भुगतान  में  विलम्ब  में  कमी  करने  के  लिये  निरन्तर  प्रयास

 किये  जा  रहे  हैं  ।
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 इंडो-बर्मा  पेट्रोलियम  कम्पनी  लिमिटेड  के  अधिकारियों  से  ज्ञापन

 10844.  श्री  चन्द्रप्पन  :  कया  तथा  रसायन  और  उर्वरक  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  इंडो-बर्मा  पैट्रोलियम  कम्पनी  लिमिटेड  के  अधिकारियों  से  कम्पनी  के  प्रबंधकों

 की  कुछ  गंभीर  समस्याओं  और  अन्य  संबंधित  समस्याओं  के  बारे  में  दिनांक  30  अक्टूबर  1977  का

 एक  ज्ञापन  at  व्याख्या  पत्र  तथा  दिनांक  25  1977  का  एक  अनुवर्ती  पत्र  प्राप्त  हुआ  है  ।

 यदि  तो  इस  ज्ञापन  में  रखी  गई  मांगों  का  ब्यौरा  क्या

 (m7)  FAT  उठाई  गई  समस्याओं  पर  सरकार  द्वारा  कोई  कायंवाही  की  गई  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  यदि  नहीं  तो  उसके  कारण  क्या  हैं  ।

 रसायन  और  GIATH  संत्री  हेमबती  नन्दन  aE)  :  हां  ।

 ज्ञापन  में  उल्लिखित  प्रमुख  मांग  संस्था  के  कार्यों  में  अपनाए  गये  अनियमित  ढंग  के

 बिरुद्ध  उच्च  स्तर  पर  जांच  कराये  जाने  से  संबंधित  हैं  ।

 कार्यवाही  आरंभ  कर  दी
 गई  है  और  मामले  पर  सरकार  सक्रिय  रूप  से  जांच  कर

 रही  है
 ।

 ऊपर  में  दिये  गये  अनुसार  ।

 धनबाद  में  भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  और  के  निरसा

 Frat  जोन  के  अधिकारियों  सें  अनुशासनहीनता

 10845,  श्री  राय  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  के  धनबाद  जिले  में  भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  और  के

 निरसा  मुगेसा  जोन  के  अधिकारियों  के  बीच  व्यापक  अनुशासनहीनता

 कया  ag  सच  है  कि  स्थानांतरण  के  आदेशों  का  पालन  नहीं  किया  गया  बंगले  खाली

 नहीं  किये  गये  हैं  और  मंत्रालय  द्वारा  मांगे  जाने  पर  कोयले  के  उत्पादन  के  बारे  में  जानकारी

 उपलब्ध  नहीं  कराई  जा  रही  यदि  तो  वर्ष  1978  के  लिये  तत्संबंधी  विस्तृत  तथ्य  क्या

 और

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कायंवाही  की  गई  है  !

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनेइवर  :  जी  नहीं  ।

 गौर  :  यह  सही  नहीं  है  कि  स्थानांतरण  आदेशों  का  पालन  नहीं  किया  जाता  ।

 यह  भी  सही  नहीं  है  कि  उत्पादन  से  सम्बन्धित  सूचना  मंत्रालय  द्वारा  मांगी  जाने  पर  नहीं  दी  जाती

 है  ।  जहां  तक  बंगले  खाली  करने  की  बात  बंगले  आमतौर से
 कर्मचारियों  के  स्थानांतरण  पर

 खाली  कर  दिए  जाते  किन्तु  कुछ  मामलों  में  प्रबंधमण्डल  द्वारा  अस्थायी  अवधि  के  लिये

 कर्मचारियों  को  कार्य  अपने  पास  बनाए  रखने  की  अनुमति  दे  दी  जाती
 है

 जो  कि  मामले  के  भौचित्य

 पर  निर्भर  करती  है  ।  क्वाटर  रखने  के  भादेशों  का  उल्लंघन  करके  क्वाटर  रखने  के  एक  मामले  में

 दृष्ड  किराया  age
 किया  जा  रहा  है
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 dcx  निदेशकों  के  पदों  के  बारे  में  जांच

 10846.  श्री  नवाब  fag  चौहान  :  सूचना  az  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  उन्होंने  वाणिज्यिक  प्रसारण  केन्द्रों  के  केन्द्र  निदेशकों  के  पदों  के  के  बारे

 में  तत्काल  जांच  करने  MIT  समुचित  कारवाई  करने  का  आश्वासन  दिया  और

 (a)  यदि  तो  इस  मामले  को  लगातार  अस्थगित  करने  के  कया  कारण  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  (att  लाल  कृष्ण  :  और  :  गत  वर्ष  यह

 निर्णय  लिया  गया  था  कि  आकाशवाणी  के  वाणिज्य  प्रसारण  केन्द्रों  में  केन्द्र  निदेशकों  की  तनाती  के

 भौचित्य  के  सम्बन्ध  में  नये  सिरे  से  विचार  किया  जाए  ।  मंत्रालय  के  आंतरिक  काय  अध्ययन  एकक

 को  कहा  गया  था  कि  वह  वाणिज्यिक  प्रसारण  सेवा  केन्द्रों  के  का्ये  मूल्याँकन  करे  ।  एकक  ने

 गत  वर्ष  अध्ययन  किया  और  पाया  कि  मौजुदा  व्यवस्था  विल्कुल  ठीक  तथापि  यह  महसुस

 किया  गया  कि  चूँकि  वाणिज्यिक  प्रसारण  केन्द्रों
 के

 काय  अधिकतर  व्यापारिक  किस्म  के

 TaesHyy  पहलू  के  अध्ययन  के  लिये  कायें  प्रबन्धਂ  परामशंदाता  के  विशेषज्ञ  को  सौंप  दिये

 कार्मिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  को  एक  पत्र  भेजा  गया  है  जिसमें  उनसे  यह  सलाह  मांगी

 गई  है  कि  इस  प्रकार  का  अध्ययन  किसे  सौंपा  जाए  ।  इस  प्रकार  के  अध्ययन  होने  तक  यथास्थिति

 रखी  जा  रही  है  ।

 fant  मेच  का  आंखों  देखा  हाल  प्रसारित  करने  के  लिये  पाकिस्तान  भेजा

 गया  ATHTTATIA  का  एक  स्टेदान  डायरेक्टर

 10847,  श्री  नवाब  fag  चोहान  :  क्या  सूचना  भौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 क्या  पाकिस्तान  में  हाल  ही  में  भारत  और  पाकिस्तान  के  बीच  खेले  गये  क्रिकेट  मेच

 का  आंखों  देखा  हाल  प्रसारित  करने  के  लिये  आकाशवाणी  के  एक  स्टेदान  डायरेक्टर  को  पाकिस्तान

 भेजा  गया  AT,

 यदि  तो  उस  व्यक्ति  का  नाम  क्या  है  और  क्या  उन्होंने  पाकिस्तान  में  कुछ  लोगों

 से  किये  गये  साक्षात्कार  रिका  किये  भौर  यदि  at,  उन  व्यक्तियों  के  नाम  क्या हैं  जिनक

 साक्षात्कार  रिकाड  किये

 क्या  उन  रिकार्डों  को  आकाशवाणी  केन्द्रों  से  प्रसारित  किया  जाता  यदि  तो

 किस  की  अनुमति  से  और  साक्षात्कार  को  fears  करने  की  अनुमति  किसने  दी

 क्या  भारत  और  पाकिस्तान  के  बीच  कोई  सांस्कृतिक  समभौता  विद्यमान

 (3)  कया  साक्षात्कार  रिकाड  करने  के  लिये  भारत  सरकार  तथा  पाकिस्तान  सरकार  से

 अनुमति  ली  गई  भोर

 पाजिश्यप्पिव  fer
 [94 क्या  साक्षात्कार  के  लिये  कोई  1  गया  और  यदि  तो  इसके  क्या

 कारण हैं  ?
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 सुचना
 AT  प्रसारण  मंत्री  (att  लाल  कृष्ण

 :  भर  :  भारत
 शौर

 पाकिस्तान  के  बीच  क्रिकेट  a qT ry  की  को  कवर  करने  के  लिये  कमेन्टेटरों  की  टीम  के

 मनेजरों  के  रूप  में  तथा  आकाशवाणी के  निर्देशन/सुपरवायजर  स्टाफ  को  ऐसे  देशों  जहां  कुछ  विदिष्ट

 सेवायें  निदेशित  होती  में  यात्रा  करने  के  लिए  एक  अवसर  प्रदान  करने  के  उद्देश्य  से  उस  क्षेत्र

 में  विशिष्टता  प्राप्त  करने  के  लिए  दो  कद्र  निदेशकों  सव  श्री  नायर  तथा  कोल

 को  भेजा  गया  था  ।  श्रो  नायर  सुविख्यात  फिल्‍म  कवियों  आदि  के  साथ

 भेंट  वार्ताओं  के  कुछ  fratfet  विवरण  परिशिष्ट  में  दिए  गए  हैं  ।

 आकाशवाणी  ag  निदेशक  की  अनुमति  से  जिन्होंने  इन  कलाकारों  की  रिकार्डिग

 करने  की  अनुमति  दी  ।

 नहीं  ।  भाकाशवाणी  से  पाकिस्तान  को  हाल  के  मह्दीनों  में  भारत-पाक

 संबंधों  को  सामान्य  बनाने के  दृष्टिकोण  कुछ  रिका्डिगें  सप्लाई  की  थी  ।

 नहीं  ।

 नहीं
 ।

 भेंट  वार्ताएं  बाहरी  प्रसारण  के  रूप  में  fears  की  गई  थीं  जिसके  लिए

 कोई  शुल्क  नहीं  दिया  गया  था  ।

 विवरण

 क्रम  सख्या  नाम

 मलिकी  तरनुम-तूर  जहान

 2-  फरीदा
 )

 3.  गुलाम  अली

 4-  मेहनाज  Tah)

 5-  मो ०  भली  सर्वोत्तिम  फिल्म

 6-  नादीम

 7.0  सबीहा  खनम

 8-  आगा  ता लश

 चरित्र  अभिनेत्री )

 चरित्र

 9-  निसार  बजमी  संगीत  निर्देशक
 10-  सपद  ea सलेम पन

 11-

 फिल्म  निर्देशक )
 डा०  अनवर  सज्जाद  लघु-कथा

 12  मुनीर  नियाजी  उद  ate  पंजाबी

 13-  farac  नाहीद  (wafaat  आलोचक  भौर

 प्रधान  सम्पादक  )

 14-  कातिल  दिफाई  उदू  कवि  और  फिल्म

 गीतका
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 लिखित  उत्तर  15  मई  1979

 नई  औषध  नीति  के  अधीन  अनधिकृत  उत्पादन  को

 नियमित  करना

 10848,  श्री  राघवजी  :  कया  पेट्रोलियम  रसायन  और  उवंरक  मंत्री  27

 1979  के  अतारांकित  set  संख्या  1180  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  ने  नई  औषध  नीति  के  अधीन  अनधिकृत  उत्पादन  को  नियमित  न  करने

 का निर्णय  किया  और  यदि  तो  अनधिकृत  उत्पादन  की  श्रेणियां  कौन-कौन  सी  हैं  ;

 बल्क  औषधों  तथा
 फामू  लेशनों

 के  भन्तगंत  विदेशी  कम्पनियों  द्वारा  प्रकट  किए  गए

 उस  अनधिकृत  उत्पादन  का  ब्यौरा  क्या  है  जिसकी  सुचना  सरकार  को  मिली  है  ;

 क्या  विधि  मंत्रालय  ने  भी  यह  सुचना  दी  थी  कि  अनुमति  पत्रों  का  कोई  sara

 आधार  नहीं  है  और  ऐसे  पत्रों  का  जारी  किया  जाना  क्योंकि  सरकार  द्वारा  वचन  दिया  जाना  होता

 aa:  यदि
 उनके  वापस  लिये  जाने  को  भदालत  में  चुनौती  दी  गई  तो  सरकार  को  भपनी

 रक्षा  करना  सम्भव  न  हो  सकेगा  ;

 क्या  सरकार  ने  इस  दृष्टि  से  कि  उक्त  पत्रों  का  कोई  वेधानिक  आधार  नहीं  रद्द

 करने  का  निर्णय  किया है  ;  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रसायन  और  उवेरक  मंत्री  (ait  हेमवती  नन्दन  जी  ati  जैसे

 कि  27  फरवरी  1979  के  लोक  सभा  प्रद्न  संख्या  1180  के  भाग  के  उत्तर  में  बताया

 गया  था  उत्पादन  जो  लाइसेंस  लाइसेन्स  अनुज्ञापत्र

 करण  पत्रों  आदि  द्वारा  प्राधिकृत  नहीं  होता  है  को  अनाधिकृत  उत्पादन  माना  जायेंगा  |

 मंससं  c OTA  प्राइवेट  लि०  की  औद्योगिक  उपक्रम  के  अधिग्रहण  करने
 के  पक

 dad  इंडिया  दोयारिंग  ऐसी  मदों  का  निर्माण  करते  हुए  पाये  गये  जो  पहले  dad  ads  प्राइवेट

 लि०  दारा  ऋण  लाइसेन्स  के  आधार  पर  निर्मित  की  जा  रही  थी  उन्होंने  दावा  किया  कि  वे

 dad  फामंड  प्राइवेट  लि०  के  पंजीकरण  प्रमाण  पत्रों  के  प्राधिकरण  के  अन्तगंत  ऐसा  कर

 रहे  थे
 ।

 मससें  इण्डियन  शेयरिंग  भी  वैध  औद्योगिक  लाइसेन्स  के  बिना  निम्नलिखित  चार  नए

 फामू  नेशन  निर्माण  करते  हुए  पाए  गए  थे  |

 1.  जेटामाइसीन  भआंख/कान  की  बूँदें

 2.  जेटामाइसीन  भांख/कान  की  बूंदें

 3,  जेटामाइसीन  टीके

 4,  माइक्रोपेटिव

 विधि  मंत्रालय  ने  विचार
 व्यक्त  किया है

 कि  अनुज्ञा  पत्रों
 का

 उद्योग  विकास  एवं

 विनियमन  अधिनियम  के  खण्ड  की  आवश्यकताओं  के  अनुरूप  नहीं  माना  जाएगा  are  नई

 वस्तुओं  के  उत्पादन  के  लिए  वे  प्राधिकरण  नहीं  माने  जायेंगे  ।  उन्होंने  यह  भी  राय  दी  है  कि  पार्टी

 जिन्हें  अनुज्ञा
 पत्र  दिये  गए  हैं  जिन्होंने  इनका  किया  है  सरकार  इसका  समथेन  करने  में
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 ल्

 स्वतंत्र न ही  होगी  कि  उत्पादन  अनाधिकृत  है  और  वचन  बद्धता  निबन्धन  के  सिद्धान्त  को  ध्यान  में

 TOIT  जाएद  |
 रखते  हुए  सरकार  द्वारा  उत्पादन  को  बन्द  नहीं  करव  mil  SUERTE  औ

 (a)  जी  नहीं  ।

 इडियन  ड्रग्ज  एण्ड  फार्मास्युटीकल्स  fao  में  पदोन्नति  नियम

 10849.  श्री  रामविलास  पासवान  :  क्या  रसायन  श्रौर  SAH  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इंडियन  ड्रग्ज  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लि ०  के  प्रबन्धकों  द्वारा  अपने  कर्मचारियों

 के  लिए  अब  तक  कोई  भी  पदोन्नति  नियम  नहीं  बनाए  गए  हैं  और  16  वर्षों  की  नौकरी  के  बाद

 भी  कमंचारियों  की  वरिष्ठता  सूची  में  उनकी  स्थिति  नहीं  बनाई  गई

 यदि  कुछ  नियम  बनाए  गये  हैं  तो  क्या  sant  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जायेगी  और

 यदि  कोई  नियम  नहीं  बनाये  गए  हैं  तो  इसके  लिए  उत्तरदायी  अधिकारियों  के  नाम  क्या

 भौर

 क्या  इंडियन  ड्रगज  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लि
 ०

 के  संयन्त्र  लगातार  हड़ताली  कमंचारियों

 में  असन्तोष  और  भौद्योगिक  असन्तोष  से  प्रभावित  रहे  हैं
 ?

 रसायन  और  उवेरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  agtat)  :  अधिकारी  वर्ग

 के  लिए  पदोन्तत्ति  के  नियम  1967  में  सुनिश्चित  किए  गये  थे  और  कम्पनी  इनका  अनुपालन  करती

 है  ।  जहां  तक  दूसरे  क्मंचारियों  का  सम्बन्ध  है  arantan  प्रतिष्ठानों  के  ब्यूरो  द्वारा  निर्धारित  मागं

 दद्  क  सिद्धांतों  का  कम्पनी  अनुसरण  करती  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  पदोन्नति  की  नीति  का  एक

 मसौदा  यनियनों  को  दिया  गया है  ।  जसे  ही  नीति  सुनिश्चित  हो  जाती  हैं  नियम  बनाये  जायेंगे  |

 अन्तिम  नीति  पर  निरुंय  के  आधार  पर  वरिष्ठता  सूची  तयार  करके  दी  जायेंगी  ।

 किसी  एक  कम्पनी  द्वारा  अनुसरण  किये  जाने  वाले  पदोन्नति  नियमों  को  सभा  पटल

 पर  रखे  जाने  की  परम्परा  नहीं  है  ।

 जी  नहीं  ।

 इण्डियन  ड्रग्ज  एंड  फार्मास्यूटिकल्स  के  लिए  अधिकारियों

 द्वारा  अधिकार  का  दुरुपयोग

 10850  sit  राम  विलास  पासवान  :
 क्या  रसायन  और  saws  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इंडियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  fo
 ०

 के  केन्द्रीय  कार्यालय  के  विपणन  प्रभाग

 के  अधिकारियों  द्वारा  भर्ती  नियमों  का  उल्लंघन  करके  वरिष्ठ  अधिकारियों  की  वरिष्ठता  का

 fad tat  करके  और  अपने  FRAT  की  भर्ती  करके  दाक्तियों  का  दुरुपयोग  करने  पर  सरकार  का

 ध्यान  गया  है  और  यदि  तो  कया  सरकार  इस  बारे  में
 कोई

 जांच  करेगी
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 लिखित  उत्तर  मई  1979

 सिनक  वा  ______$_-

 क्या  श्रष्टाचार  के  विभिन्‍न  मामलों  में  जांच  करने  के  बारे  में  अनेक  संसद  सदस्यों  ने

 उनका  ध्यान  आकर्षित  किया है  और  इस  बारे  में  पत्र  भी  लिखे  हैं  alr  यदि  हां  तो  कया  उन्होंने

 इस  बारे  में  कोई  जांच  की  है  और  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  भौर

 1976  से  1979  की  अवधि  के  दौरान  सीधी  भर्ती  द्वारा  कितने

 कर्मचारी  नियुक्त  किये  गये  और  रोजगार  कार्यालयों  के  माध्यम  से  कितने  और  विज्ञापन  जारी

 करके  कितने  कमंचारी  नियुक्त  किये  गए
 ?

 रसायन  ate  मंत्री  (att  हेमवती  नन्दन  :  यह  सच  है

 सरकार  द्वारा  श्री  बहुगुणा  जो  एल  के  मुख्यालय  के  विपणन  प्रभाग  में  काम

 कर  रहे  हैं  के  कथित  अधिक्रमण  से  सम्बन्धित  अभ्यावेदन  प्राप्त  किया  गया  है  ।  अभ्यावेदन  भाई

 की  परामदं  से  जांचाधीन  है  ।

 यह  भी  सच  है  कि  एक  संसद  सदस्य  ने  रसायन  और  उवेरक  मंत्री  जी  को

 उपरोक्त  में  उल्लिखित  मामले  के  संबंध  में  लिखा  जो  के  परामदा  से

 जांचाधीन  है

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  हैं  और  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  की  जायेगी  ।

 भारतीय  उवरक  नई  दिल्‍ली  के  कमचा  रियों  के  विकल्प

 10851,  श्री  सईद  :  क्या  रसायन  और  उवंरक  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ag  सच  है  कि  भारतीय  उवंरक  नई  दिल्‍ली  के  कुछ  कमंचारियों  के

 fare,  जिन्होंने  विकल्प  देने  की  निर्धारित  तिथि  के  बाद  अन्य  मान्यता  प्राप्त  कम्पनियों  के  लिये

 विकल्प  दिये  थे  स्वीकार  कर  लिये  गये  हैं  जबकि  बहुत  से  अन्य  कमंँचारियों  के  विकल्प  भभी  तक

 स्वीकार  नहीं  किये  गये  हैं

 तो  इस  बारे  में  एक  समान  नीति  न  अपनाये  जाने  के  क्या  कारण  और

 अन्य  कमंचारियों  के  विकल्प  कब  तक  स्वीकार  किये  जायेंगे  ?

 रसायन  az  उब  रक  मंत्री  हेमवती  नन्दन
 :  फर्टिलाइजर

 परिदान  आफ  इंडिया  के  केन्द्रीय  कार्यालय  के  कमंचारियों  से  अन्य  नई  गठित  कम्पनियों  में

 न्तरण  के  लिए  विकल्प  जो  निर्धारित  तिथि  के  बाद  प्राप्त  किये  गये  थे  को  स्वीकार  नहीं  किया  गया

 था  ।  परन्तु  कुछ  व्यक्तियों  को  हिन्दुस्तान  फर्टिलाइजर  एंड  इण्डिया

 लि  में  सामान्य  तौर  पर  स्थानान्तरण  होने  की  निर्धारित  तिथि  के  बाद  भी  लिया  गया  था  ।

 भौर  प्रइन  नहीं  उठता  ।

 व्यावसायिक  जान
 कारी

 प्राप्त  व्यक्तियों  के  Taree  प्रमुख  कम्पनियों

 के  उच्च  afar  fri  द्वारा  त्यागपत्र

 10852.  श्री  जनावन  पुजारी  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि
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 ee

 क्या  ag  सच  है  कि  व्यावसायिक  जानकारी  प्राप्त  व्यक्तियों  के  Wary  प्रमुख

 कम्पनियों  के  उच्च  अधिकारियों  ने  प्रबन्धकीय  पारिश्रमिक  में  कमी  करने  संबन्धी  सरकार  के  अंतिम

 निदेश  के  कारण  त्यागपत्र  दे  दिये  हैं  ;  और

 यदि  तो  जिन  व्यक्तियों  ने  त्यागपत्र  दिये  हैं  उनकी  संख्या  कितनी  है  भौर  उनके

 नाम  क्या हैं  और  इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 fafa,  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  aa  :  तथा  (a)  :  प्रबन्ध  कीय

 श्रमिक  पर  अधिकतम  सीमा  को  कम  करने  वाले  संशोधित  प्रशासनिक  मागंदशक  पब्लिक

 तथा  उन  प्राइवेट  कम्पनियों  जो  पब्लिक  कम्पनियों  की  सहायक  के
 प्रबन्ध  [Ist

 -

 कालिक  निदेशकों  अथवा  प्रबन्धकों  पर  लागू  होते हैं  ।  कार्यकारियों  को  दिये  जाने  वाले  पारिश्रमिक

 के  कम्पनी  1956  के  अन्तगंत  केवल  इस  अधिनियम  की  धारा  तथा  314

 के  सीमान्तगंत  आने  बाले
 कयंका  रियों

 को  छोड़कर  श  ष  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  का

 मोदन  अपेक्षित  नहीं  होता  ।

 aaa  टाटा  फिनले  श्री  मेहरा  के  प्रबन्ध  निदेशक  के  पद  की

 पुननियुक्ति  तथा  aaa  देवगुण  तथा  पुरी  के  कम्पनी  के  पण  कालिक  fatal

 के  पदों  पर  नियुक्त  विभाग  5,000  रुपये  प्रतिमास  के  वेतन  तथा  कमीशन  भर  परिलब्धियों

 जो  कम्पनी  द्वारा  मांगे  गये  अथवा  पहले  से  अदा  किये  जा  की  बजाय  कम  पर  पांच  वर्षों

 के  संशोधित  Aen  नियमों  के  अन्तगंत  अनुमोदित  की  गई  के  मामले  में

 ऊपर  वर्णित  तीनों  व्यक्तियों  ने  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  शर्तों  पर  नियुक्ति  को  स्वीकार  करने  की

 अनिच्छा  से  कंपनी  को  अवगत  कराया  एवं  कंपनी  में  कार्यकारियों  के  उन  पदों  पर  हो

 जिन्हें  कि  वे  कंपनी  के  निदेशक  बनने  के  पहले  धारण  कर  रहे  थे  ।  कंपनी  सेਂ  प्राप्त  यह  सुचना

 नोट  करली  गई  कि  ये  व्यक्ति  aa  कंपनी  के  निदेशक  नहीं  हैं  ।  भभी  तक  केवल  यही  एक  उदाहरण

 जो  सरकार  की  सूचना  में  भाया है
 संशोधित  मागंदशंक  नियमों  के  पुर.स्थापन  के  पश्चात्‌

 प्रबन्ध|पूर्ण-कालिक  निदेशकों  के  त्यागपत्रों
 के  कुछ  अन्य  उदाहरण  भी  परन्तु  उनकी  बाबत

 सूचना  अभी  विभाग  में  उपलब्ध  नहीं  है  |

 कंपनी  के  कार्यकारियों  को  दिये  जाने  वाले  पारिश्रमिक  प्रबन्ध/पूर्ण-कालिक  निदेशकों

 के  बारे  में  सरकार  द्वारा  प्रेषित  मागंद्शंक  नियमों  के  अन्तगंत  लाने  के  कंपनी

 1956  को  संशोधित  करने  का  प्रश्न  ,  सक्रिय  विचाराधीन  है  |

 फर्टिलाइजर  एण्ड  केमिकल्स  ट्रावनकोर  लि०  उद्योग  मण्डल  में  पुरानी  मद्दी न

 10853,  श्री  सी०  के०  चन्द्रप्पन  :  क्या  पेट्रोलियम  रसायन  भर  SICH  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  ओर  दिलाया  गया
 है

 कि  फर्टिलाइजर  एण्ड  केमिकल्स

 ट्रावनकोर  की  मशीनें  बहुत  पुरानी  हैं  और  दुर्घटनाओं  की  सम्भावनायें  बहुत  बढ़  जाने  के

 कारण  कर्मचारियों  के  लिए  यह  खत्तरनाक  हो  गया  है  ।

 क्या  सरकार  को  इस  तथ्य  का  पता  है  कि  फरटिलाइजर  एण्ड  केमिकल्स  ट्रावनकोर

 में  हाल  ही  में  एक  दुर्घटना  हुई
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 य ए  a  ए  ए  एਂ

 यदि  at,  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  और

 फर्टिलाइजर  एण्ड  कंमिकल्स  ट्रावनकोर  को  वत  मान  संकट  से  बचाने  के  लिये  क्या

 कदम  उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाने  और  केरल  के  सरकारी  क्षेत्र  के  इस  पुराने  aa  को  स्वस्थ

 बनाने  का  विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  रसायन  भर  उबंरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  Faz  की  उद्योग

 मण्डल  युनिट  के  कुछ  संयंत्रों  द्वारा  पुरानी  att  अप्रचलित  प्रौद्योगिकी  के  प्रयोग  करते  रहने  के

 कारण  संचालन  ् काय  किफायती  न  हो  सका  ।  परन्तु  इन  संयंत्रों  की  संचालन  प्रक्रियायें  श्रमिकों  के

 लिए  खतरनाक  नहीं  है  ।

 18-3-1979  को  उद्योगमण्डल  के  कम्पोजिट  अमोनिया  प्लॉट  में  आग

 लगने  की  दुर्घटना  हुई  थी  ।

 18-3-79  को  जब  अमोनिया  प्लांट  में  फामं  में  से  है  टेक  नैफ्था  निकाला  जा  रहा

 था  तो  नाप  के  लिए  काम  में  लाये  जाने  वाले  स्पाउट  में  आग  लग  गई  ।  जब  कुछ  कमँचा री

 टैंक  में  नैफ्था  भरने  वाले  वाल्व  को  बंद  करने  गये  ताकि  टैंक  से  नैफ्था  बाहर  न  निकले  तो  वे  आग

 से  घिर  गये  और  उनमें  चार  की  घातक  चोट  के  कारण  मृत्यु  हो  गई  कम्पनी  ने  अन्य  बातों  के

 साथ  भविष्य  में  ऐसी  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  औपचारिक  उपायों  की  सिफारिदा  करने  के  लिए

 एक  जांच  समिति  नियुक्त  की  है  ।

 समिति  जो  tae  की  उद्योगमण्डल  युनिट  की  गतिविधियों  में  विविधिकरण  लाने  के

 लिए  सभी  सम्भव  विकल्प  सोचने  तथा  व्यवहायं  समापन  की  सिफारिश  करने  के  लिए  गठित  की

 गई  थी  द्वारा  उद्योगमण्डल  में  केप्रोलेक्टम  के  निर्माण  के  लिए  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  सम्बन्धी

 सुझाव  दिया  गया है  ।  परियोजना  के  लिए  कम्पनी  द्वारा  प्रस्तुत  तकनीकी  आधिक  सम्भाव्यता

 fears  का  अवलोकन  हाथ  में  लिया  गया  है  ।

 दिल्‍ली  में  पुनर्वास  बस्तियों  में  बिजली  की  लाइनें

 10854.  श्री  रोतलाल  प्रसाद  वर्मा  :

 श्री  भानुकुमार  शास्त्री  :

 कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  में  19  पुनर्वास  कालोनियों  में  बिजली  की  लाइनों  पर

 तार  डालने  का  ठैका  केवल  एक  ही  ठेकेदार  को  दिया  गया  है  ;

 ठेके  के  अनुसार  कार्य  के  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  सम्भावना  है  और  यदि  निर्धारित

 समय  पर  ala  पुरा  नहीं  होता  है  तो  क्या  कार्यवाही  की  और

 क्या  सुल्तानपुरी  पुनर्वास  कालोनी  में  घरेलू  तथा  भौद्योगिक  प्रयोग  के  लिए  बिजली

 शीघ्र  ही  उपलब्ध  कराई  जाएगी  और  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री  (ait  पी०  :  और  :  नहीं  ।  दिल्‍ली  faa  प्रदाय

 संस्थान  ने  अभी  तक  8  पुनर्वास  कालोनियों  के  संबंध  में  विद्यूतीकरण  स्कीमें  चालू  की  हैं  इन

 सभी  कालोनियों  में  atarax  कायें  विभाग  द्वारा  ही  किया  जा  रहा  हैं  तथापि  5  कालोनियों  के
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 वाह

 संबंध  में  कार्य  का  एक  छोटा  भाग  तीन  अलग-अलग  ठेकेदारों  को  अलग-अलग  तीन  ठेकों  में  सौंपा

 गया  है  ।  दो  ठेकों  से  संबंधित  कार्य  ठेकों  में  निर्दिष्ट  समय  के  अनुसार  ही  पूरा  हो  चुका  है  ।  तीसरे

 ठेके  के  संबंध  में  पूरा  करने  का  समय  10  1979  से  दो  महीने  का  है  afe  काय  में

 देरी  होती  है  तो  ठेकेदार  की  ओर  से  चूक  के  लिए  ठेके  के  उपबन्धों  के  अनुसार  कार्यवाही  की

 जाएगी  ।

 सुल्तानपुरी  पुनर्वास  कालोनी  में  घरेलू  विद्यत  कनेक्शन  देने  के  लिए  faa  dicey
 की

 एक  भवश्यक  स्कीम  तयार  की  जा  रही  है  ।

 सीरे  श्रौर  रसायनों  का  उपयोग

 10855,  डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :  कया  पेट्रोलियम  रसायन  भौर  उवंरक  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  fe  :

 क्या  यह  सच  है  कि  विभिन्‍न  21  चीनी  मिलों  और  खांडसारी  मिलों  से  प्राप्त

 कांश  सीरे  का  उपयोग  अल्कोहल  तेयार  करने  में  किया  जाता

 ब्या  सरकार  का  विचार  उससे  अन्य  रसायन  तेयार  करने  का  है  जिससे  कि  इस  कच्ची

 सामग्री  का  अधिकतम  उपयोग  हो  सके  alt  उसके  मृत्य  में  वृद्धि  के  परिणामस्वरूप  चीनी  मिलों

 को  भी  लाभ  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 रसायन  और  उवंरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  at

 शीरे  को  अल्कोहल  में  बदलने  के  लिए  प्रयोग  में  लाया  जाता  है  |

 शीरे  को  सीमित  परिसीमा  तक  जानवरों  का  चारा  qa  रसायन  तैयार  करने  और

 तम्बाकू  चिकित्सा  के  लिए  भी  प्रयोग  में  लाया  जाता  है  ।  शीरे  के  मूत्यों  को  बढ़ाने  सम्बन्धी  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रशन  नहीं  उठता  |

 बड़े  श्रौद्योगिक  गृहों  को  लाइसेंस  जारी  जिये  जाने  के  बारे  में  लिखा  गया  लेख

 10856.  डा०  राम  जी  सिंह  :  क्या  fafa  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  10  ata  1979  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  तथा  अन्य  राष्ट्रीय

 समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  प्री०  राज  कृष्ण  द्वारा  लिखित  लेख  की  ओर  दिलाया  गया  है  जिससे

 उन्होंने  यह  सुभाव  दिया  है  कि  बड़  औद्योगिक  गृहों  को  लाइसेंस  जारी  नहीं  किये  जाने

 क्या  सरकार  सम्पत्ति  के  केन्द्रीकरण  को  रोकने  के  लिये  वास्तव  में  कटिबद्ध  ओर

 यदि  तो  क्या  जनता  सरकार  ने  गत  दो  वर्षों  में  बड़  औद्योगिक  ग्रहों  को  कोई

 लाइसेंस  जारी  किये  यदि  तो  उनके  नाम  कया  हैं  और  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विधि  न्याय  भर  कम्पनी  ¢ RTT  मंत्री  शान्ति  WaT) n
 :  माननीय

 जनता  पार्टी  द्वारा  स्थापित  वृहद  घरानों  पर  9  सदस्य  तालिका  के  लिए  प्रोफेसर  राज  कृष्ण  द्वारा
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 ———

 प्रस्तुत  नोट  से  सम्बन्धित  दिनांक  10  अप्रैल  1979  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  प्रकाशित  समाचार

 को  निर्दिष्ट  कर  रहे  यह  समाचार  सरकार  के  में  आया  है  ।

 एकाधिकार  एवं  निबंधनकारी  व्यापार  प्रथा  अधिनियम  1969  के  उपबन्धों  का

 इसके  उद्देश्यों  की  प्राप्ति  की  ओर  निर्दिष्ट  करता  जिसमें  साथ  साथ  यह  सुनिश्चित

 करना  भी  है  कि  आर्थिक  प्रणाली  का  जनहित  के  आर्थिक  शक्ति  के  संकेन्द्रण  का

 परिणाम  नहीं  |

 1977  तथा  1978  के  एकाधिकार  एवं  निबंधकारी  व्यापार  प्रथा  अघिनियम

 1969  के  अन्तगत  पंजीकृत  उपक्रमों  को  प्रेषित  औद्योगिक  लाइसेंसों  के  ब्यौरे  दिखाते  हुए  विवरण

 अनुलग्नक
 1  व  2

 के  रूप  में  संलग्न  है  ।

 ऊपर  वर्णित  विवरण-पत्रों  में  सम्मिलित  मामलों  के  सरकार  द्वारा  प्रस्तावों  की

 वर्तमान  आद्योगिक  लाइसेंस  नीति  तथा  एकाधिकार  एवं  निबंधनकारी  व्यापार  प्रथा  अधिनियम  के

 उपबन्धों  की  दृष्टि  से  रोगी  पहलुओं  पर  विचार  करने  के  पश्चात  प्रेषित  किये  गये  थे  ।

 में  रखे  गए  देखिए  संख्या  4485/79]

 पनडुब्बियों  की  खरीद  में  विदेशी  कम्पनियों  के  निहित  स्वाथ॑

 10857,  डॉ०  रामजी  fag  :  वंया  उप-प्रधानमंत्री  तथा  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  7  1979  के  *'ब्लिटस  में  पनडुब्बियों  की  खरीद  में

 विदेशी  कम्पनियों  के  निहित  cart  के  बारे  में  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है

 पनडुब्बियों  के  निर्माण  में  देश  कब  तक  अ!त्मनिभर  हो  जाएगा  :
 और

 के  परियोजना  की  क्या  श्रगति  है
 ?

 उपप्रधानमंत्री  तथा  रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  से  :  ब्लिटज  में  छपे  इस

 समाचार  के  बारे  में  सरकार  को  जानकारी  है  ।

 इस  बारे  में  तथ्य  ये  हैं  कि  एक  उच्च  स्तरीय  अंतर  मंत्रालय  जिसमें  रक्षा  मंत्रालय

 वित्त  मंत्रालय  और  नौसेना  मुख्यालय  के  वरिष्ठ  अधिकारी  मभगाबव  डाक  लिमिटेड  का  एक

 प्रतिनिधि  इस  समय  युरोप  के  देशों  से  प्राप्त  पेश-कश  का  सूल्यांकन  करने  और  संबंधित  सरकारों

 तथा  farcatet  के  साथ  विचार  Ls fanart  करने  के  लिए  युरोप  के  विभिन्‍न  देशों  का  दौरा  कर

 रहा है

 इस  दल  का  नेतृत्व  रक्षा  मंत्रालय  के  अतिरिक्त  सचिव  कर  रहे  हैं  ale  इस  दल  में  अन्य

 व्यक्तियों  के  अलावा  वित्त  मंत्रालय  का  वित्तीय  सलाहकार  भी
 है  जो  वित्त  संगठन  के

 अध्यक्ष हैं

 इस  संबंध  में  सरकार  संबंधित  मंत्रिमंडल  के  स्तर  पर  कोई  फैसला  करेगी  ।

 इस  विषय  के  स्वरूप  और  जिस  स्तर  पर  विचार  विमश  चल  रहा  है  उसे  ध्यान  में  रखते

 हुए  इस  बारे  में  अधिक  ब्यौरे  देना  लोकहित  में  नहीं  होगा  |
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 एक  या  दूसरे  देश  के  प्रति  पक्षपात  करने  का  जोर
 =~  need

 प  निराधार  है  |  इस  दल  का  गठन

 परियोजना  के  हित  में  feat  गया  है  और  इस  पर  किसी  प्रकार  के  बाहरी  दबाव  पड़ने  का

 पदा  ही  नहीं  होता  |

 (cafart  ers  इ  डिया  में  म॑रनेजिग  डायरेक्टर  की  नियुक्ति

 10858,  श्री  रोतलाल  प्रसाद  वर्मा  :  व्या  पेट्रोलियम  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  एफ०  पी०  डी०  एल०  faery  में  एक  साल  के  बाद  भी  अब  तक

 मेनेजिग  डायरेक्टर  की  नियुक्ति  नहीं  की  गई  है  जबकि  उसी  समय  बने  अन्य  चार  कारपोरेशनों  में

 उनके  सुजन  के  साथ  साथ  डायरेक्टरों  की  नियुक्ति  कर  दी  गई

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  का  यह  प्रतिष्ठान  खाद  डिजाइन  और  इंजीनिरयारिंग  में

 अग्रणी  रहा  हैं  और  इसके  बावजूद  इसे  काम  न  देकर  तथा  इसके  मेन  मेनेजिंग  डायरेक्टर  की  बहाली

 न  कर  इसे  अकमंण्य  बनाया  जा  रहा  है  जिससे  यह  देश  विदेशी  तकनीकी  का  सदा  गुलाम  बना

 और

 यदि  उपरोक्त  भागों  के  उत्तर  स्वीकारात्मक  नहीं  तो  सरकार  इस  प्रतिष्ठान  के

 qatar  डायरेक्टर  की  नियुक्ति  कब  तक  करेगी  ?

 पट्रोलियम  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  (ait  हेमवती  नन्दन  :  और  (a)  :

 उवंरक  के  क्षेत्र  में  एफ०  पी०  डी०  आई०  एल०  प्रमुख  परामशं  देने  वाला  एक  संगठन है  ।

 इस  संगठन  के  नेतृत्व  करने  के  लिए  यह  आवश्यक  हो  जाता  है  कि  इसके  लिए  व्यक्ति  का  चयन

 सावधानीपूर्वक  किया  जाय  ।  सरकार  की  भर  से  भरसक  प्रयत्नों  के  बावजूद  भभी  तक
 उपयुक्त

 व्यक्ति  न  मिल  सका  ।  परन्तु  चयन  के  लिए  कोशिश  जारी  हैं  और  चयन  के  शीघ्र  की
 भावा  है  ।

 में  उपलब्ध  सेवाओं  को  देश  में  स्थापित  किये  जा  रहे  नये

 उवेरक  संयंत्रों
 के लिए  अधिकतम  सम्भव  सीमा  तक  प्रयोग  में  लाया  जा  रहा  है  ।

 इडियन  आफ  देहरादून  के
 कमंचा  रियों

 को  पीड़ित  किया  जाना

 10859.  श्री  राजन  :  क्या  पैट्रोलियम  रसायन  और  उ्बरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  इंडियन  इंस्टिट्यूट  ऑफ
 देहरादून  के  कुछ

 कारियों  और  श्रमिकों  को  अपनी  बैध  मांगों  के  लिए  भंदोलन  करने  पर  पीड़ित  किया  गया  है  ;

 यदि  हां  तो  ऐसे  अधिकारियों  और  श्रमिकों  के  नाम  क्या  हैं  और  उनके  खिलाफ  की
 गई  कायंवाही  का  स्वरूप  क्या

 कमंचारियों  द्वारा  की  गई  मांगें  क्या  और

 उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 पेट्रोलियम  रसायन  और  उवं
 रक  मंत्री  हेगवती  नन्दन  :  नहीं  ।

 aaatt  आनर  द

 शर्मा  धर्मा  प्रयोगशाला  सहायक  )  तुलसी  राम
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 तथा  शर्मा  नाम  के  संस्थान  के  तीन  अधिकारियों  तथा  4  कमंचारियों  को  OF stl-

 चरण  तथा  कमंचारियों  को  भड़काने  के  आरोप  में  दिनांक  16-3-79  से  निलंबित  कर  दिया  गया

 था  ।  तीन  वैज्ञानिकों  के  संबंध  में  निलम्बन  आदेश  उनके  द्वारा  यह  दिये  जाने  पर  कि

 इस  तरह  का  आन्दोलन  भविष्य  में  नहीं  दोहराया  जायेगा  दिनांक  20-3-79  को  वापस  ले  लिये

 गये  थे  ।  कमंचारी  सदस्यों  के  संबंध  में  निलम्बन  आदेश  दिनांक  10-4-79  को  जिस  दिन  उन्होंने

 भान्दोलन  समाप्त  वापस  ले  लिये  गये  थे  ।

 बकस  एसोसियेशन  ने  जो  पंजीकृत  तथा  मान्यता  प्राप्त  नहीं

 देहरादून  में  काय॑  संचालन  कर  रहा  निर्धारित  नियमों  के  असुसार  खुली

 योगिता  परीक्षा  तथा  ट्रेड  टेस्ट  के  अन्तर्गत  मेकेनिक  के  पद  पर  नहीं  चुने  गए  देनिक

 दूरी  पर  चार  व्यक्तियों  को  नियमित  पदों  में  qq  आधार  पर  नियुक्ति  की  मांग  को  दिनांक

 24-2-79  से  दिनांक  10-4-79  तक  आन्दोलन  किया  ।  उसके  बाद  निम्नलिखित  मांग  भौर  जोड़

 ली  गयी  थी

 i.  देनिक  मजदूरों  को  तत्काल  नियमित  करना

 ii,  tite  मजदूरों  सहित  सभी  कमंचारियों  को  रायल्टी  का  सामान  वितरण

 iii,  सभी  कमंचारियों  के  लिए  समान  पदोन्नति  नीति

 | है अ  186  frag  पदों  को  भरने  के  लिए  तत्काल  स्वीकृति

 से  प्राप्त  अद्यतन  रिपो  के  अनुसार  समभौता  करने  के  लिए  परकार

 द्वारा  सभी  प्रयत्न  किये  गये  थे  और  उपयुक्त  मांगें  संस्थान  के  प्रबंध  निकाय  के  साथ  विचाराथं

 प्रस्तुत  की  जानी  है  ।

 बेनेट  कोल  मन  एण्ड  कम्पनी

 10860.  श्री  aqua
 :  क्या  न्याय  भौर  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने  की  war

 करेंगे  fr

 क्या  बेनेट  कोल  मैन  एण्ड  कम्पनी  भारत  से  बाहर  पंजीकृत  है  और  यदि  तो  इस

 कम्पनी  का  कायें  संचालन  करने  वाले  पूँजीपतियों  के  नाम  क्या

 इस  कम्पनी  द्वारा  निकाले  जाने  वाले  समाचार  पत्रिकाओं  तथा  पत्रपत्रिकाओं  के

 नाम  क्या  और

 कम्पनी  के  निदेशक  साहू  जैन  ने  बहुत  सी  अन्य  कम्पनियों  का  इस  कम्पनी  के  साथ

 विलय  कर  लिया  यदि  तो  विलय  के  कया  कारण  हैं  ?

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  शान्ति  yaar):  बैनेट  कोलमैन  एण्ड  कम्पनी

 भारत  में  कम्पनी  अधिनियम  के  अन्तर्गत  पंजीकृत  एवं  इसका  पंजीकृत

 टाइम्स  आड  इंडिया  डा०  दादाभाई  नौरोजी  में  कम्पनी  कायें

 विभाग  के  पास  यह  जानकारी  नहीं है
 कि  क्या  मे ०  बैनेट  कोलमैन  एण्ड  कम्पनी  ने  स्वयं

 को  भारत  के  बाहर  भी  पंजीकृत  कराया  क्योंकि  कम्पनी  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  अन्तर्गत  इस
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 प्रकार  की  सूचना  प्रस्तुत  करना  अपेक्षित  नहीं  है  कम्पनी  की  22-9-1978  तक  बनाई  गई  वाधिक

 विवरणी  के  इसके  वर्तमान  निदेशक  ये  हैं

 1-  श्री  अशोक  कुमार  अध्यक्ष

 2...  श्री  नरेन्द्र  कुमार

 3-  श्री  नीहार  रंजन  रे

 4.  श्री  तम्मानना  कुबेरप्पा

 में  ०  बैनेट  कोलमन  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  इसके

 द्वारा  भारत  में  प्रकाशित  पत्र  तथा  पत्रिकायें  निम्न  प्रकार  हैं

 1-  टाइम्स  आफ  इंडिया

 2-  दि  इकोनोमिक  टाइम्स

 3-  नवभारत  टाइम्स

 4-  महाराष्ट्र  टाइम्स

 5-  ईर्वातिंग  न्यूज  आफ  इंडिया

 6-  दि  इलस्ट्रेटेड  वीकली  are  इंडिया

 74.0  TH  युग

 8-  दिनमान

 9.  fHeahaz

 10-  फेमीना

 11-  यूथ  टाइम्स

 12-  न्द्रजाल  कामिक्स

 14-  साइन्स टुडे

 15-  सारिका

 16-  पराग

 117-  टाइम्स  आफ  इंडिया  डायरेक्टरी

 कम्पनी  महाराष्ट्र  द्वारा  भेजी  गई  सुचना  के  म ै०  बैनेट  कोलमन

 एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड  के  साथ  अभी  तक  किसी  कम्पनी  का  संविलियन  नहीं  हुआ  है  ।  कम्पन  ||  कार्य
 विभाग  को  अभी  तक  किसी  भी  प्रादेशिक  निदेशक  से  कोई  ऐसा  निर्देश  प्राप्त  नहीं  हुआ  जिसमें

 साहू  समूह  के  किसी  औद्योगिक  एकक  के  साथ  म०  बेनेट  कोलमैन  एण्ड  कम्पनी  fo  के
 संविलियन  की  बाबत  किसी  प्रस्ताव

 के  लिए  भनुदेश  मांगे  गये  हों  ।  विभाग  को  कोई  ऐसा
 पत्र  भी  प्राप्त  नहीं  हुआ  जिसमें  बैनेट  कोलमन  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड  के  किसी  अन्य  कम्पनी
 के  साथ  एकीकरण  के  एकाधिकार  एवं  निबंधनकारी  व्यापार  प्रथा  अधिनियम  की  धारा  23

 (2)  के  अन्तगंत  केन्द्रीय  सरकार  का  अनुमोदन  मांगा  गया  बम्बई  की  कम्पनी  विधि

 खंडपीठ  ने  स०  बेनेट  कोलमैन  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड  से  एक  आवेदन-पत्र  प्राप्त  किया  जिसमें

 कम्पनी  कार्यकलापों  में  अनेकरूपता  लाने  के  इसके  द्वारा  पारित  fade  संकत्प  के  अनुसरण  में

 इसके  पार्षद  नियमों  में  परिवर्तन  की  मांग  को  गई  है  ।  कम्पनी  विधि  उसी  तरीके  जैसा
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 कि  अन्य  कस्पनियों  की  इसी  प्रकार  के  aqaeat-TayT  पर  कार्यवाही  करता  हैं इस
 आवेदन-पत्र  को

 भी  गुणावगुण  के  आधार  पर  निपटायेगा  ।

 साराभाई  कैमिकल्स  द्वारा  उत्पादित  facifaa  सी  की

 उत्पादन  लागत  और  बिक्री  मूल्य
 में  श्रन्तर

 10861.  meat  नारायण  qTey  कया  रसायन  और  उबरक  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एक  बहुराष्ट्रीय  कम्पनी  साराभाई  कैमिकल्स  द्वारा  इस  समय
 उत्पादन

 किये  जा

 रहे  विटामिन  सी  की  उत्पादन  लागत  और  बिकी  मुल्य  में  भारी  अन्तर

 क्या  उक्त  कम्पनी  सरकार  के  निदेशों  का  निरन्तर  उल्लंघन  कर  रही  है  और  अपनी

 प्रतिष्ठापित  क्षमता  से  अधिक  उत्पादन  कर  रही

 क्या  इसके  परिणामस्वरूप  अपनी  लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता  के  अनुसार  उत्पादन  करने

 वाले  छोटे  निर्माताओं  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  रहा  है  और  उनकी  उत्पादन  लागत  कुछ  अधिक  है

 क्योंकि  वे  छोटे  एकक  और

 यदि  तो  साराभाई  केमिकल्स  जयन्त  fazifara  और  की

 प्रति  किलो  उत्पादन  लागत  और  बिक्री  मुल्य  कितना  है  और  विदेशों  से  विटामिन  सी  का  आयात

 प्रति  किलो  किस  कीमत  पर  किया  जाता  है  ?

 रसायन  और  उवंरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  नहीं  ।

 द्वारा  किये  गए  लागत  अध्ययन  के  आधार  पर  तथा  उत्पादन  लागत  के  अतिरिक्त  शुद्ध  मूल्य

 पर  12%  प्रतिप्राप्ति  को  विचार  में  रखते  हुए  dad  साराभाई  एम  कमीकल्स  द्वारा  उत्पादित

 विटामिन  सी  का  विक्रय  मूल्य  76  में  104  रुपये  प्रति  किलोग्राम  निर्धारित  किया  गया  था

 वार्षिक  लाइसेंसीक़त  240  मी  टन  की  क्षमता  की  अपेक्षा  मैससं  साराभाई  एम  कमी  कलस

 ने  वर्ष  1978  के  दौरान  423.96  टन  का  उत्पादन  किया  था  ।

 सरकार  को  कोई  ऐसी  सुचना  नहीं  है  कि  छोटे  पैमाने  का  कोई  युनिट  देश  में  विटामिन

 सी  का  उत्पादन  कर  रहा  है  ।  संगठित  क्षेत्र  में  इस  समय  जो  तीन  युनिट  विटामिन  सी  का  उत्पादन

 कर  रहे  हैं  वे  निम्न  प्रकार हैं  :--

 (i)  साराभाई  एम  कंमीकल्स

 ों  जयन्त  facifara  लि ०

 (iii)  हिन्दुस्तान  एन्टिबायोटिक्स  लि०

 arg.  विटामिन  सी  का  उत्पादन  नहीं  करता  है  ।  उपरोक्त  भाग

 के  उत्तर  में  दिये  गए  तीन  युनिटों  के  लिये  Aas  साराभाई  एम  कैमीकल्स  भौर  जयन्त  factfare

 में  किये  गए  लागत  अध्ययन  के  आधार  पर  विटामिन  सी  के  निर्धारित  किये  गए  विक्रय  मूल्य  निम्न

 प्रकार  हैं  :--

 104  रुपये  प्रति  किलोग्राम  साराभाई  एम  कैमीकल्स  के  लिए  ।

 128  रुपये  प्रति  किलोग्राम  दूसरों  के  लिए  |

 जहां  तक  आयातित  विटामिन  सी  के  मूल्य  का  सम्बन्ध  स्टेट  कैमीकल्स  एण्ड

 टिव fence  कंमीकल्स  ने  जुन  1978  में  हिन्दुस्तान  एए  स  लि०  ate  स्मिथ  स्टेनीस्ट्रीट  के  लिए
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 10  मी  टन  विटामिन  सी  के
 आयात

 का  ठेका  किया  तब  भाड़े  सहित  लागत  मूल्य  8.70

 अमरीकी  डालर  प्रति  किलोग्राम  था  ।  सी  सी  आई  एण्ड  ई  के  फामूले  के  आधार  पर  यह  मूल्य

 लगभग  140  रुपये  प्रति  किलोग्राम  बैठता  है  |

 बिना  बारी  पदोन्नति  देने  की  प्रक्रिया

 10862.  1 |  राजकृष्ण  डान  :  क्या  सुचना  az  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  कुछ  व्यक्तियों  को  केवल  बिना  बारी  पदोननतियां  देने  हेतु  उन्हें

 भसाधारण  दर्जा  देने  की  वर्तमान  प्रक्रिया  पर  विचार  किया

 आकाशवाणी  और  दूरदददन  में  उप  मुख्य  इंजीनियरों  के  वचन  के  लिए  बहुत  कनिष्ठ

 अधिकारियों  द्वारा  23  इंजीनियरों  का  अउल्लंघन  किए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  जबकि

 अतिलंघित  सभी  अधिकारियों  को  पहले  ही  अनेक  सिलक्शन  te  मिल  चुके

 क्या  सरकार  इसको  आसाधारण  घटना  समझती  है  या  नहीं  तथा  क्या  उसे  इस  बात

 की  भी  जानकारी  है  कि  कोई  भी  प्रभावित  अधिकारी  विभागीय  पदोन्नति  समिति  की  सिफारिश  के

 निर्णय  को  चुनौती  नहीं  दे  सकता  और

 क्या  सरकार  का  विचार  एक  स्वतस्त्र  समिति  द्वारा  प्रभावित  अधिकारियों  के  मामलों

 पर  अलग-अलग  पुर्नावचार  करने  के  लिए  जांच  करने
 का  है

 ताकि  बड़ी  संख्या  में  असंतुष्ट  अधिकारियों

 में  विश्वास  स्थापित  किया  जा  सके  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :  से  (=)  डिप्टी  चीफ  इंजी  नियर

 (1800-2000  के  रूप  में  पदोन्नति  के  लिए  आकाशवाणी  /Rraata  में  वरिष्ठ  इंजीनियरों

 के  सवर्ग  (1500-1800  में  10  अधिकारियों  का  एक  पेनल  तयार  करने  के  लिए  विभागीय

 पदोन्नति  समित  की  बैठक  बुलाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  एक  प्रस्ताव  संघ  लोक  सेवा  आयोग  को

 भेजा  गया  था  |

 2-  डिप्टी  चीफ  इंजीनियर  के  पद  पर  भर्ती  की  पद्धति  चयन  द्वारा  है  यह  चयन  वरिष्ठ

 इंजीनियरों  ग्रेड  में  उन  अधिकरियों  में  से  किया  जाता  है  जिनकी  उस  ~ Is ड  में  नियमित  भाधार

 पर  नियुवित  होने  के  बाद  कम  से  कम  2  वर्ष  की  सेवा  हो  गई  हो  ।

 3-  विभागीय  पदोन्नति  समिति  की  जिसका  अध्यक्ष  संघ  लोक  सेवा  अयोग  के

 प्रतिनिधि  1  1979  को  हुई  ।  विभागीय  पदोन्नति  समिति ने  सबसे  सीनियर  अधिका  रियों

 की  गोपनीय  रिपोर्ट  पर  विचार  किया  और  विभागीय  पदोन्नति  समिति  की  don  की  तारीख  से

 1  से  18  वर्ष  के  दौरान  उत्पन्न  होने  वाली  अपेक्षित  रिक्तियों  के  बराबर  संख्या  के  लिये  10

 अधिकारियों  का  एक  पैनल  तैयार  किया  ।  सीनियर  इंजीनियर  की  प्रवरता  सुची  में  जो  अधिकारी

 क्रम  संख्या  26  पर  था  उसका  इस  पैनल  में  23  अधिकारियों  का  अधिक्रमण  करते  हुए  क्रम  संख्या

 3  पर  रखा  गया  ।

 4-  प्रभावित  अधिकारियों  से  अनेक  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुये  इन  अभ्यावेदन  पर  विचार

 किया  गया  था  और  यह  अनुभव  किया  गया  इस  प्रकार  के  अधिक्रमण  सरकारी  सेवा  में  कोई

 असामान्य  बात  नहीं  है  ौर  विषय  पर  नियमों  के  अन्तर्गत  है  ।
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 5-  विभागीय  पदोन्नति  समिति  की  अध्यक्षता  संघ  लोक  सेवा  भायोग  के  एक  सदस्य  द्वारा

 की  गई  ।  अतः  पैनल  संघ  लोक  सेवा  आयोग  की  सिफारिश  से  बना  i  विभागीय  पदोन्नति  समिति  के

 गठन  या  अ कय  करने  में  कोई  अनियमितता  नहीं  है  सरकार  का  मामले  में  कोई  जांच  करने  का

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  द्वारा  कमंचारियों  का

 quae  किया  जाना

 10863.  श्री  हलींमुद्दीन  अहमद  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दि ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  के  ऐसे  कमंचारी  हैं  विशेष  रूप  से  ऐसे  श्रमिक  हैं

 जिन्हें  लगभग  नौ  वर्ष  पुर्व  ड्युटी  से  मुअत्तल  किया  गया  था  और  यदि  तो  ऐसे  कमंचारियों  की

 संख्या  कितनी

 क्या  यह  भी
 सच  है

 कि  उनमें  से  कुछ  श्रमिकों  को  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  के

 प्रबंधकों  द्वारा  अब  भी  बिना  वजह  परेशान  किया  जा  रहा  भौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री  :  से  :  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  ने  सूचित

 किया  है  कि  लगभग  9  वर्ष  पहले  29  कर्मचारी  मुअत्तिल  किये  गए  सामान्य  प्रक्रिया
 के  अनुसार

 उनके  मामलों  पर  कार्यवाही  की  गई  थी  भौर  उन्हें  अन्तिम  रूप  दिया  गया  था  ।  दो  कर्मचारी

 बर्खाइत  कर  दिए  गए  थे  और  27  कर्मचारी  बहाल  कर  दिये  गये  थे  ।  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान

 के  प्रबन्धकों  ने  सुचित  किया  है  कि  मुअत्तिली  वाले  मामले  से  सम्बन्धित  किसी  भी  कमंचारी  की  ओर

 से  उसे  परेद्यान  किये  जाने  के  बारे  में  कोई  शिकायत  उन्हें  प्राप्त  नहीं  हुई है  ।

 आकाशवाणी  राजकोट  के  बारे  में  शिकायतें

 10864.  श्री  wAate  वदिष्ठ  :

 श्री  शंकर  सिह  जी  aTaqat  :

 विजय  मंडल  :

 क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करें  शे  ee
 1१)

 क्या  यद्द  सच  है  कि  भाकाशवाणी  राजकोट  के  बारे  में  सरकार  को  दिकायतें  मिली  हैं

 और  यदि  तो  वे  किस  प्रक़ार  की  हैं  और  सरकार  ने  उस  बारे  में  यदि  कोई  की
 है

 तो

 वहू  क्या  और

 क्या  यह  सच  है  कि  गत  अक्तूबर  a  दिसम्बर  तक  महीने  की  अवधि  में  एक

 व्यक्ति  को  छः  बार  वार्ता  का  अवसर  दिया  गया  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :  हां  at  ठक्कर

 ने  राजकोट  कद्र  में  अपनी  पत्नी  श्रीमती  सरला  ठक्कर  की  श्रेणी  को  बढ़ाने  और  कार्यक्रम  दिए

 जाने  के  सम्बन्ध  में  एक  शिकायत  की  थी  ।  उसकी  जांच  की  गई  थी  और  उनको  एक  विस्तुत

 उत्तर  भेज  दिया  गया  था  ।  उन्होंने  2-3-1979  को  एक  भौर  शिकायत  भेजी  है  जिसकी

 जाँच  की  जा  रही  है  ।
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 dara
 1901  १लोखत  उत्तर

 हां  ।  उल्लिखित  अवधि  के  दौर  के  कार्यक्रम  में  एक  विशेषज्ञ  द्वारा
 ग  ककना  usa  fn  my  ये तेरह  छोटी  arate  जिनमें  स्वास्थ्य  और  सौन्दर्य  की  रक्ष  पर  सकत  गये  4,  प्रसारित  की

 Te  थी

 के  साथ  अन्यायਂ  दीषक  समाचार

 10865.  थी  विजय  कुमार  पाटिल  :  क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  att  उर्वरक  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ब्या  सरकार  का  ध्यान  एक्सप्रेसਂ  अहमदाबाद  संस्करण  दिनांक  5

 1979,  में  टू  गजरात' |  aia  के  अन्तर्गत  छपे  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 भोर

 बया  सरकार  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  आयोग  को  भरती  नीति  में  करने  और

 अन्य  बातें  एक  समान  होने  की  स्थिति  में  स्थानीय  उम्मीदवारों  को  प्राथमिकता  देने  को  कहेगी  |

 रसायन  ate  उवंरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  at

 प्रतिमाह  की  अधिकतम  राशि  से  कम  राशि  के  वेतनमान  वाले  गैर

 तकनीकी  HAA Ca  की  भर्ती  के  सम्बन्ध  में  सरकारी  अनुदेश  के  अनुसार  बाद  में  500/--

 रुपये  से  प्रतिमाह तक  संशोधित  किया  गया  ar),  तेल  एवं  प्राकृतिक  a TT  भायोग

 सभी  पदों  को  स्थानीय  रोजगार  कार्यालय  को  अधिसुचित  करता  है  ।

 वेज्ञानिक  तथा  तकनीकी  पदों  से  संबंधित  सभी  पदों  को  जिसका  afanay  वेतनमान

 से  कम  है  बाद  में  से  प्रति  माह  तक

 संदोधित  किया  गया  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  सभी  रिक्तियों  को  रोजगार  कार्यालय

 तथा  केन्द्रीय  रोजगार  दफ्तर  दोनों  को  अधिसूचित  करता  है  लेकिन  प्राथमिकता  स्थानीय  oryta~

 वारों  को  दी  जाती  है  ।

 afaan  वेतनमानों  वाले  पदों  के  लिये  जब  सीघी  भर्ती  भावश्यक  होती  तेल  एवं

 प्राकृतिक  गेस  आयोग  अखिल  भारतीय  आधार  पर  विज्ञापन  जारी  करता  है  तदनुसार  भर्ती  की

 जाती  है

 डोलोमाइट  का  परिवहन

 10866.  श्री  पीयुष  तिरकी  :  व्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारी  परिवहन  व्ययਂ  खचं  करके  डोलोमाइट  Ga)  जलपाई

 गुड़ी  उत्तर  बंगाल  से  दुर्गापुर  से  ले  जाया  जाता

 क्या  जयन्ती  में  ही  या  अलौपुर  द्वार  में  किसी  स्थान  पर  डोलोमाइट  फोल्डर  का

 बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  जिससे  स्थानीय  बेरोजगार  व्यक्तियों  के  लिए  रोजगार  के  नये

 अवसर  ata  जा

 161



 लिखित  छत्तर  15  1979

 यदि  at,  तो  ऐसा  किस  प्रकार  करने  का  विचार  और

 यदि  इसके  क्या  कारण हैं
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  कड़िया  :  सवतोमुखी  इस्पात

 कारखानों  को  स्टील  मेल्टिंग  शापों  में  ऊष्मसह  सामग्री  के  रूप  में  उपयोग  करने  के  लिए  कम

 सिलिका  वाले  उच्च  ग्र  ड  के  डोलोमाइट  की  आवश्यकता  होती  है  ।  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाना  इस

 प्रकार  के  डोलोसाइट  की  अपनी  आवश्यकताओं  की  कुछ  मात्रा  उत्तरी  बंगाल  में
 जलपाईगुड़ी

 जिले

 के  जयन्ती  क्षेत्र  से  प्राप्त  करता  है  ।  चूकि  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  को  इस  ग्रेड  के  डोलोमाइट

 की  प्राप्ति  केवल  जयन्ती  क्षेत्र  से  ही  हो  सकती  है  परिवहन  at  वास्तविक  लागत  भी

 उसी  को  वहन  करनी  पड़ेगी  ।

 जी  नहीं  ।

 भोर  :  इस  समय  स्टील  अथारिटी  आफ  इडिया  का पदिचम  बंगाल  खनिल

 विकास  और  व्यापार  निगम  के  सहयोग  से  इस  क्षेत्र  में  केवल  डोलोमाइंट  को  एक  खन  का  प्रस्ताव

 है  जिसके  अनुसार  डोलोमाइट  का  दलन  TAT  छानने  का  कायें  खान  पर  किया  जायेगा  |

 देश  में  fara  एककों  कौ  लागत  में  वद्धि

 10867,  रामगोपाल  रेड्डी  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  देदा  एककों  की  लागत  कई  गुना  बढ़  गई  और

 यदि  तो  प्रत्येक  faa  एकक  की  कितनी  परियोजना  लागत  अनुमोदित  की  गई

 है  और  इस  समय  उसकी  पुनरोक्षित  लागत  कितनी है
 ?

 ऊर्जा  मंत्री
 :

 और
 (a):

 ताप  faa  परियोजनाओं  के के
 संबंध  में

 लागत  सम्बन्धी  वृद्धि
 मोटे  तौर  पर  नीचे  लिखे

 अनुसार  भिन्न-भिन्न

 qa  edrafa  के  समय  संद  ॥ व्या  स्वाक frat  मी  त
 ति के  समय

 लागत  लागत

 1600

 प्रति

 चौथी  योजना  द  1.  4000

 पांचवी  योजना  1700  5400

 चू  कि  जल  विद्युत  परियोजनाओं  की  लामत  प्रत्येक  परियोजना  के  स्थल  और  अन्य

 निक  कारणों  से  भिन्न-भिन्न  होती  है  अतः  कोई  युक्ति  संगत  तुलना  संभव  नहीं  है  ।  तथापि  लागत  में

 बढ़ोत्तरी  हुई

 एल्यूमिनियम  का  उत्पादन  ate  एल्युमिनियम  उत्पादनों  का  निर्यात

 10868.  डा  बसन्त  कुमार  afer:  कया  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की
 कपा

 करेंगे  कि  :

 (=)  भारत  में  एल्यूमीनियम  का  इात  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितना  आयात  किया
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 +  का  कल  कितन हि  रच ह  ह 1  उत्पादन  किया गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारत  Qed ait  का  कुल

 गया

 क्या  ag  सच  है  कि  एल्यूमीनियम  उत्पादों  की  निर्यात  मांग  है  भर  यदि  तो  गत

 तीन  वर्षों  में  कितना  निर्यात  किया  गया  भौर  किन  देशों  को  किया  गया  ;  और

 भारत  में  और  अधिक  एल्यूमिनियम  का  उत्पादन  करने  और  अगामी  तीन  वर्षों  में

 एक  एल्यूमीनियम  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  सरकार  की  क्या  योजनायें

 इस्पात  भौर  खान  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  कड़िया  सरकार  द्वारा  भारत

 wearafaaay  कम्पनी  सरकारी  क्षेत्र  का  की  माफंत  1977  सेਂ

 एल्यूमीनियम  धातु  का  आयात  शुरू  किया  गया हैं  ।  1977-78  भौर  1978-79  में  9,000

 टन  भर  33,000  टन  एल्यमीनियम  का  आयात  किया  गया  ।

 गत  तीन  वर्षो  में  एल्यमीनियम  का  उत्पादन  इस  प्रकार  रहा

 1976-77  2,08,687  टन

 1977-78  1,78  ,538  टन

 1978-79  2,13,729  टन

 जी  हां  ।  निर्यात  के  बारे  में  सांख्यिकीय  जानकारी  वाणिज्यिक  आसूचना  और  सांख्यिकी

 महानिदेशालय  ।  काउ  सिल  कलकत्ता  द्वारा  प्रकाशित  मंथली  भाफ  फारेन

 ८  are  इन्डिया  में  दी  जाती  है  ।

 भारत  एल्यूमिनियम  कम्पनी  ने  उड़ीसा  और  आंध्र  प्रदेश  में

 उद्योगों  की  स्थापना  हेतु  साध्यता  अध्ययन  किए  हैं  रत्नगिरि  में  भी  एक  एल्यूमिना|/एल्यूर

 नियम  कम्पलैक्स  लगाने  हेतु  विस्तृत  परियोजना  fone  तयार  कर  ली  गई  है  ।  उसके  पूर्वी  घाट

 बाक्साइट  भंडारों  की  खुदाई  के  बारे  में  उपयु  क्त  साध्यता  अध्ययनों  के  पूरा
 होने

 के  बाद  ही  पूजी

 निवेश  सम्बन्धी  निर्णय  लिया  जाएगा  |

 धनबाद  में  दामोदर  घाटी  निगम  के  मेथीन  और  पचट

 जलाशयों  की  क्षमता  में  कमी  होना

 10869,  श्री  ए०  के ०  राय  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि

 गाद  जम  जाने  के  कारण  दामोदद  घाटी  निबम  के  अधीन  धनबाद  जिले  में  मंथोन

 और  पंचेट  बांध  के  लिए  जलादयों  को  जल  निहित  करने  की  क्षमता  में  कितने  प्रतिशत  की  कमी

 हुई  है  जिसके  परिणामस्वरूप  ये  सिचाई  और  बाढ़  नियंत्रण  के  लिए  अप्रभावी  हो  गए  हैं

 (a)  क्या  क्षमता  में  कमी  मूल  रूप  से  प्रत्याशित  कमी  की  तुलना  में  अधिक  है

 क्या  यह  सच  है  कि  अधिक  गाद  जमने  की  सकस्या  का  समाधान  किए  विना  ही

 दामोदर  घाटी  निगम  द्वारा  जलाशय  के  विस्तार
 में  वृद्धि  करने  हेतु  अधिक  yfrara  अधिग्रहीत

 करने  संबंधी  कोई  योजना  और

 ? यदि  at  तो  उसके  कारण
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 ाम

 —  व्यागार  प्रक्िपा  श्ायोग  को  भेजें  गये  लिकर
 एकाधिकार  तथा  निब

 कम्पनियों  के  विस्तार  का  प्रस्ताव

 10870.  श्री  पी०  एस०  सईद  :

 श्री  To  आर०  बद्रीनारायण :

 श्री  एम०  ato  wager  ata  :

 कया  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  हाल  ही  में  यह  निणंय  किया है  कि  प्रभुत्व  प्राप्त  तथा  एकाधिकार

 प्राप्त  कम्पनियों  के  विस्तार  सम्बन्धी  अथवा  नये  एककों  की  स्थापना  सम्बन्धी  सभी  प्रस्ताव  मंजूरी

 देने  से  पूवे  विशेषज्ञ  राय  जानने  के  लिये  एकाधिकार  तथा  निर्बन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रिया  भायोग  के

 पास  भेजे  जायें  ;

 यदि  तो  उक्त  नये  प्रस्ताव  की  पृष्ठभूमि  क्या  है  ;

 ऐसे  कितने  मामले  इस  समय  आयोग  के  विचाराधीन  पढ़े  हैं  जो  सरकार  द्वारा  भेजे

 गये  हें  ह

 ऐसे  मामलों  को  निपटाने  में  आयोग  को  कितना  समय  लगता  और

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  स्वदेशी  पौलीटेक्स  के  अपनी  क्षमता  को  दुगुना  करने  के  प्रस्ताव

 को  भायोग  के  पास  भेजा  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  हैं  ?

 न्याय  सौर  कम्पनी  aia  मंत्री  शान्ति  wat)  :  श्रीमान्‌  जी  |

 एकाधिकार  एवं  निर्बंधनकारी  व्यापार  प्रथा  159  को  धारा  21/22/23  के  विद्यमान

 उपबन्धों  में  से  किसी  के  भी  किसी  भी  आवेदन-पत्र  को  एकाधिकार  एवं  निबंन्धन  कारी

 व्यापार  प्रथा  आयीग  को  जांच  एवं  रिपोर्ट  के  लिये  उक्त  दशा  में  निदेशित  कर  सकती  जबकि

 उसकी  यह  राय  हो  कि  उक्त  आवेदन-पत्र  पर  आदेश  धारित  करने  से  पूर्वे  इस  प्रकार  की  जांच

 आवश्यक  है  ।  किसी  उपक्रम  की  प्रमुख  स्थिति  भी  सरकार  के  द्वारा  उसके  आवेदन-पत्र  को

 कार  एवं  निर्बंधनका री  व्यापार  प्रथा  आयोगों  को  निर्देशित  करने  के  निर्णय  के  लिये  ध्यान  में  रखी

 जाती है  ।

 अन्य  बातों  समेत  एकाधिकार  तथा  निर्बन्धनकारी  व्यापार  प्रथा  1969  के

 पर्यावलोकन  के  लिये  faye  न्यायमूर्ति  श्री  राजेन्द्र  सच्चर  की  अध्यक्षता  में  नियुक्त  उच्चाधिकार

 विशेषज्ञ  समितिं  ने  सिफारिश  की  है  कि  21,22,  और  23  के  अन्तर्गत  निम्न  प्रकार  के  आवेदन

 पत्रों  को  कतिपय  अपवादों  के  साथ  केन्द्रीय  सरकार  को  एकाधिकार  तथा  निर्बन्धनंकारी  व्यापार

 प्रथा  आयोग  को  अनिवाये  रूप  से  जांच  अर  अन्तिम  निर्णय  के  लिये  भेजना  चाहिए

 धारा  21  और  22

 (1)  किसी  भी
 प्रभवदू  उपकम  द्वारा  विस्तार  या  नये  उपक्रम  की  स्थापना  के  लिए  आया
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 आवेदन-पत्र  जो  उस  उत्पाद  के  निर्माण  के  लिए  या  उस  सेबा  को  देने  के  बारे  में

 जिसमें  ag  पहले  ही  से  प्रभवद्‌  है  ।

 (ii)  उस  उपक्रम  जिसे  अध्याय  LT  का  भाग  लागू  होता  विस्तार  या  नये

 उद्योग  की  स्थापना  का  कोई  भी  प्रस्ताव  जिसमें  5  करोड़  रुपये  से  अधिक  अनुमानित

 पूजी  लगने  वाली  हो  ।

 (iii)  वह  कोई  भी  मामला  जिसमें  से  अधिक  उपक्रम  आवेदक  या  वह  मामला  जिसमें

 प्रस्ताव  का  विरोध  करते  हुए  आपत्तियां  उठाई  गई  हों  ।

 धारा  23  (4)

 (i)  अधिग्रहण  या  किसी  अन्य  प्रकार  से  एक  उपक्रम  के  अधिग्रहण  का  प्रस्ताव  उन

 शेयरों  समेत  यदि  कोई  जिनका  हस्तांतरिती  पहले  ही  से  लाभ  उठाने  का  अधिकारी

 या  जिनमें  हस्तांतरिती  का  पहले  ही  से  लाभ  मय  स्वत्व  हो  ।  पब्लिक  लि ०

 कम्पनी  के  बारे  अधिग्रहीत  की  जाने  वाली  कम्पनी  की  साधारण  सभा  में  33३ %

 मतशक्ति  या  निमंत्रण  हस्ताँतरित  को  दे  सके  ।

 (ii)  क्रय  या  अधिग्रहण  की  लागत  3  करोड़  रुपये  से  ज्यादा  हो  ।

 (iii)  जहां  अधिग्रहण
 अन्य  प्रकार

 से  अधिनियम  की  धारा  20

 के  अर्थों  के  अन्तर्गत  एक  प्रभवद्‌  उपक्रम  को  जन्म  देने  वाला  हो  ।

 सच्चर  समिति  की  feqrre  की  कापी  सदन  के  पटल  पर  20-8-1978  को  रखी  गई  थी

 समिति  की  सिफारिशें  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  और  उचित  विधायी  उपाप  कालान्तर  में  लिये

 जायेंगे  ।

 उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 वर्तमान  में  आयोग  के  एकाधिकार  एवं  निबंधनकारी  व्यापार  प्रथा  अधिनियम

 की  धारा  21  के  अन्तगंत  केवल  दो  प्रस्ताव  अनिर्णीत  हैं  ।

 एकाधिकार  एवं  निबंधनकारी  व्यापार  प्रथा  अधिनियम  की  धारा  30  की  उपधारा

 (2)  के  अनुसरण  एकाधिकार  farararey  व्यापार  प्रथा  आयोग  इसको
 निर्दे  शित

 मामले  पर  अपनी  निर्देश  के  इसके  द्वारा  प्राप्त  तारीख  से  नब्बे  दिन  के  अन्दर  देनी  होती  है  ।

 जिन  मामलों  प्रर  भायोग  लिखित  रूप  में  दिये  गये  कारणों  से  यह  राय  हो  कि  उसके

 द्वारा  कथित  नब्बे  दिन  की  अवधि  के  अन्दर  रिपोर्ट  नहीं  दी  जा  तो  वह  प्रत्येक  मामले  की

 विशिष्ट  परिस्थितियों  पर  निभंर  रहते  हुये  अपनी  रिपो  की  अवधि  को  बढ़ा  सकता  है  ।

 श्रीमान  जी  ।  एकाधिकार  एवं  निबंधनकारी  व्यापार  प्रथा  अधिनियम  की  धारा  21

 के  म ै०  स्वदेशी  पोलीटेक्स  लिमिटेड  पोलिस्टर  स्टैपिल  फाइबर  के  6,100 टन  से

 12,200  टन  प्रति  ay  के  निर्माण  में  सारवान  विस्तार  करने  के  प्रस्ताव  31-1-1979  को  जांच
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 एवं  रिपोट  के  एकाधिकार  एवं  निबन्धनकारी  व्यापार  प्रथा  आयोग  के  भेजा  गया  था  ।  आयोग

 को  केन्द्रीय  सरकार  को  अपनी  रिपोर्ट  1-5-79  को  अथवा  इससे  पहले  प्रस्तुत  करनी  थी  ।  आयोग  ने

 एकाधिकार  एवं  निबंधनकारी  व्यापार  प्रथा  अधिनियम  को  धारा  30  (2)  के  अन्तर्गत  केन्द्रीय  सरकार

 को  अपनी  रिपोर्टे  प्रस्तुत  करने  के  लिये  31-5-1979  तक  समय  बढ़ा  दिया है  |

 शषधघ  उद्योग  से  atat  दवायें  बनाने  का
 श्रनुरोध

 10871,  श्री  पी०  एस०  age:

 श्री  ए०  आर०  बद्रीनारायण

 कया  रसायन  और  उवेरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  औषध  उद्योग  से  और  भ  र =r  yoy
 थि

 ्
 ध  किया  है  कि  ag  ग्रामीण  क्षेत्रों

 में  निधन  लोगों  के  लिये  सस्ती  दवायें  उपलब्ध

 यदि  तो  कया  केन्द्र  सरकार  ने  इस  उद्देश्य  की  पूति  के  लिये  औषध  उद्योग  को  हर

 सुविधा  तथा  सहायता  देने  का  निर्णय  किया

 क्या  औषध  उद्योग  ने  ऐसे  कोई  प्रस्ताव  भेजे हैं  जिनके  द्वारा  ग्रामीण  faerat  को

 सस्ती  दरों  पर  भौषधें  उपलब्ध  कराई  जा  सकती  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  वे  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  लियें  हैं  ?

 पैट्रोलियम  रसायन  ओर  sata  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  जी  तथापि

 नई  ओषध  नीति  का  एक  प्रमुख  उद  श्य  यह  है  कि  जनता  की  स्वास्थ्य  की  आवश्यकताओं  को  पूरा

 करने  के  लिए  देश  में  औषध  उचित  मूल्य  पर  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  हो  ।

 नई  औषध  नीति  के  एक  भाग  के  रूप  में  मूल्य  faaicae  नीति  को  लागू  करने  के  लिए

 सरकार  ने  31  ह माच  79  को  औषध  मूल्य  नियंत्रण  आदेश  1970  के  स्थान  पर  औषध  मूल्य  नियंत्रण

 भादेश  79  जारी '  किया  है  ।

 औषध  मूल्य  नियंत्रण  आदेश  1979  के  पैराग्राफ  12  के  अनुसरण  में  सरकार  ने  2  अप्रेल

 1979  से  श्रेणी  ाी द  और  प  के  « RTA an  लेशनों  के  विभिन्‍न  शक्ति  TH  के  लिए  लीडर  मूल्य  अधि  सुचित

 किए  हैं  जो  ऐसे  फामू  लेशनों
 के  सभी  निर्माताओं  के  लिए  अधिकतम  बिक्री  मूल्य  होंगे  ।  तथापि

 जहां  आदेश  की  घोषणा  की  तारीख  को  प्रचलित  मूल्य  लीडर  मूल्य  से  कम  थे  वेउसी  स्तर  पर  बने

 रहेंगे  ।

 सरकार  ने  पहले  भी  (1)  सरकार  द्वारा  बल्क  भौषधों  के  स्वीकृत  मूल्यों  में  कटौती  (ii)

 बल्क  array  पर  शुल्क  और  उपकरों  में  कमी  (iii)  मायातित  बल्क  भौषधों  के  मूल्य

 में  कमी  के  परिणामस्वरूप  500  पैक  से  अधिक
 फामू  लेशनों  के  मूल्यों  में  कटौती  कर  दी  थी  1

 वर्ष  1979-80  के  बजट  के  एक  भाग  के  रूप  में  सरकार  ने  Are  अथवा  स्वामित्व  वाली
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 है  शुल्क  की  मूल  दर  का  5  प्रतिशत  ।  इस दवाईयों  को  विशेष  शुल्क  और  उत्पाद  शुल्क  से  छट  दे  दी

 कटौती  को  कुछ  as  तक  लागू  कर
 दिया :  गया

 है  ।

 ऊपर  बताई  गई  कटौती  को  लाभ  ग्रामीण  क्षेत्र  के  उपभोक्ताओं  को  भी  होगा

 tea  उद्योग  को  नई  औषध  नीति  का  लक्ष्य  प्राप्त  करने  में  समथे  बनाने  के  लिए

 सरकार  द्वारा  किए  जाने  वाले  प्रस्तावित  उपायों को  नई  औषध  नीति  के  बारे  में  29  arg  1978

 को  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  किए  गए  faarngs  में  दर्शाया  गया  है  ।

 इस  मंत्रालय  में  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  हुआ  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 श्रापात  स्थिति  के  दोरान  की  गई  ज्यादतियों  के  बारे  में  प्रका दित  पुस्तकें
 तथा  अन्य  साहित्य

 10872  :  भरो  कंबर  लाल  गुप्त  :  क्या  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेगे कि  :

 सरकार  द्वारा  गत  दो  वर्षों  में  शाह  आयोग  के  प्रतिवेदनों  और  सुचना  तथा  प्रसारण

 मंत्रालय  द्वारा  जारी  किये  गये  श्वेत-पत्र  सहित  आपात  स्थिति  में  की  गई  ज्यादतियों  के  बारे  में

 शित  पर्चों  तथा  अन्य  साहित्य  की  संख्या  कितनी  है  ;

 सरकार  ने  जनता  सरकार  द्वारा  किये  गये  काय  के  बारे  में  कितनी  पुस्तकें  तथा  अन्य

 साहित्य  प्रकाशित  किया

 (7)  उपरोक्त भाग
 और  पर  कितनी  धनरशि  aa  की  गई  थी  ;

 उपरोक्त  भाग  और  में  उल्लिखित  कितना  साहित्य  विदेशों  में  भेजा  गया  भर

 कितनी  बेश  में  वितरित  किया  गया  ;

 उपरोक्त  भाग  और  (a)  में  उल्लिखित  कितनी  पुस्तकें  आदि  सरकार  के  पास

 पड़ी हैं  ;  .

 सरकार  द्वारा  उपरोक्त  साहित्य  बड़ी  संख्या  में  प्रकाशित  न  किये  जाने  और  उसे  देश

 के  भीतर  तथा  विदेशों  में  वितरित  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :  गत  दो  वर्षों  में  इस  मन्त्रालय

 द्वारा  की  ज्यादतियों  सम्बन्ध  में  कुल  7  पुस्तकें/पेम्फलेट  आदि  प्रकाशित  किये

 गए  हैं  ।

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  ने  जनता  सरकार  की  सफलता

 के  बारे  में  कुल  29  पुस्तकों/पेम्फलेट  प्रकाशित  किये  हैं  ।

 अभी  कुछ  भाषाओं  में
 कुछ  पुस्तकें  प्रकाशनाधीन  हैं  कुल  e qq  का  अभी

 हिसाब  नहीं  लगाया  गया  है  ।
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 और  (¥)  :  इन  प्रकाशनों  का  विदेशों  में  वितरण  का  क्षेत्र [सीमित  होने  के  कारण-इस क

 बहुत  कम  प्रतिशत  विदेशों  में  गया  अधिकांश  देश  में  वितरित  गया है  ।  सी  संख्या

 में  प्रतियां  रखी  गई  हैं  वे  रिकार्ड  के  लिये  तथा  La TF  व्यक्तिगत  मांगों  की  पूर्ति  के  लिये  हैं  ।

 उपलब्ध  धन  का  ध्यान  रखते  विभिन्‍न  प्रकाशनों  का  प्रिन्ट  आडंर  पर्याप्त  है  ।

 अधिकारियों  द्वारा  ata  कार्यों
 के  लिए  प्रयुक्त  जवान

 10873,  श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  कया  उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 ऐसे  अधिकारियों  के  जो  अपने  घरेलू  कार्यों  के  लिए  जवानों  का  प्रयोग  करते

 सरकार  का  विचार  क्या  विशेष  कदम  उठाने  का  है  ;  और

 ऐसे  भधिकारियों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  गत  दो  वर्षों  में  इस  के  लिए  दंड  दिया

 गया है  ?

 उपप्रधानमंत्री  तथा  रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  इस  बारे  में  अनुदेश  मौजूद

 हैं  और  उन्हें  प्रायः  दोहराया  भी  जाता  है  कि  अदलियों  से  घर  का  काम  न  लिया  जाए  ।  यह  भी

 बताया  जाता  है  कि  इन  अनुदेशों  का  उल्लंघन  करने  वाले  अफसरों  अथवा  जूनियर  कमीशन  अफसरों

 के  विरुद्ध  सख्त  कार्रवाई  की  जाएगी  ।

 इस  बारे  में  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 fazatt  atau  कम्पनियों  के  नए  लाइसेंसों  के  लिए  श्रावेदनਂ  पत्र

 10874,  श्री  सरत  कार  :  कया  रसायन  और  उबरक  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  विदेशी  औषध  कम्पनियों  को  इस  बात  के  लिये  अभी  काफी  प्रतीक्षा  करनी  पढ़ेगी

 कि  सरकार  द्वारा  उनके  नए  लाइसेंसों  के  लिये  आवेदन  पत्रों  पर  विचार  आरम्भ  किया  जाये  ।

 क्या  इससे  पहले  भी  सरकार  द्वारा  हाथी  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  निर्णय  लिये

 जाने  तक  उन  के  प्रस्ताव  तीन  ag  तक  आस्थगित  रखे  गये  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  उच्च  प्रौद्योगिकी  की  परिधि  के  निर्धारण  एवं  के

 लिये  कोई  नई  समिति  गठित  की  है  ?

 रसायन  और  उर्वरक  हेमवती  नन्दन  :  उच्च

 गिकी  पर  उच्च  स्तरीय  समिति  की  रिपोर्टे  प्राप्त  होने  पर  सरकार  विदेशी  औषध  कम्पनियों  के

 औदृयोगिक  लाइसेंस  प्राथना  पत्रों
 पर

 विचार  यह  रिपोर्ट  शीघ्र  प्राप्त  होने  की  आशा  है  ।

 विदेशी  औषध  कम्पनियों  के  छः  alana  लाइसेंस  प्रार्थना  पत्र  तीन  वर्षों  से  अधिक

 faafeaa  पड़े  हुए  हैं  ।

 हां  ।
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 भारतीय  प्रदासन  सेवा  और  रक्षा  Sarat  में  नियुक्ति  लिए  उम्मीदवार

 10875.  डा०  बसन्त  कमार  पंडित :  क्या  उपप्रधान  मन्त्री  तथा  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  रक्षा  सेवाएं  संयुक्त  प्रतियोगी  परीक्षाओं  और  भारतीय  प्रशासन  सेवा  और  सम्बद्ध

 सेवाओं  की  परीक्षाओं  में  बैठने  के  लिए  न्यूनतम  शैक्षिक  अहंता  एक  ही  है  अर्थात्‌  विश्वविद्यालय  कौ

 डिग्री ;

 क्या  भारतीय  प्रशासनिक  aaa  परीक्षाओं  के  आधार  पर  अन्तिम  रूप  से  चुने

 गए  उम्मीदवारों  को  प्रशिक्षण  के  लिए  रिपोर्ट  करने  की  तारीख  से  ही  पूरा  वेतन  एवं  भत्ते  मिलने

 लगते  हैं  और  अग्रेतर  पदोन्नति  के  लिए  प्रशिक्षण  की  अवधि  को  भी  विचार  में  लिया  जाता है  ;

 कया  रक्षा  सेवाए  संयुक्त  प्रतियोगी  परीक्षाओं  के  आधार  पर  अन्तिम  रूप  से  चुने  गए

 उम्मीदवारों  को  प्रशिक्षण  की  अवधि  के  दौरान  कोई  बेतन  अथवा  भत्ते  नहीं  दिये  जाते  और  इसके

 विपरीत  उनको  लेब  aq  अदा  करने  को  कहा  जाता  है  ;

 यदि  तो  रक्षा  सेनाओं  के  लिए  अपने  आपको  पेश  करने  वाले  उम्मीदवारों  कै

 प्रति  भेदभाव  किए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 इस  विसंगति  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्रवाई  करने  का  विचार

 उपप्रधान  मन्त्री  तथा  रक्षा  मन्त्री  जगजीवन  :  से  (¥)  :  यह  सच  है  कि

 सम्मिलित  रक्षा  सेवा-परीक्षा  और  भारतीय  प्रशासन  परीक्षा  के  लिए  विहित  न्यूनतम  शेक्षणिक

 योग्यता  किसी  मान्यता  प्राप्त  विश्व  विद्यालय  की  feat  है  ।  फिर  भी  इन  दोनों  सेवाओं  की  Far  शत्त

 कई  तरद्  से  एक  दूसरे  से  fae  हैं  और  अपनी-अपनी  सेवा  की  aqarrait  के  मुताबिक  विशिष्टता

 रखती हैं  1

 भारतीय  प्रशासन  सेवा  और  अन्य  प्रथम  श्रेणी  की  सेवाओं  के  लिए  अन्तिम  रूप  से

 जाने  वाले  अभ्याधियों  को  सम्बन्धित  सेवाओं  में  परिवीक्षा  पर  उस  तारीख  से  नियुक्त  कर  दिया  ज्ञाता

 है  जिस  तारीख  को  वे  प्रशिक्षण  के  वास्ते  रिपोर्ट  करते  हैं  ।  यह  प्रशिक्षण  की  भवधि  के  दौरान

 वीक्षाथियों  को  भपना  खर्चे  स्वयं  करना  होता  है  ।

 3.  सम्मिलित  रक्षा  सेवा  परीक्षा  के  आधार  पर  चुने  जाने  वाले  परिवीक्षारथियों  को  प्रशिक्षण

 सफलतापूर्वक  पूरा  कर  लेने  के  पश्चात  ही  भारतीय  सेना  में  कमीशन  देने  के  लिए  अन्तिम  रूप  से  चुना

 जाता  दै  ।  रक्षा  सेवाओं  के  पा  रबीक्षाथियों  को  कोई  वेतन  या  भत्ता  नहीं  दिया  जाता  लेकिन  उन्हें

 निशुल्क  आवास  वर्दियां  और  डाक्टरी  इलाज  सरकारी  qq  पर  उपलब्ध  कराया  जाता

 है  जबकि  दूसरी  सेवाओं  में  ऐसा  नहीं  है  ।  रक्षा  सेवाओं  में  Het  को  केवल  अपना  जेब  खर्चे  स्वयं

 करना  होता है
 ।  जिन  मामलों  में  केडेटों  के  माता-पिता/अभिभावक  उनका  पूरा  या  आंशिक  &a-

 खच  देमे  में  aTaAy  होते  हैं  उन  में  सरकार  द्वारा  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है  ।

 4.  इसलिए  कोई  भेद  भाव  बरते  जाने  का  प्रश्न  ही  नह्दीं  उठता  ;  प्रत्येक  सेवा  उसकी  भपनी

 शर्तों  के  अनुसार  शासित  seit  है  +
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 ee  Fr  ee,  थ  GS

 बेसिक  हयूमन  ओरिश्रोनिक  गोनाडीट्रो पिन

 10876,  sto  वसंतकुमार  पण्डित  :
 कया  रसायन  और  उंवंरक  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  अनुवंरता  के  इलाज  के  लिए  बेसिक  हप्रमन  ओरिओनिक  गोनाडोट्रोपिन

 भौषधी  भारत  में  आयात  की  जा  रही  है  यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान

 की  कितनी  मात्रा  निर्यात  की  गई  थी

 क्या  भारत  में  के  उत्पादन  के  लिये  आन्ध्र  प्रदेश  की  यूनीसांक्यों  ने

 जापान  की  साक्यों  कम्पनी  लि०  के  साथ  किसी  सहयोग  समझौते  को  अन्तिम  रूप  दिया  और

 afe  तो  कब  बेची  इस  सन्यन्त्र  की  क्षमता  और  सहयोग

 की  शर्तें  क्या  हैं
 ?

 पेट्रोलियम  रसायन  ale  sata  मंत्री  हेमबंती  :  से  :  सुचना

 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रखी  जायेगी  ।

 TUBAATMT  पर  धामिक  पुस्तकों  के  पाठ

 10877,  श्री  ओमप्रकाश  त्यागी  :  क्या  को  पता  है  कि  आकाशवाणी  पर  धार्मिक

 पस्तकों  से  तथा  अन्य  धार्मिक  प्रवचन  प्रसारित  far  जाते  हैं  जबकि  हिन्दुओं
 के

 qa  धार्मिक  ग्र  थ

 का  पाठ  तथा  उन  पर  प्रवचतों  की  पूर्णतया  उपेक्षा  की  जा  रही  है  ;

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं

 क्या  सरकार  का  विचार  वेदों  के  पाठ  एवं  उन  पर  प्रवचनों  को  प्रसारित  करने  के

 प्रबन्ध  करने  का  है  ;  और

 यदि  नहीं  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :  नहीं  ।  आकाशवाणी  के

 aah  केन्द्रों  से  वेदपाठ  श्री  प्रसारित  किये  जाते  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठते  । (  और  (Fy)

 छोटे  समाचार-पत्रों  को  वित्तीय  सहायता  देने  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 10878,  श्री  एस०  एस०  सोमानी

 भी  ईदवर  alert

 क्या  सुचना  और  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 छोटे  समाचार-पत्रों  को  कार्यकारी  सुची  के  रूप  विशेष  रूप  से  भारतीय

 भाषाओं  के  समाचार  पत्नों  को  प्रेसों  की  स्थापना  के
 वित्तीय  सहायता  देने  सम्बन्धी  एक  प्रस्ताव

 सरकार  के  विचाराधीन

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्यवार  कितने  और  किन-किन  समाचार  पत्रों  को  वित्तीय

 सहायता  प्रदान  की  गई  है  और  निपटान  हेतु  राज्यवार  कितने  आवेदन-पत्र  अभी  तक  अनिर्णित  पड़े

 हुए  हैं  और  उन  समाचार-पत्रों
 के

 नाम  कया  हैं  जिनके  आवेदन-पत्र  afafore  पड़े  हुए  बौर
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 इन  आवेदन-पत्रों  को  कब  तक  निपटा  दिया  जायेगा  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  (att  लाल  कृष्ण  :  नही ं।

 और  :  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 बत्क  श्रौषधि  के  उत्पादन  को  नियमित  करने  तथा  उसका  विस्तार  करने  के  लिए

 alaza-Tat  को  निपटाया  जाना

 10879,  भो  सोमानी  :  क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  sare  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 29  1978  को  नई  औषधि  नीति  की  घोषणा  के  बाद  सरकार  ने  बल्क  भौषधि

 उत्पादन  को  नियमित  करने  और  उसका  विस्तार  करने  के  लिए  कितने  आवेदन  पत्र  निपटाये  हैं  ;

 वित्तीय  वर्ष  1978-79  के  दौरान  सरकार  ने  जिन  आवेदन  पत्रों  को  निपटाया  उसके

 अनुसार  प्रत्येक  बल्क  भौषधि  में  कितनी  पू'जी  निवेश  करने  का  विचार  है  तथा  ब्लक  औषधियों  के

 नाम  क्या  और

 ag  1978-79  से  1982-83  की  योजनावधि  में  बल्क  औषधियों  के  उत्पादन  में  कुल

 कितनी
 पू

 जी  निवेश  करने  की  आवश्यकता  है  ?

 पेड्रोलियम  रसायन  धौर  ky Jats  मंत्री  हेमवती  नंदन  :  (i)  सभी

 सम्बन्धित  are  निर्माण  करने  वाली  कम्पनियों  से  औषध  मदों  के  उत्पादन  के  बारे  में

 अन्य  मदों  के  साथ  साथ  विनियन  के  लिए  अपेक्षित  ब्यौरे  मंगाये  गये  हैं  ।

 (ii)  नई  aire  नीति  की  घोषणा  के  बाद  भौषध  कम्पनियों  से  बत्क  जो  उनके

 वर्तमान  उत्पादन  की  श्रेणी  के  अन्तगंत  के  निर्माण  में  पर्याप्त  विस्तार  के  लिए  प्राप्त

 पाँच  प्रार्थना  पत्रों  पर  सरकार  द्वारा  अनुमति  दी  गई  है  ।

 उपयु क्त  (ii)  में  उल्लिखित  प्रस्तावों  के  अपेक्षित  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  पत्र  में  दर्शाये

 गये  हैं  ।

 alae  और  फार्मास्यूटिकल्स  के  लिए  गठित  कार्यकारी  दल  ने  अनुमान  लगाया  है  कि

 देश  में  बल्क  areal  के  निर्माण  के  लिए  1982-83  के  अन्त  370  करोड़  रुपये  के  अति  रिक्ल

 निवेश  की  आवश्यकता  होगी  ।
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 विवरण

 क्रम  पार्टी  का  नाम  निर्माण  की  विस्तार  के  बाद  स्थायी  परिसम्पत्तियों

 मद  वाधषिक  पर  प्रस्तावित  निवेश
 क

 संख्या

 क्षमता  रुपयों  में

 2  3  4
 od

 5

 1.  मैससे  रेन-बेक्सी  देम्पीसीलीन  24  टन  द  64.0

 टोह ee  eee  नई  भौषध  अर्थात्‌

 ग्लाक्सीसिलीन

 ऐमीडियाक्विन  30  टन  10.5 2.  मेससं  सुनीता

 हाईड्रोवलो  राइड

 3.  मैसर्स  ५ जमन  रेमेडीज  सल्फामेक्पोल  120  टन  शुन्य

 4,  ad  बूटस  aha फेन  15  टन  उपलब्ध  नहीं

 1.  ऐसप्रिन  2,000  टन

 2.  सेलीसाइली  ऐसिड  700  टन  ro  929.0

 360 3.  फेथाइल  सेनीसीलेट  |

 *
 इनमें  से  केवल  मद  संख्या  (1)  तथा  (2)  के  लिए  24  मीटरी

 कुल

 के  लिए  अनुमति  दी  गई  थी  ।  निम्नलिखित  वार्षिक  क्षमताओं  के  साथ  कई  नई  बल्क

 भौषधियों  और  एम्पीसीलीन  टीहाइडेट  के  निर्माण  में  पर्याप्त  विस्तार  के  लिए  aad

 aaa  द्वारा  यह  निवेश  स्थाई  परिसम्पत्तियों  पर  दिखाया  गया  है

 1.  एम्पीसिलीन  ट्रीहाइड्  ट  24  टन  के

 ग्लोक्सेबी  लीन  3  टन

 3.  पुलो  क्लासीलीन  3  टन

 30  टन 4.  6  एपीए

 ek  निम्नलिखित  मदों  के  लिए  वार्षिक  क्षमताओं  सहित  सी  साइक्लिक  ऐसिड  आदि  के

 निर्माण  में  पर्याप्त  विस्तार  के  बारे  में  Fas  एलटा  द्वारा  यह  निवेश  स्थाई  परिसम्पत्तियों  पर

 दिखाया  गधा  है  ।  इनमें  से  मदमंख्या  (4)  के  लिए  अनुमति  नहीं  दी  गई  थी  ।

 1.  सालीसाइक्लीन  ऐसिड  1200  टन

 2.  ऐसपाइरीन  2000  टन

 3.  मेथाइल  सेलीसा  इलेट |  क  iw  500  टन

 4.  सोडियम  सेलीसिलेट  840  टन
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 डाक्सीसाइक्लीन  के  लिए  मससे  रनबक्सी  को  झ्राद्यय-पत्र  जारी  करना

 10880,  श्री  सोमानो
 :

 क्या  पट्रोलियम  तथा  रतायन  धौर  उर्वरक  मन्त्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  srtarareaetat  के  उत्पादन  के  लिये  मसस  taal  लैवोरकटरीज  को  जारी

 किया  गया  आशय-पत्र  atraniaan  लाइसेन्स  में  बदल  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  क्या  कम्पनी  ने  इसे  औद्योगिक  लाइसेंस  में  बदलने  से  qs  कार्यान्वयन

 हेत  कारगर  कदम  उठाये  थे

 यदि  तो  कम्पनी  द्वारा  इस  अनिवाय  जीवन  सर  कई  हैे ay  औषधि  का  उत्पादन  अभी

 तक  शुरू  न  करने  के  क्या  कारण  भौर

 यदि  कम्पनी  द्वारा  कारगर  कदम  नहीं  गये  थे
 तो  आशय-पत्र  को

 भौद्योगिक
 लाइसेंस  में  किस  प्रकार  बदल  दिया  गया  था  ?

 पट्रीलियम  रसायन  और  उवेरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  )  :  हां  ।

 औद्योगिक  विकास  विभाग  द्वारा  निर्धारित  पद्धति  के  अनुसार  आशय-पत्र  का  ata

 गिक  लाइसेंस  में  परिवतन  तभी  किया  जा  सकता  है  जबकि  कम्पनी  ने  आशय-पत्र  में  दी  गई  शर्तों

 को  स्वीकार  किया  है  का  श्रनुपालन  किया  है  इस  मामले  में  पार्टी  को  ना  तो  पू  जीगत  माल  की

 आवश्यकता  थी  भर  नाहि  विदेशी  सहयोग  की  उन्होंने  आशय-पत्र  में  दी  गई  शर्तें  भी  स्वीकर

 कर  ली  थी  ।  तदनुसार  भाशब-पत्र  का  औद्योगिक  लाइसेंस  में  परिवर्तन  किया  गया  था  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 जसा  उपरोक्त  भाग  के  उत्तर  में  बताया  गया  है  ।

 विदेशी  कम्पनियों  का  भारतीय  प्रबन्धक

 881  श्री  Fo  रामर्मात  क्या  विधि  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करग  कि

 क्या  भारत  में  उनसे  aaa  कम्पनियों  में  लगी  40  से  कम  ईक्विटी

 पूजी  वाली  विदेशी  कम्पनियों  को  जिनके  भारत  के  साथ  केवल  द्विपक्षीय  सहयोग  करार  हैं  और

 जिनका  प्रबंध  सम्पूर्णतया  भारतीय  हाथों  में
 है  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियाँ  घोषित  किया  जा  सकता  rd

 यदि  तो  ऐसी  कम्पनियां  कितनी  हैं  तथा  उनके  नाम  क्या  और

 कम  से  कम  ऐसी  कम्पनियों  के  प्रबंधों  का  भारतीयकरण  करने  के
 लिए  सरकार  ने

 क्या  प्रयास  किये  हैं
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 विधि  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  शान्ति  शब्दਂ

 कम्पनी  विदेशी  मुद्रा  नियमत  अधिनियम  या  इस  देश  में  लागू  किसी

 अन्य  अधिनियम  में  परिभाषित  नहीं  विदेशी  मुद्रा  विनियम  अधिनियम  के  अनुसार  भारत  में  काम

 कर  रही  ऐसी  कम्पनियां  जिनमें  40%  विदेशी  स्वामित्व  हो  विदेशी  कम्पनियां  मानी  जाती  हैं  ।

 23  सितम्बर  1977  का  औद्योगिक  नीति  वक्तव्य  और  29  ard  1978  का  औषधि  नीति  वक्तव्य

 जो  सदन  के  पटल  पर  रखें  गये  यह  स्पष्ट  करते  हैं  कि  40%  से  कम  की  विदेशी

 धारिता  वाली  कम्पनियाँ  भारतीय  कम्पनियाँ  हैं  ।

 कम्पनी  काय  विभाग  बहुराष्ट्रीय  निगमों  से  भारत  में  काम  करने  वाली  विदेशी  कम्पनियों

 की  शाखाओं  और  विदेशी  कम्पनियों  को  भारतीय  सहायक  कम्पनियों  का  अथ  लगाता  है  ।  विदेशी

 कम्पनी  की  भारतीय  सहायक  कम्पनियों  की  परिभाषा  यों  है  कि  ये  कम्पनियां  हैं  जो  कम्पनी

 नियम  के  अन्तर्गत  नियमित  हैं  और  जिनको  50%  से
 अधिक  पूजी  एक  अकेली  विदेशी  कम्पनी

 द्वारा  घोषित  है  ।  भारत  की  ऐसी  जिनमें  विदेशी  हिस्सेधारियों  द्वारा  धारित  साम्य

 पुजी  40  प्रतिशत  से  कम  परन्तु  उनके  विदेशी  कम्पतियों  से  द्विपक्षीय  तकनीकी  करार  है

 को  बहुराष्ट्रीय  वरन  भारतीय  कम्पनियां  समझा  जाता  है  ।  इन  कम्पनियों  के  निदेशक  मंडल

 में  विदेशी  होते  हुए  भी  इन्हें  भारतीय  कम्पनियाँ  समझा  जाता है  ।

 सन्दर्भ  भारतीय  कम्पनियों  से  है  जिनमें  40%  से  कम  साधारण  पूजी

 की  विदेशी  अंशधारिता  है  और  वे  द्विपक्षीय  तकनीकी  करार  उनके  साथ  रख  रही  हैं  ।  1947  झौर

 1978  के  बीच  कुल  5805  विदेशी  सहयोगों  के  लिए  मंजूरियां  दी  गई  जबकि  बहुत  सारे

 पुराने  सहयोग  समाप्त  हो  गये  जो  पिछले  5  से  10  वर्षों  के  बीच  किए  गये  साधारणत

 अभी  चालू  होंगे  ।  सहकार  की  कुल  संख्या  को  ध्यान  में  रखते  यह  निवेदन  है  कि  समस्त  चल

 रहे  सहयोगों  के  बारे  में  सुचना  एकत्रित  करते  में  लगाया  जाने  वाला  प्रयास  परिणाम  के  अनुसार  न

 हो  सकेगा  |

 कम्पनियों  का  नियन्त्रण  और  प्रबन्ध  प्रमुख  रूप  से  कम्पनी  को  साधारण  पूजी  की

 धारिता  से  उत्पन्न  मत  शक्ति  से  तय  होता है  ।  उन  मामलों  में  जहाँ  अंशधारिता  को  50%  के  स्तर

 से  नीचे  ला  दिया  जाता  कम्पनी  नियन्त्रण  शेष  अ  शधारिता  के  भारतीयों  के  हाथ  में  विव

 रण  पर  निभर  करेगा  ।  यदि  भारतीय  अ  शधारिता  दूर-दूर  तक  अंशधारियों  में  विभाजित  है  जो

 इकट्  नहीं  हो  सकते  तो  प्रभावी  नियन्त्रण  ऐसे  मामलों  में  विदेशी  अ'शधारी  के  हाथ  में  रहेगा  जो

 अशों  का  एक  विशाल  भाग  रखते

 कम्पनी  अधिनियम  की  धारा  269  के  अन्तगंत  केन्द्रीय  सरकार  को  एक  पब्लिक  लिमिटेड

 कम्पनी  या  एक  प्राइवेट  लिमिटेड  कम्पनी  जो  पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनी  की  सहायक  के  प्रबन्ध

 निदेशक  या  पूर्णकालिक  निदेशक  की  नियुक्ति  को  स्वीकृत  करने  का  अधिकार  कम्पनियों  की

 अ  शधघारिता  का  ढाँचा  कुछ  भी  हो  इस  सम्बन्ध  में  यह  भी  संकेत  हो  सकता  है  कि  कुछ  भारतीय

 कम्पनियों  के  मामले  में  जिनमें  निगमन  के  समय  बिशेष  अंशधारिता  नियमावली  में

 प्रावधान  हो  सकता  है  या  पहले  ही  से  प्रावधान  किया  गया  हो  कि  कुछ  अपरिवर्तनीय  |
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 निदेशक  fata  अंशधारियों  द्वारा  नियुक्त  हो  सकते  ऐसे  मामंलों  में

 अब  सरकार  के  पास  अधिकार  है  कि  वह  सम्बन्धित  कम्पनियों  की  नियमावली  दें  ।  तथापि

 यदि  पहले  से  नियमावली  में  ऐसे  प्रावधान  न  हों  और  विदेशी  अंशधारियों  द्वारा  अपरिवर्तनीय

 शक  नियुक्त  करने  के  लिए
 निदेशक  कालिक

 नियमावली  में  परिवर्तन  के  लिए

 afe  धारा  268  के  अन्तर्गत
 प्रस्ताव

 आता  है'तो  सरकार  बतौर  नीति  के  ऐसे  प्रस्ताव  को

 हन  नहीं  देगी  ।

 मध्य  प्रदेश  श्परौर  श्रान्घ्र  प्रदेश  के  बीच  220  किलोवाट  की  अन्तर्राज्यीय

 पारेषण  लाइन

 10882,  श्री  सुभाष  आहुजा

 भरी  छविराम  अगल

 श्री  हुकम  चंद  कछवाय

 श्री  गोविन्द  राय  सिरी

 श्री  माधवराव  fafaay  :

 क्या  ऊर्जा
 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बन्ना  Soe कल  27:
 क्‍या  मध्य  प्रदेश  और  आन्ध्र  प्रदेश के  बीच  2201  कलाबाट  जे अन्तर्राज्यीय  पारेषण  लाइन

 नके  मंत्रालथ  को  भेजा को  चालू  करने
 संबंधी  एक  परियोजना  प्रंशिवेदन  लगभग  दो  वर्ष  पूर्व

 गया था
 ;

 क्या  इस  प्रकार  की  अन्तर्राज्यीय  पारेषण  लाइन  से  पनबिजली  और  तापीय  बिजली

 के  उत्पादन  में  सहायक  मिलेगी  क्योंकि  तापीय  बिजली  मुख्य  रूप  से  मध्य  प्रदेश  में  और  पनबिजली

 भान्घ्र  प्रदेश  में  उत्पादित  की  जाती  और

 इस  परियोजना  की  वर्तमान  स्थिति  कया  है  और  इसे  कब  तक  अनुमोदित  कर  दिया

 जायेगा  ;

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  रामचन्द्रन  हाँ  ।

 बरसूर  प्रदेश  और  लोअर  सिलेरू  (artes  प्रदेश  के  बीच  220  Fo  वी  ०

 की  अन्तर्राज्यीय  पारेषण  लाइन  से  मध्य  re  प्रदेश  के  fares  कोठागुडम  काम्प्लैक्स  में  व्यस्त

 तम  समय  में  उपलब्ध  अधिशेष  faaaa  के  एक  भाग  का  इस्तेमाल  कर  सकेगा  ।  बारसूर  क्षेत्र  में  इस

 समय  कम  वोल्टता  की  जो  स्थितियाँ  हैं  उनमें  सुधार  लाने  में  भी  यह  लाइन  सहायक  होगी

 पारेषण  लाइन  का  निर्माण  काय  अभी  हाथ  में  नहीं  लिया  गया  तकनीकी  तथा

 आर्थिक  स्वीकृति  प्रदान  करने  के  लिए  इंस  स्कीम  की  जाँच  केन्द्रीय  विद्य  त  प्राधिकरण  में  की  जा

 रही  स्कीम  शीघ्र  ही  अनुमोदित  कर  दिए  जाने  की  आशा
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 agata  अगम ह क  नगर  (Aatcisz)  में  मिट्टी  के  तेल  के  डीलर  की  नियुक्ति

 10883,  श्री  बालासाहेब  faa  :  कया  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  उवंरक  म  त्री

 यह्  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनको  पता  है  कि  जिला  अहमदनगर  महाराष्ट्र  में  अकोला  तहसील  की

 वासी  जनसंख्या  को  मिट्टी  का  तेल  प्राप्त  करने  में  बहुत  कठिनाई  हो  रही है  चू  कि  उस  क्षेत्र  में  मिट्टी

 के  तेल  का  कोई  प्राधिकृत  एजेंट  अथवा  डीलर  नहीं  है

 क्या  संरकार  उक्त  क्षत्र  में  एक  प्राधिकृत  डीलर  fram  करने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  उक्त  नियक्ति  किस  आधार  पर  की  जायेगी  ।  क्या  नियमित  व्यापारियों  से  आवेदन

 पत्र  मांग  कर  अथवा  किसी  अन्य  तरीके  से  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  अभी  तक  किसी  प्राकृतिक  डीलर  की  नियुक्ति  नहीं  की  गई  है  अथवा  की  जानी  हैं

 तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 पेट्रोलियम  रसायन  और  उवरक  मंत्री  हेमवती  नंदन  (a)  और

 :
 आपेक्षित  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा|पटल  पर  रख  दी  जायगी

 नाल  पाउडर  को  qTaAztssz  लौह  अयस्क  में  परिवतित  करने  के  लिये

 जानकारों  का  श्रायात

 10884,  श्री  बाला  साहेब  fae  पाटिल  :
 कया  इस्पात  ओर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  गत  मार्च  में  इन्डोनेशिया  के  साथ  लिए  गए  करार  के  अन्तर्गत

 सप्लाई  करने  के  लिए  बैलाडिला  नीले  पाउडर  को  पैलेटाइज्ड  लौह  अयस्क  में  परिवर्तित  करने  के

 लिए  जानकारी  के  आयात  हेतु  राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम  ने  विश्वव्यापी  टेण्डर  आमंत्रित  किये

 भौर

 कया  यह  भी  सच  है  कि  कुछ  प्रशासनिक  अथवा  अन्य  कठिनाइयों  के  कारण  जानकारी

 का  आयात  करने  के  बारे  में  कोई  Haat  नहीं  लिया  जा  सका  और  यदि  तो  वे
 कठिनाईयाँ

 क्या

 हैं  और  स्थिति  का  समाधान  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कड़िया  :  भर  :  राष्ट्रीय
 खनिज  विकास  निगम  ने  बेलाडिला  की  खान  संख्या  14  से  निकलने  वाले  लोह  अयस्क  चरे  के  तथा

 ब्लून्डस्ट  से  पैलेट  बनाने  के  लिए  तकनीकी  प्रक्रिया  की  जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिए  दिसम्बर

 1976  में  विश्व  आधार  पर  निविदाएਂ  आमंत्रित  की  थीं  ।  टेंडर  भामन्त्रित  करने  के  नोटिस  के

 उत्तर  में  पाँच  पार्टियों  ने  टेंडर  भेजे  जिनमें  से  केवल  तीन  के  पास  अपनी  तकनीकी  प्रक्रियाएं

 इन  तीनों  पार्टियों  की  तकनीकी  प्रक्रियाओं  के  साथ  ad  ag  थी  कि  इनके  लिए  उनके  रूपांकन
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 a rg

 के  अनुसार  उपस्कर  सप्लाई  किए  जाएं  ।  परिणामस्वरूप  1977  में  संशोधित  निविदाएं

 आमंत्रित  की  गद  |

 उपयुक्त  तीनों  पार्टियों  से  निविदाएं  1977  में  प्राप्त  हुई  थीं  ।  मेकन  द्वारा  इन

 निविदाओं  का  मूल्यांकन  किया  गया  तथा  1978  में  टेंडरकर्ताओं  के  साथ  तकनीकी  विषयों

 पर  बातचीत  की  गई  थी  ।  केवल  दो  निविदाएं  तकनीकी  तौर  पर  पूर्ण  तथा  आगे  विचारार्थ  उचित

 समझी  गई  |  इन  पार्टियों  से  इस  सम्बन्ध  में  आगे  विचार-विमशे  नहीं  किया  जा  सका  क्योंकि  यह

 तय  किया  गया  था  कि  पैलेट  संयंत्र  के  लिए  पु  जी-निवेश  सम्बन्धी  निर्णय  तभी  लिया  जायगा  जबकि

 इसके  उत्पादन  के  कम  से  कम  50%,  के  लिए  बिक्री  के  पक्के  करार  हो  जाए

 1979  को  भारत  तथा  इन्डोनेशिया  के  बीच  एक  समझौता  ज्ञापन  हुआ  था  जिस

 में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  ag  भी  व्यवस्था  है  कि  भारत  इन्डोनेशिया  को  दीर्घावधि-आधार  पर

 प्रतिवर्ष  17.5  लाख  टन  प्लेट  सप्लाई  करेगा  बशर्तें  कि  तकनीकी  तथा  बाणिज्यिक  शर्ते  तय  कर  ली

 जाए  |  तदनुसार  1979  में  टेंडरकर्ताओं  से  बातचीत  शुरू  की  गई  थी  ।  इस  बातचीत

 से  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  भी  पता  चला  कि  दोनों  निविदाओं  की  तुलना  करने  से  gd  यह

 आवश्यक  है  कि  देशीय  उपस्करों  की  प्राप्ति  के  सम्बन्ध  में  टेंडर  में  दिए  गए  अनुमानों  की  पुष्टि  हो

 जाए  ।  तदनुसार  दोनों  टेंड  रकर्ताओं
 से  कहा  गया  है  कि  वे  15-6-1979  तक  संशोधित  तथा  अन्तिम

 देंडर दे  दें  ।

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  दारा  बदरपुर  संयन्त्र  को  दोषपु्ण

 मदानें  सप्लाई  किया  जाना

 10885,  श्री  बालासाहेब  faq  पाटिल  :

 शी  मुख्तिधार  fag  मिलक  :

 श्री  चिमन  भाई  एच०  शुक्ल  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  द्वारा  निर्मित  और  बदरपुर

 संयंत्र  को  सप्लाई  की  गई  टरबाइन  और  अन्य  बिजली  की  मशीनें  दोषपूर्ण  पाई  गई  हैं  और

 इस  कारण  संयंत्र  यदा-कदा  खराब  होता  रहता  और

 यदि  तो  feat
 में  सुधार  करने  के  लिए  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  :  और  (a)  बदरपुर  ताप  विद्य त  hex  की  भारत  हैवी

 इलेक्ट्किल्स  feo  द्वारा  सप्लाई  किए  गए  उत्पादन  उपस्कर  में  कोई  बड़ी  खराबी  नहीं  थी  ।  तथापि

 बायलरों  के  कुछ  पर्जों च्  में  संशोधनों  की  भावश्यकता  थी  ।  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल  परियोजना

 प्राधिकारियों  तथा  केन्द्रीय  विद्य,/त  प्राधिकरण  द्वारा  संयुक्त  रूप  में  तैयार  किए  गए  ।  एक  परियोजना

 नवीकरण  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  इन  संशोधनों  का  कार्य  हाथ  में  ले  लिया  गया है  ।  परियोजना  नवीकरण

 कार्यक्रम  के  अंतगंत  हाथ  में  लिए  गए  कुछ  कार्य  पिछले  वर्षों  के  दौरान  पूरे  किए  जा  चुके  हैं  ।

 जब  कभी  उत्पादन  यूनिट
 बंद  किए

 जा  सकते  हों  तभी  शेष  कार्य  किए  जाएंगे  ।
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 लिखित  उत्तर  15  सई  1975

 व जायका ब्वचणण

 erg  aaa
 श्रौर  aCe  श्रौषधियों

 का  उत्पादन
 10886,  श्री  aaqatt र  कया  पैट्रोलियम  रसायन  और  SACHS  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्तमान  शासन  के  दो  वर्षों
 फामूं  TWA  और  बल्क  औषधियों  सह

 सह्दी  कितना  उत्पादन  हुआ  इतनी  अधिक  वृद्धि  का  कारण  क्या  और

 छठी  योजना  के  आगामी  चार  वर्षों  में  भौषधियों  के  उत्पादन  की  विशेष

 नाए हैं  ?

 रसायन  और  sate  मंत्री  हेमवती  नंदन  :  योजना  आयोग

 द्वारा  औषधों  और  भेषजों  के  बारे में  स्थापित  कार्य-दल  में  वर्ष  1977-78  के  दौरान  बल्क  औषधों

 और  wy  लेशनों  के  उत्पादन  के  लिये  क्रमशः  164  करोड़  रुपये  और  900  करोड़  रुपये  के

 उत्पादन  का  अनुमान  लगाया  चूकि  वर्ष  1978-79  हाल  ही  में  समाप्त  हुआ  है  सम्पूर्ण

 भौषध  उद्योग  के  लिए  उत्पादन  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 औषधों  और  भेषजों  पर  कार्य-दल  ने  वर्ष  1978-79  और  1982-83  के  बीच  बल्क

 औषधों  के  लिए  250  करोड़  रुपये  के  निवेश  की  संभावनाओं  का  अनुमान  लगाया  है  ।  सरकारी  क्षेत्र

 के  अनुमान  को  योजना  आवंटन  से  पूरा  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  यह  आशा  है  कि  as  ओषध  नीति  से

 निहित  विस्तृत  निणंयों  को  ध्यान  में  रखते  जो  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  भावी  लइसेंससिंग

 और  ger  निर्धारण  ही  स्पष्ट  नीतियों  का  भी  प्रावधान  रखते  अपेक्षित  निवेश  गैर-सरकारी  क्षेत्र

 से  होगा  ।

 तीन  नई  कोयला  खान  परियोजनाओं  का  वित्तीय  और  वास्तविक  लक्ष्य

 10887,  श्री  धर्मवीर  चद्षिष्ठ  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उन  तीन

 नई  कोयला  खान  परियोजनाओं  का  कारण  सहित  वित्तीय  और  वास्तविक  लक्ष्य  क्या  है  जिन्हें  हाल

 ही  में  सरकार  ने  स्वीकृति  दी  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  जनेदवर  :

 सरकार  ने  अभी  हाल  ही  में  तीन  कोयला  खनन  परियोजनाएँ  मंजूर  कीहैँ

 परियोजना  का  नाम  उत्पादन  क्षमता  पू  जी  लागत  उत्पादन  की

 टनों  रुपयों
 अपेक्षाएं

 में  )

 कोलफील्ड्स  की  4.50  5691.00  उत्तरी  भारत  में

 बीना  विस्तार  पनकी  तथा
 परियोजना  अन्य  ताप  बिजलीघर

 कोलफील्ड्स  लि ०  1.20  2637.38  आम  उद्योगों  के  लिए
 की  सतग्राम  कोलियरी  tala  कोयला  तथा

 (qafaats ) )  ताप  बिजलीघरों  के

 लिए  ब्लैंक  कोयला
 ---  Stay  लि०  0.80  1251.00  इस्पात  कारखाने

 की  पारबेलिया  और  ताप  बिजली

 (qaferatcr)  घर
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 लिखित  उत्तर 25  1901  (a)

 मससे  faq  एल्यूमीनियम
 लिमिटेड  के  खिलाफ  शिकायतें

 10888,  श्री  महिलकाजु  न  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एल्यूमीनियम  एलायन्स  के  निर्माता  मैसर्स  जिन्दल  एल्यूमीनियम  लिमिटेड  के  खिलाफ

 कदाचार  की  कोई  शियकातें  हैं  9.0

 क्या  ag  भी  सच  है  कि  इस  फर्म  द्वारा  किए  गए  कदाचार  आदि  कम्पनी  विधि  are

 द्वारा  जांच-पड़ताल  किये  गए  और

 यदि  Srae  भाग  का  उत्तर  स्वीकारात्मक  है  तो  इस  जांच-पड़ताल  के  aa

 णाम  रहे  ?

 विधि  न्याय  और  कम्पती  कार्य  मंत्री  शान्ति  :  श्रीमान्‌  जी  ।

 तथा  :  शिकायतों  में  cafes  आरोपों  की  कम्पनी  बंगलौर  और

 शिक  मद्रास  से  परामशं  करके  परीक्षा  की  गई  थी  तथा  यह  पाया  गया  था  कि  शिकायत

 किये  गये  मामले  कम्पनी  बंगलौर  के  कम्पनी  द्वारा  प्रस्तुत  दस्तावेजों  से  सत्य

 णित  नहीं  इसलिए  कम्पनी  अधिनियम  1956  की  धारा  209  के  अन्तगंत  कम्पनी  की  लेखा

 वाहियोंਂ  के  निरीक्षण  के
 आदेश

 देने  का  निर्णय  किया  गया  थी  तथा  आवश्यक  आदेश  इस  सम्बन्ध  में

 जारी  कर  दिये  गये  हैं  ।

 इस्पात  उत्पादन  में  कटोती

 10889,  श्री  कंवर  लाल  गप्त  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 किः

 इस्पात  के  उत्पादन  में  8  प्रतिशंत  तक  कटौती  करने  के  विशेष  कारण  क्या  थे  az  इस

 कटोती  के  लिए  कब  से  आदेश  दिये

 इस्पात  के  उत्पादन  में  8  प्रतिशत  कटौती  से  क्या  प्रभाव  पड़ा ;

 VS अर कोककर  कोयले  का  पर्याप्त  स्टाक  न  रखने  के  क्या  कारण  हैं  इस  अवधि  में  वैगनों

 की  सप्लाई  के  लि  रेल  मंत्रालय  को  कितने  पत्र  भेजे  गये  ;

 रेल  मंत्रालय  ने  क्या  उत्तर  दिया  ;

 (3)  कटौती  करने  के  लिए  प्रस्ताव  किसका  था  और  अन्त  में  क नि र्णय  किसने  और

 मात्रा  एवं  मुल्य  के  रूप  में  इस  कटौती  के  कारण  कितनी  हानि  हुई  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  बीजू  :  संकेत  ।  1  1979  से

 स्वेतोमुखी  इस्पात  कारखानों  में  कोक  ओवत  पु्तिग  की  दर  में  की  गई  8  प्रतिशत  कटौती  की

 ओर  है  ।  माचं  1979  के  अन्त  में  इस्पात  कारखानों  में  कोककर  कोयले  का  स्टाक  काफी  कम  रह

 जाने  और  कोककर  कोयले  के  इतने  कम  स्टाक  से  इस्पात  कारखाने  चलाने  के  खतरे  तथा  वर्षा  ऋतु
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 लिखित  उत्तर  15  मई  1979

 ae re  ाा

 आरम्भ  होने  से  पूर्वे  सुर  कित  स्तर  तक  स्टाक  बनाने  के  लिए  यह  कटौती  करनी  आवश्यक  हो

 गई  थी  |

 तथा  :  1979  के  दौरान
 स्वेतो  मुखी  इस्पात  कारखानों  में  विक्रय  इस्पात

 का  वास्तविक  उत्पादन  निर्धारित  किए  गए  लक्ष्य  से  26,  300  टन  कम  जिनका  मूल्य  लगभग

 5  करोड़  रुपये  बैठता  है  ।

 और  :  कोककर  कोयले  की  ATA  सप्लाई  के  कारण  इस्पात  कारखानों

 कोककर  कोयले  का  पर्याप्त  स्टाक  नहीं  किया  जा  सका  ।  सीमित  खपत  के  बावजूद  1.4.1978  को

 कोककर  कोयले  का  स्टाक  4,  49,  200  टन  से  घटकर  1.4.1979  को  मात्र  1,37,500  टन  रह

 गया  था  जो  बहुत  ही  कम  था  ।  वर्ष  1978-79  में  कोयले  की  उपलब्धि  निर्धारित  कार्यक्रम  के

 बले  में  30  लाख  टन  और  वर्ष  1977-78  की  वास्तविक  सप्लाई  से  .10  लाख  टन  कम  थी

 ऊर्जा  कोयला  सप्लाई  करने  वाले  अभिकरणों  और  रेलवे  से  निकट  तथा  सतत

 सम्पर्क  रखा  जा  रहा  है  ताकि  इस्पात  कारखानों  के  लिए  कोप्ले  की  अधिकाधिक  सप्लाई  प्राप्त  की

 जा  सके  ।  इस  बारे  में  रेल  मंत्रालय  को  बहुत  से  पत्र  भी  लिखे  गए  हैँ  और  विभिनन  स्तरों  पर
 बहुत

 सी  मंत्रालय  तथा  अन्य  बैठकें  भी  बुलाई  गई  रेल  और  ऊर्जा  मंत्रालय  ने  भरसक

 योग  दिया  है  और  वे  वर्तमान  कठिनाइयों  का  सामना  करने  के  लिये  सभी  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  आशा

 है  किस्थिति  में  शीघ्र  ही  सुधार  हो  जाएगा  और  इस्पात  कारखाने  सामान्य  उत्पादन  करना  आरम्भ

 कर  देंगे

 कोक  ओवन  पुशिंग  की  दर  में  कटौती  करने  का  प्रस्ताव  स्टील  अथारिटी  आफ  इण्डिया

 लि०  द्वारा  रखा  गया  था  और  सरकार  द्वारा  उसका  अनुमोदन  किया  गया  था  ॥

 लोकनायक  जयप्र काडा  नारायण  के  बारे  में  समाचार

 10890,  पी०  जी०  AlTaaHe  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  आकाशवाणी  के  भंग्रेजी  समाचार  बुलेटिनों  तथा  अन्य  भाषायी  प्रसारणों  में

 22  1978  को  मध्याहन  पश्चात्‌  लोकनायक  जयप्रकाश  नारायण  के  स्वास्थ्य  की

 स्थिति  और  उनके  निधन  हो  जाने  के  बारे  में  समाचार  प्रकाशित  fear  गया  जो  बाद  में

 साबित  हो  गया

 यदि  तो  उसके  तथ्य  कया  हैं  ?

 क्या  उक्त  दिवस  को  कुछ  समय  के  लिए  आकाशवाणी  के  अनेक  स्टेशनों  पर  विशेष

 संगीत  घन  प्रसारित  की  गयी  थीं  और  यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या

 क्या  लोकनायक  जयप्रकाश  नारायण  के  सम्मान  में  उक्त  दिवस  को  सामास्य  रेडियो

 सेवा  कार्यक्रम  रोक  दिए  गए  थे  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया
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 95  1901  लिखित  उत्तर

 SN

 क्या  इस  सम्पूर्ण  दुर्भाग्यपूर्ण  मामले  के  बारे  में  जांच  आदेश  दिया  गया  और  जाँच

 की  और

 यदि  तो  उसके  frond  क्या  हैं  और  भविष्य  में  सावधानी  बरतने  तथा  मार्गदर्शन

 के  लिए  यदि  कोई  समुचित  कार्यवाही  की  गई  है  तो  वह  क्या है
 ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :  से  तक  :  एक  विवरण

 संलग्न  है  ।

 विवरण

 लोकनायक  जयप्रकाश  नारायण  के  सम्बन्ध  में  गलत  समाचार  जिसकी  2.  माचे  को  लोक

 सभा  के  माननीय  अध्यक्ष  द्वारा  घोषणा  की  गई  प्रेस  गैलरी  में  आकाशवाणी  के  संवाददाता  से

 1.25  अपरान्ह  की  नई  दिल्‍ली  में  प्राप्त  हुआ  था  ।  यह  सुचना  भी  मिली  थी  कि

 प्रधानमन्त्री  तथा  अन्य  दलों  के  नेता  भी  श्री  नारायण  को  श्रद्धांजलि  अपित  कर  रह ेहैं  और  उनके

 सम्मान  में  सदन  की  बैठक  स्थगित  की  जा  रही  है  |

 2.  समाचार  तत्काल  उस  समय  आकाशवाणी  से  प्रसारित  होने  वाले  उ

 पंजाबी  और  उदू  के  बुलेटिनों  में  शामिल  कर  लिया  गया  था  ।  सामान्य  विधि-अनुसार

 दिल्‍ली  से  आकाशवाणी  के  नियमित  कार्यक्रम  भी  रोक  कर  अंग्रेजी  और  हिन्दी  मेंਂ  1.33  अपरान्ह

 और  फिर  1.38  अपरान्ह  को  विशेष  घोषणायें  की  गई  थीं  ।

 श्री  जयप्रकाश  नारायण  के  निधन  की  घोषणा  के  बाद  दिल्‍ली  ‘a’  पर  एक  मिनट  के

 लिए  सारंगी  पर  शोक  संगीत  की  धुन  बजाई  गई  ।  1.40  अपरान्ह  पर  फिर  से  सारंगी  वादन

 रित  किया  गया  जो  2.00  अपरान्ह  तक  जारी  रहा  ।

 4,  श्रोताओं  की  पसन्द  पर  आधारित  फिल्‍मी  संगीत  में  पसन्दਂ  कार्यक्रम  में

 दोपहर  1.30  बजे  गीतों  के  स्थान  पर  साधारण  वाद्य  संगीत  प्रसारित  किया  गया  ।  मूलरूप  से

 पसन्दਂ  कायेंक्रम  1.10  से  1.40  अपरान्ह  तक  था  ।  जयप्रकाश  नारायण  की  मृत्यु  की

 घोषणा  के  बाद  पाश्चात्य  संगीत  जो  दिल्‍ली  ‘a’  से  1.05  से  2.00  बजे  अपरान्ह  तक  दिया  जाता

 को  1.40  भपरान्ह  पर  रोक  कर  सारंगी  वादन  प्रसारित  किया  गया  ।  सारंगी  वादन  20  मिनट

 तक  चला ॥

 5.  लगभग  दोपहर  1.53  बजे  यह  पता  चला  कि  घोषणा  गलत  थी  और  जीवित

 यद्यपि  वे  सख्त  बीमार  हैं  ।  तत्काल  उदू  बुलेटिन  जो  उस  समय  आकाशवाणी  द्वारा  प्रसारित

 किया  जा  रहा  था  मृत्यु  के  समाचार  खण्डन  किया  गया  ।  सही  समाचार  का  पूरा  विवरण

 2.00  बजे  के  भंग्रजी  व  2.10%  हिन्दी  के  बुलेटिन  में  दिया  गया  ।  सही  समाचार  कई  बार

 आकाशवाणी  दिल्‍ली  के  और  दोनों  चेनलों  से  दिया  गया  1

 6.  श्री  जयप्रकाश  नारायण  के  निधन  की  गलत  घोषणा  के  मामले  की  सावधानीपूर्वक  जांच
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 की  गई  है  ।  आकाशवाणी  ने  दुर्भाग्यपूर्ण  समाचार  की  घोषणा  की  जो  पालियामेंट  की  प्रेस  गैल री

 में  आकाशवाणी  के  संवाददाता  से  1.25  अपरान्ह  आकाशवाणी  के  केन्द्रीय  समाचार  कक्ष  में  प्राप्त

 हुआ
 था  ।  प्रधानमन्त्री  और  अन्य  पार्टी  नेता  श्री  नारायण  को  श्रद्धांजलियां  अपित  कर  रहे  थे

 alt  लोकसभा  के  अध्यक्ष  के  श्री  जयप्रकाश  नारायण  के  निधन  के  वक्तव्य  के  बाद  सदन  उनके

 सम्मान  में  उठ  गया  ।  माननीय  अध्यक्ष  द्वारा  सदन  में  घोषणा  के  बाद  आकाशवाणी  को

 यह  समाचार  प्रसारित  करना  पड़ा

 7.  एक  aurea  जन  के  निधन  के  मामले  में  प्रयुक्त  की  जाने  वाली  एक  फूल-प्रूफ  पद्धति

 पहले  से  उपलब्ध  है  जो  पर्याप्त  समझी  जाती  है  ।

 MTHTATATNY  के  एक  wee  में  वरिष्ठतम  व्यक्ति  के  ez  प्रभारी  के  रूप  में  नियुवत  करना

 10891,  श्री  सी०  Fo  जाफर  शरोफ  :  सुचना  और  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भूतपूर्व  महानिदेशक  ने  सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  इस

 निणय  का  उल्लंघन  किया  था  कि  आकाशवाणी  के  एक  केन्द्र  में  वरिष्ठतम  व्यक्ति  को  केन्द्र  का  भार

 सम्भालना

 यदि  तो  क्या  आकाशवाणी  के  इ  स्टाफ  समाचार
 कममेंचा  रियों

 ने  आकाशवाणी  के  कार्यक्रम  के  विरुद्ध  रोष  प्रकट  किया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति  का  ब्यौरा  कया  और

 सरकार  ने  कलाकारों  के  बारे  में  क्या  नीति  अपनायी
 है

 ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :  नहीं

 ATHIMATTT  स्टाफ  समाचार  स्टाफ  से  आकाशवाणी

 क्रमों  के  विरुद्ध  कोई  अभ्यावेदन  नहीं  मिले हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 व्यावसायिक  आर्टिस्ट  नियमित  सरकारी  कमंचारी  नहीं  होते  भत  वे

 के  रूप  में  घोषित  किए  जाने  के  लिए  पात्रता  नहीं  रखते  |

 स्वदेशी  पोलीटक्स  के  चेयरमन  ate  प्रबन्ध  faze  के  विरुद्ध  न्यायालय  में  सुक  दमा

 10892,  sft  दारद  यादव  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  fir

 क्या  मेससं  स्वदेशी  उत्तर  प्रदेश  का  चेयरमैन  और  प्रबन्ध

 निदेशक  अतिरिक्त  सिविल  जज  इलाहाबाद  के  पास  निलम्बित  न्यायालय  के  अपसान  सम्बन्धी

 योग  में  Hea TI स्त

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  मामले  की  वर्तमान  स्थिति  क्या  और

 क्या  सरकार  ने  सरकारी  निधि  के  दुरविनियोग  तथा  गबन  सम्बन्धी  अपराध  के  लिए

 कम्पनी  के  चेयरमेन  तथा  प्रबन्ध  निदेशक  और  अन्य  लोगों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  की  है  ?
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 न्याय  और  कम्पनी  कायें  मन्त्री  शांति  yan )
 :  और  :  कानपुर

 स्थित  उत्तर  प्रदेश  में  कम्पनियों  के  रजिस्ट्रार  से  प्राप्त  सुचना  के  अनुसार  श्री  विश्वनाथ

 नामक  एक  सज्जन  ने  कम्टैम्प्ट  आफ  कोटे  एक्ट  की  धारा  15  (2)  और  सिविल  प्रोसीजर  कोड  की

 धारा  151  के  अन्तंत  श्री  सीताराम  जयपुरिया  और  अन्य  लोगों  के  खिलाफ  अतिरिक्त  दीवानी

 न्यायाधीश  इलाहाबाद  की  अदालत  में  याचिका  दायर  की  है  कम्पनी  ने  रिपोर्ट  दी

 मुकदमा  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  के  समक्ष  है  ।

 कम्पनी  अधिनियम  की  धारा  209  के  अन्तगंत  कम्पनी  की  लेखा-बहियों  के  निरीक्षण

 क  परिणामस्वरूप  प्रबन्ध  के  कुछ  अनियमिततायें  /arare  प्रकाश  में  आए  हैं  ।  बड़ी  अनियमिततायें

 जो  निरीक्षण  रिपोर्ट  में  सामने  आयी  हैं  ।  वे  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3030  के  उत्तर  में  दिनाक

 13  1979  को  बताई  जा  चुकी  हैं  ।  कम्पनी  अधिनियम  की  धारा  408  के  अन्तर्गत  कम्पनी

 विधि  बोर्डे  के  कारण  बताओ  नोटिस  के  जवाब  में  कम्पनी  का  उत्तर  आ  गया  है  और  यह  मामला

 अब  कम्पनी  चिधि  ् बों  द्वारा  निर्णीत  होगा  जिसके  लिए  व्यक्तिगत  सुनवाई  तय  कर  दी  गई  है  ।

 संसदीय  कार्यवाहियों  का  प्रसारण

 10893,  श्री  वसन्त  साठे  :  कया  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दूरदर्शन  और  रेडियो  में  संसदीय  कार्यवाही  के  प्रसारण  में  3/4

 समय  संसद  विशेषकर  विपक्षी  दलों  के  सदस्यों  द्वारा  व्यक्त  किए  गए  महत्वपूर्ण  बातों  की

 अपेक्षा  सरकार  द्वारा  व्यक्त  विचारों  को  दिया  जाता  और

 क्या  सरकार  केवल  कुछ  सदस्यों  तथा  मंत्रियों  के  विचारों  को  प्रसारण  करने  की  अपेक्षा

 जन-प्रतिनिधियों  द्वारा  बताए  गए  महत्वपूर्ण  सुझावों  अथवा  अनेक  जनहित  के  मामलों  में  उनके

 द्वारी  उठाई  गई  बातों  का  उचित  प्रसारण  करके  आकाशवाणी  तथा  दूरदर्शन  में  afar  उद्द  श्यपूर्ण
 ढंग  से  संसदीय

 कार्यवाहियों
 के  प्रसारण  के  बारे  में  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  तेयार  करना  चाहेंगे  ।

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  ,  श्री  लाल  कृष्ण  :  और  (@)  :  नहीं  ।  इन

 माध्यमों  द्वारा  संसद  के  दोनों  सदनों  की  सभी  महत्वपूर्ण  और  समाचार  योग्य  घटनाओं  और

 भाषणों  को  उनके  दैनिक  समाचार  बुलेटिनों  और  संसद  की  दँनिक/साप्ताहिक  समीक्षाओं  में

 पर्याप्त  और  सन्तुलित  कवरेज  देने  के  लिए  पूर्ण  प्रयास  किया  जाता  है  ।  विरोधी  पक्षों  के  सम्बन्धित

 सदस्यों  सहित  संसद  सदस्यों  द्वारा  दिए  गए  सभी  सुझाव  कवर  करने  के  प्रयास  किए  जाते  हैं  ।

 कभी-कभी  सरकार  के  सदस्यों  द्वारा  कही  गई  बातें  अन्यों  की  अपेक्षा  अधिक  कवर  की

 जा  सकती  है  क्योंकि  ये  बातें  महत्वपूर्ण  नीति  सम्बन्धी  मामलों  तथा  देश  के

 आधिक  विकास  के  लिए  सरकारी  कार्यक्रमों  से  सम्बन्धित  होती  है  ।

 राज्य  विधान  सभा  की  कार्यवाहियों  को  टेलीविजन  पर  दिखाया  जाना

 10894,  श्री  चतुभुज  :

 श्री  नटवरलाल  पो०  परमार  :

 कया  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 183



 15  मई  197

 ह

 तारांकित  प्रश्न  से  4966  दिनांक  27.3.79  में  शुद्धि  करने  वाला  विवरण

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  राज्य  सरकारों  तथा  विशेषकर  तमिलनाडु  सरकार  ने  राउ

 विधान  सभा  की  कार्यवाहियों  को  टेलिविजन  पर  दिखाए  जाने  का  प्रश्न  hex  के  पास  उठाया

 ताकि  टेलिविजन  सेट्स  वाले  लोग  अपने  घरों  पर  उसको  देख  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 तारांकित  प्रदन  से  4966  feats  27.3.79  में  शुद्धि  करने  वाला  विवरण

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कड़ियां

 उड़ीसा  में  छठवीं  योजना  अवधि  के  दौरान्‌  सयंत्रों  और  कारखानों  की  स्थापना  के  बारे  में  लोव

 सभा  के  27-3-79  के  अताराँकित  प्रश्नसंख्या  4966  के  भाग  और  के  उत्तर  में  पैरा  4  वे

 अन्तगंत  भुल  से  यह  कहा  गया  था  कि  रैरनपुर  में  में  फैरो-वेनेडियम  प्रोजेक्ट  की  अनुमानित  लागत

 लगभग  46.70  करोड़  रुपये  होगी  ।  | मसस  दस्तूर  एंड  कंपनी  लि०  द्वारा  तेयार  साध्यता  रिपोर्ट

 के  अनुसार  लागत  लगभग  25.20  करोड़  रुपए  होगी  ।  ये  आंकड़े  46.70  करोड़  रुपये  की

 बजाय  25.10  करोड़  रुपए  पढ़े  जाए  ।  यह  स्पष्टीकरण  उड़ीसा  सरकार  से  दिए  गए  गलत  उत्तर  में

 संशोधन  करने  के  लिए  निर्धारित  एक  सप्ताह  के  समय  के  बाद  प्राप्त  हुआ  था  ।  असुविधा  के  लिए

 खेद  है  |

 श्री  चन्द  शेखर  tag—aera  आज  मैंने  यह  ध्यानाक्षंक  प्रस्ताव  किया  है  और

 वह  बड़े  महत्त्व  का  है  ।  राष्ट्र  में  विध्वंसक  कार्यवाहियां  बढ़ने  का  खतरा  पैदा  हो  गया  है  ।  18

 अप्रैल  के  में  छपा  हुआ  है  ।  दो  लाइनें  आप  सुन

 एस०  एस०  के  मुरली  मनोहर  जोशी '  )
 अध्यक्ष  महोदय  :  अगर  आपने  प्रस्ताव  दिया  है  तो  मैं  मामले  की  परीक्षा  करूगा  ।  ऐसे

 प्रस्ताव  बहुत  संख्या  में  आप  दो  भाषण  नहीं  दे  सकते  हैं  ।  अगर  आपने  नोटिस

 दिया  है  तो  मैं  उसका  परीक्षा  करूगा  ।  एसा  नहीं  होगा  कि  आज  आप  एक  भाषण  दें  और  मेरे  चुन

 लेने  के  बाद  फिर  भाषण  दें  ।

 श्री  पुर्णनारायण  सिन्हा  :  मेंने  आपको  एक  पत्र  लिखा  था  ।

 श्री  के ०  राममूर्ति
 :  मैंने  दो  मामले  बठाये  y—  aie  प्रदेश  में  तूफान  का  प्रकोप

 और  दूसरा  कोयलाखान  के  श्रमिकों  द्वारा  हडताल

 अध्यक्ष  महोदय  :  ये  व्यवस्था  के  प्रश्न  नहीं  हैं  ।

 श्री  waata  :  यह  गम्भीर  मामले  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  निस्संदेह  ।

 श्री  राममूर्ति  :  आंध्र  प्रदेश  पर  तूफान  का  बहुत  बुरा  असर  हुआ  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  eqralnyy  प्रस्ताव  का  अवसर  दे  रहा  हूं  ।

 श्री  पुर्णनारायण  सिंह  :  मेंने  आपको  एक  पत्र  लिखा  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  आपके  आधे  दर्जन  पत्र  मिले  मैं  उनके  बारे  में  क्या  कर  सकता  हू ं!
 श्री  मनोहर  लाल  (a@tagz)  :  कानपुर  के  जो  पेपर्स  हमने  लैटर  भी  लिखा है  सीज  करने  के

 लिये  ।  आपको  18  अप्रैल  को  नोटिस  दिया  लेकिन  अभी  तक  आपने  कोई  फैसला  नहीं  किया  ।
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 15  1901  (a)  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 अध्यक्ष  महोदय  :  आज  सूबह  मैंने  बहुत  से  सदस्यों  से  पत्र  पर  हस्ताक्षर  लिये  ।  मैंने

 टिप्पणियां  माँगी  हैं  ।

 व्यवधान

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  यहाँ  प्रश्नों  का  उत्तर  नहीं  दूंगा  |  अब  पत्र  सभःपटल  पर  रखे  जायें

 पत्र  रखे  जायें  ।

 श्री  राजनारायण  (x1aareit)  :  अध्यक्ष  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  आपने  जिस  प्रश्न

 पर  विचार  करने  को  अभी  कहा  उसके  लिये  हम  बहुत  आभारी  मगर  इस  प्रश्न  में  (eaaata)

 अध्यक्ष  Ralaa  :  मैं  दो  भाषणों  की  अनुमति  द  सकता  नहीं

 इसकी  अनुमति  नहीं  दी  जायेगी  ।  मैं  ऐसा  कर  सकता  (eazaT7)

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  अनुमति  देने  से  पहले  मुझे  इस  पर  विचार  करना  होगा

 श्री  पुर्णनारायण  सिन्हा  :  खड़े

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सिन्हा  अगर  अपको  किसी  विषय  के  बारे  में  चर्चा  करनी  है  तो  आप

 मुझ से
 आकर  चर्चा  कर  सकते  हैं  मगर  सभा  में  आप  ऐसा  नहीं  कर  सकते  ।

 सभापटल  पर  रखे  गये  पत्र

 दासोदर  घाटी  निगम  के  वर्ष  1979-80  के  बजट  प्राक्कलन  और  उसके  हिन्दी  संस्करण  न

 रखे  जाने  के  कारण  बताने  वाला  विवरण  :

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 (1)  दामोदर  घाटी  निगम  1948  की  धारा  44  की  उपधारा  (3)  के  stata

 दामोदर  घाटी  निगम  के  वर्ष  1979-80  के  बजट  की  एक  प्रति  ।

 (2)  दामोदर  घाटी  निगम  के  qy  1979-80  बजट  प्राक्कलनों  के  अंग्रेजी  संस्करण  के  साथ

 साथ  उनका  हिन्दी  संस्करण  सभा  पटल  पर  न  रखे  जाने  के  कारण  बताने  वाला  एक

 विवरण  तथा  अंग्रेजी  |

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  to  4464 /  79)

 भारतीय  बिद्यत  1979  ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 ज्नेदवर  मैं  भारतीय  विद्युत  afataay.  1910  की  धारा  38  की  उपधारा  (3)  के

 अन्तर्गत  भारतीय  fara  1979  तथा  अंग्रेजी  की  एक

 प्रति  जो  fare  3  1979  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसुचना  संख्या  aro  aio  fo  170

 में  प्रकाशित  हुये  थे  उनका  शुद्धि  पत्र  जो  fears  3  1979  में  भारत  के  राजपत्र  में

 अधिसूचना  संख्या  सा०  सां०  नि०  335  में  प्रकाशित  हुआ  सभापटल  पर  रखता  हूं  ।

 (WaTAT  में  रखा  गया  :  देखिए  To  4465/79)

 dea  इन्स्टीट्यूट  आफ  प्लास्टिक  इ  जीनिर्यारिंग  एण्ड  टूल्स  मद्रास  के  वर्ष  1976-77  श्रौर

 1977-78  और  aime  गांव  रिफाइनरी  एण्ड  पेट्रो  कंमिकल्स  बॉंगाई  गाँव  के  वर्ष

 1977-78  की  बाषिक  रिपो  और  समीक्षा  तथा  विलम्ब  सम्बन्धी  विवरण
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 संभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  15  मई  1979

 रसायन  और  उवरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नरसिह

 मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं
 —

 (1)  निम्नलिखित  पत्रों  तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति

 सेन्ट्रल  इ  स्टीट्यूट  अ  फ  प्लास्टिक्स  इजीनियरिंग  एण्ड  का  वर्ष

 1977-77  का  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 सेन्ट्रल  इ  स्टीट्यूट  आफ  प्लास्टिक्स  इंजीनियरिंग  एण्ड  मद्रास  के  at  1976-

 77  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  4466/79)

 सेन्ट्रल  आफ  प्लास्टिक्स  इ  जीनियरिंग  मद्रास  का  वर्ष

 1977-78  का  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  लेखापरीक्षित  ले  खे  ।

 ara  आफ  प्लास्टिक्स  इजीनिर्यारिंग  एण्ड  मद्रास  के  वष  1977-

 78  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 (aearaa  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  4467/79)

 (2)  कम्पनी  1956  की  धारा  Glow  की  उपधारा  (1)  के  अन्तगंत

 लिखित  पत्रों  तथा  अंग्रजी  की  एक-एक  प्रति  :--

 बोंगाईगांव  रिफाइनरी  एण्ड  पैट्रो  कंमिकल्स  बोंगाईगाँव  के  वर्ष  1977-

 78  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 बोंगाईगाँव  रिफाइनरी  एण्ड  पेट्रो  कैमिकल्स  बोंगाई  गांव  का  as  19.0  17-

 78  का  वार्षिक  लेखापरी  faa  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक

 की  टिप्पणियां  ॥

 (3)  उपयुक्त  (2)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रजी  |

 में  रखा  गया  |  देखिए  संख्या  एल ०  eto  4468/79]

 सीमा  शुल्क  1962  के  श्रधीन  अधिसुचना

 रसायन  alt  उवंरक  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  नर्रासहू  श्री

 कॉारुल्ला  की  ओर  से  सीमा  शुल्क  अधिनियम  1962  की  धःरा  159  के  अन्तगंत  जापानी  येन  को

 भारतीय  मुद्रा  में  अथवा  भारतीय  मुद्रा  को  जापानी  येन  में  बदलने  की  पुनरीक्षित  विनियम  दर  सम्बन्धी

 भौधसूचना  संख्या  ato  सा  fro  287  (farat  तथा  अंग्रेजी  की  एक  जो

 कि  8  1979  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  सभा

 पटल  पर  रखता  हु  ।  )
 में  रखा  गया  है  ।  देखिये  स०  एल ०  टी०  4269/79)

 (saat )

 अध्यक्ष  महोदय :  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  जा  सकती  ।  इसे  कायंवाही  वृतांत  में

 सम्मिलित  मत  कीजिये  ।

 (saqata)**

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  सब  कृपया  बठ  जायें  ।  इसे  कार्यवाही  वृतांत  में  सम्मिलित  मत

 कीजिये  |

 शी  हमें  मर्यादा  का  पालन  करना  चाहिए  |

 **कार्यवाही  वृ्ताँत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ॥
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 25.0  बैशाख  1901  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषष  की  ओर  ध्यान  दिलानों

 अविलम्बनीय  लोक  महत्त्व
 के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 राज्य  में  पुलिस  आन्दोलन  के  परिणामस्वरूप  राज्य  के  दो  जिलों  में  सेना  द्वारा  पुलिस  दास्त्रागारों

 को  अपने  अधिकार  में  लेने  का  समाचार

 श्री  विनायक  प्रसाद  यादव  :  अध्यक्ष  मैं  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के

 निम्नलिखित  विषय  की  ओर  गुह  मंत्री  का  ध्यान  दिलाता  हूं  और  WISAT  करता  हूं  कि  ag  इस  बारे

 में  एक  वक्तव्य

 में  पुलिस  आन्दोलन  के  परिणामस्वरूप  राज्य  के  at  जिलों  में  सेना  का  पुलिस  से

 शस्त्रागारों  को  अपने  अधिकार  में  लेने  का  समामार  तथा  आन्दोलन  के  अन्य  राज्यों  में

 फैलने  का  खतरा ।''

 अध्यक्ष  मंत्री  जी  का  बयान  दिया  गया  हूं  यह  सिफ  अंग्रेजी  में  बांटा  गया  है  ।  हिन्दी

 में  भी  इसकी  कापी  मुझे  मिलनी  चाहिए  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  सरकार  अपने  कत्तव्य  में  असफल  हो  गई  है  क्योंकि  उसने

 हिन्दी  संस्करण  नहीं  दिया  ।

 अध्यक्ष  महोदय--श्री  हिन्दी  संस्करण  क्यों  नहीं  दिया  गया  ?

 Ee Hat  एच०  एम०  :  मैंने  सोचा  कि  वह  परिचालित  कर  दिया  होगा  ।

 श्री  मनोराम  बागड़ी  (qx)  :  अध्यक्ष  यह  रोज  का  झंझट  हो  जाता  है  और

 मालूम ऐसा  होता  है
 कि  रोजाना

 पे  लोग  इस  बात
 की  छेड़  करवाना

 चाहते  उनको  मालूम

 है  कि  जब  हिन्दी का  नहीं  होता  है  तो  झगड़ा होता  अंग्रेजी का  नहीं  होता है  तो  झगड़ा  होता
 है  \...  (=aqeTT)... )

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  मैं  भूल  के  लिये  क्षमा  चाहता  हूं

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  चूंकि  अभी  समय  नहीं  भाप  चलने  दीजिये  ।  भविष्य  में  ऐसा

 नहीं  होगा  ।

 पंजाब  सरकार  से  प्राप्त  सूचना  के  पंजाब  में  पुलिस  कर्मचारियों  के  छोटे-छोटे  दल

 लगभग
 7

 मई
 से

 राज्य  के  कुछ  भागों  में
 प्रदशेन

 और
 रंलियों

 में  लगें  हुए  प्रतीत होता  है  कि

 मामला 6  मई  को  मंडी  गोविन्दगढ़  में  हुई  एक  घटना के  कारण  तुल  पर  पहुंचा  जिसमें  संबंधित

 पुलिस  स्टेशन  के  एक  सहायक  उप-निरीक्षक  द्वारा  ड्यूटी  पर  तैनात  एक  पुलिसमैन  एक  विधायक

 के  यह  आरोंप  लगाने  पर  कि  वह  नशे  की  दशा  में  डाक्टरी  जांच  की  गई  |
 डाक्टरी  जांच  से  यह

 पता  चला  कि
 कांस्टेबल

 शराब  नहीं  पीये  हुए  परन्तु
 इस

 घटना
 पर

 पटियाला के  पुलिस

 चारियों  ने  इसे  अनावश्यक हस्तक्षेप  कहकर  रोष  प्रकट  किया  ।  कुछ  व्यक्ति  पिछले  कुछ  समय  से

 पंजाब  में  एक  पुलिस  एसोसिएशन  संगठित  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  वे  पुलिस  कर्मचारियों  के

 लिये  रिहायशी  मकानों  की  aafaay  के  छूटी  के  दिनों  में  ड्यूटी  के  लिये
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 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना  15  मई  1979

 रिक्त
 वेतन  और  सेवा  की  शर्तों  के  कई  अन्य  पहलुओं  के  बारे  में  पुलिस  कमंचारियों  की  शिकायतों

 को  महत्व  दे  रहे  हैं  अनुशासनहीनता  ने  पंजाब  के  कुछ  केन्द्रों  में  पुलिस  कर्मचारियों  के  छोटे-छोटे

 दलों  द्वारा  मुख्यतः  धरनों  भर  प्रदर्शनों  का  रूप  धारण  किया  ।  आन्दोलन

 पुर्णतः  शान्तिपूर्ण  रहा  ।  किन्तु  ऐसी  गतिविधियों  में  भाग  लेना  भी  इस  विषय  में  संसद  द्वारा  बनाए

 गए  कानून  के  उपबन्धों  के  अनुसार  गैर-कानूनी  भर  अनुचित  है  ।  राज्य  सरकार  ने  सुचित  किया  है

 कि  पंजाब  वेतन  आयोग  ने  पुलिस  कर्मचारियों  की  सेवा  की  शर्तों  से  संबंधित  अनेक  मामलों  पर

 पहले  ही  अपनी  सिफारिशें  प्रस्तुत  कर  दी  सरकार  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  पर  कायंवाही

 कर  रही  है  ।  पंजाब  सरकार  भी  आवास  जैसे  अन्य  मामलों  पर  विचार  कर  रही  है  ।  उनका  यह  मत

 ठीक  है  कि  यद्यपि  पुलिस  कमंचारियों  की  शिकायतों  पर  तुरंत  और  सहानुभुतिपुबवंक  विचार  किया

 जाए  किन्तु  अनुशासन  के  मामले  में  कोई  समझौता  नहीं  होना  चाहिए  ।  उन्होंने  इस  अनुशासनहीनता

 को  फलने  से  रोकने  के  लिए  भारत  सरकार  से  सीमा  सुरक्षा  बल  को  पर्याप्त  रूप  में  विभिन्न  स्थानों

 पर  करने  के  उपचारी  उपाय  करने  के  लिए  सहायता  मांगी  यह  सहायता  उनको  दे  दी

 गई  है  ।

 राज्य  सरकार  के  अनुरोध  सेना  ने  13  1979  को  पटियाला

 और  जालन्धर  छावनी  में  पंजाब  सशस्त्र  पुलिस  शस्त्रागारों  का  संरक्षण  अपने  हाथ  में  ले  लिया

 शस्त्रागारों  की  सुरक्षा  इस  समय  राज्य  सरकार  की  ओर  से  काफी  संख्या  में  सैनिकों  द्वारा  की

 जा  रही  है  ।  संरक्षण  को  अपने  हाथ  में  लेने  के  काय  में  बल  की  आवश्यकता  नहीं  थी  ।

 हम  इन
 मामलों  में  पंजाब  सरकार  से  सम्पकं  बनाए  हम  इस  बात  के  इच्छूक  हैं  कि

 यद्यपि  अनुशासनहीनता  को  क्षमा  नहीं  किया  जा  सकता  फिर  भी  पुलिस  कमंचा  रियों  को  अनुशासन

 फिर  से  अपनाने  का  आग्रह  करने  के  हरेक  प्रयत्न  किए  जाएं  |  मैं  इस  बात  का  इच्छुक  हूं  कि  उनकी

 विभिन्न  शिकायतों  जो  लगभग  सभी  राज्यों  में  विद्यमान  सहानुभुतिपुवंक  तथा  शीघ्रता  से

 विचार  किया  जाए  ।  इन  मामलों  में  से  कुछ  का  अध्ययन  राष्ट्रीय  पुलिस  आयोग  द्वारा  किया  जा

 gat  है  जिससे  अन्तरिम  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई  है  और  अन्तिम  रिपोर्ट  कुछ  महीनों  में  प्राप्त  होने  की

 आशा  है  ।  आयोग  की  अन्तरिम  रिपोर्ट  की  सिफारिशों  पर  की  जा  रही  है  और  इस  रिपोर्ट

 में  उठाए  गए  मामलों  पर  राष्ट्रीय  सहमति  प्राप्त  करने  के  लिए  विभिन्न  राज्यों  के  साथ  उचित  रूप

 से  विचार-विमश  किया  जाएगा  ।
 मैं

 इस
 बात  के  लिए

 भी
 उत्सुक  हूं  कि  पुलिस  के  कार्य  करने  की

 दशाओं  और  दक्षता  तथा  मनोबल  उन्नत  करने  हेतु  मान्य  उपायों  के  कार्यान्वयन के  लिये  राज्यों  को

 एक  उपयुक्त  निश्चित  समय  के  लिए  सहमत  होना  चाहिए  ।  हालांकि  हम  इन  दिशाओं  में  प्रयत्न
 करने  में  कोई  कसर  नहीं  रखेंगे  और  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  शीघ्र  निर्णय  लिए  जायें  भौर

 लागू
 किए  फिर  भी  यह  महसूस  किया  जाना  चाहिए  कि  ऐसे  प्रश्नों  का  समाधान  एक  दिन  में  नहीं
 हो  सकता  ।  मैं  पुलिस  कमंचारियों  से  हादिक  अपील  करता  हूं  किमैं  जो  आश्वासन  दे  रहा  हूँ
 उन्हें  मान  लें  और  आन्दोलनात्मक  तरीकों  का  त्याग  करें  और  अनुशासनात्मक  बल  के  रूप  में  कायें
 करते  रहें  ।

 188



 25  वैशाख  1901  (aa)  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 श्री  विनायक  प्रसाद  यादव  :  अध्यक्ष  मन्ती  ay  ने  जो  बयान  दिया  है  उनका  सारा

 face  है  डिसिप्लिन  का  मामला  ।  मैं  आपके  द्वारा  पंजाब  के  होम  श्री  आर०  सी
 ०

 कपिला

 का  जो  बयान  अखबारों  में  आया  वह  पढ़कर  सुनाना  चाहता  हूं
 :

 दावा  किया  है  कि  समग्र  रूप  में  स्थिति  में  सुधार  हुआ  है
 ।

 अब  तक  पुलिस
 ने

 कहीं

 भी  अपनी  ड्यूटी  को  नहीं  छोड़ा

 अगर  वह  प्रदर्शन  में  भाग  लेने  के  लिये  बाहर  गये  भी  थे  तो  उन्होंने  पुलिस  स्टेशन  की  रक्षा

 हेतु  एक  कांस्टेबल  और  हैडकांस्टेबल  को  पीछे  छोड़  दिया  था  ।

 इसके  अतिरिक्त  उन्होंने  शांतिपूर्ण  प्रदशन  किये  गये  हैं  और  उन्होंने  गश्त  की  ड्यूटी  के  बारे

 में  अपने  वरिष्ठ  अधिकारियों  की  आज्ञा  का  उल्लंघन  नहीं  किया  उन्होंने  इस  आंदोलन  को

 कहा  |

 होम  कमिश्नर  ने  यह  बात  कही  है  और  मंत्री  जी  ने  जो  बयान  पढ़ा  है  उसमें  उन्होंने

 प्लिन  की  दुहाई  दी  कहा  है  कि  इनडिसिप्लिन  बरदाश्त  नहीं  की  उसको  रोकने  के  लिए

 सख्ती  से  कार्यवाही  की  जाएगी  ।  पंजाब  का  होम-कमिश्नर  कहता  है  कि  इतना  Ale  डिसिप्लिड

 एजिटेशन  भाज  तक  पुलिस ने  देश  में  नहीं  किया है  ।  मुझे  पता  नहीं  कि  मंत्नी जी  ने  जो  बयान  दिया

 है  वह  किसके  कहने  पर  दिया  है  क्योंकि  वहां  का  होम  कमिश्नर  एक  बात  कहता  है  और  मंत्री  जी

 दूसरी बात  कहते  हैं  ।

 मैं  आपके  जरिए  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  पंजाब में  जो  पुलिस  रिवोल्ड  हुआ  है  वह

 किस  स्थिति में  हुआ  है  ।  इस  सदन  और  देश  के  सभी  लोग  समझते हैं  कि  पुलिस  संगठन  देश  के

 लिए  सबसे  ज्यादा  जरूरी  संगठन  बगैर  उसके  न  समाज  चल  सकता  न  देश  चल  सकता  है

 और  न  डिसिप्लिन  रह  सकती  है  ।  लेकिन  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  अभी  जो  पुलिस  संगठन  है  वह

 कब  का  बना  हुआ  है  ?  जब  अंग्रेज  इस  देश  में  आए  तब  उन्होंने  पुलिस  संगठन  बनाया  था  ।  पुलिस

 संगठन  बनाने  के  पीछे  अंग्रेजों  का  मकसद  इस  देश  में  अपराध  रोकना  नहीं  अपराधियों  को

 पकड़ना  नहीं  कमजोर  लोगों  की  रक्षा  करना  नहीं  था--पुलिस  संगठन  बनाने  के  पीछे  उनका

 असली  उद्देश्य  अंग्रेजी  राज  को  कायम  रखना  था  ।  लाड  एलनबरा  जो  कि  इस  देश  के  गवर्नर

 जनरल रह  चुके  उन्होंने  ईस्ट  इण्डिया  कम्पनी  के  कमिश्नर  को  31  18:8  को  लिखा  था

 कि  ऐसे  हालात  पैदा  करो  कि  पुलिस  का  सिपाही  अपने  दुश्मन  से  भी  ज्यादा  अपने  अफसरों  से  डरे  ।

 als  एलनबरा  ने  जो  लिखा  था  वह  अंग्रेजी  में  है  :

 अपने  च्झ  से  अधिक  अपने  अफसर  से  डरना  चाहिये  प

 यह  अंग्रेजों  के  पुलिस  संगठन  के  ढांचे  का  मकसद  लेकिन  आज  भी  वहीं  मकसद  चल

 रहा  है  ।  आज  पुलिस  संगठन  ऐसा  बन  गया  है--जिसमें  मंत्री  तो  बन  गये  कांस्टेबिल

 जंगली  भेड़िया  और  शेर  बन  गया  है  और  साधारण  जनता  बन  गई  है--हिन्दुस्तान  की

 बकरी ।

 इसी  का  ag  नतीजा  है  कि  जो  का  प्रोग्राम  गांवों  में  चल  रहा  है--उसमें
 एक  मजदूर  को  कितना  मिलता  किलो  लेकिन  सिपाही  को  कितना  राशन  मिलता
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 —

 10  हथियारवन्द  सिपाही  मिलता  किलो  भर
 हमारे  होम  fafaecz,  पुलिस

 मंत्री  और  आई०  जी०  जितना  गेहूं  लेना  चाहें--उतना  मिलता  उन  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं

 ag  आज  हिन्दुस्तान  के  पुलिस  संगठन  की  स्थिति  है  ।

 आज  एक  साधारण  कांस्टेबिल  और  पुलिस  मंत्नी  या  argo  जी०  की  तनख्वाहों  में  40  से

 50  गुना  का  अन्तर  है  और  यदि  होम  मिनिस्टर  साहब  को  तनख्वाह  के  अलावा  जो  सुविधा  मिलती

 है  शामिल  कर  लें  तो  5055  गुना  का  अन्तर  है  ।  हम  इग्लैंड  और  अमरीका  की  दुहाई

 देते  जिन  के  लिये  कहा  जाता  है  कि  वे  कपिंटलिस्ट  देश  हैं--वहां  भी  एक  पुलिस  कांस्टेबिल  और

 होम  मिनिस्टर
 की

 तनख्वाह  में  मुश्किल  से  3  या  4  गुणा  का  अन्तर  है
 ।

 अब  आवास  की  स्थिति  को  देखिये--आप  किसी  मंत्री  जी  के  यहां  चले  जाइये  तो  उनकी

 कोठी  में  एक  दर्जन  सर्वेन्ट  क्वाटेजें  होते  लेकिन  कांस्टेबिल  की  क्या  हालत  है  दिल्‍ली  में  हम

 लोग  देखते  हैं--वह  बेचारा  हमारे  घर  के  आगे  जो  ताड़  का  वक्ष  उसके  नीचे  अपना  तौलिया

 बिछा  कर  रात  को  सोता  है
 ।

 इस  समय  हमारे  यहां  जितनी  पुलिस  उनमें  100  में  से  90  के  लिये

 कोई  आवास  व्यवस्था  नहीं  मुश्किल से  10  फीसदी  के  लिये  आवास  का  इन्तजाम है  इन  10

 फीसदी  के  लिये  जो  आवास  व्यवस्था  वह  भी  ऐसी  है  जिसमें  न  उसकी  बीवी  रह  सकती  है  और

 न  उसका  बच्चा  रह  सकता  है  और  यहीं  कारण  है  कि  उस  बेचारे  को  अपनी  बीवी  के  दर्शन  ही  नहीं

 हो  पाते  हैं  |  यदि  यही  स्थिति  पुलिस  के  आवास  तथा  अन्य  सेवा  सुविधाओं  की  रही  तो

 पंजाब  में  ही  समूचे  देश  में  पुलिस  बगावत  हो  सकती  है  ।

 अब  मैं  आप  से  कुछ  सवाल  पुछना  चाहता

 1.  किस  स्थिति  में  और  किस  नियम  के  तेहत  पुलिस  को  आर्मी  के  द्वारा  अन-भआम्डें  करवाया

 जाता  है  और  क्या  ag  स्थिति  आर्मी  और  बी ०  एस०  एफ०  को  बुलाने  के  पहले  पंजाब  में  थी  ?

 2.  एक  पुलिस  आई०  जी०  और  पुलिस  मिनिस्टर  ar  गृह  मंत्री  पर  एक  महीने

 में  भत्ते  तथा  अन्य  सुविधाओं  पर  कितना  रुपया  खर्च  किया  जाता  है  ?

 3.  एक  कांस्टेबिल  और  एक  पुलिस  घोड़े  पर  कितना  ast  किया  जाता  है  ।

 4.  पंजाब  पुलिस  आन्दोलन  के  सिलसिले  में  जेल  भेजे  गये  पुलिस  कांस्टेबिल्ज  को  किस

 क्लास में
 मेरा  मतलब है

 बी  या
 सी  किस  क्लास में  रखा  गया  है  ?

 5.  सस्पेंग्डेड  कांस्टेबिल्ज  को  सस्पेन्शन-एलाउन्स  देने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या

 विचार है  ?

 6.  क्या  सरकार  इग्लैंड  और  अमरीका  की  तरह  टाइप  आफ  पुलिस  कान्सिलਂ
 m  aes  फोर्सेज  कोई  पालियामेन्ट्री  पुलिस  कमेटी  बनाना  चाहती  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  लगातार  प्रश्न  नहीं  पुछ  सकते  ।  नियम  में  केवल  एक  का  उपबंध  है  ।

 att  विनायक  प्रसाद  यादव  :  मेरा  लास्ट  सवाल  यह  है  कि  पुलिस  रिवोल्ट  अन्य  प्रान्तों  में
 भी  न  इस  के  लिए  पंजाब  सरकार  ने  जो  सुविधाएਂ  देने  के  बारे  में  सवाल  किया  क्या

 कार  का  अन्य  सूबों  में
 भी

 इन
 को

 लागू  करने  का  विचार  है  ?
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 श्री  एच०  एम०  पटेल :  माननीय  सदस्य  अनेक  प्रश्न  पूछ ेहैं  से  बहुत  का मैं

 जवाब  नहीं  दे  सकता  क्योंकि  वे  जानना  चाहते  हैं  कि  पुलिस  महा  निरीक्षक  और  कांस्टेबल

 के  वेतन  में  कितना  फर्क है  ।  उनका  विचार है  कि  यह  अन्तर  50  गुना  है  ।  मैं  केवल  इतना  कह

 सकता  हूं  कि  वह  50  गुना  नहीं  परन्तु  यह  HH  काफी  होते  हुये  भी  50  गुना  नहीं  है  ।

 श्री  मनीराम  बागड़ी  (wazt)  :  100  गुने  का  GH  और  100  का  HH  है  ।

 थ्री  एच०  एम०  पटेल
 :  100  गुने  का  फर्क  नहीं  हो  सकता

 |

 श्री  मनीराम  बागड़ी  :  कार  सब  सुविधायें  मिला  कर  100  गुने  का  फर्क  है  ।

 श्री  £ चि७  एम०  पटेल
 :

 मैंने
 अपने  वक्तत्य में  पहले  ही  कहा  है  कि  सेवा  की  शर्तें और  काय

 करने  की  परिस्थितियां  संतोषजनक  नहीं  और  इसलिये  उन  पर  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  ।  राष्ट्रीय

 पुलिस  आयोग  की  अन्तरिम  रिपोटं  में  इस  बारें  में  पहले  ही  सिफारिशें  की  जा  चुकी  और  उन

 पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  पंजाब  का  एक  अलग  वेतन  आयोग  था  जिसे  उन्होंने  अपने  वेतन

 at  सेवा  की  शर्तों  और  आवास  जैसे  अन्य  मामलों  का
 अध्ययन

 करने  के  लिये  नियुक्त किया  था

 सरकार  उसे  स्वीकार  कर  चुकी  है  आज  के  पत्नों  से  ऐसा  लगता  है  कि  उन्होंने  वेतन

 संबंधी  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  है  और  उन्होंने  काफी  ge  तक  बढ़ा  feat  गया  है  ।

 (saat)

 अनुशासन  का  प्रश्न  एक  महत्वपूर्ण  प्रश्न  है  ।
 )

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  और  राजनीतिज्ञों  का  अनुशासन  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मुझे  आशा  है  आप  अपने  को  भी  शामिल  कर  रहे

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  पंजाब  के  गृह  आयुक्त  ने  कहा  है  कि  पुलिस  आंदोलन  बहुत

 सित  और  इसलिये  (eqqeta )  उन्हें  इस  बात  में  अंतरविरोध  दिखाई  देता  है  जब  मैं

 कहता  हूं  कि  अनुशासन  सहन  नहीं  किया  जाना  चाहिये ,  मेरे  विचार  में  इन  दोनों  में  कुछ  फर्क  नहीं

 है  ।  भब  तक  पुलिस  ने  अपना  आंदोलन  अनुशासित  ढंग  से  चलाया  है  परन्तु  आंदोलन

 करना  ही  अनुशासनहीनता  का  कृत्य  है  ।  जैसा  कि  मैंने  नियमों  के  अधीन

 श्री  मनीराम  बागड़ी  :  मजिस्ट्र  ट  जुलूस  निकालें  तो  ?

 श्री  एच०  एस०  पटेल  :  मजिस्ट्रेट  देश  में  अनुशासन  संबंधी  दल  नहीं  यह  मुख्य

 प्रश्न  है
 ्

 श्री  राजनारायण  :  मैं  कुछ  जानकारी  चाहता  हूं  ।
 (=aaerrt!  आप  समझते  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  वैसा  नहीं कर
 सकते  ।  श्री  आप  अनुभवी  व्यक्ति  हैं  ।

 आपका  नाम  सूची  में  नहीं  है
 ।

 आप  ऐसा  नहीं
 कर

 सकते
 क्योंकि

 और  सदस्य भी  इस  सुविधा  की

 मांग  करेंगे  ।  इसकी  अनुमति  नहीं  है
 ।

 प्री  राजनारायण :  पुलिस  कान्स्टेबिल  और  पुलिस  कमिश्नर  की  तन्वाहों  में  कितना

 फर्क है  ?
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 00]

 श्री  इयाम  सुन्दर  लाल  :  वे  सवाल  क्या
 कर रहे  हैं  और  वे  जवाब  क्या  दे  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  वह  उसका  जवाब  नहीं  दे  रहे  हैं  ।  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  दे  रहा  |

 )

 श्री  दघामनन्दन  fat  :  (aaztz)  यह  व्यवस्था  का  प्रश्न है
 |  आखिरकार

 क्षण  प्रस्ताव  भंत्री  और  उस  सदस्य  के  बीच  बातचीत  तो  नहीं  है  जिसने  प्रस्ताव  रखा  है  ।

 कर्षण  प्रस्ताव  में  पुरी  सभा  सम्मिलित  है  ।  यदि  माननीय  मंत्री  से  कोई  ऐसा  सवाल  पूछा  गया  है
 कक  ereeeee

 जिसका  जवाब  नहीं  दिया  गया  तो  पूरी  सभा  को  उसको  जानने  का  अधिकार

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 श्री  यादव  वही  पुछ  रहे  हैं  कोई  और  नहीं  पूछ  सकता
 ॥

 श्री  इयासनन्दन  मिश्र  :
 मुझे  कहना  पड़ेगा  कि  यह  मंत्री  और  महोदय  के  बीच  प्रश्नोत्तर

 नहीं है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  केवल  वह्दी  सदस्य  पुछ  सकते  हैं  |

 श्री  दयामसुन्दर  मिश्र  :  कि  सभी  सदस्यों  से  कहू  feat  जाये  कि  वे  बाहर  चले  जायें  और

 फिर  मंत्री  और  सदस्य  अपना  प्रश्नोत्तर  करते  रहें  ?  (saat)  ।  हम  सब  इसमें  सम्मिलित  हैं  ।  यह

 लोक  महत्व  का  मामला  है  और  इसीलिये  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  की  अनुमति  दी  गई  है  ।  (saz)

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  है  ।

 श्री  मनीराम  बागड़ी  :  इन्होंने  कुछ  पूछा  मंत्री  जी  ने  कुछ  जवाब  दिया  है  ।

 श्री  विनायक  प्रसाद  यादव  :  अध्यक्ष  मैंने  6  सवाल  किये  थे  ।  मंत्री  महोदय  ने  जो

 जवाब  टेबल  पर  रखा  उसमें  भी  उनका  उत्तर  नहीं  अब  जो  जवाब  दिया  उसमें  भी  कुछ  का

 जवाब  छोड़  दिया  है  ।

 मैंने एक  सवाल यह  था  कि  पुलिस को  जो  अनआमंड  आर्मी के  द्वारा  किया  जाता  है

 वह  किस  नियम  के  मुताबिक  किया  जाता  है  ?  एक  सवाल  मैंने  यह  किया  था  कि  एक  मंत्री  पर

 कांस्टेबल  को  आप  छोड़  पुलिस  के  एक  घोड़े  पर  सरकार  कितना  कितना  खर्च  करती  है  ?

 एक  सवाल  मैंने  यह  किया  था  कि  जिन  सिपाहियों  को  जेल  में  डाला  गया  उनको  किस  क्लास  में

 रखा  गया  है  ?  क्या  उनको  ए  क्लास  या  बी  क्लास  में  रखा  गया है  ?  यदि  नहीं  तो  क्या  उनको  सी

 क्लास  में  रखा  गया  है  ?  हम  समझते  हैं  कि  गृह  मंत्री  जी  को  इसकी  जानकारी  प्राप्त  करके  आनी

 चाहिए  थी  ।  उन्हें  काल  अटेंशन  में  सवालों  के  जवाब  पुरी  जानकारी  के  साथ  देने  चाहिए  ।

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  मैं  कह  चुका  हूं  कि  मेरे  पास  यह  जानकारी  नहीं  है  ।  इनका  कहना

 है  कि  मुझे  यह  जानकारी  होनी  चाहिये  कि  गिरफ्तार  किये  गये  लोगों  को  किस  क्लास  में  रखा  गया

 जहां  तक  मेरा  सवाल  है  उन्हें  सी  क्लास  में  रखा  गया  मगर  मुझे  इस  बारे  में  कोई  जानकारी

 नहीं है  ।

 श्री  चन्द्रदोखर  fag  :  अध्यक्ष  यह  बहुत  ही  शर्म  की  बात  ee
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 अध्यक्ष महोदय  :  इस  प्रस्ताव  से  यह  प्रश्न  संबंधित नहीं  है  कि  उन्हें  किस  क्लास  में  रखा

 गया है

 श्री  TAAT  सिंह  :
 यह  सदन के

 लिये  बड़ी  इ सलट  की
 बात  है

 कि
 सारे

 सवालों
 के

 जवाब

 मंत्री  महोदय  नहीं  दे  रहे  हैं
 ।  यह  सदन  के  लिये  भी  शोभा

 की
 बात  नही ंहै  और

 मंत्री
 जी  के  लिये

 भी  शोभा  की  बात  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :
 उन्हें  यह  नहीं  मालूम  कि  ag  क्लास  ए

 बी
 या  है  या  कुछ और  है

 श्री  विनायक  प्रसाद  यादव :  अध्यक्ष  आज  पंजाब  सरकार  ने  तंख्वाहों  के  बारे  में

 और  कुछ  सुविधाओं  के  बारे  में  एलान  किया  है
 ।

 मैं  आपके  जरिये  जानना  चाहता  हूं
 कि  क्या at

 कार ने  समूचे  देश में  ऐसी  कोई  व्यवस्था  की
 है  जिससे कि  यह  पुलिस  आन्दोलन  दूसरे  सूबों में  न

 फैले  ?

 श्री  र्च०  एम०  पटेल
 :  अब  उन्होंने  इस  विषय  में  प्रश्न पूछा  है  कि  वे  लोग  अन्य  राज्य में

 अपने  आंदोलन  का  विस्तार न  कर  सके इस  के  लिए  क्या  कदम  उठाए गए  हैं  पंजाब  सरकार

 द्वारा  इसीलिए  कठोर  अनुशासनिक  की  कठोरता  का  अथ  है  कि  जो  रिंग  लीडर  थे

 उन्हें  गिरफ्तार  किया  जा
 रहा  है

 )

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु
 :  रिंग  लीडर  अपमानजनक  शब्द

 श्री  एच ०  एम०  पटेल  :  ठीक  यदि  आप  चाहते हैं  तो
 मैं  उन्हें  मुझे  कोई

 आपत्ति  नहीं  है  ।  जहां  तक  वेतन  में  अंतर  का  प्रश्न  मैं  यही  कह  सकता  हूं  कि  अंतर  समुचित

 कितु We
 अन्तर  50  गुणा  तो  नहीं  हो  सकता  है  ।  अधिकाधिक  यह  20  गुणा  तो  हो  सकता  है

 sarfaata  बसु
 :  माननीय  मंत्री

 ने  जो
 वक्तव्य

 पढ़ा  मैं  मान  लेता  हूं  कि  इसका  प्रारूप  श्री

 पटेल  ने  तैयार  किया  है  ।  वे  एक  अच्छे  प्रारूपकार  क्योंकि मुझे  उनकी  क्षमता की  निकट से

 जानकारी  है  ।  किन्तु  मैंने  देखा  है  कि  उन्होंने  कार्यकलाप  में  शामिल  होनाਂ  ह

 का  उपयोगਂ  जेसे  शब्दों  का  उपयोग  किया  है  ये  बातें  यदि  इस  सभा  में  आज  से  50  वर्ष

 qa  कही
 तो

 उचित  लगतीं
 ।

 कितु  इसमें  श्री  पटेल  का  कोई  दोष  नहीं  है  ।  क्योंकि  उनकी

 आयु  और पृष्ठभूमि को  देखते हुए  हम  उन्हें
 दोष

 नहीं  दे  वे  प्रगतिशील  विचारों  का  साथ

 नहीं  दे  सकते  अथवा  समय
 के

 साथ  नहीं चल
 सकते  ।  वे  अपने  समय

 से
 50  वर्ष  पीछे हैं

 मैं  टीक  ही  कह  रहा  हूं
 ।

 यह  समझ  में  नहीं  कि  सरकारी  कमंचारियों  की  कुछ  जैसे  पुलिस  और  रक्षा

 कमंचारियों  को  एसोशिएशन  बनाने  और  शांति  पूर्ण  ढंग  से  सामूहिक  समझौते  करने  जैसे  मुल

 कारों से  क्यों  वंचित  किया  गया  है  ।  मैं  चाहता हूं  कि  सर्वप्रथम उसके  बारे  में  स्पष्टीकरण  दिया

 जाये  ।

 हाल  ही  में  राजनीतिक  स्वार्थों
 की

 सिद्धि
 और

 आतंक  फलाने  के  लिए  पुलिस  कर्मचारियों

 को
 दमन

 और
 अत्याचार

 का  साधन  बनाया  गया
 ।  इसके

 लिए  आप  उन्हें  पूरी  तरह  से  दोषी  नहीं

 ठहरा  सकते
 ।

 भूले
 को

 झुलाते  हैं  वाले  हाथ  ही
 विश्व

 पर  शासन  करते  हैं  जो  लोग  इसके  पीछे
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 शानदार  से
 हैं  वही  उन  कार्यों  के  लिए  उत्तरदायी  हैं  जिन्हें  पुलिस  ने  मजबूर  हो  कर  किया  ।  आज  ई

 ईमानदार  पुलिस  अधिकारी  के  लिए  भी  राजनीतिक  हस्ताक्षेप  के
 कारण  अपने  का  निवाह

 नहीं  कर  पा  रहा  है  ।  समूह  और  पार्टियों  के  बीच  राजनेतिक  स्वार्थों  के  लिए  होने  वाले

 संघर्ष  के  कारण  ईमानदार  अधिकारियों  का
 काम

 करना  असंभव  हो  गया  है  ।  यह  एक  वास्तविकता

 है
 और

 संसद  को  इसे  समझना  चाहिये
 |

 पंजाब  में  पुलिस  के  उपद्रवों  की  चर्चा  करते हुए  मुझें  याद
 आ

 रहा  दिल्‍ली में  कुछ  वर्ष

 पूर्व क्या  हुआ  था
 ।  मैं

 श्री  चव्हान  को  देख  रहा  क्योंकि
 वे

 उस  समय  गृह  मंत्री थे  ।  मुझे  पूरा

 विश्वास  है  कि  उन्हें  दिल्‍ली  में  हुआ  पुलिस  आंदोलन  याद  होगा  |  उसके  मूल  कारण  क्या  थे  ?  यह

 बहुत  बदतर  आधिक  स्थिति  और  कायें  की  दशा  है
 ।

 1968  में  मुझे  किन्हीं  कारणों  से  दिल्‍ली  में  कहीं  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  था  चूंकि

 पार्लियामेंट  स्ट्रीट  कोट  के  पुलिस  लॉक-अप  में  जगह  नहीं  इसलिए  हम  में  से  56  को  पुलिस  बैरक

 में  ले  जाया  गया  ।  तभी  मैंने  देखा  कि  पुलिस  कर्मचारी  कैसे  रहते  हैं  ?  मैंने  देखा  कि  एक  बिस्तरे

 पर  दो  सिपाही  सोते  क्योंकि  दोनों  की  ड्यूटी  एक  साथ  ही  खत्म  होती  है  ऐसी  स्थिति  वहां

 व्याप्त है  ।

 दिनांक  8  1979  को  पुलिस  कांस्टेबल  पंजाब  नें  अपने  ज्ञापन  में  बताया
 :

 श््ह्म  सदियों  से  नौकरशाही  के  गुलाम  की  तरह  काम  कर  रहे  भारत  ने  1947  में

 आजादी  प्राप्त  की  किंतु  हमें  अब  तक  आजादी  नहीं  मिली  है  ।  हमें  दिन  में  24  घंटे  ही  काम

 करना  होता  और  हमारी  वही  पुरानी  ड्यूटियां  जो  भुतपुर्व॑  ब्रिटिश  शासकों  के

 शासन  में  थीं  ।''

 ज्ञापन  में  दी  गई  मांगों  के  अनुसार  :  वेतनमानों  का  उच्चतर  वाधिक  वेतन

 बल  के  75  प्रतिशत  के  लिए  आवास  यह  बहुत  समुचित  मांग  क्योंकि  खोसला  आयोग  की

 जो  कि  मेरे  पास  उसमें  पुलिस  कांस्टेबलों  के  लिए  शत  प्रतिशत  आवास  की  सिफारिश  की  गई

 थी  ।  ड्यूटी  के  कम  आवेदन  करने  पर  wet  की  रविवार  को  काम  करने  के  लिए

 समुचित  वर्दियों  की  पूरि  अधिकारियों  के  घर  पर  घरेलू  काम  करने  वाले  पुलिस

 चारियों  को  वहां  तैनात  न  करना  आदि  ज्ञापन  में  शामिल  है  |

 यूरोप  में  पश्चिम  जर्मनी  जैसे  पू  जीवादी  देशों  में  भी  ऐसे  कानून  बनाए  गए  जो  जिनके

 अनुसार
 सशस्त्र  बलों  के  अधिकारियों  और  कर्मचारियों  को  भी  वहीं  अधिकार  दिये  गये  हैं

 जो  कि  असैनिक  कर्मचारियों  को  दिये  गये  हैं  ।  सशस्त्र  बलों  के  कर्मचारियों  पर  एसोसिएशन

 राजनैतिक  संगठनों  और  पार्टियों  का  सदस्य  बनाने  पर  कोई  किसी  प्रकार  का  प्रतिबंध  नहीं  है  ।

 उनके  स्वतंत्र  भाषण  के  अधिकार  में  राजनैतिक  विचार  प्रकट  करने  भी  स्वतंत्रता  भी  शामिल  है  ।

 यदि  किसी  बात  की  शिकायत  हो  तो  व्यक्ति  उसके  बारे  में  भी  कह  सकता  है  ।  ये  कानून  पू  जीवादी

 देश  में  भी  बनाए  गए  जबकि  हम  यहां  ढोलक  और  तबला  बजा-बजा  कर  समाजवाद  लाने  की

 घोषणा  करते  किन्तु  हम  वहू  भी  नहीं  कर  पाये  हैं  जो  कि  पू  जीवादी  देश  कर  चुके  हैं  ।
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 स्वीडन  की  संसद्‌  में  सशस्त्र  सेनाओं  के  प्रतिनिधित्व  के  लिए  अंगुडसमान  का  a च्े  नाव |

 जाता  है  ।  सैनिक  कार्मिकों  के  अधिकारों  की  रक्षा  के  लिए  वहां  एक  सशस्त्र  सेना  एसोसिएशन भी

 यह  सब  कुछ  वहां  हो  रहा है

 ag  कितने  दुःख  की  बात  है  कि  शासक ar  केवल  बलि  का  बकरा  ही  ढूंढते रहते  हैं  वे

 जब  भी  किसी  शिक्षित  पुलिस  कमंचारी  को  देखते  हैं  या  रक्षा  सेना  में  स्थल  सेना  में  किसी  शिक्षित

 rote  को  देखते  उस  पर  कड़ी  नजर  रखते  और  यही  मान  कर  चलते  हैं  कि  यही  सब  द
 द कि

 बतों  की  जड़  यह  दृष्टिकोण  उनका  ।  ate  श्री  पटेल  उस  मंत्रालय  के  मुखिया  जो  ऐसी

 बातों  के  लिए  कुख्यात  हैं  ।  उनकी  मानवीय  गुणों  में  कोई  आस्था  नहीं  उन्हें  यही  विश्वास  है  कि

 हर  व्यक्ति  अपराधी  होता  है  ।  गृह  मंत्रालय  का  यही  विचार  रहा  है  और  अब  भी  यही  है  ।

 सन
 1947

 से
 30

 वर्ष
 तक

 सत्ता  में  रहने  वाली  सरकार
 ने

 पुलिस  कर्मचारियों  के  लिए

 जरा  भी  परवाह
 न

 की  कितु  अब  राजनेतिक  carat  के  लिए  वे  घड़ियाल के  आंसू  बहा  रहे  हैं  हम

 दरबारा  सिह  जी  को  इधर  उधर  भाग  दौड़  कर  आम  जनता  को  यह  बताने  की  कोशिश  करते  देख

 रहे  हैं  कि  पुलिस  कमंचारियों की  मांगें  सही  और  r Y qt  हैं
 और  उनको

 पुरा  किया  जाना  चाहिए

 द  30  ay  से  आप  क्या  कर  रहे  A?
 ह

 इस  बात  को  बहुत  दिन  तो  नहीं  हुए  जब  दिल्‍ली में  ही  बड़े  पैमाने  पर  पुलिस  कमंचारियों
 ्

 ने  रोष  व्यक्त  किया  उससे  भी  आपकी  आंखे  नहीं  खुली  कांग्रेस  सरकार  ने  तब  कठोर  कार्य

 वाही  की  थी  और  अधिकांश  को  कैद  कर  लिया  गया  वर्षों  तक  उन्हें  प्रताड़ित किया  फि र
 द

 भूखों  मरने  के  लिए  गलियों  में  फेंक  दिया  गया
 ।  उनमें

 से  अधिकांश  अनुसूचित  जाति  के  परिवारों

 से  और  आज  ये  लोग  उनके  लिए  घड़ियाली  आंसु  बहा रहे  हैं  ?

 सबसे  बड़ा  व्यंग्य  तो  यह  है  कि
 जयप्रकाश  जी

 के  समथेंक  जिन्होंने  सैनिकों और  पुलिस

 क्मंचारियों  का  आह्वान  किया  था  कि  वे  गैर  कानूनी  आदेशों  को  न  मानें  वही  भांदोलन  करने  वाले

 पुलिस  कर्मचारियों
 के

 विरुद्ध  कार्यवाही कर  रहे  ओर  इस  आह्वान  का
 विरोध

 करने  वाली

 कांग्रेस  अब  पुलिस  कमंचारियों  का  समथेन  कर  रही  है
 ।  यह  बड़ी  विचित्र बात  है

 गृह  मंत्नी  पंजाब
 की  स्थिति  को  भली  भांति  जानते  कितु  आसुचना  ब्यूरो के  निदेशक

 की  भेजने  तथा  सामान्य  पत्न  लिखने  के  अलावा  उन्होंने  कोई  विशेष  कार्य  नहीं  fear  आपने  निदेशक

 को  कब  भेजा ?  आपने  इतनी  देर  क्यों की  ?  क्या  ऐसा  ata  ध्यानाकर्णण  प्रस्ताव के  कारण

 का  ा  | qemetar F
 पे

 966-6  रस  आयोग  ने  विस्तृत  रिपोर्ट

 प्रत्तुत की  दो
 खंडों

 में
 थी  ।  उसमें

 भासूचना  ब्यूरो  के  प्रमुख  श्री  मल्लिक को  भायोग  के

 सदस्य  के  रूप  में  शामिल  किया  गया  था  आयोग  ने  कया  कहा  था
 ?

 उसने  कहा  कि  पुलिस बल  को

 व  शत-प्रतिशत  सदस्यों  के  परिवारों  को  आवास  दिलाने  के  लिए  तुरंत  कारंवाई  की  उन्होंने  यह  मी

 ower  कि  पुलिस  कर्मचारियों  को  चिकित्सा  सुविधाएं  उनके  बच्चों  के  लिए  कल्याण  ak  अन्य

 सुविधाएं प्रदान  की  जाए  ।  उसमें  बहुत  बड़े-बड़े
 अध्याय

 मैं  उनमें  से  उद्धरण  दे-दे  कर  सभा

 कार्य-बोझ  नहीं  बढ़ाना  qed
 ।

 गृह  मंत्री  थोड़ा  सा  कष्ट  और  पार्टी  घटकों  के  संघर्ष
 से

 थोड़ा
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 सा  समय  बचाएं  मेरे  विचार से  वे  एक  सौम्य  व्यक्ति हैं  और  इस  रिपोर्ट को  पढ़ें ।  मेरा  !
 शन

 बिल्कुल  स्पष्ट  है
 ।

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  खोसला  आयोग
 की  सिफारिशों को  संघ  शासित  क्षेत्रों

 में  कितना  ary  किया  गया  है  ।  यदि  आपने  लागू  नहीं  किया  तो  कारण  और  खोसला

 आयोग की  सिफारिशों  को  लागू
 न

 कर  पाने  के  कारण  सभा  के  सम्मुख  श्वेत  पत्र  के  रूप  में  प्रस्तुत

 और  यह  बताए  कि  आपने  राज्यों  को  भी  वही  नियम  तथा  प्रक्रिया स्वीकार  करने  की

 सलाह  दी  जसे  कि  संघ  शासित  क्षेत्र  में  दिखावे  के  लिए  कुछ  न  कुछ  तो  किया  ही  गया  है  ।

 गठित  किये  गये  राष्ट्रीय  पुलिस  आयोग  के  बारे  में  मैं  *'पुराण  पंथीਂ  शब्द  का  इस्तेमाल

 नहीं  करूंगा  ।  ये  पुराने  HET  नौकर  शाह  इन्हें  अपनी  नाक  के  आगें  कुछ  नहीं  दिखाई  देता

 मेमसाहब  से  आगे  वे  कुछ  नहीं  समझ  सकते  हैं
 ।

 क्या  आप  कल्पना  कर  सकते  हैं  फि  श्री

 qTwatz  की  अध्यक्षता  में  पुलिस  आयोग  पुलिस  कांस्टेबलों  की  भलाई  कर  सकता  है
 ?

 श्री  TAT

 तिवारी का  क्या  हुआ  ?  उन्होंने  श्री  रामानंद  तिवारी  जसे  व्यक्ति
 को

 आयोग  में  कयों  नहीं  लिया जो

 पुलिस  के  सिपाही  सम्वरग  से  ही  इस  उच्चतर  पद  पर  पहुंचे  हैं  वह  उनकी
 समस्या  को  समझ  सकता  है

 स्वयं  भी  एक  कांस्टेबल  था  और  जो  सामान्य  पुलिस  कर्मचारियों  के  जीवन  को  अच्छी  तरह

 जानता  है  ।  कुछ  मी  तो  नहीं  हो  पाया  है  ।

 मैं  कन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकार से  अपील करता  हूं  कि  वे
 अशांति  के

 मूल
 कारणों

 को  ढूंढें  ।  राजनीतिज्ञों  और  पुलिस  कर्मचारियों  पर  दोषारोपण  करने  से  कुछ  मी  नहीं  होगा  ।  मैं  मां

 करता  हूं  कि  सभी  गिरफ्तार  व्यक्तियों  को  तुरन्त  रिहा  किया  सभी  मामले  वापिस

 जाएਂ  और  बिना  किसी  दांडिक  कार्यवाही  के  बर्खास्त  व्यक्तियों को  पुनः  बहाल  किया  जाए  ।  किस  ी

 भी  raft  पर  कोई  दांडिक  कार्यवाही  न  की  जाये  |

 मैं  यह  भी  कहना  चाहंगा  कि  पंजाब  सरकार
 ने

 भले  ही  देर  से  ही  परन्तु  पुलिस  कम  7

 चारियों  के  वेतन  और  मत्ते  बढ़ा  दिए  जिनका मूल्य  लगभग  प्रतिमाह  2,  और

 यह  एक  अच्छा  कदम  है  ।  पश्चिम  और  विहार में  पुलिस  कर्मचारियों क

 एसोसिएशन  बनाने  का
 अधिकार

 दिया  गया  है
 ।

 फिर  अन्य  राज्यों  के  पुलिस  कमंचारियों से  यह

 भेद-माव  क्यों  बढ़ता  जा  रहा  इसी  प्रकार  यह  अधिकार  रक्षा  सेना  के  कमंचारियों को  भी  दिया

 जाना  उन्हें  द्वितीय  श्रेणी  के  नागरिक  क्यों  माना  जाना  चाहिये  ।

 मैं  चाहता हूं  कि
 माननीय

 श्री  पटेल  यह  बताए  कि  क्या
 वे

 क्षोभ
 के  समुचित  कारण  थ

 पर  नए  सिरे  से  विचार  यदि  करेंगे  तो  कितनी  जल्दी  कार्यवाही  और  खोसला  आयोग

 की  रिपोर्ट  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  उसमें  दी  गई  सिफारिशों  पर  पुरी  तरह  से  का्येवाही  ray

 नहीं  कौ  गई  है  ।  उन्हें  तीन  महीने  के  भीतर ही  श्वेतपत्र  प्रकाशित कर  सदन  के  पटल  पर  रखना

 ।

 श्री  एच०  एम०  पटेल
 :
 मैं  समझ  नहीं  पा  रहा  कि  अब  जबकि  राष्ट्रीय  पुलिस  आयोग  गठित

 र  गया  तो  माननीय  सदस्य  खोसला  आयोग  कौ रिपोटं के  बारे  में

 pe  id
 झ

 प्री  ज्योतिमंय बसु  :  वयोंकि  इसमें  राजकोष  की  बड़ी  घनराशि  ad  हुई  है

 एच ०  एम०  पटल  :  मुझे  मालूम  है  पर  आपको याद  होगा
 कि

 यह  की  बात है
 थ
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 और  मैं  ठीक-ठीक  नहीं  कह  सकता  कि  कितना  कायें  हुआ  था

 श्री  ज्योतिमंथ बसु  :  रिपोर्ट कहां  है  ?

 ait |  एच०  एम०  Tea:  उसने  अपनी  अंतिम  रिपोर्ट  प्रस्तुत

 ि

 अपनी

 अंतरिम  रिपोर्टे  प्रस्तुत  की  है

 श्री  ज्योतिर्मय बसु  :  अंतरिम  रिपोर्ट  क्या  है
 ?

 अंतरिम  रिपोर्ट  कहां  है
 ?  क

 nat  ae

 सदन  के  पटल  पर  रखा  है  ?

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  यह  अमी  सभा  के  पटल  पर  नहीं  रखी  गई  है  ।  थ

 श्री  ज्योतिमंय बसु  :  मुझे  मालूम  हुआ है  कि  आप  उसमें  कुछ  पैरा  और  fara  बदल  देने

 ग  बात  कह  रहे  हैं  ।

 श्री  एच०  एम०  पटेल
 :  आपको

 शक
 हो  सकता  है

 ।  कितु हम  ऐसा  कुछ  मी  नहीं

 है  हैं  ।

 मैं  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि  पुलिस  कर्मचारियों  की  कार्य की  परिस्थितियां

 ream हीं  उनका  वेतनमान  आदि  असंतोषजनक  है  ?  मैंने  अपने  वक्तव्य  में  बहुत  सी  शिकायतों  के  बारे

 में

 बताया  जिन
 पर  पुलिस  कमंचा रियों  ने  खास

 तौर
 से  बल  feat  अर्थात्‌  आवासों  की

 ७७  ०  ०७
 ,  अर्दली  का  नौकर  के  रूप  में  al  के  दिन  के  लिए  अतिरिक्त  वेतन  आदि

 अध्यक्ष  महोदय
 :
 अत्यावश्यक बात  यह  है  कि  :  क्या  आप  इन

 सब
 को  कर  रहे  हैं

 ?

 श्री  एच०  एम०  पटेल
 :  मैं  पहले  ही  कह  चुका हूं  कि  हम  भारत  सरकार के  सम्मुख

 प्रस्तुत कर रहे हैं
 कर  रहे  और  हम

 यही
 प्रयास  करेंगे  कि

 आदेश  शीघ्र
 ही

 पारित
 किए

 जाए  ।
 तक

 एसोसिएशन  का  प्रश्न  है  ।  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  के  कहने  के  बावजूद  भी  सशस्त्र  सेनाओं
 क

 अन्य  ऐसे  बलों  के  बीच  निःसन्देह  कुछ  भेद  तो  होना  ही  चाहिये

 श्री  ज्योतिमंथ बसु  :  कयों ?

 श्री  एच०  एम०
 पटेल

 :
 संमवतः  उनके  लिए  यह  समझना  कठिन  कितु

 ऐसा  ही  है
 ।
 एसोसिएशन बनाने  का  अधिकार बहुत  महत्वपूर्ण  प्रश्न  है

 ।
 कानूनी  स्थिति  यह  है  कि

 पुलिस  बल  का  अधिनियम  के  उपबंध  के  सही  शब्द  है  अधिकारों  का

 निबंधन  1966,
 पुलिस  कर्मचारी  केवल  मान्यता  प्राप्त  एसोसिएशन  के  सदस्य  ही  बन  सकते  हैं  ।

 जहां
 तक

 मान्यता  प्राप्त  एसोसिएशनों  का  सम्बंध  है  उनके  लिए  कुछ  मार्ग  दर्शी  सिद्धांत
 निर्धारित  किये गए  हैं  उदाहरण के  लिए  केवल  सेवारत  पुलिस  कर्मचारी ही  इनके  सदस्य et

 सकते हैं  कोई  भी  बाहरी  व्यक्ति  किसी  पुलिस  एसोसिएशन  का
 न

 तो  सदस्य  बन  सकता  है  और
 न

 ही  पदाधिकारी
 ।

 ये  कुछ  नियम  हैं  जिनकी  जांच
 की

 जा  रही  आशा  है  कि  शीघ्र

 ay  ज्योतिमंय  बसु  :  कितना  शीघ्र ?

 श्री  एच०  एम०  पटेल
 :  बहुत  शीघ्र  ।

 आ
 क

 कितना
 बहुत  शीघ्र  कितना न्
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 =

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 बहुत  बहुत  शीघ्र
 ।

 श्री  चित्त  बसु
 ।

 मैं  गा  कि  मंत्री श्री  चित्त  बसु  :  अध्यक्ष
 यदि

 मुझे  अनुमति दें  तो

 महोदय का  वक्तव्य  हजारों  साधारण  कांस्टेबलों के  जीवन
 और  कार्य

 की
 परिस्थितियों

 के  प्रति  और
 ts

 उपेक्षापूर्ण  आपराधिक  और  निंदनीय  उदासीनता  का  परिचायक  है
 ।

 प्रो ०  समर  गह  (Bree)  :  इस  सम्बंध में  शब्द  संसदीय  नहीं  है
 |  चह  इसरे

 शब्द  इस्तेमाल कर  सकते  हैं  जन  न
 ्

 महोदय  :  घिक  लापरवाहीਂ  असंसदीय  नहीं  है  ।

 दि
 Sto  समर  गुह  :  इस  संदर्भ में

 श्री  चित्त  मैंने  कहा  उदासीनताਂ  ।  वह
 उदासीनताਂ

 का
 at  जानते  हैं  ।  मैंने  उन्हें  अपराधी  नहीं  कहा  है  कितु  उनका  काय  कुछ  इस  प्रकार  का हो

 सकता  है  ।

 मेरा  विचार है  कि  उनके  वक्तव्य  का  सारांश  यह  है  कि  उन्होंने देश  को  संविधान में  प्रदत्त

 अधिकारों  दारा  एसोसियेशन  बनाने  और  अपनी  शिकायतों  को  बताने  का  मूलभूत

 अधिकार  देने  से  इन्कार  किया  है
 ।

 उनके  वक्तव्य  में
 न

 केवल  पंजाब  के  बल्कि  देश  भर  के  पुलिस

 कमंचारियों  को  एक  अप्रत्यक्ष  रूप  से  धमकी  दी  गई  है  ।  यह  प्रजातंत्र को  अप्रत्यक्ष  धमकी  ऐसे

 लोगों  को  धमकी  है  जो  प्रजातान्त्रिक  ढंग  से  अपने  को  संगठित  करना  चाहते  हैं  और  प्रजातंत्र  को क

 हमारे  जीवन  में  बनाये  रखना  चाहते  हैं
 ।

 मैं  उनके  वक्तव्य  से  बिल्कुल  संतुष्ट  नहीं हूं  मैं  समझता

 हूँ  कि
 माननीय  सदन  मुझसे  सहमत  होगा  कि  वक्तव्य  सारांश  प्रजातंत्र-विरोधी  समय  के

 ayant  नहीं  है
 और

 जनता  पार्टी  द्वारा  प्रजातंत्र  को  बहाल  करने  और  उसका
 और

 अधिक  विस्तार  क

 ब  करने  के  लिए  जनता  को  दिये  गए  वचन  के  अनुरूप  नहीं  प्रजातंत्र  का  विस्तार  करने  की

 अपेक्षा  उनका  वक्तव्य  अधिक  से  अधिक  खतरनाक  तरीके  से  प्रजातांत्रिक  भधिकारों  को  कम  करने

 की  छिपी  धमको  है
 |

 जहाँ
 तक

 पंजाब  पुलिस  के  विद्रोह  का  सम्बन्ध  है  यदि  मुझे  अनुमति  दी  जाए  तो
 मैं  कहना

 चाहता  हूं
 कि

 कुछ  सामान्य  शिकायतें  हैं  जैसे  कि  उनके  काम  के  घण्टे  सामान्य  नहीं  हैं
 उनके  काम

 में  राजनीतिक  हस्तक्षेप  होता  और  दबाव  पड़ता  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  कार्य रत  कमंचा  रियों

 के  मुकाबले  उनके  वेतन कम  उनके  लिए  तथा  उनके  परिवारों  के  लिए  विकास  स्थान
 की

 कमी

 अपने  को  संगठित  करके  अपनी  न्यायोचित  तथा  बेघानिक  शिकायतों
 को  दुर  करने  के  लिए

 थ
 मजदूर  संघ  अधिकारों  की  कमी  है  ।  माननीय  मंत्री  ने  हादिक  अपील  की  है  कि  आन्दोलनात्मक

 रवेया  न  अपनायें  किन्तु  अपने  वक्तव्य  में  उन्होंने  कहा  है
 कि  आन्दोलन  पुरी  तरह  से  शांतिपूर्ण  क

 रहा  ।  वह  मानते  हैं  कि  आंदोलन  पूरी  तरह  से  शांतिपूर्ण  रहा
 ।

 किन्तु  पंजाब  सरकार  ने  क्या  किया
 क

 z?  उसने  पुलिस  कमंचारियों से  शस्त्र  वापस  ले  लिए  काफी  अधिक  संख्या  में  उन्हें  पकड़  लिया

 काफी  अधिक  संख्या  में  उन्हें  नौकरी  से  निकाल  दिया  है  और  वह  भी  कोई  नोटिस
 दिये

 पुनवाई  का  कोई  अवसर  दिये  बिना
 जबकि

 ag  उनका  मूलभूत  अधिकार  है
 ।

 पंजाब  सरकार

 गैर-प्रजातांल्रिक ढंग  से  उन्हें  बर्खास्त  कर  दिया  है  और  काफी  अधिक  संख्या  में  नौकरी  से
 fi

 काल
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 ण

 दिया
 है  बबन  जने

 जल

 मे

 गन

 दिग

 है  उनसे  शस्त्र ले  लिए  उनके  साथ  अभद्रता से
 हार

 किया है

 समस्या  केवल
 अभी  उत्पन्न  नहीं  हुई  1949-50  में  भी  न्यायाधीश  महाजन  की

 अध्यक्षता  में  पंजाब  में
 1949-50

 में  एक  पुलिस  आयोग  की
 स्थापना  की  गई  थी  किन्तु

 सकी

 सिफारिशों  को  अभी  तक  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया  है
 ।

 ्

 ह  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  राष्ट्रीय  पुलिस  आयोग  की  सिफारिश  पर  पंजाब  में

 अध्ययन  दल
 की  स्थापना

 की
 गई  है  किन्तु  कोई  नहीं  जानता

 कि  अध्ययन  दल  के  निष्कर्ष कब hl
 ्

 प्राप्त  होंगे  ।

 एक  अन्य  समिति  अश्विनी  कुमार  पुलिस  कल्याण  संगोष्ठी  समिति
 की

 भी  स्थापना की  र

 it  जिसने  1977
 में

 अनेक
 कल्याणकारी  उपायों  की  की  जिनमें  (1)  शिकायत

 क
 परिषद

 की
 स्थापना  और  (2)  प्रत्येक  राज्य  में  पूर्णकालिक  आधार  पर  केन्द्रीय  कल्याण  अधिकारियों

 नियुक्ति  भी  शामिल  थे
 ।

 पंजाब  सरकार  ने  अब  तक  किसी  भी  सिफारिश  को  स्वीकार  नहीं

 किया  है

 अब  एक  महत्वपूर्ण  प्रश्न  है
 ।

 मंत्री  महोदय  का  कहना  है  कि  सरकारी  कमं  चारियों के  कुछ

 वर्गों  को  मजदूर  संघ  बनाने  के  सभी  प्रजातांत्रिक  अधिकार  नहीं  दिये  जाते  हैं  और  वे  अपनी

 शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  शान्तिपुर्ण  तरीके  अपनायें  ।  इसके  लिए  उपयुक्त  तरीका  यह  होगा

 कि  एक  शिकायत  परिषद  की  स्थापना  की  जाए ।  किसी प्रजातांत्रिक सरकार  से  कम  से  कम  यह

 aa  तो  की  जा  सकती  अब  तक  पश्चिम  त्रिपुरा और  बिहार  राज्य  सरकारों

 ने  उन्हें  एसोसियेशन  बनाने  का  अधिकार  दे  दिया  है  ।  पुलिस  कमंचारी मी  आदमी  हैं  ।  द

 वे  भी  हमारे  देश  के  नागरिक  हैं  उन्हें  भी  उतने  ही  अधिकार  हैं  जितने  मुझे  ज  मुझे  बोलने

 की  स्वतन्त्रता  जैसे  मुझे  एसोसियेशन  बनाने  का  अधिकार  जैसे  मुझे  नेतत्व  करने  भर

 प्रदशन  करने  का  अधिकार  वेसे  ही  पुलिस  कमंचारियों  को  भी  agt  अधिकार  होने  चाहिएं  ।

 द  इस  हज  में  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वे  पुलिस  कमंचारियों  को  कोई

 अधिकार  न  देने  की  जो  नीति  भपनायी  जा  रही  उसमें  परिवर्तन  करेंगे  और  क्या  इस  विशिष्ट

 मामले  में  सरकार  इस  विशिष्ट  निकृष्ट  तथा  TzaoTaifaa  नियम  जिसके  अन्तगंत  पुलिस

 कर्मचारियों  को  एसोसियेशन  बनाने  का  मूलभूत  अधिकार  देने  से  इन्कार  किया  गया  समाप्त

 करेगी |

 मेरा  दूसरा  और  अन्तिम  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  सरकार  पंजाब  सरकार  को  उदार  दृष्टिकोण

 अपनाने  के  लिए  कहेगी  और  आंदोलनकारियों  को  तंग  न  किया  जाएगा  भर  सभी  पकड़े  गए

 लिस  कमंचारियों को  छोड़ा  जाएगा  और  जिन्हें  बिना कोई  कारण  बताये  नोकरी  से  नि

 गया  है  उन्हें  वापस  लिया  जायेगा  ।

 क्या  सरकार  पंजाब  सरकार  को  सलाह  देगी  कि  पंजाब  के  गह मंत्री और और  पुलिस
 fz  सागर  >
 किया  जाएं  ! चारियों के मजदूर  संघों  के  बीच
 f

 199



 द
 द

 द
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 ओर

 ध्यान  fearar  15  मई  1979

 न ि य द ———

 मेरे  विचार  से  मेरे  प्रश्न  बिल्कुल  स्पष्ट  हैं  तथा  संगत  हैं  और  आशा  है  भाप
 मंत्री  महोदय

 से  इनके  उत्तर  दिलाने  में  मेरी  मदद  करेंगे  ।

 ait  एच०  एम०  पटेल
 :  माननीय सदस्य  किसी  कारण  से  यह  सोचते  हैं  कि  मै  जो

 वक्तव्य पढ़ा  है  वह  घोर  आपराधिक  भर  निन्दनीय  उदासीनता का  परिचायक  है

 vat  पता  कि  उन्हें  मेरे  वक्तव्य  में  निन्दनीय  उदासीनता  कहां  दिखायी  देती  है
 voase ४  के

 *

 ae at  चित्त बसु  :  इसका  प्रत्येक  शब्द  निन्दनीय  है  |
 श्री  एच०  एम०  पटेल  हमसे

 अधिक  यथाथेपरक  वक्तव्य  नहीं  दिया  जा  सकता  है  ।

 जहाँ  तक  इसके  आपराधिक  होने  का  प्रश्न  मैं  कुछ  नहीं  कहूँगा  क्योंकि  मैं  भी  अन्य  लोगों

 की  तरह  इसके लिए  उत्सुक  हूं  कि  पुलिस  को

 मिले  ।

 न्यायपूर्ण  और  यथासम्भव  अच्छा

 ड

 इन्होंने  उपेक्षापूर्ण  कहा  है  |  आप  उपेक्षापूर्ण  कसे  कह  सकते  हैं  जब  मैं  इसके  लिए  क

 हूं  कि  ये  सब  चीजें  होनी  मैं  ये
 आरोप  स्वीकार नहीं  (saat) Fat saat मैं  भी  उतना

 उत्सुक  हूं  और  इसीलिए  मैंने  यह  कहा  है  कि  राष्ट्रीय  पुलिस
 आयोग  की  सिफारिशों  तथा  अन्य

 सिफारिशों  जिन  पर  विचार at  रहा  यथासम्मव  शीघ्र  अतिम  रूप  दिया  जाए  भौर  उन्हे

 शीघ्रता  से  क्रियान्वित किया  जाए  ।

 श्री  ज्योतिमय बसु  के
 प्रश्न  और  कितनी  जल्दीਂ

 के  उत्तर  में  मैंने  कहा  था

 शीघ्र  और  जब  इस  पर  विशेष  बल  देने  के  लिये  कहा  गया  तब  मैंने  कहा  शीघ्रानिशीघ्रਂ

 अब  पुलिस  कमंचारियों के  प्रति  हमारे  दृष्टिकोण  के  feta  अथवा
 कर

 होने  के  संबंध  में  कोई  सन्देह

 नहीं  रहना  चाहिये
 ।

 इस
 पर  भी

 यदि  मेरे  माननीय  मित्र  यह  नहीं  समझते
 कि

 संगठन  के  अधिकार

 के  संबंध  में  आन्दोलन  को  कुछ  सुनिश्चित  आधारों  पर  ही  मान्यता  दी  जानी  क्योंकि  संगठन

 का  अधिकार  उन्हें  प्रदान  किया  गया  है  ओर  प्रदान  किया  जाना  चाहिये  किन्तु  एक  परिसीमित  रूप

 में  ही  हमारा  यह  भी  दृष्टिकोण  है  यह  नहीं
 कि

 इसे  किसी
 ने  छीन  लिया  यह

 अधिकार

 ्  ने  ही  उनसे  वापिस  लिया  था
 ।

 जिन्हें  आप  मूलभूत  अधिकार  कहते  हैं
 ।

 त संस्था है

 श्री  सोमनाथ  चंटर्जों  (stTzaqx)  ने  ४२वां  (

 पास  किया  था

 संशोधन

 on

 ait

 ait  एम  पटेल  —aaifea Fag Fs WATE मैं  यह  कह  रहा  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  — oe |  आपसे  तीन  सवाल  पूछे  हैं
 ।

 क्या  आप  पुलिस  कमंचारियों  के

 प्रति  अपने  दृष्टिकोण  में  पुरी  तरह  परिवर्तन  करेंगे ?

 थी  पटेल  दृष्टिकोण  में  पहले  ही  परिवतंन
 आ

 रहा  है  मगर  उनके

 संतोष  के  अनुकूल  नहीं  कितु  मेरे  विचार  में  यह  पुलिस  कर्मचारियों  के  सन्तों
 ।

 के  अनुकूल

 अध्यक्ष  महोदय  दूसरा  प्रश्न  अधिनियम  के  निर्मन  के  संबंध  में  है  ।

 श्री  पटेल  sag awa ad 2, संभव  नहीं  जहाँ  तक  मैं  समझता  हूँ  इन  अधि

 विकर

 तन

 इच सीमा  तन
 क  अनिवाय है  ।  ”
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 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर
 ध्यान

 दिलाना
 a «  See  ie

 अध्यक्ष  महोदय  अंतिम  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  भाप  पंजाब  सरकार  A  उदार

 अपनाने  के  लिये  कहेंगे  ?

 eft  पटल  — Gl  पंजाब  सरकार  से  उदार  रूख  बरतने  के  लिये  कह  दिया है

 मैं  पंजाब  सरकार  को  यह  परामश  देकर  हित  gar
 कि

 वे  जहां
 तक  संभव

 हो  उदार  दृष्टिको  ही

 अपनायें  कितु  यह  अनुशासन  को  बनाये  रखने  के  अनुकूल  ही  होना  चाहिये  |
 क

 ह
 श्री  सोमनाथ  चेटर्जी  aM  मंत्री  सभा  को  यह  आश्वासन  दे  सकते  हैं  कि  वे

 कोई  कार्यवाही तब  तक  नहीं  करेंगें  जब  तक  कि  वह  अपरिहायें  न  हो  जाये
 ?  इस  संबंध  में

 4

 जाँच  नहीं
 चल

 रही  है  और
 न

 ही  कोई  अभियोग  पत्र  है

 ?
 द .

 अध्यक्ष  महोदय  श्री  रामधारी  शास्त्री  !
 क्

 श्री  रामघारी
 शास्त्री  (qatar) :  यह  समस्या

 जितनी  गम्मीर है  उसके  मु

 माननीय  गह  मंत्नी  जी  का  जो  बयान  है  उससे  ऐसा  लगता  है  कि  इस  समस्या  को  वे  कोई  समस
 द

 नहीं  मानते  वे  समझते हैं  कोई  साधारण  सी  बात हो  गई  है  ।  उन्होंने कहा  है  कि  वे  ब

 एंग्शस  वे  बड़  इच्छुक हैं  कि  ag
 विभिन्‍न  शिकायतें जो  कि  लगमग  सभी  राज्यों  में  विद्यमान

 है ंउन
 पर  सहानुभूतिपूवक्त  शीघ्रता  से  विचार  fear  जाए  और  इन  मामलों  में  से  कुछ  का

 अध्ययन  राष्ट्रीय  पुलिस  आयोग  द्वारा  किया  जा  चुका  आखिर  में  वे  कहते

 ड

 कि  मैं  पुलिस

 warathcay  से  alan  अपील  gfe  मैं  जो अ आश्वातन  दे  रहा हूं  उन्हें  मान  लें  और

 आन्दोलनात्मक तरीकों का त्याग करें तरीकों  का  त्याग  करें  ।  मैं  चाहूंगा मंत्री  जी  तीन  करके  बतायें कि  कौन से

 एश्योरेंस  उन्होंने  दिए  हैं  ।  हर  चीज  का  एक  निगेटिव  पहलू  होता  है  और  दूसरा  पाजिटिव  होता

 इसका  निगेटिव  पहलू  तो  मैंने  समझ  लिया  कि  केन्द्रीय  सरकार  से  जो  फोस  मांगी  गई  थी  वह  दे  दी

 गई  लेकिन  पुलिसर्मन  की  कठिनाइयों  के  बारे  में  कया  Uzaea  हैं
 ?

 मंत्री  जी  का  स्वयं  का  बयान है

 कि  13
 तारीख  को  मारत  सरकार  के  गृह  मंत्रालय

 ने  हिमाचल  उत्तर  प्रदेश

 राजस्थान  और  मध्यप्रदेश  की  सरकारों  को  भी  एलर्ट  किया  था  कि  वे  सावधान  रहें  कहीं  पंजाब  की

 यह  बीमारी  वहां  भी  न  कल  जाए  ।  इसके  बाद  यह  कहना  कि  हमारी  इच्छा  है  कि  समस्या  का

 समाधान  शांतिपूर्ण  ढंग  से  हो  जाए  तो  फिर  आपकी  इच्छा  का  AIST  क्या  है
 ?

 केवल  यह  कह  देना

 कि  यह  स्टेट  सब्जक्ट  है  इससे  कोई  सरकार  बरी  नहीं  हो  सकती  है  ।  मारत  सरकार  को  बहुत  पहले

 नोटिस  देनी  चाहिए
 थी  ।

 इस  मामले  में  15  अप्रैल  को  सबसे  पहले  पटियाला  में  पुलिसमेन  का

 डिमांस्ट्रेशन हुआ  लेकिन  उस  पर  कोई जू
 तक

 नहीं  रेंगी
 ।

 भारत  सरकार  ने  कोई  गाइडलाइन्स दी

 हों  ऐसा  भी  नहीं  मालूम  होता  ।  उसके  बाद  उनके  तमाम  प्रदर्शन  एक  दो  जगह  नहीं  बल्कि

 भटिण्डा  सभी  जगहों
 पर  ।

 उसके  बाद  ऐसी  स्थिति  आई
 कि  हथियार--घरों  पर  सेना

 भेज  कर  कब्जा  करना  पड़ा  ।

 उसके  बाद  उसके  निबटारे  के  लिये  कोई  काम  नहीं  हो  रहा  है  ।  मैं  यह  भी  कहना  चाहता ह

 के  बारे  में  जैसा  मेरे  कुछ  दोस्तों  ने  कहा  ¢—aal  तक  कोई  परिवर्तन  देखने  में  नहीं
 अ

 रहा
 आज

 पंजाब  सरकार
 की  तरफ  से  जो  बयान  आया  है--मैं  उसके  लिये  उनको  धन्यवाद

 को  ही देना  चाहता  हूं--लेकिन यह  घोषणा  उन  को  पहले  ही  कर  देनी  चाहिये
 7  या
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 15.0  मई
 1979

 —  —  उन इसका  नोटिस  ले  लेना  चाहिये  था  ।  पुलिसवालों  को  तो  मैं  दोबारा  धन्यवाद  देता ध
 द

 मांदल
 लन  बहुत  शान्तिपूर्ण  था  ।  पंजाब  के  मुख्य  मंत्री  ने  अपने  बयान  में  कहा  है  --

 बादल  ने  पत्रकारों  को  बताया  कि  वे  पुलिस  कमंचारियों  को  अपना  आन्दोलन  व
 पिस

 ह  लेने  की  अपील  नहीं  करेंगे  ।  उन्होंने  कहा  कि  पुलिस  को  बढ़े  हुए  वेतनमानों  की
 मंजू

 का  HE  सरकारों  की  कमजोरी  नहीं  समझना  चाहिये  ।'”

 क  मैं  यह  कहना  चाहता  हु--वह  आप  के  एम्पलाइज  यह  अंग्रजों  का  जमाना  नहीं  अग

 1946  के  पहले  की  बात  होती  तो  उन  से  कह  दिया  जाता  कि  तुम  वापस  इग्लण्ड  चले  इनक

 तो  इसी  देश  में  रहना  है--जब  यह  बात  आप  के  सामने  आई  तो  आप  को  तुरन्त  अपील
 करनी

 चाहिये  थी  कि  हम  एक  राउण्ड-टेबिल  कान्फरेंस  में  बैठ  हम  सारे  मामलों  का  निपटारा

 करने  के  लिये  तयार  हैं  ।

 हमारे  गृह  मंत्री जी  को  भी  इस  का  बहुत  सीरियस  नोटिस  लेना  चाहिये  भले  ही  पुलिस

 का  विद्रोह  या  इस  तरह  की  घटना  होना  एक  अपवाद  लेकिन  यह  भी  सही  है  कि  पुलिस  कांस्टेबिल

 7
 की  तनख्वाह  रिजर्व

 तर्क  या
 स्टेट  बेंक  के  चपरासी  से

 भी
 कम  उसको  कोई  सुविधा  नहीं  मिलती

 यहां  तक  कि  यदि  वह  दौरे  पर  जाता  है  तो  उस  को
 एडवांस  का  पसा  भी  नहीं  मिलता  है  उस के

 लिये  रहने  का  कोई  इन्तजाम  नहीं  है  ।  उसको  जिंदगी  एक  जलालत  की  जिंदगी  बनकर  रह  गई  t—

 ऐसी  हालत  में  मी  पुलिस  के  लोग  संतोष  से  रहते  आये  -  जिसके  लिये  वे  धन्यवाद  के  पात्र  हैं  ।

 मैं  गह  मंत्री  जी  से  कहना  चाहता  कर  के  इस  तरह  से  हल्के-फुलके  बयान  न  दे

 और  एक  एशोरेंस दें
 कि  कितने  दिनों  में  भाप  इस  काम

 को
 करेंगे  ।  गग्वरी  या  क

 चन
 देने  से  कुछ  नहीं  होगा  ।  सुनਂ  का  मतलब  वर्ष  और  का  मतलब  a

 वष ॥  आप  साफ  बतलाइये  कि  आप  कितने  दिनों  में  करेंगे  ।

 मेरा  पहला  प्रशन यह  है--क्या  आप  इस  बात के  लिये  तेयार  हैं  कि  जितने  प्रदेशों  में

 फैलने  की  आशंका  है--जसा  आप  ने  स्वयं  जाहिर  किया  है--वहां  के  होम  मिनिस्टर

 चीफ  मिनिस्टजें  को  बुला  कर  जल्द  से  जल्द  कोई  कान्फरेंस  करके  किसी  निश्चय  पर  पहुंचेंगे  ध

 सारे  देश  के  पुलिस  के  लोगों  के  पेस्केलज  कया  उनकी  सुविधायें क्या  हों
 और  उनके  साथ  क्या

 व्यवहार  किया  जाय  ?

 2.  आज  आई०  Vo  एस०  अफसरों  जो  शासन  की  सब  से  बड़ी  चोटी  पर  बैठे

 एसोसियेशन  बनाने  का  अधिकार  पी०  सी ०  एस०  अफसर  एसोसियेशन  बना  सकते  हैं--तो
 क्या

 वजह  है  कि  आप  पुलिस  के  लोगों  को  अपना  संगठन  बनाने  का  अवसर  देने  के  लिये  तेयार  नहीं

 3.  अन्तिम  wet  मैं  यह  पुछना  चाहता  हूं  कितने  और  राज्यों  में  विद्रोह  हो  जायगा
 तब

 आप ये  सारे  कदम  के  बारे  में  भी  बतला  दीजिए ?

 श्री  एच०  एम०  पटेल  —salaqrt  मेरे  मान्य  मित्र  के  अन्तिम  प्रश्न
 का  उत्तर  देते

 मुन्ने it  छे  जाना  पड़ेगा  उन्होंने  कहा  था  कि  इससे  ga  कि  हम  कोई  कायंवाही  यह  आन्दोलन

 asia

 राज्यों  में  दिया  जायेगा
 ?

 वो  यहां  हममें  से  कोई  भी  यहन  चाहेगा कि
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 25  वैशाख  1901  हन्  हिन्दू  महिलाओं  के  तलाक  और  उत्

 विधि  में  परिवर्तन  के  बारे  में  याचिका
 =

 बन  न

 यह  पुलिस  आंदोलन  पंजाब की  सीमाओं के  बाहर  और  कहीं  भी  हम  माशा  करते  हैं  कि  हम

 उनको  शीघ्र  ही  कुछ  अनुशासनात्मक  सीमाओं  में  रखने  में  सफल  हो  सकेंगे  ।

 ा
 जहाँ  तक  उनको  भाश्वासन  देने  की  इच्छा  का  संबंध  मैं  उन्हें  विश्वास  दिलाना  चाहूंगा

 दि

 मैं  इस  विषय  पर  राज्य  सरकारों  से  परामशं  करूं  इन  मामलों  पर  शीघ्र  ही  कोई  निणंय  लिया  जा

 सके  |  कुछ  माननीय  सदस्यों  को  मेरे  शीघ्र  शब्द  के  प्रयोग  पर  आपत्ति  हो  तो  इस

 लिये  मैं  यह  कहूंगा  कि  हमारी  इच्छा  यह  है  कि  इन  बड़
 तथा  महत्वपूर्ण मुद्दों  पर  इस  वित्तीय

 वर्ष

 समाप्ति  से  ga  ही  निश्चित  निणंय  किये  जायें  ।

 हिन्दू  महिलाओं  के  तलाक  और  उत्तराधिकार  विधि  में

 पिनों द
 के  बारे  में  याचिका

 श्री  दारद  घादव  :  अध्यक्ष  मैं  हिन्दू  महिलाओं  के  लिये  तलाक

 भर उ  कानून  में  परिवतन  कर  बारे  में  नारी  रक्षा  दिल्‍ली  की

 ही  उपाध्यक्षा
 श्रीमती  सरला  मुद्गल  द्वारा  हस्ताक्षर  की  हुई  याचिका  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 महोदय  पीठासोन  हुए  )

 कि
 ~ fraia

 बाब दिह  स्लेंग  डम्प  आफ  fara  के  सम्बन्ध  में

 दिनाक
 6-2-1479 के  narritaa  प्रशन  संख्या  20.3  के  उत्तर के

 सम्बन्ध  में  स
 को  वक्तव्य

 क्

 a
 फण  राय  मैं  निर्देश  115  के  अधीन  अपने

 6  1979 के  अ

 प्रशन सं  2023  के  उत्तर  में  इस्पात  तथा  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  कड़िया  मुण्डा  |  रा

 ग  बसव
 की  अपरिशुद्धियों और  असंगतियों  के  वारे  में  बताना  चाहता हूं  ।

 bs  प्रश्न  के  भाग  के  उत्तर  में  मंत्री  महोदय  ने  बताया  था  नहीं
 ।

 टिस्को  ने  इस  शक
 से

 इन्कार  किया  है  कि  किसी  कल्पित  व्यक्ति  के  नाम  से  कोई  ठेका  दिया  गया

 बाबूदिह  tia  डम्म आफ  टिस्को  में  फर्जी  ठेकेदारों  का  मामला  इस  सदन  में  23

 1978  के  ध्यानाकर्षण प्रस्ताव  के  बारे  में  उठाया  गया  था  ।  जो  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  इस  ठेकेदार  ल्‍

 के  गुण्डों  द्वारा  स्वर्णरेखा  नदी  में  6  आदिवासियों  और  बच्चों  को  डूबाने  के  बारे  में  था  ।

 यदि  हम  कुछ  माह  पुर्व  गृह  राज्य  मंत्नी  का  वह॒  वक्तव्य  पढ़ें  जो  उन्होंने  ध्यानाकषंण

 प्रस्ताव  के  उत्तर  में  दिया  था  और  इस  वक्तव्य  को  देखें  तो  दोनों में  परस्पर  विरोध  दिखाई  पड़ता

 @  |  23-8-78  को  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ने  कहा  था  ग्कि  माननीय  सदस्य  द्वारा  उठाया  गया  ्

 दूसरा  मुद्दा  यह  है  कि  क्या  वह  वास्तविक ठेकेदार  था  अथवा  वह  ठेकेदार  कौन  था  जिसके  नाम  से

 ठेका  दिया  गया  था
 ?  इस  विशिष्ट मामले  में  श्री  सच्चिदानन्द  मिश्र  फर्जी  ठेकेदार  प्रतीत  होते  हैं

 कयोंकि असली  केदार  श्री  शियोजी  सिंह हैं  जो  जमशेदपुर  के  एक  अमीर  आदमी हैं  !  उन्होंने

 5  लाख  रुपए  का  ठेका  लिया था  और  यह  ठेका  31  1978  को  समाप्त  होना था  ।”'

 देखने  की
 बात

 यह  है  कि  किसी  भी  सदस्य  ने  श्री  सच्चिदानन्द  मिश्र  का  नाम  नहीं  लि _

 था  |  मंत्री  महोदय  ने  यह  नाम  स्वयं  बताया था  जिसका ad  यह  है  कि  उनको  यह  नाम  उस  समय
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 अनुसूचित
 जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  आदेश  fat  mm

 IS
 मई  1979

 cm

 >  थे  और  जिस  मामले  पर  इस  देश  में पता  चला  अब  वह  इस  मामले  को  प्रारम्भिक जांच  कर
 ्

 तथा  सदन  में  रोष  व्यापत था  ।

 अब  इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री द्वारा  मेरे  प्रश्न के  दिये
 गये  उस  उत्तर  से

 Ofeeay
 ने  भी  इस  बात  से  इन्कार  किया  साफ  पता  चलता  है  कि  उनके  अनुसार  कोई

 फर्जी
 ha’ 3 HAT  नहीं  था  ।

 यह  भी  एक  उल्लेखनीय  बात  है  कि  ससद्‌  तथा  अनुसूचित  जातियों  तथा
 ग

 जनजातियों  सम्बन्धी  आयोग  के  चेयरमैन  श्री  भोलापासवान  शास्त्री  ने  ety  डम्प  के

 ठेकेदार  द्वारा  आदिवासिसों  की  हत्या  के  मामले  में  जमशेदपुर  का  दौरा  किया  था  भर  उस  सम

 उन्हें  छोटानगर  डिवीजन  के  आयुक्त  से  इस  फर्जी  ठेकेदार  के  बारे  में  पता  चला  था  ।  यह  सब  बा

 सभी  समाचार पत्नों  में  छपी थी  ।  इस  सब बातों के  होते  हुए  मंत्री
 महोदय  द्वारा  इन्कार  करना

 और  fecay  के  गलत  वक्तव्य  पर  भरोसा  करना  इस  बात  का  संकेत  देता  है  कि  वह  संसद  में  अलग

 वक्तव्य  देकर  गैर-सरकारी  कम्पनी  के  गेर-कानूनी  कार्यों  पर्दा  डाल  रहे  हैं

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कड़िया  :  23  19
 78

 को  गृह  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  द्वारा  दिये  गये  जिसका  माननीय  सदस्य  ने  उल्लेख  किया

 में  कहा  गया  है  कि  विशेष  मामले  में  श्री  सच्चिदानन्द  मिश्र  फर्जी  ठेकेदार  प्रतीत  होते हैं

 क्योंकि  असली  ठेकेदार  श्री  शियोजी  सिंह  जी  हैं
 ”7

 इस  वक्तव्य  में  प्रयोग  किये  गये  शब्द  होता  हैਂ  से  पता  चलता है  कि  यह  पक्की  तरह

 नहीं  कहा जा  सकता  कि  यह  ऐसा ही  है  ।  यह  समझा  गया  था  कि  6.3.1979  माननीय  सदस्य

 द्वारा  पूछा  गया  प्रश्न  इसी  सन्दर्भ  में  इस्पात  भर
 खान  मंत्री  से  दो  बातों  के  बारे  में  और  जानकारी

 तथा  आश्वासन  प्राप्त  करने  के  लिए  पूछा  गया  है  ।  (1)  क्या  मंत्री  महोदय  को  अब  निश्चित रूप

 से  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  श्री  सच्चिदानन्द  मिश्र  एक  बेनामी  ठेकेदार  और  (2)  क्या

 सच्चिदानन्द  एक  काल्पनिक  व्यक्ति  है  ।  प्रथमतः  यह  महसूस  किया  गया  कि  23  1978  को

 गृह  राज्यमंत्री  द्वारा  दिये  गये  उत्तर  से  और  अधिक  निश्चित  उत्तर  दिया  जाना  संभव  नहीं  है  ।

 इसके  अलावा  इस  बात  का  भी  पता  नहीं  था  कि  क्या  सच्चिदानन्द मिश्र  एक  काल्पनिक  व्यक्ति  हैं

 अथवा  ae  व्यक्ति  जिसके  नाम  में  यह  बेनामी  ठ्का  चल  रहा  है  ।  अतः  दोनों  तरह  से  प्रश्न  के

 भाग  का  उत्तर  में  था  ।  शेष  कि  लिक

 गए उन्होंने  किसी  फर्जी  व्यक्ति  को  कोई ठेका  दिया  केवल  उत्तर  के  समर्थन  में  और  जानकारी
 देने  के

 के

 लिये  जोड़ा गया  था  ।

 2.  यह  कहना  ठीक  न  होगा  कि  मैंने  गलत  विवरण  दिया  था  ।  एक  निजी  कम्पनी के

 कानूनी  कार्यों  पर  पर्दा  डालने का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसुचित  जनजाति  आदेश  ( axrterat )  विधेयक  ह

 समिति  के  प्रतिवेदन  को  प्रस्तुत  करने  के  लिए  समय  का  बढ़ाया  जान

 टस थ्री  सुरजभान  प्रस्ताव  पेश  करता  हूं
 :

 bc
 कि

 यहू  समा  अनुसूचित
 जातियों  और  अनुसुचित  जन  जातियों  की

 ्
 हत  नो  ों

 न
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 थ  7

 द

 25  बेशाख  1901

 oe

 जाति  तथा

 अतुल  चिल

 जनजाति

 विकि  आदेश

 =

 तियों
 और

 जनजातियों
 को  स्पिततित  करने  और  उनसे  उन्हें  अपवर्जित  करने

 विधेयक  संबंधी  संयुक्त  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये  जाने  का  समय  बजट

 ae
 1980  के  अन्तिम  दिन  तक  और  बढ़ाती

 ्  att  Ho  एस०  चावड़ा  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 ह
 थ

 प्रस्ताव  मेंਂ  बजट  aa,  1980  के  अन्तिम  दिन  तकਂ  शब्दों  और  अंकों
 झ

 पर  सत्र  के  अन्तिम दिन  तकਂ  प्रतिस्थापित  किया

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों
 से

 संबंधित  आदेश

 विधेयक  लोक  सभा  में
 1967

 में  प्रस्तुत  हुआ  था
 ।  तब

 इसे  दोनों  समाओं  की संयुक्त प्रवर  समिति

 को  भेजा  गया  था
 ।  संयुक्त  प्रवर  समिति  का  प्रतिवेदन  1969  में  प्रस्तुत  किया  तथा  उस  पर

 नवम्बर 1978  में  छः  दिन
 तक  वाद-विवाद

 और
 विचार

 किया  गया  था  ।  मगर  तमी  लोक  सभा

 भंग  हो  गई  और  विधेयक  व्यपगत  हो  गया
 ।

 उसके  पश्चात  यह  विधेयक  सभा  में  1978  में  पेश  किया

 गया  और  संयुक्त  समिति  में  भेजा  गया
 ।

 हमने  इसमें  काफी  समय  तो  लिया  है  तथा  यदि  इसे  और
 थ  7

 विलम्बित  किया  जाता  है  तो  यह  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जन  जातियों  के  हितों  के

 कूल  सिद्ध  होगा  ।  इसीलिये  मैंने  प्रस्ताव  रखा  है  कि  प्रतिवेदन  इस  सभा
 को  अगले  सत्र  के  अ

 2
 दिन  तक  प्रस्तुत  कर  दिया  जाना  चाहिये  तथा  मैं  आशा  करता

 कि
 सभा  मेरे

 प्लन अपनी  स्वीकृति  प्रदान  कर  देगी  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  (@taatatz ) )  मैं  प्रस्ताव  रखता  हूँ
 ्

 ग्ग्कि  प्रस्ताव  में  1980 के  अन्तिम  दिन  शब्दों  और  अंकों के  स्थान  कह

 1979  के  अंतिम  दिन  तक  प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।

 प्रस्ताव समय  के  बजट  ह ह  1980  के  अंतिम  दिन  तक  बढ़ाये  जाने  का  है  अथ

 एक  at  के  समय
 का  बढाया

 जाना  मैंने  प्रस्ताव  रखा  है  कि
 समय  शरदकालीन  1979 के

 अंतिम दिन  तक  जाये  ।  अब  क्या  यह  मात्र  संयोग  है  कि  इसी  प्रकार  के  इस  way

 पर

 आप  पीठासीन  पन्द्रह  दिन  पहले  ही  मुझे  इसी  प्रकार  के  प्रस्ताव  जिसमें  ऐसा  ही  संशोधन

 पेश  किया  गया  प्रस्तुत  करने
 का  सौभाग्य  प्राप्त  हुआ  था  तथा  आपने

 ne  पंशो धन

 को

 मति  प्रदान  कर  अपनी  कृपा  और  विवेक  का  परिचय  fear  था  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय--मुझे  पुनः  उस  विवेक  के  लिये  क्या  आप  आग्रह  कर  रहे  हैं

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  मैं  अपने  माननीय  मित्र  श्री  चावड़ा  से  थोड़ा  अधिक  उदार

 वे  अगले  सत्र  के  अन्तिम  दिन  तक  समय  को  चाहते  हैं  मैं  उसका  मध्यम  मार्ग  अपनाने का

 gar  देता  हूं  समिति  इसे  1980
 के  अगले  सत्र  के  अन्तिम  दिन  तक  बढाना  चाहती  है  अर्थात्‌

 1980 के  अन्त  पूरे  एक  श वष  ।  श्री  चावड़ा  इसे  अगले  सत्र  के  अन्तिम  दिन  तक  बढाना

 चाहते  हैं  इस  भवधि  के  बीच
 दो

 सत्र  हैं--मौनसून सत्त  तथा  शरदकालीन सत्र  ।  यदि  भाप  समय

 बढ़ाये  जाने  के  कारणों के  सम्बन्ध में  दिए  गए  मेरे  ज्ञापन पर  विचार  जो  कि  4  पष्ठ  का
 कि

 आप
 समझ  जायेंगे  कि  इसके  कुछ  पहलू  ऐसे  जो  स्पष्ट  हैं  आप  कृपया  यह  देखेंगे
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 जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  आदेश  विधे
 यक

 5.0 af

 1919

 और  इस  सभा  को  भी  यह  स्पष्ट  हो  जायेगा  कि  संयुक्त  समिति  1978  म  वदक  द नियुक्त  हुई  a

 तथा  तक  उसने  केवल  8  gow  की  ।  पिछली  बार  अपना  संशोधन  पश  करते  हुए  जब  मैंने  पुछा

 था  तो  आपने  इस  बात  पर  रोशनी  डाली  थी  कि  बैठकों  का  अथ  केवल  बठक  प्रतिदिन  ही  नहीं

 होता  ।  एक  दिन  में  दो  बैठकें  भी  हो  सकती  कमी  कमी  प्रतिदिन  दो  बैठकें  भी  की  जाती  हैं

 एक  सुबह  को  बठक  और  एक  दोपहर  बाद  i  कितु  उन्होंने  अब  तक  8  ही  बैठकें  की  मैं  नहीं  समझ

 क

 पाता  कि  वे  और  a ~~ Ish  क्यों  नहीं  कर  सकें  ।  इसका  अभिप्राय  तो  यह  हुआ  कि  वे  केवल  4  या  5  दिन

 ही  बैठे  ।  कमी  कभी  एक  समिति  दोपहर  बाद  ही  बैठती  यह  पहली
 बैठक  हुई  और  फिर

 रोज  सुबह
 और

 शाम  अर्थात्‌  2  बैठकें  ।  यदि  संगठन  का  यह  तरीका  अपनाया  जाये  तो  इसका

 aa
 यही  होगा कि  उन्होंने अभी  तक  4  अथवा  5  दिनों

 में
 ही  dom

 की  ।
 किन्तु  कृपया  ज्ञापन

 हरा  3  में  जो  कहा  गया  है  उसे  नोट  करें
 के

 ने  अब  तक  8  बठक  को  हैं  इनमें  से  समिति  ने  पाँच  बैठकें  22  19

 को  समय  बढ़ाये  जाने  की  मंजूरी  के  बाद  में  की  हैं  ।''

 22  नवम्बर  को  एक  बार  पहले  ही  समय  बढाया  जा  चुका  है  और  उसके  बाद  उन्हों

 5  बैठकें
 की  ।  8  में  से  5  घटा  दीजिये--अब तक  की  गई  8  बैठकें  और  पाँच  समय

 q  ढाये  जाने  के  बाद  अर्थात्‌  इतने  दीघं  अन्तराल में--अन्तसं  Tafa,—  सितम्बर से  नवम्बर

 लगभग  ढाई  महीने  के  समय  में  उन्होंने  केवल  3  बैठकें  की  ।  मैं  नहीं  समझ  पाता  कि  समिति  समय

 के  संबंध  में  इतनी  अधिक  मजबूर  क्यों  थी  कि  ag  सितम्बर  से  नवम्बर  के  बीच  और  अधिक  बैठकें

 कर  पातीं
 ।  आगे  देखिये  इससे  भी  खराब  स्थिति  क्या  है  ?  वे  इस  एक  ay  की  ae  अवधि  में

 करना  क्या  चाहते  हैं  ?

 उनकी
 एक

 महत्वाकांक्षी  योजना
 है

 कृपया  ज्ञापन  पत्न  के  पृष्ठ
 3

 का  पैरा
 6

 यह
 एक

 लम्बा  पैरा  कितु  यह  काफी  रोचक  है
 ओर

 मैं  इसे  इसलिये  पढ़  रहा  हूं कि  अन

 सभी  सदस्यों  ने  शायद  उसे  नहीं  पढ़ा  है
 ।

 द  श्रीमती  पावती  कृष्णन  (  कोयम्बट्र  )  :--  आपने  पढ़ा

 क

 जैसे

 क

 श्री  के०एस०  चावड़ा  :--  मैंने
 भी इसे  sl

 क
 श्री  हरि  विष्ण  कामत  :--  आपने  तो  उसे  पढ़ा  ही  होगा  क्योंकि  आपने  संशोधन  प्रस्तुत

 किया है  ।

 पैरा  6  इस  प्रकार है
 :--

 जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  वास्तविक  वर्गीकरण  के  संबंध  में  प्रथम

 दृष्टा  जानकारी  प्राप्त  करने  तथा  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित
 wi  जातियों से

 संबद्ध  संघों  तथा  संस्थाओं  एवं  सभी  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधियों  से  at  वार्ता

 को  लेकर

 nl  देखें  कि  कितना  बड़ा  घरौंडा  बनाया  गया  आगे  कहा  गया
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 25  वैशाख  1901
 अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसुचित  जनजाति

 आदेश  )  विधेयक

 "16  सितम्बर  को
 ee

 बैठक  समिति  ने  मौके  पर  जाकर  अध्ययन  करने  का  निर्णय

 लिया

 यह  पर  जाकर  अध्ययन  करने  की  उक्ति  अनेक  सैमितियों  के  साथ  लोकप्रिय  होती

 जा  रही  है  और  मुझे  नहीं  मालूम  कि  हर  समिति  कयों  मौके  पर  जाकर  अध्ययन  करना  आवश्यक

 समझती  हैं  ।  मौके  पर  जाकर  अध्ययन  करने  के  बहाने  वे  काफी  का  मौका  प्राप्त  कर

 लेते

 श्रीमती  पावती  कृष्णन  :--  आप  याचिका  समित्ति  के  सभापति  आप  भी  तो  मौके  पर

 अध्ययन  करने  के  लिये  जाते  हैं  ।

 श्री  हरि  कामत  हम  वह  अध्ययन  यहीं  बैठकर  करते  हैं  ।  मेरी  समिति  ने

 दो  वर्षों  में  केवल  एक  या  दो  दिन  ही  दौरा  किया  था  ।  मैं  कुछ  विशेष  परिस्थितियों  में  तो  मौके

 पर  जाकर  अध्ययन  करने  को  उचित  समझ  सकता  हूं  ।

 मगर  इसमें  आगे  कहा  गया  है  :

 में  उन  विभिन्‍न  स्थानों  का  जहाँ  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों

 का  जमाव  है  ।''

 चलिए  यह  भी  कितु  आगे  क्या  है

 उद्देश्य  को  लेकर  अब  तक  जनवरी  1979  में  समिति  के  सदस्य  केवल  चार  राज्यों

 अर्थात्‌  केरल  तथा  तमिलनाडू  का  ही  दौरा  कर  पाये  हैं  ।''

 मगर  सितम्बर  और  नवम्बर  के  बीच  वे  बिल्कुल  भी  बाहर  नहीं  उ  ग्रा  ने  दिल्‍ली  में

 बैठकर  ही  अध्ययन  किया  ।  इस  ज्ञापन  का  सबसे  महत्वपूर्ण  वाक्य  इस  प्रकार  है

 को  अभी  शेष  राज्यों  और  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  में  जाकर  मौके  पर  अध्ययन

 करना है
 y}

 बात  का  असली  मुद्दा  यही  है  ।  उनका  अभिप्राय  है  कि  वे  बाकी  बचे  सभी  राज्यों  का  भ्रमण

 कर  सकें--कुल  मिलाकर  देश  में  22  राज्य  हैं  ।

 श्री  कंबरलाल  गुप्त  सदर )  इसका  aq  यह  है  कि  आप  भी  चावड़ा  के  संशोधन

 से  सहमत हैं  ।

 श्री  हरिविष्णु  फिर  पैरा  7  में  यह  कहा  गया  है  कि  समिति  को  अभी  स्वयं  दिल्‍ली

 से  काफी  संख्या  में  प्राप्त  हुए  ज्ञापनों  और  अभ्यावेदनों  पर  विचार  करना  मगर  यह  कार्य  वे

 दिल्‍ली  में  बैठकर  ही  आसानी  से  कर  सकते  हैं  ।  यहाँ  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों

 के  संबंध  में  विशेष  ज्ञान  रखने  वाले  संगठनों  और  व्यक्तियों  के  मौखिक  साक्ष्य  लिये  जा  सव  ते

 मैं  केवल  यद्दी
 और

 कहना  चाहता  हूं  कि  इन  संयुक्त  समितियों  के  गठन  के  बारे  में  ही

 कभी  विवाद  खड़ा  हो  जाता  है
 ।

 मैं  इसके  लिए  प्रभाव  का  प्रयोग  करूंगा  ।  यह  निदेश  82  के
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 अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  आदेश  विधेयक  15  मई  1979

 असंगत
 मेरी  समिति--याचिका  समिति  ने  इस  आधार  पर  हानि  उठाई  है  ।  मैं  उन  सदस्यों

 के  जो  इसमें  रुचि  रखते  उसे  पढ़ना

 जो  लोकसभा  सचिवालय  में  प्राप्त  होती  हैं  और  नियमों  के  अधीन  ग्राह्म

 मानी  जाती  उस  संबंधी  प्रवर/संयुक्त  समिति  यदि  वैसी  कोई  समिति  बनाई

 गई  निर्दिष्ट  समझी  जायेंगी  ।  समिति  द्वारा  उन  याचिकाओं  की  जाँच  की  जो

 उन  याचिकाओं  जिनको  ag  आवश्यक  युनवाई  भी  कर  सकेगी  | क

 उस  समिति  के  सामने  बड़ी  संख्या  में  याचिकाएं  आई  जिसका  मैं  सभापति  और  मैं

 अब  भी  जबरदस्ती  बना  हुआ  हूँ  इस  निदेश  के  याचिकाएं  ही  संयुक्त  समिति  को

 भेज  दी  गई  ।  और  हो  यह  रहा  है  कि  वे  याचक  मेरे  कार्यालय  तथा  मेरी  समिति  के  पास

 भाकर  तगाजा  करते  रहते  तगादा  इस  रूप  में  कि  योचिका  का  क्या  हुआ  इत्यादि  थ

 में  उनको  vet  कहता  हूं  कि  वह  उचित  स्थान  जहाँ  कि  नियमों  के  अधीन  उसे  जाना

 पहुंचाई  जा  चुकी  है  ।  इसलिए  वे  प्राय  संयुक्त  समितियों  के  पास  अनिर्णीत  पड़ी हैं  ।

 मेरे  माननीय  faa  श्री  चावड़ा  ने  कहा  कि  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों

 पर  इससे  काफी  अन्याय  हो  सकता  है  ।  मैँ  भी  कहना  चाहुंगा  कि  वे  याचिकाएं  जो  समिति  को

 भेजी  जा  चुकी  उनको  निपटाने  में  काफी  समय  लग  जायेगा  (saat )  और  वे  याचक  लोग

 मुझे  पुरा  विश्वास  इस  बात  की  शिकायत  करेंगे  यदि  उसमें  काफी  विलम्ब  होता  gl  एक

 fasa fra  है  जिसे  मैं  यहाँ  दोहराना  नहीं  चाहता--“न्याय  में  विलम्ब  न्याय  देने  से  मना  कर

 देने  के  बराबर  इस  संदर्भ  में  भी  जब  याचिकाएं  काफी  देर  तक  स्थगित  रखी  जाती  तो

 वे  याचिका  का  अपना  स्वरूप  ही  खो  देती  और  अन्तिम  निणंय  का  कोई  महत्व  नहीं  रह

 यदि  आप  अत्यन्त  दीघंकाल  तक  उन्हें  निलम्बित  रखेंगे  ।  इसलिये  मैं  उस  संशोधन  स्वीका र

 करने  को  प्रस्तुत  हूं  यदि  सभा  उससे  सहमत  हो  अर्थात्‌  यदि  सभा  कुछ  और  समय  तो  दे  किन्तु

 इतना  अधिक  नहीं  ।  में  सहमत  इसलिये  हूंगा  कि  प्रस्तुत  समय  अगले  मौनसून  सत्र  के  बीच

 केवल  7  सप्ताह  ही  होंगे  ।

 मुझे  खेद  है  कि  गृहमंत्री  महोदय  भी  इस  मामले  में  अन्तंग्रस्त  गृहमंत्री  महोदय  ने

 ज्ञापन  के  अनुसार  अध्ययन  करने  का  वचन  दिया  कृपया  पृष्ठ  2  का  अवलोकन  करें  ।

 अधिक  समय  माँगने  का  दुसरा  कारण  यह  है  कि  अर्थात्‌  जब  समिति  गठित  की

 केवल दो  राष्ट्रपति  आदेशों  को  ही  उनको  भेजा  गया  था  ।  बाद  में  15  राष्ट्रपति  आदेश  उन्हें  और

 प्राप्त  हुए  ।  इसका  परा  5  में  उल्लेख  है  जो  कहता  है  कि  :

 इरादा  1950  से  लेकर  अब  तक  पारित  किये  गये  सभी  15  राष्ट्रपति  आदेशों  की

 जाँच  को  पुरा  कर  लेना  था

 कितु  इस
 कमी

 को  समिति  की  पहली  बैठक  में  जान  गया 1

 पिछले  वर्ष  इसी  वर्ष  उन्होंने  इस  कमी  को  उस  समय  से  अब

 तंक
 7

 अथवा
 8  महीने  बीत  गये  21  मार्च  को  हुई  उनकी  बैठक  में  उस  कमी  को  पहचाना

 तत्परता  कहूं  या  मुझे  नहीं  मालूम  मैं  कया  कहूं  ?
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 25  वशाख  1901  (31%) )  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति

 आदेश  विधेयक

 अन्त  में  15  राष्ट्रपति  आदेश  प्रकाश  में  भाये  और  उनको  समिति  को  भेजा  जा  रहा  है

 अभी  नहीं  ag  इसी  कारण  है  ।  यहाँ  आकर  इसमें  कहा  गया  है--मैं  उद्धरित

 करता हूं  ।

 सभी  15  राष्टपति  आदेशों  की  जांच  करने  का  निदेश  देने  वाला  आवश्यकਂ  प्रस्ताव

 तदनुसार  गह  मंत्रालय  H  राज्य  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत किया  जायेगा मेरे  विचार  में

 श्री  पटेल  द्वारा ।

 एक  माननीय  सदस्य  श्री  घनिकलाल  मंडल  |

 श्री  हरिविष्ण  कामत  मेरे  विचार  में  यहाँ  युग्म  है  ।  यह  एक  स्नेहपूर्ण  शब्द  है  ।  युग्म

 शब्द
 दो

 से  एक  बेहतर  शब्द  है--यह  अधिक  स्नेहपूर्ण  शब्द  तदनुसार  इस  सत्र  वतंमान  सत्त  में

 गृहमंत्रालय  में  राज्यमंत्री  द्वारा  प्रस्ताव  पेश  किया  जायेगा  ।  मगर  अभी  तक  तो  पेश  नहीं

 मुझे  मालूम  कि  वह  कब  प्रस्तुत  होगा  ?
 यह  कल  हो  परसों  अथवा  18  तारीख  से

 पहले  पहले  |

 श्री  सोमनाथ  चेटर्जी  यह  श्री  रवीन्द्र  वर्मा  की  काय  सुची  में  at  नहीं  है  ।

 att  हरिविष्ण  कामत  समिति  को  इसका  वचन  दिया  गया  था  ।  इसका  आडर  किया

 वचन  यह  दिया  गया  था  कि  यह  प्रस्ताव  इसी  सब्र  के  दौरान  किया  जाना  चाहिये  ।

 इस  प्रस्ताव  के  पेश  किये  जाने  के  बाद  15  आदेश  सामने  आयेंगे  ।  प्रदि  श्र  चावड़ा

 समिति  के  प्रति  कुछ  और  अनुग्राही  मैं  नम्य  अथवा  उदार  शब्द  का  प्रयोग  नहीं  मगर

 जब  दो  आदेश  उनके  विचारार्थ  भेजे  गये  तो  उन्होंने  इतना  अधिक  समय  नियमों  के  अधीन

 जब  15  आदेश  उनको  भेजे  जायेंगे  तो  पता  नहीं  वे  कितना  समय  लेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  आनुपाती  आधार  पर  ॥

 श्री  हरिविष्णु  कामत  मुझे  नहीं  मालूम  वे  अनुपाततः  कितना  समय  लेंगे  ?
 मुझे  आशा  है

 कि  वे  कुछ  अधिक  शीघ्रगामी  होंगे  और  प्रथम  कार्योंविधि  में  कुछ  सुधार  करेंगे  ।  संसद  ने  सदा

 जैसा  कि  मने  पिछली  बार  भी  कहा  था  की  कार्यकारिणी  से  अधिक  कार्यक्षमता  के
 लिये

 प्रतिष्ठा  पाई  है  और  संसदीय  समिति  एक  प्रकार  की  लघु-सभा  एक  लघु-संसद

 इसलिए  उन्हें  एक  उदाहरण  पेश  करना  अधिक  कार्यक्षमता  का  एक  जनता  के  कार्यों

 के  लिये  एक  शी
 घ्नत्तमकर्त्ता  तथा  वास्तविक  उत्साह  का  एक  प्रतिमान  सामने  रखना  यदि

 हम  ऐसा  करते  तो  हम  ससदीय  लोकतंत्र  वाले  देश  में  एक  प्रभावी  आदश  पेश  करते  हैं  ।

 ag  देश  संसदीय  प्रजातंत्र  पर  आधारित  कार्यकारिणी  पर  आधारित  नहीं है  न  ही  यहां  सरकारी

 लोकतंत्र  की  व्यवस्था  है  ।  संसद  को  इसलिये  एक  उदाहरण  पेश  करना  चाहिए  तथा  सभी  समितियों

 को  इस  विषय  में  एक  उदाहरण  जनता  के  सामने  रखना  चाहिये  ।

 इसलिये सभा  यदि  अब
 भी

 इस
 बात  पर

 बल  देती  है  तथा  मैं  खुश  हूं  यदि  वे  इस  पर
 बल

 दें  कि  उन्हें  समय  केवल  अगले  मौनसून  सत्र  तक  ही  दिया  जाना  मां  प्रथम  संशोधन

 उनके  पक्ष  में  वापिस  लेने  के  लिये  तयार  हूं  ।  किन्तु  यदि  सभा  कुछ  और  समय--कुछ  और  रियायत
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 उनके  लिए  कुछ  और  समय  की  सुविधा  देने  के  लिये  प्रस्तुत  है  ।  मेरे  लिये  नहीं

 ।  ag  सभा  के  समक्ष  मतदान  के  लिये  पेश  किया  जायेगा  और  यदि  सभा  इसे  स्वीकार

 कर  ले  तो  मैं  हर्षित  gar  मैं  इसे  इस  समय  वापिस  नहीं  लेता  ।  यदि  सभा  इसे  स्वीकार

 नहीं  करती  मेरा  संशोधन  अगले  Ta  में  प्रस्तुत  होगा  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  सभा  श्री  चावड़ा  के  संशोधन  को  स्वीकार  कर  लेती  है  तो

 आपका  संशोधन  तो  ही  समाप्त  हो  जायेगा  |

 (exeerts )

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  : AT  संशोधन  है  शरदूकालीन  सत्र  के  अन्तिम  दिन  तक  के

 लिए  उनका  संशोधन  है  अगले  के  अन्तिम  दिन  तक  के  लिए  ।  इससे  कोई  अन्तर  नहीं  पड़ता

 कि  ag  प्रथम  दिन  है  अथवा  अन्तिम  दिन  क्योंकि  सितम्बर  और  नवम्बर  के  बीच  2  महीने  का

 अन्तराल  होगा  ।  उस  गति  जिससे  कि  वे  कार्य  कर  रहे  तब  तो  वे  अगली  बार  भी

 फिर  समय  बढ़ाने  के  लिए  कहेंगे  ।  हमने  पिछली  सहकारिता  समिति  के  बारे  में  यह  देखा

 ही  वे  एक  बार  समय  बढ़ाने  के  लिए  फिर  दूसरी  बार  उन्होंने  समय  बढ़ाने  के  लिये

 और  अन्त  में  तीसरी  बार  उन्होंने  समय  बढ़ाने  के  लिये  प्रस्ताव  रखा  ।  मैं  उन्हें

 उस  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  प्रतिकूल  नहीं  हूं  कि  वे  तीसरी  बार  समय  बढ़ाने  के  लिए

 कहें  ।  यदि  दूसरी  बार  ही  समय  बढ़ाते  समय  कुछ  अधिक  उदारता  से  काम  लिया  तो  मैं

 आशा  करता  हूं  कि  वे  तीसरी  बार  समय  बढ़ाने  के  लिए  नहीं  कहेंगे  ।  इसीलिए  मैं  आपसे  अनुरोध

 कर  रहा  हूं  कि  आप  पहले  मतदान  के  लिए  सभा  में  श्री  चावड़ा  के  प्रस्ताव  को  यदि  ag

 स्वीकृत  हो  जाता  तो  मुझे  प्रसन्नता  होगी

 श्री  सुरजभान  आदरणीय  चावड़ा  जी  भर  सम्मानीय

 कामत  साहब  का  मैं  बहुत  आदर  करता  हूं  और  आभारी  भी  हं  कि  उन्होंने  कुछ  चीजें  कहकर  मुझे

 कुछ  ऐसी  चीजें  हाउस  को  बताने  का  मौका  दिया  है  जिससे  हाउस  को  पता  लगें  कि  हम  क्यों

 एक्सटैंशन  का  टाईम  माँग  रहे  हैं  सबसे  पहले  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  दीक  है  कि  1968

 में  ज्वायन्ट  कमेटी  बनी  उसने  अपनी  रिपोर्ट  पेश  की  थी  और  ag  हाउस  में  डिस्कस  भी  हुई  ।

 लेकिन  यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  वह  इसलिए  रोकी  गई  कि  उस  समय  हाउस  डिजाल्व  हो  गया

 था  |  बात  यह  थी  कि  वह  रिपोर्ट  कंट्रोवशियल  थी  इसलिए  उस  aaa  उस  पर  डिस्कशन  रोक  दिया

 गया  ।  बाद  में  हाउस  डिजात्व  हो  गया  इसलिए  वह  wet  डिस्कशन  के  लिए  नहीं  आ  सकी  ।

 अगर  यह  हाउस  चाहे  कि  पहली  कमेटी  की  fete  पर  ही  यह  कमेटी  भी  अपनी  रिपोर्ट  बनाकर

 दे  तो  बात  समझ  में  आ  सकती  है  ।  लेकिन  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  उस  पहली  कमेटी  के  पास

 fas  262  रिप्रेजन्टेशन्ज  आये  जबकि  इस  कमेटी  के  पास  1200
 रिप्र  जेन्टेशनज

 आ  चुके

 भौर  रोजाना और  आ  रहे  हैं  ।

 श्री  data  AteTaTA  :  जितनी  देरी  उतने  ज्यादा  ०५ रप्रि  Hee Hsp

 आयेंग े।
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 (ors \

 अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति

 नाभि

 आदेश  )  विधेयक

 att  सुरजभान  :  जसा  कि  मैंने  अभी  कहा  पहली  कमेटी  की  feqye  केवल  इसलिए  नहों

 रोकी  गई  कि  हाउस  डिजालत्व  हो  गया  या  हाउस  डिजाल्व  होने  की  वजह  से  उस  पर  feqaat

 रुक  गया  बल्कि  ag  रिपोर्ट  कांट्रोव्शल  इट  वाज  फुल  आफ  डिसेंटिंग  और  हाउस

 किसी  फैसले  या  नतीजे  पर  नहीं  पहुंच  सका  ।

 माननीय  श्री  ने  कहा  है  कि  अगर  दो  प्र  जिडेंशल  area  को  शामिल  करने

 में  इतनी  देर  लग  गई  तो  पन्द्रह  प्रै  जिडेंशल  ares  को  शामिल  करने  में  कितनी  देर  लग  जायेगी  ।

 लेकिन  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इन  पन्द्रह  प्रै  जिडेंशल  आडंज  को  शामिल  करना  जरूरी  है  ।

 थे  प्द्रह  प्रैजिडेंशल  ast  यूनियन  टेरिटरीज  के  बारे  में  हैं  ।  मैं  केवल  दो  यूनियन  टेरिटरीज  का

 जिक्र  करना  चाहता  हूं  और  बताना  चाहता  हूं  कि  कितनी  धांधली  चल  रही है  ।  अंडमान  की

 आबादी  एक  लाख  और  20  या  25  हजार  उस  आबादी  में  से  90  हजार  शिड्यूल्ड  कास्ट्स

 और  शिड्यूल्ट  ट्राइव्ज  लेकिन  उनमें  से  सिफ॑  7  हजार  को  शिड्यूल्ड  कास्ट्स  और  शिड्यूल्ड

 माना  गया  है  और  बाकी  83  हजार  को  शिड्यूल्ड  कास्ट्स  और  शिड्यूल्ड  ट्राइव्ज  नहीं

 माना  गया  है  ।  जान-बूदा  कर  ऐसा  नहीं  किया  गया  क्योंकि  अगर  उन  सबको  शिड्यूल्ड  कास्ट्स

 और  शिड्यूल्ड  ट्राइव्ज  मान  लिया  तो  वहाँ  की  अकेली  पालियामेंटरी  सीट  रिजवं  हो

 वहू  सीट  जेनरेल  न  रहती  ।  केवल  एक  सीट  के  लिए  उन  लोगों  को  शिड्यूल्ड  कास्ट्स  और  शिड्यूल्ड

 ट्राइव्ज  नहीं  माना  गया  है  |

 मैं  केवल  एक  उदाहरण  और  देना  चाहता  हूँ  ।  दिल्‍ली  सेंट्रल  गवर्नमेंट  की  नाक  के

 कितनी  गड़बड़  हो  रही  है  ।  चिराग  तले  अन्धेरा  वाली  बात  है  ।  पिछली  गवर्नमेंट  के  आडंज॑

 जो  अभी  भी  फालो  हो  रहे  हैं--कि  अगर  1952  के  बाद  हिन्दुस्तान  के  किसी  हिस्से  से  शिड्यूल्ड

 कास्ट्स  या  शिड्यूल्ड  ट्राइव्ज  का  कोई  आदमी  आकर  दिल्‍ली  में  बसा  तो  वह  दिल्‍ली  में

 frgace  कास्ट्स  या  शिड्यूल्ड  ट्राइग्जु  नहीं  माना  जायेगा  ।  इसका  नतीजा  यह  है  कि  फर्ज  कीजिए

 कि  1960  में  कोई  आदमी  महाराष्ट्र  से  आकर  दिल्‍ली  में  बसा  तो  दिल्‍ली  में  उसे  शिड्यूल्ड

 कास्ट्स  या  fasaes  ट्राइव्ज  का  नहीं  माना  क्योंकि  वहू  1952  के  बाद  दिल्‍ली  में  आये

 और  महाराष्ट्र  में  उसे  इसलिए  शिडयूल्ड  कास्ट्स  या  शिड्यूल्ड  ट्राइव्ज  का  नहीं  माना  जायेगा  कि

 वहू  1960  के  बाद  वहाँ  से  आ  गया  हू  ।  इस  तरह  वह  दोनों  जगह  महरूम  रह  जायेगा  ।  इसके  पीछे

 एक  पोलीटिकल  रीजन  है  कि  अगर  बाहर  से  आकर  दिल्‍ली  में  बसने  वालों  को  भी  शिड्यूल्ड

 कास्ट्स  या  शिड्यूल्ड  द्वाइग्ज  मान  लिया  तो  यहाँ  एक  की  जगह  दो  पालियामेन्ट्री  सीट्स

 रिजव॑ हो  जाती  हैं  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  ag  fete  जल्दी  पेश  हो  लेकिन  इसके  दो  ही  तरीके  या  तो

 हाउस  कह  दे  हालांकि  ag  ठीक  नहीं  कि  हम  पुरानी  जायंट  सिलेक्ट  कमेटी  की  रिपोर्ट

 के  आधार  पर  अपनी  फाइ
 डिग्ज

 दे  दें  ।  वह  गलत  होगा  ।  पिछली  कमेटी  के  पास  262  रिप्रेजेन्टेशन्ज
 आये  जबकि  इस  कमेटी  के  पास  1200  रिप्रेजेन्टेशन्ज  आये  हैं  गुजरात  की  सिचुएशन  तो  मेरी
 समझ  में  आती  जिसके  कारण  माननीय  सदस्य  ने  अभी  कहा  लेकिन  अगले  साल  इलेक्शन
 fae  गुजरात  में  ही  सिक्किम  में  भी  होंगे  और  जगह  भी  गड़बड़  है  ।  अगर  कोई  ऐसा
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 प्रोसीजर  तो  हाउस  यह  डायरेक्शन  दे  दे  कि  कमेटी  एक  इन्टेरिम  रिपोर्ट  दे  हम  चार

 स्टेट्स  को  एग्जामिन  कर  चुके  हैं  गुजरात  को  मी  एग्जामिन  कर  चुके  हैं  इसलिए  हम

 गुजरात  के  बारे  में  रिपोर्ट  दे  सकते  हैं  ।  लेकिन  ऐसा  कोई  प्रोसीजर  नहीं  है  कि  arte  सिलेक्ट

 कमेटी  एक  इनटेरिम  रिपोर्ट  दे  दे  ।  लेट  दि  हाउस  डायरेक्ट  दि  कमेटी  ।  लेकिन  वह  गलत  होगा

 श्री  हुरि  विष्णु  कामत  चाह  होती  है  वहीं  राह  होती  दिसम्बर  चरम  सीमा है  |

 श्री  सुरजभान
 :  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  कमेटी  आन  दि  स्पाट  जाने  के  बजाये

 दिल्‍ली  में  बैठकर  ही  अपना  फंसला  दे  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  शिड्य लड  कास्ट्स  या

 fargaes  ट्रों इव्जु  के  जो  आदमी  अरुणाचल  प्रदेश  में  रहते  वे  यहाँ  आकर  अपनी  बात  नहीं  कह

 सकते हैं  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  जहाँ  जाना  जरूरी  वहाँ  जाइये  ।

 श्री  सुरजभान  :  सब  जगह  जाना  पड़ेगा  |  हम  पिक  एंड  चूज  कंसे  करेंगे  ?  यह  कसे  हो

 सकता  है  कि  हम  अंडमान  में  जायें  और  लक्षद्वीप  में  न  हिमाचल  प्रदेश  में  जायें  और  पंजाब

 में  न  जायें  ?  हम  कोशिश  करेंगें  कि  हम  facet  सेशन  के  आखिर  में  अपनी  रिपोर्ट  दे  दें  ।

 मैं  अपनी  पूर्ण  कोशिश  करूँगा  ।  मैंने  इसलिए  बजट  सेशन  तक  का  समय  माँगा  है  कि  एक

 ही  बार  माँग  वैसे  मैं  पुरी  कोशिश  कहूँगा  कि  दिसम्बर  तक  रिपोर्ट  दे  दू  ।
 आगे  हाउस  की  मर्जी

 है  जसा  चाहें  वह  करें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  सामने  दो  संशोधन  हैं  ।

 श्री  हरि  कामत  और  शरदकालीन  सत्र  के  बीच  4  महीने  का  अन्तराल

 होगा  |  यह  समय  दौरों  इत्यादि  के  लिए  भी  पर्याप्त  होना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  के  सम्बन्ध  में  क्या  कोई  सहमति  हो  गई  है  ?

 श्री  के०  एस०  चावड़ा  :  मेरा  संशोधन  स्वीकृत  हो  जाए  तो  afar  gat  मगर

 यदि  शरद्कालीन  सत्र  के  आगे  समय  को  नहीं  बढ़ाया  जाता  तो  मैं  श्री  कामत  के  संशोधन  से

 सहमत हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  आप  श्री  कामत  के  संशोधन  के  पक्ष  में  अपना  संशोधन  वापिस

 लेते  हैं  ?

 st  के०  एस०  चावड़ा  — at  at,  मैं  अपना  संशोधन  वापिस  लेता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 --

 क्या  सभा  उन्हें  अपना  संशोधन  वापिस  लेने  की  अनुमति  प्रदान

 करती है  ।

 माननीय  सदस्य  :  जी  हाँ  ।

 AMET  सभा  की  अनुमति  से  वापिस  लिया  गया

 उपाध्यक्ष  महोदय  मैं  श्री  का संशोधन  प्रस्तुत  करूंगा  |

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  —{  इसे  पढ़  गा  ।

 212



 ery; foro mag  377  के  अ  ्  न  मामले 25  बैशाख  1901
 )

 श्री  सूरजभान  द्वारा  प्रस्तुत  fg  गये  प्रस्ताव  में  चाहूंगा  कि  aa,  1980  के  अंतिम

 नित्  सय  1 दिन  और  अंकों  के  स्थान  परਂ  शरद  कॉलन  979  के  अन्तिम  प्रतिस्थापित

 किया  जाये  ॥

 उपाध्यक्ष  महोदय  :--  अब  मैं  इसे  मतदान  के  लिए  प्रस्तुत  करूँगा  |

 प्रश्न है  :

 श्री  सूरजभान  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  प्रस्ताव

 1980  के  अंतिम  शब्दों  और  अंकों  के  स्थान  ह  शरदकालीन

 1979  के  अंतिम  feaਂ  प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वोकृत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय  मैं  श्री  सूरजभान  के  प्रस्ताव  को  उस  रूप  जैसा  कि  श्री

 कामत  ने  उसमें  संशोधन  किया  सभापटल  पर  रखू  गा  !

 प्रशन :

 प्प्कि  यह  सभा  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  की  सूचियों  में  कतिपय

 जातियों  और  जनजातियों  को  सम्मिलित  करने  और  उनसे  उन्हें  अपर्वाजत  करने  का  उपबंध

 करने  वाले  विधेयक  सम्बन्धी  संयुक्त  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये  जाने  का  समय

 ACETAL  1979  के  अन्तिम  दिन  तक  और  बढ़ाती  है  (4

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 नियम  3177.0  के  Bala  मामले

 दादरी  स्टेशन  पर  अलीगढ़  मुस्लिम  fazafaaiaa  के  विद्याथियों  तथा

 यात्रियों  के  बीच  मुठभेड़

 एक  श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  मैं  आपकी  अनुमति  से  नियम  377

 के  अधीन  निम्नलिखित  वक्तव्य  देना  चाहता  हूं  ।

 पिछले  सप्ताह  दादरी  स्टेशन  पर  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  के  छातों  के  साथ  जो

 झगड़ा  हुआ  था  ag  साम्प्रदायिक  नहीं  था  ।  यह  झगड़ा  छातों  और  यात्रियों  के  बीच  हुआ

 विशेषतः  दूध  दफ्तर  जाने  वालें  और  अन्य  छात्र  उसी  गाड़ी  में  जाना  चाहते  किन्तु

 उन्हें  गाड़ी  में  चढ़ने  नहीं  दिया  गया  था  ।  यह  झगड़ा  अलीगढ़  से  ही  शुरू  हो  गया  जहाँ  गाड़ी

 में  विलम्ब  हुआ  ।  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  के  छात्रों  ने  45  मिनट  तक  गाड़ी  को  चलने  नहीं

 दिया  और  दादरी  में  आकर  झगड़े  ने  गम्भीर  रूप  धारण  कर  लिया  जो  निन्दनीय  हैं  सरकार  को

 रेल  गुप्तचर  विभाग  और  उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  प्रतिवेदन  सभा  पटल  पर  रखने  चाहियें  ?

 उत्तर  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  को  इस  पर  बधाई  देनी  चाहिये  कि  किस  प्रकार  उन्होंने  स्थिति  का

 सामना  किया  ।  उस  झगड़  के  बाद  की  धारणाओं  की  भी  निन्दा  की  जानी  चाहिये  ।

 क्या  मैं  मन्त्री  महोदय  से  इस  पर  कुछ  शब्द  कहने  का  अनुरोध  कर  सकता  हूं  ?
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 गह  मंत्री  (sit  :  उनका  कथन  उस  सीमा  तक  ही  सही  है  कि  जैसे  ही

 गाड़ी  अलीगढ़  से  चली  यह  झगड़ा  आरम्भ  हो  गया  कितु  यह  झगड़ा  छात्रों  ने  अपनी  उत्त  जित

 भयस्थिति  में  किया  ।  जहां  तक  अन्य  बातों  का  सम्बन्ध  जब  यात्रियों  ने  गाड़ी  में  घुसने  की

 कोशिश  की  तो  छात्रों  के
 साथ  वास्तविक  झगड़ा  शुरू  हुआ  क्योंकि  गाड़ी  में  भीड़  बहुत  थी  ।  जब

 तक  जांच  पुरी  नहीं  हो  जाती  तब  तक  यह  कहना  कठिन  है  कि  सही  स्थिति  क्या  है  ।

 दक्षिण  भारत  में  कतिपय  इस्पात  संयंत्रों  की  योजनाओं  को  रह  करना

 श्री  आरਂ  कोलनथाइवेलु  सेलम  इस्पात  परियोजना  की  विस्तृत

 रिपोर्ट  दो  बार  तयार  की  गई  ।  दूसरी  विस्तृत  परियोजना  रिपोट  सरकार  ने  स्वीकार  कर  ली  थी

 और  प्रारम्मिक  काय॑  आरम्भ  हो  गया  था  ।  परन्तु  अब  इस  रिपोट  को  एक  तरफ  रख  दिया  गया

 है  और  यह  कारखाना  केवल  फंब्रीकेशन  कारखाना  बन  कर  रह  गया  है  ।  जब  कि  सलेम  इस्पात

 परियोजना  का  तो  यह  दुर्भाग्य  रहा  इस्पात  कारखाने  का  निर्माण  भी  रोक  दिया  गया  है  |

 गत  वर्ष  के  चिकमंगलूर  चुनाव  के  समय  इसकी  घोषणा  की  गई  थी  ।  शासक  दल  की  बुरी  पराजय  के

 मंगलौर  इस्पात  कारखाने  को  स्थगित  कर  दिया  गया  ।  विजय  नगरम  कारखाने  का  कार्य  भी

 रुक  गया  है  ।  यदि  इन  परियोजनाओं  को  पुरा  करने  के  लिए  ओद्योगित  वातावरण  अनुकूल  नहीं

 तो  कोई  भी  सरकार  के  शिथिल  दृष्टिकोण  को  समझ  सकता  है  ।  1977  में  केन्द्र  में  जनता  पार्टी

 के  पदारूढ़  होने  पर  प्रदीय  इस्पात  कारखाने  का  विचार  पेश  किया  गया  था  ।  दो  वर्ष  के  भीतर

 यह  कारखाना  लगभग  आधा-पूरा  हो  गया  ।  अब  जबकि  एक  ओर  इस्पात  आयात  किया

 जा  रहा  दूसरी  ओर  सेलम  इस्पात  कारखाने  विजयानगरम  इस्पात  कारखाने  और  मंगलौर  इस्पात

 कारखाने  के  निर्माण  कार्प  को  समाप्त  कर  fear  गया  है  ।  इस्पात  मंत्री  यह  स्पष्ट  करें  कि  क्या

 इस  मामले  में  दक्षिण  भारत  की  अपेक्षा  नहीं  की  जा  रही  है  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  अनाज  भण्डारण  की  समुचित  व्यवस्था  न  की  जाने  पर

 खाद्यान्नों  का  नुकसान

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पांडय  (AFzatz )  — SAT Eq aT  मैं  आपकी  आज्ञा  से  नियम

 377  के  अन्तगंत  एक  महत्त्वपुर्ण  विषय
 की

 भोर  इस  सदन  तथा  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  करना

 चाहता  हूं  |

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  कुप्रबन्ध  के  फलस्वरूप  जहां  आज  हजारों  कृषकों  अपना  गेहूं

 e qatT  मुल्य  से  भी  कम  दामों  पर  बेचना  पड़  रहा  है  वहां  भण्डारण  की  दोष  पुर्ण  व्यवस्था  से  करोड़ों

 रुपयों  का  अनाज  नष्ट  होता  जा  रहा  है  ।  विगत  दिनों  विभिन्‍न  समाचार-पत्नों  में  अनाज  की  बर्बादी

 के  जो  आंकड़े  आये  वे  वास्तव  में  चौंका  देने  वाले  हैं  एक  ही  वर्ष  में  करोड़ों की  हानि  वास्तव

 में  विचारणीय  है  ।  हम  अपने  उत्पादन  का  एक  बड़ा  भाग  अव्यवस्था  के  फलस्वरूप  नष्ट  कर  देते

 भारतीय  खाद्य  निगम  की  रख-रखाव  आदि  के  बारे  में  यद्यपि  कई  बार

 चर्चायें  की  जाती  रही  हैं  किन्तु  परिणाम  शून्य  है  और  आज  स्थिति  सुधार  के  बजाय  खराबी  की

 ओर  है  ।  यहां  यह  भी  उल्लेखनीय  है  कि  हमारी  इसी  दोषपूर्ण  नीति  का  ही  परिणाम  है  कि  हम

 रूस  को  निश्चित  मात्रा  में  समय  पर  गेहूं  नहीं  दे  सके  हैं  और  न  वियतनाम  को  दिए  गए  आश्वासन
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 कीही  git  कर  सके  हैं  आज  यद्यपि  खरीदी  कहीं-कहीं  बढ़  रही  है  किन्तु  उसकी  स्थिति  भी

 संतोषजनक  नहीं  है  ।  खरीदा  गया  गेहूं  बाहर  खुले  मैदानों  में  पड़ा  है  ।  उसे  भरने  के  लिए  Tate

 भी  उपलब्ध  नहीं  हैं  यद्यपि  निगम  को  इस  बात  का  ज्ञान  था  कि  उसे  खरीदी  करनी  है  और  उस

 दृष्टि  से  कहां  क्रय  केन्द्र  कितनी  खरीदी  प्रत्येक  केन्द्र  पर  संभावित  भण्डारण  को  कया

 व्यवस्था  होगी  तथा  यातायात  का  क्या  प्रबंध  है  किन्तु  ऐसा  लगता  है  इन  सभी  बातों  की

 ओर  दुलंक्ष्य  किया  गया  है  जिससे  किसान  भी  परेशान  हैं  और  गेहूं  बर्बाद  होने  की  पुरी-पुरी

 सम्भावनायें  हैं  ।  अतः  यह  आवश्यक  है  कि  इस  ओर  Ted  ध्यान  दिया  जाए  और  उचित  व्यवस्था

 की  जाए  जिससे  कि  किसान  परेशान  न  अनाज  बर्बाद  होने  से  बचे  व  करोड़ों  की  आर्थिक  हानि

 को  रोका  जा  सके  ।  इसी  प्रकार  वतंमान  में  भण्डारों  में  रखे  गए  गेहूं  व  चावल  की  पूरी  हिफाजत

 को  जाए  अन्यथा  अनाज  खराब  होकर  अनुपयोगी  होने  की  सम्भावना  है  जिससे  कि  आज  हो  रही

 करोड़ों  की  हानि  और  बढ़  सकती  है  ।  खाद्य  निगम  की  कई  दुव्यंवस्थाओं  की  ओर  ध्यान  आकृष्ट

 करने  के  लिए  आज  सांसदों  को  धरना  भी  देना  पड़  रहा  मैं  माननीय  कृषि  मंत्री  जी  का  ध्यान

 इस  ओर  आकर्षित  करते  हुए  निवेदन  करूंगा  कि  सम्पूर्ण  स्थिति  को  गम्भीरता  से  लें  व  तुरन्त

 प्रभावी  कार्यवाही  करें  जिससे  किसानों  को  समधन  मलय  भनाज  बर्बादी  से  बचे  व  करोड़ों  की

 आधिक  हानि  रोकी  जा  सके  |

 नेपाल  में  राजननिक  अद्ांति

 श्री  मणिराम  बागड़ी  (azz)  नेपाल  के  बारे  में  आपने  नियम

 377  के  अन्तगंत  मुझे  अनुमति  दी  मैं  सबसे  पहले  महामानव  डा०  लोहिया  को  सलाम  करूंगा

 जिन्होंने  नेपाल  दिवस  मना  कर  के

 उपाध्यक्ष  महोदय  —FATqy  जो  स्टेटमेन्ट  दिया  उसको  पढ़िये  ।

 श्री  awa  बाद  श्री
 जी  पीक

 बूढ़ा  शेर  जो  जेल

 काटते थक  गया  आज  भी  जेल  काट  रहा  हैਂ

 उपाध्यक्ष  महोदय  जो  स्टेटमेन्ट  दिया  उसी  को  पढ़ें

 श्री  सणिराम  बागड़ी  —F  उसी  को  पढ़  रहा  हूं  ।

 नेपाल  की  जनता  ने  ही  श्री  जयप्रकाश  नारायण  व  डा०  राम  मनोहर  लो  हिया  की

 रहनुमाई  में  अंग्रेजी  राजशाही  के  खिलाफ  भारतीय  जनता  की  मदद  की  थी  ।  जब  हम  लोग  जेलों

 में
 थे  तो

 आशा  करते  थे  कि  दुनियाँ  भर  के  देश  जनतन्त्र  के  वास्ते  हमारे  देश  में  हमारी  yee

 करें  ।  यदि  हम  इस  मामले  में  दिलचस्पी  नहीं  लेते  तो  इसका  मतलब  होगा  कि  भारत  नेपाल  को

 किसी  और  मुल्क  की  गोद  में  डाल  रहा  आज  नेपाली  भागकर  भारत  में  आ  रहे  हैं  और  शरण

 ले  रहे  बड़े  दुःख  की  बात है  कि  नेपाल की  जनता  जब  रोष  प्रकट  करने को  दिल्‍ली  स्थित

 नेपाली  दूतावास  में  जा  रही  थी  तो  उन  पर  लाठी  और  भश्रगैस  छोड़ी  गई  ।

 मैं  आशा  करता  हूं  कि  भारत  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  कदम  उठायेगी  ।  श्री  जयप्रकाश

 नारायण  खुद  काम  नहीं  कर  सकते  परन्तु  उनके  सचिव  के  नेतृत्व  में  एक  कमेटी  बनी  है  ।  आप
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 देश  की  जनता  की  भावनाओं  को  प्रा अ  और  यह  सदन  नेपाल  की  जनता  के  साथ  सहानुशूति

 दिखाये  ।

 एक  शब्द  मैं  और  कहना  चाहता  हूँ
 भी  डा०  लोहिया  के  साथ  रहे हैं

 उपाध्यक्ष  महोदय  स्टेटमेन्ट  आपने  दिया  वही  पढ़  सकते  हैं  ।

 श्री  मणिराम  बागड़ी  :--  मैं  उनको  सलाम  जरूर  देता  हूं--जो  शहीद  हुए  हैं  और  मैँ  इस

 सदन  से  चाहूंगा  फि  आप  लोग  खड़े  हो  कर  उन  के  लिए  जरूर  श्रद्धांजलि  अपित  एक  मितट

 के  लिए  मौन  धारण  कीजिए  )

 बिलिगडन  अस्पताल  में  हुए  डा०  राम  मनोहर  लोहिया  के  इलाज  के  बारे  में  प्रतिवेदन

 श्री  राजनारायण  Arata  उपाध्यक्ष  मैं  आपकी  अनुकम्पा  से

 एक  बहुत  ही  आवश्यक  विषय  सदन  के  सम्मुख  पेश  कर  रहा  हूं  और  सदन  के  सम्मानित  सदस्यों  से

 निवेदन  करता  हूं  कि  आप  जरा  इसको  ध्यान  से  सुनें  ।  यह  सदन  एक  प्रतिबिम्ब  जो  बाहर  की

 घटनाओं  को  प्रतिबिम्बित  करता  है

 उपाध्यक्ष  महोदय  जो  स्टेटमेन्ट  है--उसको  पढ़िए  ।

 थ्रो  राजनारायण--श्री  स्वास्थ्य  मंत्री  ने  डा०राम  मनोहर  लोहिया  से  सम्बन्धित  रपट  सदन  में

 रखी  यह  रपट  अधूरी  है  और  सत्य  पर  पर्दा  डालती  है  ।  सदन  में  रपट  रखते  समय  ही  मैंने  अपने

 भावों  को  व्यक्त  कर  दिया  था  और  आपको  निवेदन  किया  था  कि  इस  पर  एक  दिन  बहस  के  लिए

 रखा  जाय  ।
 मैं  बहस  के  लिए  कुछ  खास-खास  मुद्दों  को  आपकी  सेवा  में  प्रस्तुत  कर  रहा  हूं  ।

 1.  यह  विचित्र  बात  है  कि  बिग्रेडियर  सीनियर  फिजीशियन  ने  डा०  लोहिया  के

 यूरीनरी
 सिस्टम  की  जाँच  के  कार्य  को  किसी  खास  सजन  के  जिम्मे  नहीं  किया  |  उस  बक्त  डा०

 पाठक  सीनियर  सजन  थे  और  डा०  दरबारी  उनसे  दो  स्तर  नीचे  थे  ।

 यह  पहला  सवाल  है--आपसे  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  पहले  सवाल  का  जबाव  आप

 स्वास्थ्य  मंत्री  से  इस  सदन  को  दिलवायें  ।

 2.  डा०  फकीर  चंद  ने  डा०  लोहिया  के  हाईपरटेशन  की  बाबत  डा०  करोली  से

 विमर्श  किया  और  कहा  कि  इस  समय  हाईपरटेशन  का  आपरेशन  करना  ठीक  नहीं  होगा  ।  लेकिन

 डा०  करौली  ने  डा०  फकीरचन्द  से  कहा  कि  अब  वह  यानी  डा०  अपनी  सबसे  अच्छी

 हालत  में  हैं  और  अनस्थीसिया  दिया  जा  सकता  है  और  उसके  बाद  की  हालत  की  जिम्मेदारी

 हमारी  होगी  |

 मेरा  आपसे  विनम्र  निवेदन  है  कि  डा०  करोली  से  पुछा  जाय  कि  उन्होंने  क्या  जिम्मेदारी

 निभाही  ?

 उसके  लिए  आप  को  चिन्ता  करने  की  जरूरत  नहीं  ।  मेरे  विचार  से  यही  बात  डा०  लोहिया

 को  हम  से  जुदा  करने  का  कारण  बनी

 यहां  पर  इस  बात  को  साफ-साफ  कहता  हुं--अगर  उस  समय  आपरेशन  न  हुआ  होता  तो

 डा०  हमये  अलग  न  होते  |
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 3.  आपरेशन  की  तारीख  को  एडवांस  करने  के  कारणों  के  बारे  में  कमेटी  चुप  क्योंकि

 रिकाड  से  इस  सम्बन्ध  में  कोई  मदद  नहीं  मिली  ।  असल  में  तो  रिकार्ड  का  न  मिलना  भी  इस  बात

 को  स्पष्ट  कर  देता  है  कि  सच्चाई  को  जानबूझ  कर  छिपाया  जा  रहा  है  ।

 4.  वास्तविक  बात  तो  यह  है  कि  डा०  लोहिया  को  भर्ती  नसिंग  होम  में  26  सितम्बर  को

 होनें  वाली  थी  और  आपरेशन  की  तिथि  थी  5  अक्तूबर  ।  जब  दाखिल  किया  गया  था  तो  डा०

 लोहिया  स्वयं  को  असाधारण  कहसूस  नहीं  कर  रहे  थे  और  जो  कुछ  भी  उनकी  हालत  खराब

 वह  आपरेशन  के  कारण  ही  हुई

 5.  यह  रहस्य  इस  कमेटी
 ने

 अपनी  रिपोर्ट  में  नहीं  खोला  कि  जब  डा०  लोहिया  26

 सितम्बर  को  भर्ती  होने  वाले  थे  और  5  अक्तूबर  आपरेशन  होने  वाला  तो  डा०  लोहिया

 28  सितम्बर  को  भर्ती  क्यों  किए  गए  ?  और  जब  26  को  भर्त्ती  होने  वाले  थे  तो  आपरेशन  5

 अक्तूबर  को  होना  था  परन्तु  जब  28  को  मर्त्ती  किए  गए  तो  आपरेशन  30  सितम्बर  को  ही  क्यों

 कर  दिया  गया  ?

 इसमें  लिखा  है  कि  26  सितम्बर  को  भर्ती  होते  तो  5  अक्तूबर  को  आपरेशन  होता  ।  इतने

 दिनों  तक  उनके  बोडी  की  सारी  कंडिशन  को  ठीक  किया  मगर  भर्त्ती  28  सितम्बर  को  किया

 और  भपरेशन  28  सितम्बर  को  क्यों  इसका  कोई  कारण  कहीं  नहीं  बताया  गया  है

 6.  मुझे  नसों  से  पता  चला  था  और  स्वास्थ्य  मंत्री  के  बयान  में  भी

 (saat  **)

 उपाध्यक्ष  महोदय
 सभी  सदस्य  कृपया  यह  नोट  करें  कि  यदि  कोई  सदस्य  नियम  377  के

 अधीन  कुछ  पढ़  रहा  तो  कोई  व्यवधान  नहीं  होना  चाहिए  क्योंकि  उसे  वहीं  पढ़ने  की  अनुमति
 प्राप्त  हैं  जो  कि  वक्तव्य  में  अन्तंविष्ट  हैं  इसलिए  कोई  भी  विशेषतर  कथन  कार्यवाही  में  शामिल

 नहीं  किया
 जायेगा

 ।
 इस  पर  भी  यदि  आप  व्यवधान  पहुंचाते  हैं  तो  वह  कायंवाही  वृतान्त  में

 सम्मिलित  नहीं  होगा  ।

 अब  आप  at  पढ़िये  |

 श्री  मैं  छटी  बात  कह  रहा  हूं  ।

 मुझे  नर्सों  से  पता  चला  था  और  स्वास्थ्य  मंत्री  के  बयान  भी  है  कि  डा०  लोहिया  के

 बदन  से  आपरेंशन  टेबल  पर  ही  चार  बोतल  से  अधिक  खून  बहू  गया  भौर  यह  भी  कि  जब  डा०

 लोहिंया  आपरेंशन  के  बाद  ले  जाए  जा  रहे  थे  तो  बराबर  रास्ते  भर  खून  गिरता  रहा  और  जब  वे

 सुलाह  गए  तो
 भी  खून  बराबर  गिरता  रहा ।

 नर्सों
 ने  मुझे  यह  बताया  कि  अंतिम  टांका  डा०

 लोहिया  के  आपरेशन  का  नहीं  लगाया  गया  जिससे  पाखाना  और  पेशाब  लगातार  गिरता  रहा  ।

 और  विशेषज्ञ  डाक्टरों  का  भी  यही  कहना  है  कि  डा०  लोहिया  की  मृत्यु  पाखाने  के  कीड़  से  हुई  ।

 इस  सदन  के  सदस्य  जानें  कि  पाखाने  का  कीड़ा  वहाँ  आया  कहाँ  से  ?  वहाँ  पाखाना  कहाँ  से  पहुंचा
 **

 कार्यवाही  वृतान्त  में  शामिल  नहीं  किया  गया  ।
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 इसके  ब  रे  में  भी  रिपोर्ट  में  कुछ  नहीं  कहा  गया  है  ।  हम  लोगों  की  माँग  पर  विलिगडन  अस्पताल

 के  कार्य  की  संपूर्ण  जाँच  के  लिए  एक  कमेटी  शाँति  पटेल  की  अध्यक्षता  में  बनी  थी  जिसने  पुरी

 जाँच  की  ।  उस  कमेटी  की  रपट  को  भी  सदन  के  पटल  पर  रखा  जाना  चाहिए  क्योंकि  उसमें  हमारी

 गवाही  हुई  है  |

 (7)  जांच  आयोग  के  पास  दो  हाईली  रेपुटेशन  के  जो  कि  करीब  करीब  हर

 बकत  डा०  लोहिया  के  पास  रहते  थे  ।  डा०  एल०पी०  अग्रवाल  अखिल  भारतीय

 आयुर्विज्ञान  नई  का  भी  एक  पत्र  उस  आयोग  की  फाइल  में  है  ।  उस  पत्र  को  भी

 सदन  के  पटल  पर  नहीं  रखा  गया  ।  डा०  आर०  Ho  मिश्रा  जो  डा०  लोहिया  के  खास

 मित्र  थे  और  जिनके  लिए  डा०  लोहिया  ने  यह  कहा  था  कि  जब  तक  तुम  चौबीस  it  मेरे  पास

 नहीं  रहोगे  मैं  आपरेशन  नहीं  उनकी  भी  रपट  है  ।  लेकिन  उनकी  रपट  पर  भी  कोई

 ध्यान  नहीं  दिया  ऐसा  क्यों  ?

 (8)  सबसे  प्रमुख  बात  तो  यह  है  कि  डा०  लोहिया  आपरेशन  के  पक्ष  में  कतई  नहीं  थे  ।

 बल्किं  वे  आपरेशन  के  यथासंभव  विरुद्ध  थे  क्योंकि  वे  आपरेशन  को  fear  कहते  थे  ।  इसलिए  कहते

 श्रे  कि  मैं  आपरेशन  नहीं  कराऊंगा  ।  मगर  विलिंग्डन  अस्पताल  के  ब्रिगेडियर  लाल

 लगातार  कई  दिन  तक  जोर  देते  रहे  और  डा०  लोहिया  से  आपरेशन  कराने  की  स्वीकृति  ले  ली  ॥

 (9)  डा०  लोहिया  जेसे  राष्ट्र  नायक  व्यक्तित्व  के  आपरेशन  को  एक  जुनियर  डाक्टर  को

 सुपुर्द  किया  जाए  और  बाद  में  रिका  से  यह  तक  पता  नहीं  चले  कि  आपरेशन  किस  ने  किया  है  ।

 (10)  मैं  समझता  हूं  कि  विश्व  के  इतिहास  में  यह  एक  अजीब  ढंग  का  आयोग  था  जो

 कि  जिस  बात  की  जांच  करने  के  लिए  नियुक्त  किया  गया  था  उसकी  तह  तक  वह॒नहीं  पहुंच  सका

 और  यह  तक  पता  नहीं  लगा  सका  कि  डा०  लोहिया  का  आपरेशन  किसने  किया  ?

 इन  परिस्थितियों  में  यह  आवश्यक  है  कि  इस  मामले  पर  सदन  में  पुरी  बहस  के  लिए

 समय  निश्चित  किया  जाए  ॥

 (3:)  गंगाराम  अस्पताल  के  कुछ  हरिजन  कमंचारियों  द्वारा  कथित  आमरण  अनशन

 श्री  रामविलास  पासवान  :  गंगाराम  अस्पताल  के  चार  हरिजन  कमंचारी

 विगत  पंतिस  दिनों  से  आमरण  अनशन  पर  आमरण  अनशन  पर  हरिजन  कर्मचारियों  की

 हालत  चिन्ताजनक  है  और  किसी  भी  समय  उनकी  मृत्यु  हो  सकती  है  ।  कर्मचारियों  के  अनशन  पर

 जाने  के  मुख्य  कारण  हैं  कि  1976  में  अस्पताल  में  एक  अछूत  दिवाल  खींच  दिया  गया  जिससे  अछूत -
 कर्मचारियों  के  बच्चे  दिवाल  के  उस  पार  नहीं  जा  सकें  ।  अछूत  कर्मचारियों  ने  थाना  में  मुकद्दमा

 भी  at  किया  लेकिन  किसी  तरह  की  कायंवाही  नहीं  की  गई  ।  अस्पताल  के  ट्रस्टियों

 तथा  पुलिस  के  साँठगांठ  से  हरिजनों  पर  खुलकर  जुल्म  ढाये  जा  रहे  हैं  नीची  जाति  के  नाम  पर

 प्रताड़ित  किया  जा  रहा  है  ।  हरिजन  महिलाओं  को  बाल  पकड़  कर  खुले  आम  घसीटा

 पीटा  गया  ॥

 कर्मचारियों  ने  इस  दुखद  घटना  को  सूचना  दिल्‍ली
 गृहमंत्री

 तथा

 सम्बन्धित  aT eTaHthcay  को  दी  ।  है  दिल्‍ली  जहां  सर्वोच्च  सत्ता  है  वहां  गंगाराम  अस्पताल
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 Te ow  कि wren va  ही  EE अ  en  न  LNT  TIT  दि

 के अछत  कमेंचारियों  के  लिए  न  तो  संविधान  है  और  न  ही  सर सरकार  ही  ।  यह  देश  की  राजधानी

 पर  कलंक  है  ।

 यदि  यही  रवैया  चालू  रहा  तो  पिछड़ी  जातियों  एवं  हरिजनों  का  विश्वास  एक  दिन

 यायालय  से  उठ  जाएगा  ।  मौं  12  मई  1979  को  VAT  अस्पताल में  गया  था  करौल बाग  में  और

 वहाँ  मेरी  एक  आम  सभा  भी  हुई  थी  ।  दस  हजार  से  अधिक  उपस्थित  लोगों  ने  अस्पताल  के  हरिजन

 कर्मचारियों  पर  किए  जा  रहे  अत्याचार  की  निन्दा  को  ।

 अनशनकारी  BAA री  मरणासन्त  अवस्था  में  हैं  स्थिति  विस्फोटक  है  ।  हरिजन  समुदाय

 में  काफी  आक्रोष है  ।

 अतः  केन्द्रीय  सरकार  अविलम्ब  हस्तक्षेप  कर  अनशनकारी  कर्मचारियों  के  जीवन  की  रक्षा

 करे  ।  भछत  दीवार  को  तोड़े  तथा  अस्पताल  के  दोषी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  अछूत  निवारण  कातुन

 के  अन्तरगत  मुकदमा  दायर  करें
 ।

 गह  मंत्री  बद  हुए  हैं  और  वह  शायद  कुछ  कहना  चाहें  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  श्री  क्या  आप  कुछ  कहना  चाहते  हैं
 ?

 गह  मंत्री  °  मैं  माननीय  सदस्य  को  अनुरोध  करूंगा  वह

 उस  व्यवित  को  आश्वासन  जो  कि  पिछले  35  दिनों  से  अनशन  पर  कि  सरकार  इस  मामले

 की  पूरी  तरह  जाँच  उस  पर  विचार  करेगी  और  यह  सुनिश्चित  करेगी  कि

 इस  विषय  में  क्या  उचित  कार्यवाही  की  जा  सकती  है  ।

 श्री  हुकमदेव  नारायण
 यादव  —rFt  377  का  क्या  हुआ ?  377  या  379

 में  चला  गया
 ?

 वह  आ  नहीं  रहा  है
 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  आ  रहा  है  तो  नहीं  भा  रहा

 दमन  और  दीव  विनियोग  विधेयक  1979

 बित  मत्नालय  में  राज्यमंत्री  सतीश  मैं  विधेयक  प्रस्तुत  करता  z  |

 ay  1979-80  के  एक  भाग  की  सेवाओं  के  लिए  दमन  भौर  दीव  संघ  राज्य

 क्षेत्र  की  संचितनिधि  में  से  कतिपय  राशियों  के  निकाले  जाने  का  उपबंध  करने  वाले

 विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  प्रस्तुत  हुआ  ।

 वर्ष  1979-80  के  एक  भाग  की  सेवाओं  के  लिए  दमन  और  दीव  संघ  राज्य

 क्षेत्र  की  संचितनिधि  में  से  कतिपय  राशियों  के  निकाले  जाने  का  सपबंध  करने  वाले  विधेयक

 पर  विचार किया  जाये  1”

 श्री  UBaTst  फलीरो  :--  कल  मैंने  इस  बात  का  अनुरोध  किया  था  कि

 गोआ  में  राष्टपति  शासन  के  अन्तरिम  काल  के  दौ  रान  प्रशासन  चलाने  के  लिए  सरका ध्  ANTES  द  के
 े  1  र  को  सलाह
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 गोवा  दमन  और  दीव  विनियोग  विधेयक  1979  15  1979

 eee  क

 देने  ag  संसद  सदस्यों  की  एक  सलाहकार  समिति  बनाई  जाये  ।  आज  सुबह  मुझे  इस  सलाहकार

 समिति  की  आवश्यकता  पर  कुछ  अतिरिकत  सूचना  मिली  है  जो  मैं  सभा  के  सरकार  के

 सामने  रखना  चाहूंगा  |

 सूचना  यह  है  कि  पिछले  शुक्रवार  मुख्य  सचिव  ने  एक  प्रैस  सम्मेलन  में  बताया  कि  वह

 गोआ  प्रशासन  के  कतिपय  अधिकारियों  को  विभिन्न  ताललुकों  और  स्थानों  पर  भेजेंगे  ताकि  बह

 राजनीतिक  जानकारी  एकत्र  कर  सकें  और  उसे  मुख्यालय  में  भेजें  ।  यह  aga  ही  मामला

 fi  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  प्रशासन  पुलिस  राज्य  चलाना  चाहता  क्या  उचित  है  ?  हम

 जानते  हैं  कि  सामान्य  रूप  में  ही  सूचना  समीकरण  इस  प्रकार  की  सूचना  एकत्र  करते  हैं  किन्तु  कुछ

 अधिकारियों  को  इस  प्रकार  यों  ही  भेजा  जाये  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :
 अनुचित  i

 श्री  एडुआर्डो  फेलीरो  —aat  कि  श्री  कामत  जैसे  वरिष्ठ  सांसद्‌  ने  तुरन्त  यह  कहा  कि

 यह  अनुचित  यह  वास्तव  में  अनुचित  है  ।  आप  केवल  अनुचित  कायंवाही  ही  नहीं  कर  रहे

 बल्कि  आप  यह  भी  नहीं  समझते  कि  आप  कोई  अनुचित  कार्य  कर  रहे  हैं  अत्यन्त  खेद  के  साथ

 यह  कहना  पड़ता  है  कि  यह  प्रशासन  के  दृष्टिकोण  पर  निर्भर  करता  इससे  क्या  होता  ag

 एक  अत्यन्त  गम्भीर  मामला  है  ।  मुख्य  सचिव  ने  आगे  कहा  कि  ये  अधिकारी  जो  ताल्लुकों  का

 दौरां  करेंगे  वे  प्रशासन  के  राजदूत  कहलायेंगे  यहाँ  नौकरशाही  का  राज्य  उसकी  सरकार  भी

 वैसी  किन्तु  उसके  राजदूत  भी  होते  हैं  ।  मैं  उस  दृष्टिकोण  की  ओर  ahq  कर  रहा  हूं  जिसमें

 गलत  इरादे  निहित  संभव  इसमें  कोई  बदनियती  न  मगर  ag  दृष्टिकोण  जो  मूलतः

 गलत  है  तथा  जो  इस  देश  के  लोगों  के  दृष्टिकोण  के  अनुकूल  नहीं  तथा  जो  हमारी  सरकार  की

 प्रणाली  में  अपेक्षित  नहीं  ऐसा  कार्य  एक  लोकप्रिय  सरकार  भी  नहीं  करती  ।  कतिपय  अधिकारियों

 को  विभिन्‍न  ताललुकों  और  स्थानों  में  भेजने  जिससे  कि  वह  राजनीतिक
 जानकार  कर

 सकें  और  उसे  मुख्यालय  में  भेजें  ।  इस  बात  से  आपका  अभिप्राय  कया  है  ?  मैं  सरकार  से  अनुरोध

 करता  हूं  कि  वह  मामले  पर  विचार  करें  ।  विचार  ही  न  करें  बल्कि
 वह

 तात्कालिक  हिदायतें  दें

 कि  प्रशासन  एक  पुलिस  राज्य  के  रूप  में  न  चलाया  जाये  तथा  प्रशासन  का  उद्देश्य  केवल  प्रशासन

 को  चलाना  मात्र  ही  राजनीतिक  गतिविधियों  पर  जासुसी  करमा  और  किसी  प्रकार  का

 रिकार्ड  न  रखा  जाये  निस्संदेह  वे  आवश्यक  जानकारी  सामान्य  रूप  में  आसुचना  ब्यूरो  के

 माध्यम  से  प्राप्त  कर  किन्तु  सारे  प्रशासन  को  ही  इस  उद्देश्य  को  लेकर  संचालित  करने  की

 आवश्यकता  नहीं  है  ।  यह  मैं  विशिष्ट  तौर  पर  सरकार  की  जानकारी
 के  लिए  प्रस्तुत  करना  चाहता

 था  और  इस  अवस्था  पर  हस्तक्षेप  करने  के  लिए  आपकी  अनुमति  चाही  थी  ।

 श्री  wart  अग्रवाल  गोवा  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  माननीय  सदस्य  की  आशंकाओं

 को  समझने  में  असमर्थ  हूं  ।  ग्रह  सवेविदित  बात है
 कि  प्रत्येक  राज्य  में  विभिन्न  संगठनों  की

 विधियों  पर  नजर  रखी  जाती  है  और  उनके  बारे  में  जानकारी  एकत्र
 की  जाती  है  ।  यह  कोई

 विशेष  अभियान  नहीं  है  और  न  ही  राजनीतिक  दलों  की  गतिविधियों  के  बारे  में  कोई  विशेष

 जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  या  उन  पर  विशेष  निगरानी  रखी  जा  रही  है  ।  अगर  फिर  भी
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 25  वैशाख  1901  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के

 साला  re  ee  आयुक्त  प्रतिवेदन
 प्रस्ताव

 वहाँ  यदि  ऐसी  कोई  बात  है  तो  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  मैं  आज  ही

 इसके  सम्बन्ध  में  पुछताछ  करूँगा  कि  वे  किस  प्रकार  की  कार्यवाही  कर  रहे  क्या  यह  प्रदेश  के

 हितों  के  प्रति  किसी  प्रकार  के  पक्षपात  के  कारण  किया  जा  रहा  अथवा  क्या  यह  कोई  असमान्य

 बात  जिस  पर  आपत्ति  की  जा  रही  है  और  मुझे  पूर्ण  विश्वास  है  कि  कोई  अनुसूचित  कायंवाही

 नहीं  की  जायेगी  ।  इस  आश्वासन  सहित  मैं  विनियोग  विधेयक  पास  करने  का  अनुरोध

 करता हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  है  :

 ag  1979-80  के  एक  भाग  की  सेवाओं  के  लिए  गोवा  दमन  और  ala  संघ  राज्य

 क्षेत्र  की  संचिता  निधि  में  से  कतिपय  राशियों  के  निकाले  जाने  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक

 पर  विचार  किया  जाये पैपी

 प्रस्ताव  स्वीकार  किया  गया

 उपाध्यक्ष  महोदय  — AW  हम  विनियोग  विधेयक  पर  खंडवार  विचार  करते  हैं  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  2  और  3  तथा  अनुसूची  विधेयक  के  अंग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 ~ खण्ड  2  और  3  तथा  अनुसुची  विधेयक  में  ज्ञ IN  |  गये  खण्ड  1,  अधिनियम  सूत्र  तथा  विधेयक

 का  नास  विधेयक  में  जोड  गये  ।

 श्री  AAA  अग्रवाल  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ही

 उपाध्यक्ष  महोदय  ° — eT  यह  है  :

 विधेयक  फारित  किया  जाये  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजात्यों  के  आयुक्त  के  प्रतिवेदन  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 जारी  ।

 उपाध्यक्ष
 महोदय  —a_T  हम  9  1979  को  श्री  धनिकलाल  मंडल  द्वारा  प्रस्तुत  किये

 गये  निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  आगे  चर्चा  करते  अर्थात्‌

 यह  समा  क्रमशः  1  1978  और  9  1978  को  सभा  पटल  पर  रखे  गये

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  आयुक्त  के  वर्ष  1974-7*,  और  1975-

 76  तथा  1976-77  के  और  प्रतिवेदनों  पर  विचार  करें  पी

 श्री  घीरेन्द्रनाथ  बसु  अपना  भाषण  जारी  रखें  ।

 शनी  धोरेन्द्रनाथ  बसु  उपाध्यक्ष  यह  बड़े
 न्ग्पा
 हि. ब  ha  की  बात  है  कि

 आजादी  के  32  वर्षो ंके  बाद  सरकार  अस्पृश्यता  और  जातिप्रथा  को  समाप्त  नहीं  कर  संकी  है
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 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  15  मई  1979

 जनजातियों  के  आयुक्त  के  प्रतिवेदन

 me

 जो  कि  राष्ट्र  के  लिए  न  केवल  एक  अभिशाप  बल्कि  जिसने  देश  के  लिए  बहुत-सी  समस्यायें

 खड़ी  कर  दी  हैं  श्री  शंकरराव  माने  के  प्रतिवेदन  से  इस  बात  का  पता  लगाया  जा  सकता

 है  कि  अस्पृश्यता  और  जातिप्रथा  को  दूर  किये  बगैर  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित

 जनजातियों  की  स्थिति  को  सुधारना  लगभग  असंभव  है  यह  वर्ष  1974-75  के  प्रतिवेदन  में  कहा

 गया  है  ।  वर्ष  1974-75,  1975-76  और  1976-7/  के  प्रतिवेदन  सभा  पटल  पर  रखे  गये

 लेकिन  वर्ष  97  -78  और  1978-79  के  प्रतिवेदन  अभी  तक  नहीं  रखे  गये  हैं  ।  यदि  आप  1977-78

 और  19  8-79  के  प्रतिवेदनों  को  देखें  तो  आपको  भयंकर  स्थिति  का  पता  चलेगा  ।  हजारों  हरिजनों  की

 हत्या  करदी  गयी  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  हजारों  लोग  जला  दिये  गये  हैं

 और  हजारों  आदिवासियों  की  उपेक्षा  कर  दी  गयी  है  और  उन्हें  बेघरबार  कर  दिया  गया

 हरिजनों  की  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  यह  जरूरी  है  कि  सामाजिक  पुननिर्माण  के  लिए  सांस्कृतिक

 क्रान्ति  की  जाये  ।  अब  प्रश्न  यह  है  कि  हम  कितना  कर  सकते  सरकार  अभी  तक  कुछ  नहीं

 कर  सकी  इस  वर्ष  के  बजट  अनुमानों  में  पूरे  देश  के  हरिजनों  की  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए

 केवल  31  करोड़  रुपये  की  धनराशि  की  व्यवस्था  की  गयी  है  ।  आप  इस  बात  को  मानेंगे  कि  यह

 धनराशि  बहुत  कम  है  ।  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  की  स्थिति  को

 अनुसूचित  जातियों  और  जनजातियों  के  लिए  मकान  बनाने  और  नगर  क्षेत्र  बनाने  के  लिए

 कार्यदल  ने  500  करोड़  आवंटित  करने  की  सिफारिश  की  थी  ।  आप  जानते  हैं  कि  हमारे  देश  के

 15%,  लोग  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  रह  रहे  हैं  और  उनमें  से  98%,  लोग  अनुसूचित  जातियों

 और  अनुसूचित  जनजातियों  के  हैं  ।  यह  माना  जायेगा  कि  लगभग  शतप्रतिशत  अनुसूचित  जातियों

 ओर  अनुकूचित  जनजातियों  की  उपेक्षा  की  जा  रही  इस  प्रकार  अनुसूचित  जातियों  और

 जनजातियों  की  उपेक्षा  की  जा  रही  है  ।

 अनुसूचित  जातियों  और  जनजातियों  की  स्थिति  को  सुधारने  की  जितनी  बात  हम  इस

 सभा  में  करते  पूरे  देश  में  उतनी  ही  अधिक  ज्यादतियाँ  उन  पर  की  जा  रही  हैं  ।  बिहार

 और  उत्तर  प्रदेश  में  क्या  हुआ  ?  तमिलनाडु  में  क्या  हुआ  ।  हरिजनों  की  हत्या  की  गयी
 उन्हें

 जिन्दा  जलाया  गया  है  ।  थे  ज्यादतियाँ  की  जा  रही  हैं  और  केन्द्र  सरकार  लोकसभा  में  यह  वक्तव्य

 देती है
 तथा  व्यवस्था  को  राज्य  सरकारों  को  देखना  हमारा  इस  मामले  से

 कोई
 सम्बन्ध  नहीं  है  1.0  कानून  इस  तरह  से  बनाया  जाये  कि  जिससे  केन्द्र  सरकार  हरिजनों  की  हत्या
 भौर  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  को  उनकी  जमीन  से  मगाने  के  कार्यों  को
 रोक  सक े।

 रोजगार  गारंटी  योजना  की  हमने  बहुत  बातें  की  प्रतिवेदन  में  भी  इस  प्रकार  कौ
 गारंटी  की  सिफारिश  की  गयी  लेकिन  क्या  गारंटी  दी  गयी  है  ।  कुछ  राज्यों  में  और  केन्द्र
 सरकार  के  कुछ  विभागों  में  रोजगार  आरक्षण  15  प्रतिशत  और  7४  प्रतिशत  रखा  गया  है  लेकिन

 पुलिस  में  आप  यह  पायेंगे  कि  वहाँ  प्रतिशत  आरक्षण  भी  नहीं  अनुसूचित  जातियों  और

 अनुसूचित  जनजातियों  में  यदि  आप  विश्वास  जगाना  चाहते  हैं  तो  पुलिस  में  जातियों  और
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 जनजातियों  के  आयुक्त  के  प्रतिवेदन

 अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  कम  नल  कम  33  प्रतिशत  आरक्षण  रखना  होगा  ।  परन्तु  ऐसा  नहीं

 किया  गया है  ।

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  समिति  ने  अपने

 के  पैरा  6  में  यह  सुझाव  दिया  है  :

 का  यह  विचार  है  कि  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  फिल्‍म  डिवीजन  का

 संगठनात्मक  ढाँचा  फिल्म  डिवीजन  की  सेवाओं  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित

 जनजातियों  के  लिए  आरक्षण  के  मामले  को  निपटाने  की  दृष्टि  से  पर्याप्त  नहीं  है  ।  समिति  ने

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षण  आदेशों  के  कारगर  ढंग  से

 लागू  करने  हेतु  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  और  फिल्‍म  डिवीजन  तद्विषयक  भादेशों

 के  एक  अलग  कक्ष  तुरन्त  बनाने  की  आवश्यकता  पर  बल  दिया  है  ।''

 माननीय  मंत्री  ने  क्या  उत्तर  दिया  ?  अपने  उत्तर  में  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  ने  बताया  :

 ने  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  और  फिल्‍म  डिवीजन  में  अनुसूचित  जातियों

 और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षण  सम्बन्धी  आदेशों  को  कारगर  ढंग  से  लागू

 करते  के  लिए  अलग  कक्ष  बनाने  हेतु  अतिरिक्त  पद  बनाना  संभव  नहीं  पाया  तो

 मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  और  रिपोर्ट  शीघ्र  प्रस्तुत  कर  दी  जायेगी  पी

 वह  शीघ्र  कभी  नहीं  आयेगा  ।  दो  वर्ष  बीत  चुके  हैं  लेकिन  सभा  पटल  पर  इस  प्रकार  की

 arg  भी  रिपोर्ट  अभी  तक  नहीं  रखी  गयी  है  ।  हरिजनों  की  स्थिति  यदि  हम  सुधारना  चाहते

 तो  हमें  श्री  शंकरराव  माने  द्वारा  19  1976  को  दिये  गये  इस  वक्तव्य  पर  विचार

 करना  चाहिए  :

 गमे  सेवा-निवत्त  होने  जा  रहा  लेकिन  सरकार  से  मेरी  अपील  है  कि  वह  प्रशासन  में

 सभी  वर्गों  विशेषकर  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  में  नियमित  रूप  से

 आरक्षण  की  व्यवस्था  करे  ।''

 हमारे  देश  में  150  से  भी  अधिक  बड़े  सरकारी  उपक्रम  हैं  ।  उनमें  अनुसूचित  जातियों  और

 जनजातियों  के  कितने  अधिकारी  हैं  ?  क्या  वहाँ  कोई  आरक्षण  हैं  ?  इस  प्रकार  सरकारी  और

 सरकारी  क्षेत्रों  में  भी  आरक्षण  तय  किया  जाना  चाहिए  ।  इसके  बगेर  हम  प्रगति  नहीं  कर  सकते

 और  हमारा  देश  समद्ध  नहीं  हो  सकता  ।  कमजोर  वर्गों  के  लोगों  को  स्वतन्त्र  भारत  में  अपनी

 भूमिका  अदा  करने  का  अवसर  दिया  जाना  चाहिए  ।  इसलिए  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित

 जनजातियों  के  आयुक्त  द्वारा  और  अनुसूचित  जातियों  तथा  जनजातियों  सम्बन्धी  समिति  द्वारा  की

 गयी  सिफारिशों  पर  तुरन्त  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।  हम  मामलों  को  कल  के  लिए  या  वर्षों  के

 लिए  न  टालें  तथा  उन्हें  निष्ठा  के  साथ  तथा  शीघ्र  निपटाया  जाना  चाहिए  ।'

 जहाँ  तक  रोजगार  गारंटी  योजना  का  सम्बन्ध  आप  कह  पायेंगे  कि  उच्च

 न्यायालयों  और  सर्वोच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीश  जैसे  उच्च  पदों  पर
 अनुसूचित  जातियों  और
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 ————  अना

 अनुसूचित  जनजातियों  का  कोई  व्यक्ति  नहीं  है  ।  हमने  सुझाव  दिया  है  कि  अनुसूचित  जातियों  और

 अनुसूचित  जनजातियों  की  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  एक  मंत्रालय  बनाया  जाना  चाहिए  |

 लोगों  के  आवास  के  लिए  नगर  क्षेत्र  बनाये  जाने  चाहिए  ।  लेकिन  आज  ब्राह्मण  आदि  क्या  कर  रहे

 हैं  ?  जब  हरिजन  उनके  घर  जाते  हैं
 तो

 उन्हें  कुर्सी  या  बैंच  पर  नहीं  बैठने  दिया  जाता  ।  वे  अछूत

 अस्पृश्यता  और  जाति  प्रथा  को  यदि  हमने  समाप्त  नहीं  तो  देश  नष्ट  हो  ।

 इसलिए  आपके  माध्यम  से  मैं  सरकार  से  अपील  करता  हूँ  कि  वह  हरिजनों  और  अनुसूचित

 जातियों  तथा  जनजातियों  के  उत्थान  के  लिए  सभी  आवश्यक  कदम  उठाये  ।  आदिवासी  क्षेत्रों  में

 नगरों  के  विकास  का  ara  काफी  पहले  किया  जाना  चाहिए  था  ।  इस  मामले  पर  सभा  में  कई

 बार  चर्चा  की  गयी  लेकिन  दुर्भाग्य  से  उसका  कोई  लाभ  नहीं  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री

 ने  कहा  है  कि  इसे  क्रियान्वित  करना  aga  कठिन  है  तो  मामले  की  जांच  के  लिए  एक

 और  समिति  बनायी  जायेगी  ।  बार-बार  समिति  गठित  करने  से  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  समिति  के

 निष्कर्षों  को  जब  तक  लाग  ही  नहीं  किया  जाता  तो  इस  प्रकार  की  समितियाँ  बनाने  का  क्या

 फायदा  ?  सामाजिक  पहलू  और  आवास  योजनाओं  को  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।  जसा  कि

 मैं  पहले  ही  कह  चुका  सरकार  ने  इस  वर्ष  केवल  31  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  है  जबकि

 कार्यदल  ने  500  करोड़  रुपये  की  धनराशि  आवंटित  करने  का  अनुरोध  किया  था  ।  मात्र  31  करोड़

 रुपये  से  कितने  गाँव  और  नगर  बनाये  जा  सकते  हैं  ?

 सरकार  को  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  को  स्नात्मक  या  कालेज

 स्तर  की  शिक्षा  निःशुल्क  प्रदान  करनी  चाहिए  ।  सरकार  ने  जम्मू  और  काश्मीर  में  जो  कुछ  किया  है

 वह  अनुसूचित  जातियों  और  जनजातियों  के  मामलों  में  भी  किया  जाना  चाहिए  ।  सफाई  मजदूरों  की

 क्या  स्थिति  है  ।  आज  भी  वे  सिर  पर  पाखाना  ढोते  हैं  ।  इसे  हर  कीमत  पर  बंद  किया  जाना  चाहिए  ।

 इसके  लिए  तरीके  खोजे  जाने  चाहिएँ  ।  मैं  जानता  हं  कि  अन्य  किसी  भी  देश  में  सफाई  कमेंचारियों

 को  पाखाना  सिर  पर  नहीं  ढोने  दिया  जाता  लेकिन  दुर्भाग्य  से  भारत  के  सभी  नगरों  और

 शहरों  में  यह  हो  रहा  हरिजनों  की  यह  स्थिति  है  ।  दवे  रोका  जाना  जाना  चाहिए  |

 विशेष  न्यायालय  बनाने  के  लिए  एक  कातून  बनाया  गया  है  और  विशेष  न्यायालय  बनाये

 जा  रहे  हैं  इन  विशेष  न्यायालयों  को  देश  भर  में  हरिजनों  और  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित

 जनजातियों  के  लोगों  पर  ज्यादतियों  के  मामलों  पर  विचार  करना  चाहिए  ।  उत्तर

 तमिलनाडु  और  दूसरे  राज्यों  के  अन्य  भागों  में  जो  हृत्यायें  और  ज्यादतियाँ  की  गयी  उन्हें

 देश  और  ज्यादा  बर्दाश्त  नहीं  कर  सकता  ।  लोग  समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  उत्थान  की  प्रतीक्षा  कर

 रहे  वे  इस  बात  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  कि  सरकार  हमारे  समाज  के  कमजोर  वर्गों  की  स्थिति

 को  सुधारने  के  लिए  आगे  आये  ।

 गरीबी  समाप्त  करना  हमारा  लक्ष्य  होना  चाहिए  ।  यह  किया  जाना  चाहिए  ।
 अनुसूचित

 जातियों  और  अनुसूचित  जन  जातियों  के  अधिकांश  लोग  बहुत  गरीब  हैं  जैसा  कि  मैंने  कहा

 सूचित  जातियों  और  जनजातियों  के  लगभग  70  से  90  प्रतिशत  लोग  गरीबी  की  रेखा  के  बहुत  नीचे
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 रह  रहे  हैं  ।  इसलिए  गरीबी  दूर  की  जानी  चाहिए  ।  यदि  सरकार  यह  न  कर  तो  देश  में

 क्रांति  हो  जायेगी  ।  पुरे  देश  में  गड़बड़ी  और  अराजकता  फैल  जायेगी  और  उस  पर  सरकार  नियंत्रण

 हीं  रख  सकेगी

 भूमि-सुधारों  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।
 मैंने  यह  देखा है

 कि  स्वर्ण  हिन्दुओं

 जोतदारों  ने  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  बहुत  से  किसानों  को  उनकी  भूमि

 से  घर-बार  से  अलग  कर  दिया  है  ।  इसे हर  कीमत  पर  रोका  जाना  चाहिए  |  हम  ऐसे  कानून  बनायें

 कि  इस  प्रकार  की.स्थिति  और  आगे  न  चलने  पाये  ।  इसे  हमें  सावंजनिक  मामला  मानना  होगा  |

 लेकिन  आज  स्थिति  यह  है  कि  जितनी  अधिक  हम  सभा  में  चर्चा  करते  उतनी  ही  अधिक  ज्याद

 तियाँ  की  जा  रही  हैं  ।  इन  ज्यादतियों  को  हमें  हर  कीमत  पर  रोकना  चाहिए  |  सरकार  को  सूक

 दर्शक  नहीं  बना  रहना  चाहिए  और  यह  नहीं  कहना  चाहिए  कि  ae  राज्य  सरकार  की  जिम्मेदारी

 राज्य  कानून  तथा  व्यवस्था  की  स्थिति  से  हम  क्या  कर  सकते  हैं  ?”  मंत्री  महोदय  ने

 बहुत  से  मामलों  में  यही  उत्तर  दिया  Fi  सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह  निगरानी  रखने  के

 लिए  एक  प्रवर्तन  निदेशालय  ag  हरिजनों  के  हितों  को  देखे  ।  वह  इस  बात  को  देखे  कि  परे

 देश  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  साथ  कया  हो  रहा  ।  इस  प्रकार

 का  प्रबत त  निदेशालय  इन  लोगों  की  काफी  सीमा  तक  मदद  कर  सकेगा  |

 उपाध्यक्ष  अपनी  बात  समाप्त  कीजिए  ।

 श्री  घीरेन्द्रनाथ  अन्त  में  सरकार  से  यह  अपील  करता  हूं  कि  वह  हरिजनों  की  स्थिति

 को  सुधारने  के  धन  की  व्यवस्था  करने  हेत  एक  अनुपूरक  बजट  पेश  करे  ।
 अनुसूचित

 जातियों  और  जनजातियों  के  विद्यार्थियों  को  शिक्षा  दी  जानी  चाहिए  और  इस  सुधार  के

 लिए  जितनी  धनराशि  की  आवश्यकता  वह  दी  जानी  चाहिए  ।  अनसचित  जातियों  और

 जनजातियों  के  कल्याण  संबंधी  समिति  के  प्रतिवेदन  के  अनसार  सरकार  को  धन  की  व्यवस्था

 करनी  चाहिए  |

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  आप  एक  शक्तिशाली  उपाध्यक्ष

 हूं  मैं  आपको  और  तकलीफ  नहीं  देना  चाहता  ।

 श्री  नटवरलाल  ao  परमार  मैं  आज  इस  रिपोर्ट  का

 समथेन  करते  हुए  अपने  कुछ  सुझाव  आपके  सामने  रखना  चाहता हूं
 ।  इस  समय  हम  शेडूयल्ड  का  स्ट्स थ

 ऐंड  शेड्यल्ड  ट्राइब्ज  की  रिपोटं  पर  बहस  कर  रहे  हैं  ।  सर्वप्रथम  तो  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  यह

 feat  बहुत  लेट  चर्चा  के  लिए  भाती
 है

 ।  इतनी  महत्वपूर्ण  रिपोर्ट  को  प्रधानता  कयों  नहीं  मिलती

 मेरा  सुझाव  है  कि  इस  fete  पर  समय  से  चर्चा  होनी  चाहिए  ताकि  उसके  अच्छे  नतीजे

 निकल  सकें  ।

 आज  हरिजनों  पर  अत्याचार  होते  इससे  कोई  भी  इनकार  नहीं  कर  सकता  है  ।  पुलिस

 थानों  में  उनकी  कोई  सुनवाई  नहीं  होती  बात  जगह  जगह  से  उठती  रहती  है  ।  आज
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 अनुसूचित
 जातियों  तथा  अनुसूचित  15  मई  1979

 जनजातियों  के  भायुक्त  के  प्रतिवेदन
 ह  SEE  RRO  नाभक  oe  क  SAY  ERRATA  ANI बल रपपन  TEE  A  NEL  वि  eM  NL

 देहातों

 में

 मे  हरिजनों  के  लिए  पानी  भरने  के  लिए  खुले  कुयें  नहीं  यह  बात  मैं  दावे  के  साथ  कह

 सकता हूं  ।

 हरिजनों  के  लिए  मकान  बनाने  की  स्कीम  को  कम्पलसरी  करके  राज्यों  को  डायरेक्टिव

 दिए  जाने  चाहिए  कि  हरिजन  भाइयों  के  लिए  सहकारी  आधार  पर  अलग  से  सब्सीडी  देकर  आवास

 योजनाओं  को  कार्यान्वित  किया  जाए  ।

 वेस्ट  लण्ड  के  लिए  मेरा  सुझाव  है  कि  वह  कुल  जमीन  हरिजनों  को  दी  जानी  चाहिए
 +

 इसके  अलावा  लण्ड  रिफार्म्स  के  बारे  में  जितने  भी  इनैक्टमेन्ट्स  हों  उनको  नाइन्थ  शड्यल

 शामिल  किया  जाना  चाहिए  तार्कि  उनको  अधिक  जमीन  उपलब्ध  हो  सके  ।

 जहां  तक  हरिजनों  के  लिए  रिजर्वेशन  का  सम्बन्ध  वह  आज  भी  दफ्तरों  में  पुरा  नहीं  है

 सरकार  इस  बात  की  जांच  करवा  कर  कि  इसके  लिए  कौन  से  अधिकारी  जिम्मेदार  उनके

 खिलाफ  कड़ी  कार्यवाही  करे  ।  आज  देश  में  नान  एस  सी  एस  टी  यतियनें  भी  खड़ी  हो  रही  हैं  जो

 कि  हरिजनों  को  दी  जाने  वाली  सुविधाओं  का  विरोध  करती  मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार  की  ओर

 से  ऐसी  नान  एस  सी  एस  टी  यूनियनों  को  समाप्त  करने  के  लिए  कड़े  पग  उठाए  जाने  चाहिए  ताकि

 हरिजनों  को  यह  प्रतीत  हो  सके  कि  सरकार  उनके  पीछे  है  ।

 ए०  Fo  देजवलकर  पीठासीन

 इसके  साथ  साथ  मेरा  सुझाव  है  कि  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  बोर्डों  तथा  पब्लिक  सैक्टर  के

 प्रतिष्ठानों  के  बोर्डों  में  भी  हरिजन  सभासदों  की  नियुक्ति  की  जानी  चाहिए  ताकि  बैंकों  से  हरिजनों

 को  लोन  मिलने  में  किसी  प्रकार  की  कोई  रुकावट  न  आए

 हरिजनों  पर  अत्याचार  किये  जाते  हैं  उन  केसेज  को  निपटाने  के  लिए  स्पेशल  कोटेस  की

 स्थापना  जानी  चाहिए  ।  गोकुल  गाय  की  गति  से  इन  केसेज  को  निपटाने  से  काम  नहीं

 चलेगा  |  सरकार  को  ऐसे  कदम  उठाने  चाहिए  जिनसे  की  हरिजनों  को  यह  प्रतीत  हो  कि  सरकार

 उनके  लिए  ठोस  कदम  उठा  रही  शिक्षा  देने  के  उद्देश्य  से  हरिजनों  के  मामलों  में  गुनाहगारों

 को  केवल  दण्ड  देना  ही  काफी  नहीं  होगा  बल्कि  उनकी  जायदाद  भी  जब्त  कर  लेनी  चाहिए

 ताकि  उन  गुनाहगारों  को  पता  चल  सके  कि  मेरे  इस  कृत्य  से  मेरे  बच्चे  भी  भूखे  मरेंगे  आज

 उनके  पास  पैसा  होने  के  कारण  वे  आर्थिक  दण्ड  को  महसूस  नहीं  करते  हैं  ।  यदि  आवश्यकता  हो  तो

 जांच  करके  गुनाहगारों  के  मोहल्लों  या  गांवों  पर  भी  पेनाल्टी  aa  लगाया  जाना  चाहिए  ।

 1947  में  देश  का  विभाजन  हुआ  ।  उस  समय  जो  शरणार्थी  भाई  देश  में  आज  25

 सालों  के  बाद  उनके  लिए  सब  प्रकार  से  सुविधा  हो  गई  है  और  वे  समाज  में  मिल  गये  लेकिन

 मुझे  दुख  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  पिछले  30  सालों  में  हरिजनों  के  लिए  उतने  कड़े  कदम  नहीं

 उठाये  जिससे  वे  भी  समाज  में  मिल  सकते  ।  उनके  लिए  यदि  अलग  से  मंत्रालय  बन  जाये

 तो  मैं  समझता  हूं  कि  उस  को  इस  काम  के  लिए  जिम्मेगर  ठहराया  जा  सकता  उनसे  पुछा  जा

 सकता  है  कि  यह  काम  क्यों  नहीं  हुआ  ।  आज  aa  भी  हरिजनों  का  प्रश्न  उठता  है  तो  उस  से

 226



 25  बैशाख  1901  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित

 जनजातियों  के  आयुक्त  के  प्रतिवेदन

 a  विवि

 राज्यों  और  केन्द्रीय  सरकार  का  प्रश्न  ata  में  आ  जाता  है  और  इस  वजह  से  उनके  थिकास  के  लिए

 जो  स्टेप्स  लिये  जाने  वे  नहीं  लिए  जाते  हैं  ।  इस  लिए  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  उनके  लिए

 अलग  से  मंत्रालय  बनाया  तभी  उन  की  हालत  में  ठोस  परिवर्तन  हो  सकता  है  |

 कुछ  शब्द  मैं  उनकी  यूनियन  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  आज  देश  में  जो  दूसरी  यूनियन्ज

 वे  हरिजनों  के  मामले  में  कोई  दिलचस्पी  नहीं  लेती  हैं  हम  ने  बहुत  से  में  देखा

 जब  भीशेडयूल्ड  कास्टस  और  we We es  ट्राइन्स  का  प्रश्न  आता  है  या  हरिजनों  के  राइट्स  का  मामला  आता

 है--तो  ये  यूनियनें  उना  विरोध  करती  इसलिए  मैं  भारत  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं

 कि  आप  पिछड़े  वर्गों  की  यूनियनों  को  मान्यता  उनको  अनुदान  उन  का  रजिस्ट्रेशन  किया  जाना

 ताकि  वे  भी  अपनी  बातें  सरकार  के  सामने  अच्छी  तरह  से  रख  सकें  ।

 मैं  गुजरात  से  आता  हूं  गुजरात  में  मोची  जाति  सवर्ण  समाज  के  साथ  रहती

 लेकिन  एरिया  रेस्ट्रिवशन  दूर  होने  से  वह  अपनी  जाति  को  कह  कर  frag  वर्ग  का  लाभ

 उठाना  चाहते  हैं। मैं  उनके  बारे  में  भारत  सरकार  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  और  सरकार  से

 रोध  करता  हूं  कि  इस  कौम  को  पिछड़े  वर्ग  से  डिलीट  करना  चाहिये  और  जरूरत  पड़े  तो  आडिनेन्स

 निकाल  कर  उन  को  हटाना  चाहिये  ताकि  वे  सुविधाए  उन  को  न  मिल  सकें  ।  इस  के  बारे  में  आप

 को  कड़े  कदम  उठाने  चाहियें  ।

 स्वर्गीय  बाबासाहेब  डा०  अम्बेदकर  कहते  थे  कि  हरिजन  उद्धार  से  काम  नहीं

 छूआछूत  निवारण  से  काम  चलेगा  ।

 जिस  पर  बीतती  वही  जानता  है  हरिजनों  की  तकलीफ  को  एक  हरिजन  ही  समझ

 सकता  है  ।  यहां  पर  रिपोर्ट  पेश  करना  या  उस  पर  बहस  करना  तो  एक  परिपाटी  सवाल  यह  है
 कि  उस  पर  ज्यादा  से  ज्यादा  अमल  हो  ।  हरिजनों  के  लिए  हम  जो  कुछ  कह  रहे  हैं  की

 हरिजनों  को  प्रतीती  होनी  तभी  उनको  विश्वास  होगा  कि  सरकार  वास्तव  में  उनके  लिये

 कुछ  करना  चाहती  है  ।

 पिछली  बार  मैं  अण्डमान-निकोबार  गया  था  ।  मैंने  वहाँ  देखा  कि  आज  मी  आदिवासी  tat

 और  पुरुष  नग्न  रहते  कड़  नहीं  पहनते  हैं  30  साल  की  आजादी  के  बाद  भी  हमारे  लोग
 नग्न  रहें  यह  बड़े  दुख  की  बात  है  ।  इन  के  बारे  में  भी  सरकार  को  ठोस  कदम  उठाना  चाहिये  ।

 आप  ने  मुझे  बोलने  के  लिए  समय  दिया--इस  के  लिए  मैं  आप  का  शुक्रिया  अदा

 करता  हूं  ।

 श्री  पी०  के०  कोडियन  (az)  ——e  समापति  बड़े  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि
 स्वतंत्रता  के  32  वर्षों  के  बाद  भी  हमें  अनुसूचित  जातियों  और  अनूसूचित  जनजातियों  की  समस्याओं
 पर  अधिकांशतः  उसी  पुराने  रूप  में  चर्चा  करनी  पड़  रही

 इस  चर्चा  में  भाग  लेते  हुए  मैं  जो  पहली  बात  कहना  चाहता  वह  हरिजनों  पर  ज्यादतियों

 के  बारे
 में

 इस  पर  इसी  सभा  में  चर्चा  की  गयी  मैं  इस  बात  पर  बल  देना  चाहता  हूं  कि
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 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  15  मई  1979

 जनजातियों  के  आयुक्त  प्रतिवेदन

 ण  नन

 सरकार  के  आश्वासन  के  बावजूद  और  सरकार  द्वारा  उठाये  गये  कदमों  के  बावजुद  हरिजनों  पर  ये

 ज्यादतियाँ  अभी  भी  हो  रही हैं
 ।  अभी  भी  देश  के  अनेक  भागों  में  अनुसूचित  जातियों  और

 अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  में  असुरक्षा  की  भावना  जब  कभी  भी  हम  हरिजनों  पर

 ज्यादतियों  के  प्रश्न  को  उठाते  हैं  और  यह  कहते  हैं  कि  उन  पर  ज्यादतियों  की  घटनायें  बढ़  रही

 हैं  तो  इस  मंत्रालय  के  प्रभारी  मंत्री  यह  कह  देते  हैं  कि  वास्तव  में  ज्यादती  की  घटनायें  कम  हो

 रही  हैं  ।  ज्यादतियाँ  बढ़  रही  हैं  या  घट  रही  इस  ओर  मैं  अधिक  ध्यान  नहीं  देता  ।  इससे  भी

 गंभीर  बात  यह  है  fe  ज्यादतियाँ  जारी  हैं  ।  स्वतंत्रता  के  ३२  ay  बाद  भी  हम  देश  में  ऐसी  स्थिति

 पदा  नहीं  कर  सके  हैं  जिसमें  अनुसुचित  जातियाँ  और  अनुसूचित  जनजातियाँ  शाँतिपुवंक  और

 सुरक्षा  के  साथ  रह  उनके  जान-माल  की  रक्षा  की  जा  सके  और  वे  भारत  के  दूसरे  नागरिकों

 की  तरह  रह  सकें  ।  ऐसी  स्थिति  अभी  भी  विद्यमान  है  कि  हरिजनों  पर  ज्यादतियाँ  हो  रही

 सरकार  का  चाहे  जो-दावा  हो  परन्तु  इससे  यह  स्पष्ट  होता  है  कि  सरकार  में  राजनीतिक  इच्छा

 का  अभाव  है  ।  यह  कहना  पर्याप्त  नहीं  है  कि  संविधान  में  कमजोर  वर्गों  के  लिए  विभिन्‍न  सं  रक्षणों

 की  व्यवस्था  की  गयी  संविधान  के  अनुच्छेद  १७  के  अन्तगंत  अस्पृश्यता  समाप्त  कर  दी  गई  है

 भर  पुराने  अस्पृश्यता
 अपराध  अधिनियम  को  और  भी  कठोर  बना  दिया  गया  है  और  नये

 नियम  के  अन्तर्गत  कड़ी  सजा  की  व्यवस्था  की  गयी  है  ।  क्रानून  बनाना  और  उन्हें  सांविधिक  पुस्तक

 में  रखना  ही  पर्याप्त  नहीं  इन  कानूनों  लागू  करना  ही  अधिक  महत्वपूर्ण  बात  है  और  मैं

 सरकार  पर  राजनीतिक  इच्छा  के  अभाव  का  आरोप  लगाता  हूं  ।

 विभिन्न  कानूनों  और  अधिनियमों  का  उल्लेख  करके  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित

 जनजातियों  को  यह  बताया  जाता  है  कि  आपके  पास  y-  अधिकार  आप  gat  नागरिकों  के

 बराबर हैं
 और  आपके  साथ  कोई  भेदभाव  नहीं  बरता  लेकिन  जब  ये  गरीब  लोग  कानून  के

 अन्तर्गत  सरका
 र

 द्वारा  सुनिश्चित  किये  गये  अधिकारों  को  प्राप्त  करने  का  प्रयास  करते  हैं  तो

 निहित  स्वार्थ  वाले  लोग  बदले  की  शुरू  कर  देते  हैं  जो  कमजोर  वर्गों  के  विरुद्ध

 हिंसा  और  दूसरे  बबरतापु्ण  कार्यों  का  रूप  ले  लेती  है  ।  जो  दिन-रात  यह  कहती  है  कि  वे

 बराबर  हैं  और  उनकी  सुरक्षा  के  लिए  कानून  ag  उनकी  रक्षा  करने  में  असफल  हो  जाती  है  ।

 दूसरे  शब्दों  में  जब  उन  पर  अत्याचार  किये  जाते  हैं  और  उन  पर  हिसा  कौ  जाती  है

 तथा  उन्हें  परेशान  किया  जाता  तब  राजशक्ति  उनकी  मदद  के  लिए  नहीं  आती  ।  उदाहरण  के

 देश  के  हजारों  हरिजनों  और  आदिवासियों  के  अनुभवों  को  लिया  जा  सकता  है  ।  कितने

 मामलों  में  शरारतियों  का  चालान  किया  गया  है  और  कितने  मामलों  में  वास्तव  में  अपराधियों  को

 दंड  दिया  गया  है  ।  जब  वे  पुलिस  स्टेशन  में  शिकायत  दर्जे  कराने  जाते  तो  उनकी  बात  नहीं

 सुनी  उनकी  शिकायतें  दर्ज  नहीं  की  जातीं  और  बहुत  से  मामलों  में  तो  उन्हें  पुलिस  स्टेशन

 के  बाहर  फिकवा  दिया  जाता  है  ।  विभिन्‍न  श्रमिक  कल्याण  कानूनों  के  लभ  वास्तव  में

 इन  लोगों  को  नहीं  मिल  सकते  ।  इन  लोगों  तथा  कमजोर  वर्गों  को  ये  लाभ  तब  तक  नहीं  मिल

 जब  तक  सरकार
 की  राजनीतिक  इच्छा  उनकी  मदद  के  लिए  नहीं  और  जब  तक

 हरिजनों  के  जानमाल  की  रक्षा  के  fae  समाज  के  असामाजिक  और  असभ्य  तत्त्वों  के  विरुद्ध

 228



 25  बैशाख  1901  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित
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 राजशक्ति  का  उपयोग  नहीं  किया  जायेगा  ।  और  यदि  राजनीतिक  इच्छा  का  अभाव  तो

 आप  कह  पायेंगे  कि  आपका  कार्य  पिछली  सरकार  से  बेहतर  नहीं  होगा  ।

 पिछली  सरकार  तथा  पिछली  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  20  सूत्री  आर्थिक

 कार्यनेंम  की  घोषणा  की  थी  ।  रेडियो  पर  अनेक  बार  तथा  दिन-रात  इसकी  घोषणा  की  गयी

 समाचार  पत्तों  में  उन्हें  प्रकाशित  किया  गया  ।  दूरदर्शन  पर  भी  उनके  बारे  में  घोषणा  की  गयी  ।

 लोगों  ने  जब  राहत
 की  माँग  की  तो  उनका  दमन  किया  गया  ।  उन्होंने  ag  पाया  कि  उन्हें  कुछ

 नहीं  मिल  सकता  ।  इन  मामलों  में  उनका  बहुत  कटु  अनुभव  रहा  ।  इसलिए  सरकार  इस  कार्य  में

 असफल  रही  ।  इसका  यही  परिणाम  यद्यपि  उन्हें  जहाँ-तहाँ  कुछ  लाभ  लेकिन  उसके

 परिणामस्वरूप  उन्हें  अधिक  परेशान  किया  उनके  प्रति  अधिक  feat  की  और  अधिक

 ज्यादतियाँ  की  गयीं  और  सरकार  मूकदशंक  बनी  रही  ।  जनता  सरकार  का  भी  वही  रवैया  बना

 हुआ  है  ।  मेरे  विचार  से  जब  तक  आप  कठोर  उपाय  नहीं  करेंगे  तब  तक  आप

 बेरोजगारी  और  आर्थिक  पिछड़ेपन  की  स्थिति  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  कर  सकते  ।  जब  तक  आप

 एक  निर्णायक  तरीके  से  काय  नहीं  करेंगे  तब  तक  ये  समस्यायें  दूर  नहीं  कर  सकते  ।  इन  कमजोर

 तथा  अनपढ़  लोगों  की  रक्षा  के  लिए  आपको  राजशक्ति  का  उपयोग  करना  होगा  |

 इन  सभी  वर्षों  में  शिक्षा  आदि  पर  बल  feat  जा  रहा  है  ।  लेकिन  हरिजनों

 और  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  की  समस्या  के  आर्थिक  पहलुओं  को  उपेक्षा  की

 गयी  है  ।  क्या  आप  ae  जानते  हैं  कि  केवल  अपना  जीवन  बचाने  के  लिए  कितने  अनुसूचित  जाति

 और  अंनुर्सूचित  जनजाति  के  लोगों  को  अपनी  श्रम  शक्ति  पड़ती  है  ?  अपनी  तथा  अपने

 वार  की  सुरक्षा  के  लिए  उनके  पास  कुछ  नहीं  है  ।  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों

 के  आयुक्त  के  प्रतिवेदन  में  यह  बताया  गया
 है  कि

 उनमें  से  अधिकांश  खेतिहर  मजदूर  हैं  उनमें  से

 51  प्रतिशत  भूमिद्दीन  मजदूर  हैं  ।  उनके  रोजगार  के  लिए  क्या  किया  जा  रहा  उनकी  काय

 की  शर्तों  और  मजदूरी  के  लिए  क्या  किया  जा  रहा  है  ?  न्यूनतम  मजदूरी  संबंधी  उपबंध  केवल

 कागजों  में  हैं  न्यूनतम  मजदूरी  सम्बन्धी  कानूनों  का  प्रयोग  उनके  पालन  के  बजाय  say  उल्लंघन

 में  ही  अधिक  feat  जाता  है  ।  कोई  समुचित  प्रवर्तन  तंत्र  नहीं है  ।

 समापति  आपको  यह  जानकर  आश्चयं  होगा  कि  इन  न्यूनतम  मजदूरी  उपबन्धों  के

 क्रियान्वयन  का  कार्य  राजस्व  पटवारियों  आदि  को  दिया  गया  है  ।  बहुत

 से  राज्यों  में  ऐसा  हो  रहा  मैं  गह  मंत्रालय  से  एक  कार्य  करने  के  लिए  कह  रहा  आप  केन्द्र

 तथा  राज्यों  में  एक  अलग  श्रम  विभाग  बनाने  के  लिए  श्रम  मंत्रालय  से  क्यों  नहीं  कहते  ?  इसे  केवल

 खेतिहर  मजदूरों  के  लिए  न्यूनतम  मजदूरी  कानून  के  क्रियान्वयन  का  कार्य  सौंपा  जाना  चाहिए  ।  ये

 व्यावहारिक  प्रस्ताव  हैं  और  आप  ये  सब  कार्य  बगेर  किसी  fang  के  कर  सकते  हैं  ।  लेकिन  यह  सब

 नहीं  किया  जा  रहा  है  |

 अब  मैं  भूमि  के  प्रश्न  पर  आता  हूं  ।  मैं  भूमि  वितरण  कार्य  के  बारे  में  विस्तार  में  नहीं  जाना

 जैसा  कि  अब  तक  किया  गया  है  ।  वास्तव  में  इसे  कब  तक  अधिकांशतः  ताक  पर  रखा  गया
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 आर्थिक  समस्या  का  तीसरा  पहलू  इस  कमजोर  at  को  आर्थिक  सम्पन्नता  की  ओर  लाने  at

 समस्या  है  ।  लघु  तथा  कुटीर  उद्योगों  को  शुरू  करने  के  लिए  उन्हें  सभी
 सुविधायें

 दी  जानी  चाहिए

 बहुत  से  राज्यों  में  अनुसूचित  जातियाँ  के  लिएविकास  निगम  बनाये  गये  हैं  ।  लेकिन  इन  निगमों  को  इतना

 कम  धन  दिया  गया  है  कि  वे  बड़े  पैमाने  पर  लघु  तथा  कुटीर  उद्योग  शुरू  करने  की  स्थिति  में  नहीं

 इसलिए  मेरा  अनुरोध  है  कि  विभिन्‍न  राज्यों  में  अनुसूचित  जाति  विकास  निगमों  को  पर्याप्त  घन

 दिया  जाना  चाहिए  ।  अन्त  मैं  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  समस्या  पर  आता  हूं  वह  भूमि  के  बारे  में

 जिसका  स्वामित्व  हस्तांतरण  पिछले  कई  वर्षों  में  किया  गया  है  ।  मुझे  यह  जानकर  आश्चयं  हुआ

 है  कि  आयोग  के  प्रतिवेदन  में  आदिवासी  भूमि  स्वामित्व  हस्तांतरण  के  विषय  में  एक  भी  शब्द  नहीं

 कहा  गया  है  ।  कुछ  राज्य  सरकारें  हस्तांतरित  भ्रूमि  को  लौटाने  की  बात  कर  रही  हैं  लेकिन  उसके

 क्रियान्वयन  की  कया  स्थिति  हैं  ?  इस  और  कहीं  भी  और  कोई  भी  ध्यान  नहीं  देता  ।
 साहुकार  और

 दूसरे  लोग  उनकी
 जमीन  हड़प  रहे  हैं

 और  उन्हें  जंगलों  में  धकेला  जा  रहा  जब  उन्होंने

 वे  लौह  aren  परियोजनाएं  हों  या  सिचाई  परियोजनाएं  तब  भी

 सन  ने  उनकी  ओर  ध्यान  नहीं  दिया  ।  भारी  संख्या  में  मजदूर  इधर-उधर  जा  रहे  हैं  ।  उन्हें  उनकी

 भूमि  से  वंचित  कर  दिया  गया  उनकी  झौपड़ियों  तथा  खेतीयोग्य  भूमि  को  मध्यप्रदेश  तथा  दूसरे

 राज्यों  में  छीना  जा  रहा  है  ।  उनकी  कौन  परवाह  करता  हैं  ?  चु  कि  वे  गरीब  चू  कि  वे  अनपढ़

 हैं  और  चू  कि  उनके  पास  कोई  शक्ति  नहीं  इसलिए  आप  समझते  हैं कि
 आप  उनके  साथ  कुछ  भी

 कर  सकते  सरकार  और  प्रशासन  भी  आदिवासियों  के  साथ  वही  अन्याय  कर  रहा  है  और  उन

 पर  वही  अत्याचार  कर  रहा  है  ।  यह  शर्म  की  बात  है  ।  यही  समय  है  जब  आदिवासियों  को  उनकी

 हस्तांरित  भूमि  लौटायी  जानी  चाहिए  ।  आदिवासी  भूमि  को  लौटाने  संबंधी  कानून  कड़ाई  के  साथ

 अमल  में  लाया  चाहिए  और  जिन  आदिवासियों  ने  अपनी  झौंपड़ियाँ  और  खेती  योग्य

 भूमि  गंवा  दी  है  उनको  भूमि  दी  जानी  चाहिए  ।  इतना  ही  कि  उन्हें  भूमि  हो  दी  जाये
 परन्तु

 अपना  कार्य  आरंभ  करने  के  लिए  उन्हें  आर्थिक  सहायता  भी  दी  जानी  चाहिए  ।

 श्री  राम  देन  राम  (1717)  आज  हम  शंडूल्ड  कास्ट्स  और  शड़्ल्ड  ट्राइब्ज  कमिश्नर

 की  रिपोर्टस  पर  विचार  कर  रहे  लेकिन  आप  यहां  जो  उपस्थित  हैं  इसको  देखें  ।  भारत  की

 कोटि  कोटि  जिन  की  समस्याओं  पर  हम  विचार  कर  रहे  हैं  और  वह  इस  उपस्थिति  को  देखें

 तो  क्या  समझेगी  ।  इससे  साफ  साबित  होता  है  कि  आज  से  नहीं  बल्कि  सदियों  से  उनको  इगनोर

 किया  गया  उनकी  समस्याओं  पर  गम्भीरता  से  विचार  नहीं  किया  गया  उनकी  समस्याओं

 के  साथ  आज  भी  भूझने  के  बजाय  उनको  इगनोर  ही  किया  जा  रहा  है  और  उसी  का  प्रतिबिम्ब  इस
 पालियामेंट  में  आज  स्पष्ट  रूप  से  दिखाई  दे  रहा

 सभापति  संविधान  में  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लिए

 स्यायिक  और  धार्मिक  आजादी  अक्षुण  रखी  गई  है  लेकिन  मैं

 जानना  चाहता  हूं  कि  इस  32  वर्ष  की  आजादी  के  बाद  जो  उनको  अपर  क्लास  के
 समकक्ष  लाने

 का  आपने  इरादा  किया  संविधान  में  व्यवस्था  की  वहाँ  आप  उनको  ला  सके  क्यों

 नहीं  ला  सके  हैं  ?  क्योंकि  आपकी  नीयत  ठीक  नहीं  है  ।  विधान  सभा  या  लोक  सभा  की  सीटें  तो
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 इनके  लिए  आरक्षित  हैं  इसलिए  लाचारी  ही  सीटों  को  शैडूल्ड  कास्ट्स  और  शड़ल्ड ध  ट्राइब्स

 के

 श्री  आर०  एल०  कुरील
 मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है

 एक  तो  कोरम  पुरा  नही ंहै  ।  दूसरे  यहाँ  पर  होम  मिनिस्टर  जिनसे  यह  मामला  सम्बंधित  है  वह

 भी  यहाँ  वतंमान  नहीं  इसलिए  उनको  बुलाया  जाये  ।  कंबिनेट  का  कोई  मिनिस्टर  नहीं

 केवल  स्टेंट  मिनिस्टर  बैठे  हुए  हैं  ।  ऐसा  मालुम  देता  है  कि  शेडूल्ड  कास्ट्स  और  ट्राइब्स  की

 प्रौब्लम्स  को  वैसे  ही  इग्नोर  किया  जा  रहा  हैं

 श्रम  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  लारंग  :--  माननीय

 श्री  धनिकलाल मंडल  जी  अभी  तुरन्त  आ  रहे  हैं  लगातार बैठे  रहने  के  बाद  बीच  में  जाने  की

 आवश्यकता  तो  सभी  को  पड़ती  ही  है  ।

 श्री  आर०  एल०  कुरील  यह  नेशनल  प्रौबलम  है  ।  इसमें  अगर  TaTTAaT  यहां  नहीं  हैं
 तो  डिप्टी  प्राइम  मिनिस्टर  होम  मिनिस्टर  हों  ।  लेकिन  सब  की  सब  ट्र  जरी  बैंचेज  खाली  पड़ी

 हुई  कितने  शर्म  की  बात  है  पहले  आप  कोरम  पुरा  अन्यथा  इसका  कोई  मतलब

 नहीं  है  ।

 Mo  दिलीप  चक्रवर्ती  HA  कत्ता-दक्षिण  )
 कल  सदस्यों  ने  यही  प्रश्न  उठाया  था ।  हमें

 यह  आशा  थी  कि  मंत्नी  मंडलीय  दर्जे  के  कुछ  मंत्नी  चर्चा  के  दौरान  उपस्थित  रहेंगे  ताकि  कम  से  कम

 यह  धारणा  तो  बन  सके  कि  हम  समस्या  को
 गंभीरता

 से  ले  रहे  हैं  ।

 सभापति  महोदय  ——  कोरम  की  घंटी  बजायी  जाय  सभा  में  जब  तक  कोरम  पुरा

 नहीं  तब  तक  fears  में  कुछ  नहीं  जायेगा  ।

 अब  कोरम  पुरा  है  ।  इससे  पहले  को  हम  शुरू

 श्री  श्रार०  एल०  कुरील  गृहमंत्री  यहाँ  होने  चाहिएं  ।

 श्री  रामविलास  पासवान  कल  तो  आधा  घंटा  इसी  बात  पर  चर्चा

 चली  थी  |

 श्री  के०  गोपाल  :--  कल  भी  यही  मामला  उठाया  गया  था  ।

 सभापति  मैं  बेठा  हुआ  हूं  और  चाहता  हुं  सभी  लोग  बैठ  जायें  ।  कल  उपाध्यक्ष

 महोदय  ने  कहा  था  कि  कोई  मंत्रिमंडल  स्तर  का  मंत्री  होना  चाहिए  ।  मुझे  मालूम  नहीं  कि  ऐसा

 क्यों  नहीं  किया  गया  है  ।  मेरे  रुयाल  से  यहू  किया  जायेगा  ।  हमें  आत्मसंतुष्ट  नहीं  होना

 यह  सभा  के  सभी  सदस्यों  की  जिम्मेदारी है  ।  हम  सब  में  से  कितने  लोग

 दिलचस्पी  ले  रहे  हैं  ?  यह  नहीं  भुलना  चाहिए  ।  केवल  सरकार  या  मंत्री  को  दोष  देना  काफी

 नहीं  है  बहुत  से  सदस्यों  ने  यह  देखा  है  ।  यही  चर्चा  जब  भारम्भ  हुई  उस  समय  मैं

 सभापतित्व  कर  रहा  और  मैंने  इस  खेदजनक  स्थिति  को  देखा  था  कि  सदस्यगण  इसमें  बहुत

 दिलचस्पी  लेते  प्रतीत  नहीं  होते
 ।  यह  एक  तरफा  नहीं  है  इसलिए  सदस्यों  से  मेरा  अनुरोध  है  कि
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 cad  इसे  चलने  रहने  देना  और  इसमें  ब।धा  नहीं
 डालनी

 मैंने

 कहा  है  कि  मंत्री  ने  इसे  नोट  कर  है  ।  और  मुझे  आशा  है  कि  सभा  की  राय  को

 समझेंगे  सभा  की  भावना  को  समझेंगे  और  यहाँ  उपस्थित  रहेंगे  ।  मैं  इसे  फिर  दोहराता  हू ंकि  इस

 प्रकार  का  कोई  नियम  नहीं  है  और  मैं  किसी  को  बाध्य  नहीं  कर  सकता  ।

 सभा  को  इसका  पता  चला

 श्री  आर०एल०कुरील  फिर  तो  हम  कुछ  भी  नहीं  कहेंगे  ।  जब  कोई  सुनने  वाला  a

 नहीं  तो  कुछ  भी  कहने  का  क्या  फायदा  है  ?  qaqa )

 श्री  के०  गोपाल  :--  जहां  तक  मेरी  जानकारी  है  मंत्रिमंडल  स्तर  के  प्रत्येक  मंत्री  को

 चक्रानुक्रम  से  यहाँ  होना  चाहिए  ।  (eqaata)

 सभापति  महोदय  आप  सब  यदि  इसी  प्रकार  बोलते  रहे  तो  कुछ  भी  रिकाड  नहीं

 किया  जायेगा  ।

 चौधरी  बलबीर  fag  :  रूल  की  बात  नहीं  यह  प्रेसीडेंस  मिनिस्टर  को  यहां  पर

 चाहिए  |

 at  मोहन  लाल  पिपिल  —  कल  भी  ऐसा  हुआ  भाज  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए

 सभापति  महोदय  आप  हाउस  में  ast  तो  जो  कुछ  भी  कहना  आडंर  से

 एक  एक  ही  बोलें  तो  ठीक  है  ।

 श्री  हुक्मदेव  नारायण  aiza:—aynte  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न है  ।  कल  जब  इस

 प्रश्न  को  यहाँ  उठाया  गया  तो  उपाध्यक्ष  महोदय  ने  कहा  कि  किसी  न  किसी  केबिनेट  स्तर  के  मंत्री  को

 सदन  में  रहना  चाहिए  ।  जब  आसन  की  ओर  से  यह  कहा  जावे  और  उसका  अनुपालन  सरकार  की

 ओर  से  न  हो  तो  यहू  भासन  काऔर  सदन  की  एक  तरह  से  अवमानना  ही  है  और  उसका  अपमान

 माना  जाएगा  ।  अगर  चेयर  के  आदेश  को  सरकार  नहीं  मानेगी  और  मंत्री  यहां  नहीं  आ  रहे  हैं  तो

 यह  ठीक  नही ंहै
 ।  ।  उसमें  भी  जो  स्टेट  मिनिस्टर  हैं  वह  जुड़वा  मंत्री  यहां  भी  जुड़वा  मंत्री

 लेकिन  दूसरे  विभाग  के  गृह-विभाग  के  जुड़वा  मंत्री  नहीं  है  गृह  विभाग  के  दो  राज्य  मंत्री

 हैं  और  दोनों  में  से  एक  भी  यहाँ  नहीं  है  और  कवीना  स्तर  के  मंत्री  गृह  विभाग  के  भी  यहां  नहीं

 हैं  और  किसी  दूसरे  विभाग  के  कवीना  मंत्री  यहाँ  नहीं  यह  कायदा  कानून  कल  आ  सकता  है

 कि  राज्य  मंत्नी  तो  हैं  ।  राज्यमंत्री  को  भी  हम  संयुक्त  जिम्मेदारी  में  मान  लेकिन  राज्य  मंत्री  को

 संयुक्त  जिम्मेदारी  में  इसलिए  नहीं  मान  सकते  हैं  क्योंकि  वह  कंबिनेट  की  मीटिंग  में  नहीं  जाते  और

 थे  हमारी  भावनाओं  को  कैबिनेट  में  नहीं  रख  सकते  |  तो  जो  राज्यमंत्री  यहाँ  बैठे  अगर  वह  संयुक्त

 जिम्मेदारी  के  नाम  पर  रहते  हैं  और  सदन  की  बात  को  ag  कंबिनेट  में  नहीं  रख  सकते  हैं  तो  वह  पोस्ट

 आफिस  का  काम  क्यों  करेंगे  ?  ag  राज्यमंत्री  भी  इनमें  एक  आदिवासी  हैं  और  दूसरे  हरिजन

 राज्य  मंत्री  हैं  इसलिए  इनको  ही  केवल  जिम्मेदारी  दी  गई  है  कि  शड़ल्ड  कास्टस  और  द. शडल्ड ा  ट्राइन्ज

 की  बहस  को  सुनने  के  लिए  यहां  बैठे  ।  कल  भी  यही  थे  और  आज  भी  ये  ही  दोनों  यहां  हैं  ।
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 सरकार  का  इतना  पैसा  मंत्रियों  पर  खर्चें  होता  इतनी  सुविधाए  देते  और  यहां

 बैठकर  वह  बहस  भी  नहीं  सुनेंगे  तो  उनके  रहने  का  क्या  मतलब  उनकी  क्या  उपयोगिता

 आसन  के  आदेश  को  न  मानना  यह  आसन  की  अवमानना  है  और  इस  सदन  की  मर्यादा  पर

 कुठाराघात  इसलिए  सदन  की  कायेवाही  को  तब  तक  के  लिए  स्थगित  करे  जब  तक  कि  कैबिनेट

 स्तर के  मंत्री  बहुस  सुनने  के  लिए  नहीं  आते  हैं  ।

 श्री  लारंग  ara:—asaiia  नोट  कर  लिया  कैबिनेट  रैंक  के  मंत्नी  आ  रहे  हैं  ।

 जिस  विषय  पर  चर्चा  हो  रही  उसको  राज्यमंत्री  माननीय  मंडल  जी  अटैंड  करते  हैं  और  जहां

 तक  संयुक्त  उत्तरदायित्व  का  सवाल  हम  सब  उसके  लिए  जिम्मेदार  हैं  और  माननीय  सदस्य  जो

 कुछ  भी  बात  उठा  रहे  हैं  (saat)

 सभापति  aged: —  कल  का  ओबजरवेशन  मैं  आपको  सुनाता  लारंग  साय  जी  जरा

 सुन  लीजिए
 |

 नि 3}  डा सभापति  महोदय  :  मैं  तो  केवल  यही  कह  सकता  हूं  कि  मं  1.0  ना  थे  at  होना  चाहिए  और
 .

 किसी  भी  संबद्ध  मंत्री  का  यहाँ  न  रहना  गलत  बात  है  ।  कम  से  कम
 एक  मंत्री  यह
 न  सला  x  T  रहना  चाहिए  |

 मेरे  ख्याल  से  मंत्री  को  यहां  बुलाया  जाना  चाहिए  व्

 कल  जो  कुछ  गया  उसे  मैं  कार्यवाही  वृत्तान्त  से  पढ़कर  सुना  रहा  हूं  |

 श्री  के०
 गोपाल

 :  मैं  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  आप  क्या  कहना  चाहते  हैं  ?  मैं  प्रत्येक  को  अनुमति  गा  ।  मैं  कार्यवाही

 शुरू  नहीं  कर  रहा  लेकिन  कोई  प्रक्रिया  तो  होनी  ही  चाहिए  ताकि  दूसरों  को  भी  मौका  मिल

 सके  और  हम  हरेक  को  बात  सुन  सकें  ।

 बात  यह  है  कि  संबद्ध  मंत्री  यहाँ  नहीं हैं  ।  मैं  सभा  से  सहमत  हूं  कि  माननीय  मंत्रियों

 का  सभा  की  भावनाओं  का  सम्मान  करना  मैं  ऐसी  आशा  करता  विशेषाधिकार  का

 कोई  मामला  नहीं  क्योंकि  वहू  अलग  चीज  है  ।  हम  अपने  विचार  व्यक्त  कर  रहे  हैं  और  मंत्रियों

 से  यह  आशा  है  कि  वे  उन  विचारों  का  सम्मान  करें  यही  उम्मीद  है  ।  मैं  सभा  पर  तिभंर

 इसका  कोई  लाभ  नहीं '' 3७७०  ।  हां  इस  विषय  में  मैं  सबको  अवसर  लेकिन  मैं

 अनुभव  करता  जैसा  कि  मैंने  कि  जिम्मेदारी  केवल  मंत्रियों  की  ही  नहीं  हममें  से  बहुत
 से  लोग  कोरम  की  घंटी  बजाने  के  बाद  ही  यहां  आये  ।

 श्री  सुरजभान  :  सभापति  मैं  निवेदन  करना  चाहता हूं  कि  ऐसी

 feaHweT  पहले  भी  होती  रही  हैं  और  उनमें  प्राइम  मिनिस्टर  तक  ने  इन्टरवीन  किया  है  यह

 दुख  और  अफसोस  की  बात  है  कि  आज  मिनिस्टर  आफ  स्टेट  कनसन्ड  भी  सदन  में  नहीं  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  आप  aTeart  यहां  पर  जो  फरमाते  वह  सब  रिका  पर  जाता  है  ।

 आपने  जो  बात  कही  वह  प्रधान  मंत्री  महोदय  के  पास  भी  पहुंचेगा  ही  और  दूसरे  मंत्नियों  के  पास

 भी  पहुंचेगी  ।  इसके  बाद
 भी

 अगर
 वे  सदन  को

 सम्मान  नहीं  देते  तो  वह  एक  अलग  बात  है  ।
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 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  15  मई  1979

 जनजातियों

 के
 आयुक्त  के  प्रतिवेदन

 श्री  के०  गोपाल  :  भापने  ठीक  कहा  कि  ऐसा  कोई  नियम  नही ंहै  जिसके  अन्त  त  आप

 किसी  मंत्री  को  यहां  उपस्थित  रहने  के  लिए  बाध्य  कर  सकें  ।  इस  पक्ष  तथा  दूसरे  पक्ष  के  सदस्य

 इसलिए  उत्तेजित  क्योंकि  मंत्रिमंडल  स्तर  का  कोई  मंत्री  उपस्थित  नहीं  हैं  मेरी  जानकारी  से

 मंत्रिमंडलीय  स्तर  के  मंत्रियों  को  चक्रानुक्रम  में  ड्यूटी  होती  है  ।  किसी  भी  समय  मंत्रिमंडल  स्तर  के

 एक  मंत्री  को  यहां  होना  चाहिए  ।

 सभापति  महोदय
 :  वह  अब

 आ  गये  हैं
 ?  मेरे  विचार  से  इसमें  दो  राय  नहीं  इस  बात

 पर  हम  एकमत हैं
 ।

 श्री  सौगतराय  सभापति  महोदय  ने  अपने  विवेकानुसार  कल  यह  ठीक  ही  कहा  था  कि

 भविष्य  में  मंत्रिमंडल  संसद  के  वाद-विवाद  पर  और  अधिक  ध्यान  क्योंकि  यह  जनता  की  ag

 प्र भुत्वसम्पत्न
 सभा  है  और  इस  संसद  से  ही  उन्हें  अपने  सब  अधिकार  मिलते  उद्योग  भवन  या

 किसी  दूसरे  भवन  के  कार्यालय  से  उन्हें  अधिकार  नहीं  मिलते  ।

 सारी  बात  यह  है  कि  हम  इस,पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  और  इसी  बीच  मंत्रिमंडलीय  स्तर  के

 एक  मंत्री  डा०  प्रतापचन्द्र  चन्द्र  यहाँ  आ  गये  हैं  भाज  की  चर्चा  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित

 जनजातियों  के  आयुक्त  के  प्रतिवेदन  पर  है  ।  यह  मामला  गृह  मंत्रालय  से  संबंधित  है  ।  अब  हम  यह

 देख

 हं
 रहे  हैं

 कि  नतो  गृहमंत्री  जो  वृद्ध  व्यक्ति  हैं  जो  स्मृतिहीनता  और  इसकी  समस्याओं  से  पीड़ित
 x

 सभापति  महोदय  :  श्री  ये  सब  मामले  उठाये  जा  चुके  हैं  ।

 श्री  सौगतराय  :  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  गृह  मंत्रालय  में  दो  राज्यमंत्री  हैं  संसद  को

 चलते  रहना  है  ।  हम  जानते  हैं  कि  एक  मंत्रिमंडल  प्रणाली  जिसमें  एक  मंत्री  दूसरे  मंत्री  के

 उत्तरदायित्व  को  उठा  सकता  है  ।  लेकिन  आप  देखेंगे  कि  जब  कोई  मंत्री  विशेष  मौजूद  न  और

 किसी  अन्य  व्यक्ति  को  विधेयक  पुरःस्थापित  करना  हो  या  सभा  पटल  पर  कागज  रखने  हों  तो

 पति  की  ga  अनुमति  प्राप्त  करनी  होती  है  ।  मेरा  प्रश्न  यह  है
 कि  चूंकि  सभा  ने  यह  विचार

 व्यक्त  किया  है  और  चूंकि  यह  विचार  व्यक्त  किये  जाने  के  बावजूद  गृह  मंत्रालय  से  कोई  भी  मंत्री

 उपस्थित  नहीं  इसलिए  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  हम  गृह  मंत्रालय  के  किसी  मंत्री  के  उपस्थित  होने

 तक  के  लिए  सभा  को  स्थगित  कर  दें  ।  अन्यथा  चर्चा  का  कोई  ay  नहीं  है  यह  कहने  का  कोई

 लाभ  नहीं  कि  मंत्री  महोदय  कल  समाचार  पत्तों  में  पढ़  लेंगे  ।

 )

 उन्हें  अधिकार  संसद  से  नार्थ  ब्लाक  या  किसी  दूसरे  स्थान  से  नहीं  ।

 सभापति  महोदय  :  आप  वरिष्ठ  सदस्य  आप  जानते  हैं  कि  संस्था  कार्थ  करती  व्यक्ति

 नही ं।
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 25  बैशाख  1901  (34) )  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित

 जनजातियों  के  आयुवत  के  प्रतिवेदन

 ाा

 arsiTo न  ाव

 सभापति  महोदय  :  क्या  आप  अब  समा  को  कार्यवाही  चलने  देंगे  ?

 प्रो ०  दिलीप  aRadT  :  मैं  कुछ  कहने  की  अनुमति  चाहता  हूं  ।

 सभापति  महोदय
 :  ठीक  लेकिन  संक्षेप  में  कहें  ।

 प्रो०  दिलोप  axaat  :  कुछ  हुआ  ।  आपने  वह  पढ़ा  ।  हम  सभा  में  मौजूद  थे  ।

 qa
 —

 वेदन so
 सूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  संबंधों  1973-74  के  of  को  गत  वर्ष  प्रस्तुत  करने

 का  श्रेय  जनता  सरकार  को  जाता  है  ।

 सभापति  महोदय  :  कृपया  संक्षेप  में  कहें  ।

 प्रो०  दिलीप  चक्रवर्ती  :  केवल  दो  मिनट  ।  इस  वर्ष  इस  सभा  की  लगातार  माँग  के  बाद

 बष॑  1974-75,  1975-76  और  1976-77  के  प्रतिवेदन  सभा  के  विचाराधथे  प्रस्तुत  किये  जायेंगे  ।

 लेकिन  संबद्ध  मंत्री  महोदय  को  सदस्यों  द्वारा  समय-समय  पर  sa  की  गई  भावनाओं  की  ओर

 पर्याप्त  ध्यान  देना  चाहिए  था  ।  कल  सभा  ने  स्वेसम्मति  से  यह  मत  व्यक्त  किया  था  कि  संबद्ध  मंत्री

 को  यहाँ  उपस्थित  होना  चाहिए  ।

 सभापति  महोदय  :  यह  बात  हरेक  व्यक्ति  ने  कही  इसमें  नया  क्या  है  ?

 प्रो०  दिलीप  aaaat  :  नयी  बात  यह  है  कि  जब  वे  सदस्य  सभा  के  इस  ओर  बैठते  उस

 समय  उन्होंने  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  नहीं  किये  और  जनता  सरकार  ने  ही  इन  प्रतिवेदनों  के  प्रस्तुत  करने

 की  ओर ध्यान दिया  |

 श्री  ayrazyay  :  जनता  सरकार  से  उसे  कुछ  लेना  देना  नहीं  एक  अधिकारी

 सूचित  जातियों  और  जनजातियों  के  जो  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  है  ।

 श्री  मोहनलाल  पिपिल  :  सभापति  देश  की  एक  चौथाई  आबादी पर

 कुठाराघात  हो  रहा  है  ।  आप  यहां  गृह  राज्य  मंत्री  को  अवश्य  बुलाइए  भौर  उसके  बाद  हाउस  को

 चलाइए  वरना  देश  की  एक  चौथाई  आबादी  पर  आप  कुठाराघात  करेंगे  और  इस  तरह  से  हम  हाउस

 को  नहीं  चलाने  देंगे  ।  हम  आप
 से

 प्रार्थना  करेंगे  कि  जब  तक  ८  राज्य  मंत्री  यहां  न  आ  जायं  तब

 तक  के  लिए  हाउस  को  ऐडजनें  कर  दें  ।

 थी  सौगतराय  :  मैं  आप  से  अनुरोध  करता  आप  शक्तिहीन  व्यक्ति  नहीं  है  ।

 भाप  सभा  के  स्वामी  हैं  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  मंत्री  महोदय  आ  गये  हैं  ।

 श्री  सौगतराय  :
 मौजुद  न  होने  के  लिए  आप  उनकी  भर्त्सना  करें  ।  आप  हमारे  सभी

 [|  हों  का  प्रतिनिधित्व  कर  रहे  हैं  ।

 at  हुकमचंद  कछवाय  :  मेरा  निवेदन  ag  है  कि  हाउस  का  इतना  समय  इसलिए
 ०७  ० खरा्र  हुआ  कि  सम्बन्धित  चर्चा  से  सम्बन्धित  मंत्री  यहां  उपस्थित  नहीं  थेਂ  aoe ( eq qaqa  )
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 15  मई  1979 भनसचित  जातियों  तथा  अनसचित

 जनजातियों  के  आयुक्त  के  प्रतिवेदन
 काणा

 सभापति  महोदय  :  आप  भो  at  उपस्थित  नहीं  थे  ॥

 श्री  हुकमचंद  कछवाय
 :

 मंत्री  महोदय  अपनी  जवाबदारी  को  नहीं  निभा  रहे  हैं

 आप  अपनी  जिम्मदारी  को
 रद  away सभापति  महोदय  as  निभा रहे  हैं  मेम्बर  साहबान

 खुद  यहां  प्रेजेन्ट नहीं  होते  हैं  |

 श्री  हुकमचंद  कछवाय  :
 भविष्य  में  वह  ऐसी  गलती  ज्यादा  सतके  और  जागत

 रहें

 सभापति  महोदय  दूसरों  को  उपदेश  देते  के  पहले  हमें  भी  कछ  करना  चाहिए

 श्री  मोहनलाल  पिपिल  :  हम  मांरली  बाउंड  वह  बाउंड  हैं
 *

 सभापति  महोदय  :  इस  मामले  पर  मैं  और  सदस्यों  को  बोलने  की  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं

 श्री  पी०  के०  कोडियन  :  में  एक  विनिर्णय  चाहता  हूँ
 कक  94७99

 सभापति  महोदय  :  में  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हुं  रिकाड  न  करें  ।

 श्री  पी०  के०

 रेल  राज्य  मंत्री  शिव  —fafarex  वाथरूम  भी  चला  जाए  तो  भी  आप

 बकवास  करते  हैं  ।  (saa eT)

 चौधरी  बलबीर  सिंह  (  :
 सभापती  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  मंत्री

 महोदय  ने  अभी  कहा  कि  बकवास  करते  यह  शब्द  जो  है  ag  कया  पालिंयामेंन्टरी  है
 ?

 सभापति  महोदय  :  यह  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं

 चौधरी  बलबीर  सिंह  :  हाउस  में  कोरम  की  बात  चलती  है  तो  डिकोरम  की  बात  भी  चलनी

 चाहिए  ।  आपको  बताना  चाहिए  कि  शब्द  पालियामेन्टरी  है  या  अनपालियामेन्टरी  है  ।

 (saqets )

 श्री  रामदेनी  राम
 :

 सभापति  करीब  15  मिनट  का  समय  ferzata  में  बीत

 मेरा  समय  इसमें  नहीं  काटा  जाना  चाहिए  |

 मैं  यह  बता  रहा  था  कि  Wess  कास्ट्स  और  UsAeS  ट्राइब्ज  के  प्रति  सरकार  की  नीयत

 क्या  विधान  सभा  या  लोकसभा  में  जो  USTs  कास्ट्स  और  WeaeS nN  ट्राइन्ज
 का

 रिजर्वेशन  =

 ag  इसलिए  है  कि  और  कोई  चारा  नहीं  उतने  आदमी  तो  आने  ही  लेकिन  अगर  इनकी

 नीयत  ठीक  रहती  तो  राज्य  विधान  जिला  नोटीफाइड  ए  रिया

 कमेटी  और  पंचायत  में  भी  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  और  शेड्यूल्ड  ट्राइब्ज  को  उसी  मुताबिक  दी  जाती

 लेकिन  कया  वहाँ  पर  भी  परसेंटेज  के  हिसाब  से  उनका  प्रतिनिधित्व  है
 ?

 वहां  पर  यह  आपको

 नगण्य  से  ही  दिखाई  देंगे  ।  इससे  स्पष्ट  हो  जाता
 है

 कि  सरकार  की  नीयत  क्या  है  32  वर्षों  की
 a

 RK  सभा  के  कार्यवाही  वत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 25  वेशाख  1901  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित

 जनजातियों  के  आयुक्त  के  प्रतिवेदन
 एना

 आजादी  नन  इनको  हमेशा  से  arte  किया  गया  इनके  हुक  हक्‌क  को
 इग्नोर

 किया  गया  है  ।  आप

 बतायें  देश  के  किसी  यूनिवर्सिटी  में  Weacs  कास्ट  शेड्यूल्ड  ट्राइब  का  कोई  वाइस  चांसलर  है  ?

 केवल  Wace  ट्राइब  का  एक  व्यक्ति  शिलांग  में  स्थापित  है  ।  किसी  बोर्ड  का  बोर्ड  आफ

 डायरेक्टर्स  में  या  गवर्नर  की  जगह  पर  कोई  शेडयूल्ड  कास्ट  या  TACT  ट्राइब  का  व्यक्ति  नहीं

 केवल  श्री  भण्डारे  को  छोड़  कर  ।

 उत्तर  प्रदेश  और  केरल  में  दो
 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिकलाल

 गवतर  हैं  ।

 श्री  रामदेनी  राम  :  जनता  पार्टी  की  सरकार  बनने  के  बाद  वे  हुए  हैं  ।

 इसी  प्रकार  से  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  न  fam  जनता  पार्टी  बल्कि  तमाम  पार्टियों  में

 तक  कोई  भी  अध्यक्ष  Wears  कास्ट  नहीं  बना  श्री  संजीवेया  को  छोड़  कर  ।  कम्युनिस्ट  पार्टी  जी

 किं  गरीबों  का  बड़ा  दम  भरती  है  या  अन्य  किसी  पोप  कही  जाने  वाली  पार्टी  में  कोई  अध्यक्ष

 नहीं  बनाया गया  |

 सभापति  जहां  तक  सामाजिक  व्यवस्था  को  बात  है--छूआछूत  का  कोढ़  आज  भी

 हिन्दुस्तान  में  मौजूद  है  और  केवल  छूआछूत  ही  नहीं  आज  हरिजन  समाज  के  साथ  इम  देश  में  जो

 दुर्यवहार  हो  रहा  जिस  तरह  से  उन  पर  अत्याचार  हो  रहा  जिस  तरह  से  वे  सताये  जा  रहे

 हैं उसकी  मिसाल  आप  को  कहीं  नहीं  मिलेगी  ।  बनारस  में  बाबू  सम्पूर्णानन्द  जी  की  मति  के

 रण  के  समय  हमारे  अन्तर्राष्ट्रीय  नेता  बाबू  जगजीवनराम  जी  के  साथ  al  घटना  घटी--उस  को

 देख  कर  ae  से  सिर  झुक  जाता है
 |

 सभापति  आप  को  Aq  होगा--इस  देश  के  किसी  भी  धार्मिक  नेता  ने  उस  की

 चर्चा  नहीं  की  ।  न  इन  चारों  शंकाराचार्यों  न  विनोबा  जी  और
 न

 कर्पात्नी  जी  उस  का  कोई

 विरोध  किया  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार  इन  शरंकराचार्यों  की  गद्दी  को  छीन  ले  i  इतना  ही

 सभापति  अब  इस  हाउस  में  एक  बिल  भाने  वाला  है  ।  मैं  नाम  नहीं  लेना  चाउता-लेकिन  धार्मिक

 स्वतन्त्रता  पर  कुठाराघात  करने  के  लिये  उस  बिल  को  लाया  गया  है  ।  वह  हम  को  मन्दिरों  में  जाने

 नहीं  देते  लेकिन  दूसरी  तरफ  मिशन  वाले  गिरजाघरों  में  माला  लिये  खड़ा  है  ।  आप  मन्दिरों  में

 जाने  नहीं  लेकिन  गिरजाघरों  में  भी  जाने  से  रोकना  चाहते  हैं  ?

 श्री  हुकमदेव  नारायण  यादव  (weraAy)  :  जरूर  जायेंगे  |

 श्री  रामदेनी  राम  :  मैं  चाहता  हूँ  कि  धार्मिक  स्वतन्त्रता  पर  किसी  तरह  का  कोई
 कुठाराघात

 नहीं  होना  चाहिये  ।

 जहां  तक  आधिक  स्वतन्त्रता  की  बात  है--यह  बात  बिलकुल  साफ  है  कि  दौलत  कमाने  के

 सारे  साधन  सरकार  के  अधीन  हैं  यदि  यह  सरकार  चाहती  तो  अब  तक  हरिजनों  और

 सियों  को  विशेष  संहूलियतें  दे  बैंकों  से  लोन  दिला  तरह-तरह  की  सहुलियतें  दे  कर  उन

 को  ऊंचा  उठा  सकती  थी--लेकिन  सरकार  की  नीयत  भी  साफ  नहीं  है  क्या  मेरी  बराबर  शिकायत
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 tat  है  ।  पिछली  सरकार  ने  तो  कुछ  PEAT  ही  लेकिन  दुख  यह  है  कि  इस  सरकार  नीयत

 भी  साफ  नहीं  है  ।  मैं  चाहूंगा  कि  हरिजन  और  आदिवासियों  को  विशेष  सुविधायें  दे  कर  जो

 गार  के  जराय  हैं  में  उन  को  लाना  चाहिये  ताकि  ca  की  आर्थिक  स्थिति  सुधर  सके  ।  हम  ने

 अपने  चुनाव  घोषणा-पत्र  में  रोटी  और  आजादी  देने  का  वादा  किया  था  ।  इस  में  कोई  सन्देह  नहीं

 कि  आजादी  तो  उन  को  मिल  गई  लेकिन  साथ  ही  इस  देश  के  चोरों  और  बेईमानों  को  भी

 आजादी  मिल  गई  है  ।  परन्तु  रोटी  अभी  भी  उन  को  नहीं  मिली  है--हिन्दुस्तान  at  झोंपड़ी

 में  रहनेवाला  इन्सान  आज  भी  दो  वक्त  पेट-भर  रोटी  नहीं  खा  रहा  है  ।  मुझे  याद  आता  है--आजादी

 के  पहले  प०  जवाहरलाल  नेहरू  के  एक  प्लान  बनाया  जिस  में  बतलाया  गया  था  कि  आजादी

 मिलने  के  बाद  हम  देश  में  क्या  किस  रास्ते  पर  देश  को  ले  जाना  चाहेंगे  ।  जब  वह  उस  प्लान

 को  लेकर  गांधी  जी  के  सामने  ले  गये  तो  गांधी  जी  ने  उन  से  मुझे  यह  बतलाओ  कि  faeg-

 स्तान  के  गाँव  में  झोंपड़ी  में  रहने  वाला  जो  इन्सान  जिसे  भर  पेट  भोजन  नसीव  नहीं  होता  ax

 में  चिराग  नहीं  जलता  क्या  उस  के  लिए  इस  प्लान  में  कुछ  किया  गया  है  ।  यदि  उस  के  लिए

 कुछ  नहीं  किया  गया  तो  इस  प्लान  को  गंगा  में  बहा  दो  |

 मैं  सरकार  को  एक  सुझाव  देना  चाहता  हूं--सरकार  के  प्रत्येक  विभाग  के  अवंटन  में  Weacs

 कास्ट्स  और  Wears  ट्राइब्स  के  लिये  का  हिस्सा  कर  देना  चाहिये  ।

 उदाहरण  के  तौर  पर  आप  बिजली  का  डेवलपमेंट  करते  बिजली  करण  करते  हैं  बड़ी

 बड़ी  योजनाएं  बना  कर  इरीगेशन  की  और  रीवर  बेली  प्रोजेक्टस  के  माध्यम  से  बिजली  से  सारे

 इलाके  में  जगमगाहट  हो  जाती  है  और  बाहर  के  लोग  न  केवल  फायदा  उठाते हैं  लखपति  बन  जाते

 हैं  लेकिन  उसी  के  बगल  में  रहने  वाले  हरिजन  और  आदिवासी  जो  होते  उन  के  घरों  में  तो

 लालटेन  भी  नहीं  जलती  है  और  कोठरी  में  अन्धेरा  ही  अन्धेरा  रहता  क्या  सरकार  को  नहीं

 चाहिए  कि  कम  से  कम  बगल  में  रहने  ara  उन  हरिजनों  को  और  आदिवासियों  को  बिजली  और

 पानी  मुफ्त  में  दे  ।  यह  अभी  तक  नहीं  हुआ  है  ।  मैं  चाहूंगा  कि  यह  चीज  निश्चित  तौर  पर  करें

 ताकि  उन  को  विश्वास  at  कि  कोई  भी  प्रोजेक्ट  बनता  है  ।  तो  उसके  बाद  हमें  भी  सहुलियत  दी

 जाती है  ।

 जहाँ  तक  शैक्षणिक  व्यवस्था  की  बात  इस  देश  में  yeas  कास्ट्स  और  Weasee NN  ट्राइव्स

 के  जितने  भी  विद्यार्थी  उन  का  एडमीशन  जब  इनफन्ट  क्लास  में  होता  तो  तीसरी  पास  होने  के

 बाद  वे  51  प्रतिशत  स्कूल  छोड़  देते  हैं  ।  51  प्रतिशत  ऐसे  बच्चे  हैं  और  49  प्रतिशत  जो  बच्चे  उन

 में  से  कुछ  तो  प्राईमरी  तक  पढ़ते  कुछ  मिडिल  कलास  तक  पढ़ते  है  और  उच्च  विद्यालय  तक

 जाते  जाते  केवल  17  प्रतिशत  विद्यार्थी  ही  रह  जाते  जिस  में  कालेज  के  विद्यार्थियों  को  तो

 we  मिल  जाता  है  ।  इस  30,  32  वर्ष  की  आजादी  में  जो  उपलब्धि  मालूम  पड़ती  वह  यही  है

 कि  कम  से  कम  कालेज  के  faarfaat  को  TES  मिल  जाता  है  ।  केवल  उनमें  अधिकतर  विद्यार्थी

 स्कूल  छोड़  देते  हैं  और  अपनी  गरीबी  के  चलते  फिर  वहीं  गांवों  में  मजदूरी  करने  चले  जाते  हैं  ।

 तो
 मैं  चाहूँगा  कि  छात्रवृत्तियों  का  जो  रेट  ag  बढ़ाया  जाना  चाहिए  जिनमें  अधिकतर  विद्यार्थियों
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 को  छात्रवृति  मिल  सके  ।  बिहार  गव  न  मैंट्स  ने  इस  पर  विचार  किया है  और  मैं

 समझता  हूं  कि  वे  मन्थली  इस  को  देने  की  सोच  रहे  हैं  केवल  इस  में  सुझाव  यह  है  कि  उन  के

 लिए  एक  पासबुक  खुल  जानी  चाहिए  और  एक  पासबुक  के  माध्यम  से  मस्थली  उनको  छात्रवृत्ति

 मिलनी  चाहिए  ।

 इसी  सम्बन्ध  में  मैं  एक  बात  और  कहना  चाहता  हूँ  कि  या  तो  पब्लिक  स्कूलों  को  तोड़  देना

 चाहिए  और  अगर  कुछ  दिनों  तक  और  इन  को  रजना  चाहते  हो  तो  उन  में  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  और

 शेड्यूल्ड  ट्राइब्स  के  लड़कों  के  लिए  सीट्स  fas  करनी  चाहिए  ।

 aarata  महोदय  :  अत्र  आप  समाप्त  कीजिए  ।  आप  14  मिनट  बोल  चुके  हैं  ।

 श्री  wAeat  राम  :  मेरा  कुछ  समय  बीच  में  कट  गया है
 |

 सभापति  महोदय  :  वह  समय  निकाल  दिया  अब  आप  दो  मिनट  में  खत्म  कीजिए  |

 श्री  रामदेनी  राम  पांच  मिनट  और  दीजिए  ।

 मैं  यह  भी  कहना  चाहूंगा  कि  हरिजनों  और  आदिवासियों  के  लिए  अवासीय  विद्यालय  होने

 चाहिए  ।  इन  का  बहुत  जरूरी  है  और  छात्रावासों  का  होना  भी  जरूरी  है  ।  अवासीय  विद्यालयों

 में  खाने  और  रहने  की  पूरी  सुविधा  मिलनी  तभी  ये  लोग  आगे  बढ़  सकते  हैं  ।

 जहां  तक  न्याय  का  सवाल  आप  जानते  हैं  कि  कानून  गरीबों  पर  शासन  करता है

 और  धनवान  कानून  पर  शासन  करते  आए  हैं  ।  इस  व्यवस्था  को  तोड़ना  होगा  और  मैं  आप  को  यह्‌

 बता  देना  चाहता  हूं  कि  आज  जुड़ीशिपेरी  हमारे  सचिधान  की  हत्या  कर  रही है
 ।  गरीबों  को

 जेसा  न्याय  मिल  रहा  भाप  सब  जानते  कि  गरीब  लोअर  कोट  और  अपर  कोटे  में  जाने  के

 बाद  आगे  नहीं  बढ़  पाते  ।  मैं  जानना  चाहता हूं  कि  इस  देश  में  कितने  गरीब  और  हरिजन  या

 वासी  लोगों  में  सुप्रीम  कोटे  तक  जाने  की  हिम्मत  है  जहां  कि  फैसला  होने  में  20-20,  25-25  साल

 तक  लग  जाते  हैं  ?  मैं  चाहंगा  कि  हमें  अपनी  न्यायिक  व्यवस्था  में  आमूल  परिवतत  करना  चाहिए
 जिस  से  कि  गरीबों  को  जल्दी  से  जल्दी  न्याय  मिल  सके  ।

 सभापति  जहां  तक  जुडीशियरी  में  बहाली  का  प्रश्न  है  उसमें  हण्ड्रेड  परसेंट  हरिजन

 और  आदिव'सियों  के  लोगों  को  इग्नोर  किया  जाता  है  ।  पब्लिक  सरिस  कमीशन  के  द्वारा  तो  are

 क्षित  कोटे  में  बहाली  हो  जाती  वहां  तो  लोगों  को  कुछ-न-कुछ  चुन  लिया  जाता  है  और

 कुछ  आरक्षण  का  कोटा  पूरा  हो  जाता  लेकिन  जहां  तक  हाई  कोट  और  सुप्रीम  कोट  में  जजों

 की  बहाली  का  सम्बन्ध  है  वहां  यह  प्रयत्न  रहता
 है  कि

 कोई  हरिजन  या  आदिवासी  आदमी  वहां  न

 घुसने  पाये  ।  इस  सम्बन्ध  में  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  आयुक्त  की  fete  में  भी

 जजों  की  बहाली  में  आरक्षण  करने  की  अनुशंषा  है  ।

 महोदय  पीठासीन

 में  उच्च  न्यायालय  के  जजों  की  प्रदत्त  महत्वपूर्ण  एवं  विशिष्ट  स्थिति  को  देखते

 हुए  उच्च  न्यायालय  के  जजों  की  नियुक्ति  पूर्णरूप  से  योग्यता  एवं  उपयुक्तता  के  आधार  पर  की  जाती
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 है  और  अन्य  बातों  का  विचार  नहीं  किया  जाता  है  ।  किसी  विशिष्ट  जाति  अथवा  समुदाय  के  पक्ष  में

 इन  नियुक्तियों  के  लिए  आरक्षण  करना  वांछनीय  नहीं  है  ।  यह  दिनायल  अगु  मेन्ट  है  ।

 अनुसूचित  जातियाँ  अनुसूचित  जन-जातियाँ  के  लिए  संघीय  सेवाओं  तथा  राज्यों  की

 सेवाओं  के  तथा  पदों  पर  नियुक्ति  के  लिए  आरक्षण  के  दावे  की  अनदेखी  नहीं  की  जा  सकती
 ।

 णीय  प्रश्न  यह  है  कि  यदि  संविधान  अनुच्छेद  16  (4)  के  अधीन  जिला  जजों  और  उच्च  न्यायालय

 के  जजों  की  आयु  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  सदस्यों  के  लिए  आरक्षण

 की  कोई  व्यवस्था  करने  की  कानूनी  अनुमति  नहीं  भी  हो  तो  कया  यह  संभव  नहीं  कि  संविंधान  के

 अनुच्छद  16  (4)  से  परे  स्वयं  संविधान  के  अनुच्छेद  335  के  ही  स्वतंत्र  रूप  से  ऐसा  किया

 जाए  ?  इम  समस्या  का  समाधान  उपयुक्त  विशिष्ट  संदर्भ  में  संविधान  के  335  के  काय

 क्षेत्र  एवं  परिसीमा  के  उचित  निश्चय  पर  अनिवाये  रूप  से  fae

 इस  में  यह  सब  है  और  एक  तरह  से  हम  वहां  किसी  भी  हरिजन  को  बहाल  नहीं  कर  सकते

 लेकिन  दूसरे  यह  साबित  होता  है  कि  जानबूझ  कर  हम  हरिजनों  की  उपेक्षा  करते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  चाहता  हूँ  कि  लेण्ड  रिफार्म्स  की  समस्या  को  भी  जल्दी  से  जल्दी  हल

 किया  जाए  ।  करीब  करीब  15-20  ag  से  भुमि  सुधार  के  कार्य  शुरू  किये  गये  लेकिन  वे  भभी  तक

 पुरे  नहीं  हो  पाये  हैं  ।
 मैं  चाहता  हूं  कि  इस  में  तेज  गति

 लानी  चाहिए  और  जल्दी से  जल्दी  भूमि  की

 समस्या  को  हल  किया  जाना  चाहिए  ।  जिस  तरह  से  अपने  आदिवासियों  के  लिए  एक  ला  बनाया

 रेस्टोरेशन  आफ  लेण्ड  आफ  आदिवासीज  आधार  पर  आप  हरिजनों  की  समस्या  को  भी  हल

 करें  ।  बहुत  से  हरिजन  अपनी  जमीनों  से  बेदखल  किये  गये  हैं  और  नाजायज  तरीके  से  बेदखल  किये

 गये  हैं  उन  हरिजनों  को  भी  जमीनें  वापिस  मिलनी  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  आज  सारे  देश  में  लाठो  और  arg  की  लड़ाई  चल  रही  है  ।  यह  लड़ाई

 बहुत  दिनों  तक  चलने  वाली  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  या  तो  अप  तमाम  हथियारों  को  आम  लोगों  से

 छीन  लें  वरना  जो  गरीब  हरिजन  आदिवासी  उनके  हाथ  में  भी  हथियार  थमा  दें  ।  बिहार
 के  गया  जिले  के  चेनपुर  गांव  में  एक  घटना  घटी  थी  ।  वह  घटना  वहाँ  के  हरिजनों  के  साथ  घटी

 मुझे  एक  जांच  कमेटी  का  चेयरमेन  बना  कर  वहां  भेजा  गया  था  ।  मैंने  वहां  जा  कर  देखा  था

 कि  किस  तरह  से  निहत्थे  हरिजनों  को  मारा  गया  ।  जिस  तरह  से  उनको  मारा  उसको  देख  कर

 किसी  भी  व्यक्ति  का  हृदय  दहल  जाएगा  ।  जांच  के  उपरान्त  वहां  का  एक  नवयुवक  आ  कर  मुझ  से

 मिला  और  कहने  लगा  कि  मैं  आप  से  कुछ  नहीं  केवल  आप  हथियार  दिलवा
 बन्दूक

 दिलवा  आप  से  कोई  मदद  हम  नहीं  चाहते  हैं  बिहार  में  श्री  कपु री  ठाकुर  ने  घोषणा  की  थी

 और  हथियार  मिलने  भी  शुरू  हो  गए  थे  ।  उस  को  रोका  न  जाए  ।  उनको  जरूर  बन्दुक  आदि
 मिलने  चाहियें  ।

 बनने
 के

 बाद  मुझे  देश  के  कई  भागों  में  जाने  का  मौका  मिला  है  मैंने  देखा  है  कि

 दिल्‍ली  के  सौ  मील  के  रेडियस  में  जितनी  दौलत  खर्च  की  गई  है  पिछले  32  साल  उतनी  दौलत

 हिन्दुस्तान  के  चतुर्दिक  विकास  के  लिए  भी  नहीं  की  गई  है  ।  यही  वजह  है  कि
 दिल्‍ली  के  इदं-गिदें
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 जनजातियों  के  आयुक्त  के
 प्रतिवेदन

 के  इलाकों  को  देखने  के  बाद  ऐसा  मालूम  देता  है  कि  हिन्दुस्तान  तरक्की  कर  गया  उसका  विकास

 हो  गया  है  ओर  दूसरे  देशों  के  लोग  आते  हैं  और  इसी  faoEy  पर  पहुंचते  हैं  लेकिन  वास्तव  में
 सच्चाई

 दूसरी  है  ।  भारत  के  अन्य  भाग  निरे  देहात  के  समान  हैं  इस  इलाके  के  मुकाबले  वहां  न  रोड़ज

 को  व्यवस्था  न  हरिजनों  के  पढ़ने  की  व्यवस्था  न  पानी  की  व्यवस्था  हो  पायी  है  आजादी

 के  पहले  का  दृश्य  अभी  भी  दिखायी  देता  है  ।

 सरकार  पर  आरोप  लगना  शुरू  हो  गया  है  कि  यह  सरकार  यथावत  स्थिति  की  सरकार

 मैं  चाहता हूं  कि  यह  सरकार  प्रगतिशील  कदम  उठावे  ।  हमने  वादा  किया  था  कि  हम  देश  की

 कोटि  कोटि  जनता  का  विकास  करेंगे  ।  उस  वादे  से  हम  पीछे  न  हटें  ।

 गांधी  जी  का  दिया  हुआ  अन्त्यादेय  का  प्रोगाम  प्रधानमंत्री  ने  लागू  किया  है  बहुत  अच्छा

 प्रोग्राम है  ।  हम  ने  माजिनल  wast  के  स्माल  के  लिए  स्कीमें  बनाई  1  अब  कौन

 माजिनल  या  स्माल  फा्मर  है  इसको  बताने  वाला  रेवेन्यू  अफसर  या  मुख्यि  से  पुछा  जाता  है  ।  तीन

 हजार  रुपया  इनके  लिए  निर्धारण  किया  है  ।  दो  सौ  रुपया  लेता  है  तब  इसका  सर्टिफिकेट

 देता  है  कि  यह  माजिनल  फामंर  है  ।  जो  नहीं  भी  होता  है  उसको  भी  दो  सौ  रुपया  ले  कर  afe-

 फिकेट  दे  दिया  जाता  रेवेन्यू  अफसर  के  पास  आते  हैं  तो  वह  चार  सौ  रुपया  माँगता  है  ऐसी

 अदस्था  में  यह  अन्त्योदय  प्रोग्राम  क्या  सफल  कहा  सकेगा  ?  मेरा  सुझाव  है  कि  प्रत्येक  प्रखंड  में

 आप  एक  लिस्ट  बना  दें  कि  कौन-कौत  और  कितने  मर्जिनल  फामंर  कौन-कौन  और  कितने  स्माल

 wat  हैं  और  लिस्ट  देख  कर  आप  यह  पैसा  दे  दें  ताकि  किसी  से  सर्टिफिकेट  लेने  की  जरूरत

 न  qe |

 हमारा  जिला  बहुत  बदनाम  जिला  है  पलामु  बिहार  का  ।  भारत  में  बांडिड  लेबर  का  ईजाद

 वहीं  हुआ  यह  ठीक  बात  है  कि  वहां  हजारों  लोग  बांडिड  लेबर  से  फ्री  हो  चुके  हैं  लेकिन  अभी

 भी  हजारों  हजार  की  संख्या  में  वहां  बांडिड  लेबर  है  ।  मेरी  आप  से  पुरजोर  अपील  है  कि  आप

 सख्ती  से  बाउंडिड  लेबर  को  वहां  रिलीज  कराएं  |  हिन्दुस्तान  का  कोई  गांव  नहीं  जहां  aifee

 लेबर  न  हो  वहां  भी  आप  इसको  फ्री  कराएं  |  अगर  ऐसा  आप  नहीं  कर  सकते  हैं  तो  यह  हमारे

 ऊपर  एक  कलंक  होगा  कि  32  बरस  की  आजादी  के  बाद  भी  हुम  बांडिड  लेबर  को  फ्री  नहीं  करा

 सके

 जमशेदपुर  की  घटना  जो  अभी  घटी  वहां  जौ  रायट  हुआ  उसके  बारे  में  एक  बात

 मैं  कहना  चाहता  हूं  ।  हरिजनों  और  मुसलमानों  के  एक  ही  मुहल्ले  एक  ही  मुहल्लों  में  वे  दोनों

 रहते  हैं  उन  में  कोई  झगड़ा  नहीं  ।  भाई  चार ेके  सम्बन्ध  उन  में  थे  ।  लेकिन  बाहर  से  हजारों

 आदमियों  ने  आ  कर  यह  बैक  उनके  घरों  में  घुस  कर  उनको  लूटा  और  उनको  मारा  ।  बाद  मे

 पुलिस  वहां  आती  हैं  तो  हरिजन  नौजवानों  को  और  मुसलमान  नौजवानों  को  पकड़  कर  ले  जाती

 भगर  पुलिस  को  पाँच  सौ  रुपया  दे  दिया  जाता  है  तो  ag  उस  आदमी  को  छोड़  देती है  हरिजन

 युवक  कालेज  पढ़ने  वाले  भी  एरेस्ट  हुए  हैं  मुसलमान  भाइयों  ने  आ  कर  कहाकि  इन  से  हमारी

 कोई  अदावत  नहीं  ये  हमारे  भाई  इन्होंने  हम  को  प्रोटेक्शन  दिया  इनको  छोड़  दिया  जाए
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 जातियों  तथा  अनुसूचित  15  मई  1979

 जनजातियों  के  आयुक्त  के  प्रतिवेदन

 य  क  ो

 लेकिन
 उनको  छोड़ा  नहीं  गया  ।  इसी  तरड़  से  मुसलमान  नवयुवकों  को  बन्द  करा  बक्त  हरिजन

 भाइयों  ने  कहा  कि  इनको  न  पकड़े  हम  तो  भाई  चारे  का  इन  से  सम्बन्ध  है  ।  दंगा  करने  वाला  तो

 बाहर  के  लोग हैं  लेकिन  उनको  भी  नहीं  छोड़ा  गया  ।  मैंने  मुख्य  मंत्री  बिहार  को  इस  सम्बन्ध  में

 लिखा  देखते हैं  क्या  होता है  |  इन  शब्दों  के  साथ  में  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूँ  |

 श्री  श्री  बी०  ato  काम्बले  दक्षिण-मध्य)--उपाध्यक्ष  अनसूचित  जातियों

 और  अनुसूचित  जनजातियों  के  आयुक्त  के  ये  चर्चाधीन  प्रतिवेदन  सामान्य  प्रतिवेदन  नहीं  क्योंकि

 वे  संवैधानिक  संरक्षणों  को  लागू  करने  के  बारे  में  हैं  ।  जो  लोग  संवैधानिक  संरक्षणों  के  प्रभाव  और

 महत्व  को  समझते  उन्हें  यह  भी  समझना  चाहिए  कि  इन  संरक्षणों  के  असफल  होने  पर  सब  कुछ

 असफल  हो  जायेगा  ।  हम  सब  को  संवेधानिक  सं  रक्षणों  के  महत्व  को  समझना  चाहिए  ।  ये

 संरक्षण  न  तो  भीख  में  मांगे  जाते  हैं  और  न  ही  अजित  किये  जाते  अपितु  स्वर्गीय  डा०  अम्बेदकर

 के
 30  ay

 के
 लम्बे  संघर्ष और  लड़ाई  के  बाद  हासिल  हुए  हैं  इसलिए  हमने  उन्हें  एक  तरह  से

 शक्तिशाली  व्यक्तित्व  दिया  और  अनसचित  जातियों  को  एक  ऐसे  स्तर  तक  लाया  जा  सका  जो  उन्हें

 पहले  कभी  प्राप्त  नहीं  था  ।  लेकिन  दुर्भाग्य  से  इन  से  वेधानिक  संरक्षणों  को  ग्राम  पंचायत  नियमों

 के  दर्ज  तक  गिरा  दिया  है  और  उनको  बिल्कुल  भी  लाग  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 एक  संसदीय  समिति  में  मैंने  जब  गृह  मंत्रालय  के  सचिव  से  यह  पूछा  कि  इसके  क्रियान्वयन  के

 लिए  कौन  उत्तरदायी  इन  संवधानिक  सं  रक्षणों  के  क्रियान्वयन  के  लिए  गह-मंत्रालय  में  क्या  कोई

 संगठन  तो  उन्होंने  उत्तर  दिया  गह  मंत्रानय  संत्रधानिक  संरक्षणों  के  क्रियान्वयन  के  लिए

 उत्तरदायी  नहीं  जब  मैंने  यह  पुछा  कि  क्या  पुरा  मंत्रिमंडल  संवैधानिक  संरक्षणों  के  क्रियान्वयन

 के  लिए  उत्तरदायी  उसका  उत्तर  भी  उन्होंने  नकारात्मक  दिया  ।  इसके  बाद  मैंने  पूछा
 !

 कौन  उत्तरदायी  है
 ?  उन्होंने  कहा  कि  समुवी  केत्द्रीय  सरकार  और  सभी  राज्य  सरकारें

 सभी  मिलकर  इसके  लिए  उत्तरदायी  हैं  ।  इन  सवेधानिक  सं  रक्षणों  के  क्रियान्वयन  के  मामले

 में  प्रशासन  गैर  जिम्मेदार  ढंग  से  चलाया  जा  रहा  है  ।

 अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  आयुक्त  का  पद  संवेधानिक  एक  विशेष  पद

 है  और  मेरे  विचार  से  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  आयुक्त  के  पद  से  ऊँचा  और  कोई

 अधिकारी  नहीं  है  ।  तो  भी  उनके  पद  की  स्थिति  की  बलके  के  पद  के  समान  बना  feat  गया  है

 और  उन्हें  अपने  अधिकारों  का  भी  प्रयोग  नहीं  करने  दिया  जाता  है  ।  सरकार  को  स्पष्ट  करना

 चाहिये  तथा  इस  बात  का  उत्तर  देना  चाहिये  कि  क्या  संवैधानिक  सुरक्षा  असफल  रही  है  अथवा  सफल

 यदि  वे  तीस  वर्ष  से  असफल  रहे  हैं  और  आप  उन्हें  समाप्त  करते  हैं  तो  मुझे  अफसोस  नहीं  होगा  ।

 यदि  सरकार  उनकी  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करना  नहीं  चाहती  तो  पद  ही  समाप्त  कर  दिये  जाने

 चाहिये  ।  परन्तु  यदि  सरकार  उन्हें  चाहती  है  तो  उनकी  सिफारिश  क्रियान्वित  होनी  चाहिये  ।  यदि

 भाप  सिफारिशें  क्रियान्वित  नहीं  कर  पाते  हैं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ।

 प्रतिवेदनों  के  बारे  में  हम  यह  देखते
 हैं  कि

 सरकार  चाहे  वर्तमान  हो  या  भूतपुव , क
 संवेधानिक  सुरक्षाओं  को  क्रियास्वित  करने  की  इच्छुक  नहीं  रही  दोनों  ही  सरकारों  को  इस

 242



 25  fara  1901
 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसुचित

 अल्‍स्‍” ल्‍स्‍एस्‍ंयतयल्‍यल्‍एईल्‍एएएएएकलयट अजल वट - ण a  CL  ee
 जनजातियों  के  आयुक्त  के

 प्रतिषेदन

 बात  का  ज्ञान  नहीं  था  कि  अस्पृश्यता  क्या  हे  और  इसे  किस  प्रकार  दूर  किया  जा  सकता  है  ।  इसी

 प्रकार  आर्थिक  विकास  के  बारे  में  जब  मैंने  प्रश्न  पुछा  था  कि  एक  अनुसूचित  जाति  अथवा  अनुसूचित

 जनजाति के  लोगों  की  प्रति  व्यक्ति  आय  क्या  हैं  तो  उत्तर यह  feat  गया कि  सरकार  के  पास

 आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  अतः  अनसचित  जातियों  तथा  जनजातियों  के  कल्याण  के  बारे  में  कोई

 स्पष्ट  विचार  नहीं है  ।

 इंदिरा  गांधी  सरकार  20  सूत्री  कार्यक्रम  लायी  और  जनता  सरकार  उससे  अर्थात्‌

 40  सूत्री  कार्यक्रम  लायी  है  ।  इस  सबका  लाभ  क्या  है
 ?  इन  प्रतिवेदनों  में  हम  एक  बहुत  ही  अजीब

 स्थिति  पाते  हैं  और  वह  यह  कि  न्यायपालिका  ने  यह  कह  कर  कि  न्यायपालिका  स्वयं  में  एक  स्टेट

 है  सर्वोच्च  न्यायालय  तथा  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  के  मामले  में  कोई  आरक्षण  नहीं

 हो  सकता  एक  अजीब  स्थिति  पैदा  कर  दी  है  ।  यह  न्यायपालिका  का  एक  असाधारण  तक  हैं  और

 ऐसा  तके  हमने  भारत  के  इतिहास में  पहले  कभी  नहीं  सुना  है  ।  पहले  राजा  कहा  करता  था  कि  मैं

 एक  राज्य  हूं  ।  परन्तु  न्यायधीशों  को  ऐसा  कहते  हमने  पहले  कभी  नहीं  सुना  ।  हमें  सरकार  से

 एक  स्पष्ट  उत्तर  मिलना  चाहिए  कि  सर्वोच्च  न्यायालय  और  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  ने  जो

 कुछ  कहा  है  वह  सही  है  कि  नहीं  ।  उच्चत्तम  न्यायालय  तथा  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  के

 पदों  के  आरक्षण  के  मामले  के  बारे  में  सरकार  का  विचार  क्या  है  ।

 मेरे  विचार  से  लोग  संवैधानिक  संरक्षण  को  पसंद  नहीं  करते  हैं  यदि  ऐसा  है  तो  ag  बात

 निश्चित  होनी  चाहिये  कि  क्या  लोग  संवैधानिक  संरक्षण  को  पसंद  करते  क्या  संसद  के  दोनों

 सदन  इन्हें  पसंद  करते  कया  मंत्रिमंडल  उन्हें  जानता  है  और  क्या  न्यायपालिका  इन्हें  पसंद  करती

 कुछ  सदभावना  होनी  चाहिये  ।  यदि  कोई  सदभावना  है  तभी  हम  सुरक्षा-उपाय  बना  सकते  हैं  ।

 यदि  aaeataa  सुरक्षा  उपायों  के  प्रति  यदि  संसद  अथवा  मंत्रिमंडल  अथवा  न्यायपालिका  में  यदि

 कोई  विरोध  है  तो  इन  संवैधानिक  सं  रक्षण  को  बिल्कुल  भी  क्रियान्वित  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 १  अस्पृश्यता  के  प्रश्न  के  बारे  में  प्रतिवेदनों  में  बताया  गया  है  कि  कुछ  नाटक  तथा  चर्चाओं  की

 व्यवस्था  की  गई  हैं  ।  क्या  नाटकों  और  चर्चाओं  से  सरकार  अस्पृश्यता  का  निवारण  कर  सकती

 क्या  आपकी  नीति  के  पीछे  यहीं  विचारधारा  है
 ?  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करूंगा  कि  हरिजनों

 के  बारे  में  नेहरूजी  के  समय  इन्दिरा  गांधी  के  शासनकाल  में  नीति  बनाई  गई  थीं  और

 आज  भी  जनता  सरकार  के  शासनकाल  में  वही  प्रचलित  उसकी  नये  सिरे  से  समोक्षा  करें  ।  हरिजनों

 को  तीसरे  अथवा  चौथे  नहीं  बल्कि  पाचवें  स्तर  के  नागरिक  जाता  है  उन्हें

 पंचम  कहा  जाता  उन्हें  मानव  से  भी  नीचे  के  स्तर  पर  गिरा  दिया  गया  है  ।  वह  नीति  सफल

 नहीं  हुई  मेरा  अनुरोध  है  कि  सरकार  उनके  बारे  में  कोई  अन्य  नीति  अपनाये  ।  यदि  सरकार

 संवधानिक  सुरक्षा  उपायों  को  क्रियान्वित  करने  की  बहुत  इच्छुक  नहीं  यदि  समग्र  हिन्दु  जाति

 जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  उनका  न्यायोचित  भाग  देना  नहीं  तो

 सदन  में  चेतावनी  देना  चाहता  हुं  कि  भारत  गणतंत्र  नहीं  रहेगा  ।  गणतंत्र  का  अथ  क्या  है  ?

 गणतंत्र  का  अर्थ  है  जहां  सभी  जातियों  का  सत्ता  में  भाग  है  यदि  अनुसुचित  जातियाँ  और
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 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  15  मई  1979

 जनजातियों  के

 जाह

 के  प्रतिवेदन

 जातियां  प्रशासन  में  अपने  न्यायोचित  अधिकार  अथवा  प्रशासन  में  भागीदारी  नहीं  है  तो  इसका  ae

 यह  होता  है  कि  गणतंत्र  में  उन्हें  उनके  अधिकारों  से  वंचित  रखा  गया  अतः  सरकार  को

 विशेषतया  प्रधानमंत्री  को  इस  बारे  में  कुछ  न  कुछ  करना  चाहिए  ।

 प्रधानमंत्री  के  साथ  मेरे  घनिष्ट  सम्बन्ध हैं  ।  प्रधानमंत्री  ने  पता  नहीं  किस  आधार  पर

 घोषणा  की  है  कि  वह  देश  से  पाँच  वर्ष  की  अवधि  में  अस्पृश्यता  दुर  कर  सकेंगे  जानना  चाहता

 हूं  कि
 क्या  50  वर्षों  में  भी  वह  अस्पृश्यता  दूर  कर  सकेंगे  ?  केवल  नारे  लगाना  और  अनिच्छा  से

 संवधानिक  सुरक्षापायों  को  क्रियान्वित  करना  न  केवल  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित

 जातियों  के  साथ  ही  धोखा  है  अपितु  यह  संविधान  तथा  राष्ट्र  के  साथ  भी  धोखा  है  ।  सरकार

 अनुसूचित  जातियों  तथा  जनजातियों  को  ही  नहीं  राष्ट  को  भी  धोखा  दे  रही  ये  दो  समुदाय

 धर्म  परिवतंन  के  सबसे  बड़े  साधन  यह  आप  नोट  करें  |  यदि  इन  जातियों  की  उपेक्षा  की  जाएगी

 तो  ये  जातियां  बौद्ध  अथवा  मुस्लमान  धर्म  अपना  लेंगी  ।  यदि  आप  उन्हें  अपने  भाइयों  के

 समान  नहीं  समझते  और  बराबरी  का  व्यवहार  नहीं  करते  तो  आपके  लिए  यह  एक  चेतावनी  है  ।

 जहां  तक  ईसाई  समुदाय  का  सम्बन्ध  है  में  नहीं  जानता  कि  क्या  हो  रहा  है  किन्तु  आयुक्त  के

 वेदन  में  बौद्ध  धर्म  का  उल्लेख  किया  गया  है  ।  उन्हें  छात्रवृतियां  जेसी  रियायतें  दी  गयीं  ।  यदि  छात्रवृतियां

 देने  का  आधार  आर्थिक  पिछड़ापन  है  तो  उन्हें  राजनीतिक
 सं

 रक्षण  को  छोड़कर  अन्य  संवैधानिक  सुरक्षयं

 भी  प्रदान  की  जानी  चाहियें  |  में  यह  मानने  के  लिए  तैयार  नहीं  ह ंकि  बौद्ध  धर्म  स्वीकार  किये  जाने

 से  हमारे ऊपर  असर  नहीं  पड़ता  है
 ।  हम  पहले  से  अधिक  सचेत  और  संगठित हैं  ।

 अब  मैं  विधेयक  के  बारे  में  कुछ  कहुंगा  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  एक  अनुसुचित

 जाति  अनुसूचित  जनजाति  आयुक्त  ही  पर्याप्त  नही ंहै
 क्या  आप  अनुसूचित  जाति  तथा

 अनुसूचित  जनजाति  आयुक्त  को  पर्याप्त  सरकार  में  कर्मचारी  नहीं  दे  सकते  ।  एक  से  अधिक

 व्यक्तियों  का
 आयोग  गठित  करके  सरकार  को  क्या  प्राप्त  होगा  ।  क्या  उससे  सरकार  का  समाधान

 हो  जायेगा  ?  विधेयक  के  आने  पर  विधेयक  की  पेचीदगियों  के  बारे  में  मैँ  कहूंगा  ।

 अन्त  में  मेरा  अनुरोध  है  कि  जब  संवैधानिक  संरक्षणों  के  बारे  में  संविधान  सभा  में  चर्चा

 हुई  थी  तब  डा०  अम्बेडकर  तथा  कांग्रस  के  बीच  काफी  कहा  सुनी  हुई  थी  परन्तु  उन्होंने  एक
 समाधान  निकाल  लिया  था  ।  अब  30  वर्ष  बाद  भी  कोई  समाधान  निकाला  जाना  चाहिये  ।  यदि

 लोग  संवैधानिक  संरक्षणों  के  विरूद्ध  हैं  तो  हम  उन्हें  छोड़ने  के  लिए  तैयार  हैं  तो  इन्हें  समाप्त  कर

 दिया  जाना  चाहिए  ।  परन्तु  मैँ  उन  माननीय  सदस्यों  से  यह  अनुरोध  करना  चाहूंगा  कि  जो  आरक्षित

 स्थानों  से  चुने  गये  हैं  कि  यदि  वे  संवैधानिक  संरक्षणों  को  चाहते  हैं  तो  वे  उनके  उचित  क्रियान्वयन
 के  लिए  सदन  में  संघर्ष  करें  ।  केवल  पद  को  बनाये  रखने  के  लिए  वे  इस  दायित्व  को  न  भुलें  ।

 जहाँ  तक  अनुसूचित  जातियों  और  जनजातियों  की  समस्याओं  का  सम्बन्ध  है  उन  सदस्यों  को  जो
 रक्षित  स्थानों  से  आये  हैं  और  जिनकी  संख्या  इस  सभा

 में  20.0  है  इसके  लिए  संघष
 करना  इन  स्थानों  पर  राजनेतिक  दलों  द्वारा  कब्जा  किया  जाता  है  जिन  पर

 इन  लोगों  के  कल्याण  का  कोई  दायित्व  नहीं  है  ।  चाहे  यह  इन्दिरा  कांग्रेस  या  जनता  पार्टी
 हदो
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 25  वैशाख  1901  ( 3)  अनुसूचित जातियों  तथा  अनुसूचित

 जनजातियों  के  आयुक्त  के  प्रतिवेदन
 विपन

 या  साम्यवादी  दल  सभा  अपने  निजी  Taq  से  इन  स्थानों  पर  कब्जा  करना  चाहते  और  इन्हें

 इन  जातियों  के  कल्याण  से  कुछ  लेना  देना  नहो ंहै
 ।  मेरी  यह  अपील है  कि  अनुसूचित

 जातियों  को  अकेले  रहने  दीजिए  ।  जनता  पार्टी  हो  या  इन्दिरा  sta a  हो  या  अन्य  दल  किसी

 को  भी  इन  स्थानों  के  लिए  लड़ना  नहीं  चाहिए  ।  यदि  संवैधानिक  संरक्षणों  को  बनाए  रखना  है  तो

 किसी  भी  दल  को  लोकसभा  अथवा  राज्य  विधान  समाओं  के  लिए  आरक्षित  स्थानों  से  चुनाव  नहीं

 लड़ना  चाहिए  ।  अनुसूचित  जातियों  तथा  जनजातियों  को  संगठित
 होकर  स्वयं  चुनाव  लड़ने

 चाहियें  यह  समस्या  के  समाधान  का  एक  तरीका  है  ।  दूसरा  तरीका  यह  है  कि  लोकसभा  के

 प्रत्येक  सदस्य  को  अपना  ही  दुष्टिकोण  अपनाना  चाहिए  ।  अन्य  मामलों  में  हम  आपके  साथ

 अनुशासन  में  रहकर  आपके  साथ  कार्य  करेंगे  ।  परन्तु  जहां  तक  अनुसूचित  जाति  की  समस्या  का

 सम्बन्ध  है  हमारा  सम्बन्ध  किसी  भी  राजनेतिक  दल  से  नहीं  होना  हमारा  उद्देश्य  केवल

 जाति  कल्याण  ही  होना  चाहिये  ।  हम  इस  बात  के  लिए  प्रयास  करेंगे  कि  संवैधानिक  संरक्षण

 क्रियान्वित  fet  जायें  ।  यदि  इन्हें  क्रियान्वित  नहीं  किया  जाता  तो  हम  सदन  में  सरकार  के  साथ

 संघष  करेंगें  ।

 इसमें  किसी  प्रकार  की  कटुता  नहीं  होनी  चादिए  ।  में  केवल  ही  कहना  चाहता  z
 कि  सरकार  यदि  संवैधानिक  संरक्षणों  को  बनाए  रखना  चाहती  है  तो  उन्हें  क्रियान्वित  करे  अन्यथा

 समाप्त  कर  दे  ।

 श्री  राकेश  (aTaet) )  :  उपाध्यक्ष  सदियों  की  चली  आती  गन्दी

 जातिवादी  इसान  को  ऊंच  नीच  कहने  कीं  जातिवादी  के
 हिन्दू  aq  के

 इंसान  इसान  में  नफरत  पदा  करने  के  केन्द्र  शंकराचाये  लोग हैं  ।  इस  सन्दर्भ  में मैं  से  7

 अक्तूबर  तक  के  ae  खंड  2  में  पुरी  के  शंकराचायं  निरंजन  देव  द्वारा  दिए  गए  एक
 साक्षात्कार  की  ओर  सदन  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  पुरी  के  शंकराचायं  ने  हरिजनों  के

 बारे  में  az  जातिवादी  व्यवस्था  की  पुष्टि  करते  हुए  कहा  है  कि  भगवान  ने  ब्राह्मण  क्षत्रिय  वैश्य

 AT  शूद्र  अपने  दरीर  से  बनाया  और  सब  का  काम  बांट  दिया  है  और  वह  सब  को  जो  काम  fag

 गए  हैं  उस  के  अनुसार  अपनी  जाति  के  अनुसार  काम  को  नहीं  करते  हैं  तो  ह. अनयं  हो  जायगा  |

 फिर  आगे  चल  कर  कहा  है  कि  काम  बदलेगा  तो  उत्थान  नहीं  पतन  होगा  |

 फिर  आगे  कहा  है  कि  हरिजन  संन्यास  नहीं  ले  अधिकारी  ही  नहीं  है  ।  संन्यास  लेना
 उस  के  लिए  अपराध  है  ॥

 संन्यास  कौन  ले  सकता  है  इस  सन्दर्भ  में  क  हाहैकि
 हमारे

 यहां  तय  है  कि  ब्राह्मण  के  अलावा

 कोई  भी  संन्यास  नहीं  ले  सकता

 इंसान  और  इ  सान  में  नफरत  पैदा  करने  के  सजहब  के  नाम  पर  पुरी  के

 aa  ने  कहा  है  कि  मुसलमान  मुसलमान  के  घर  में  चोरी  करना  पाप  समझता  हिन्दु  के  घर  में

 चोरी  करना  पाप  नहीं  समझता  है  ।  मुसलमान  मुसलमान  के  घन  को  चुराना  पाप  समझता  है  किन्तु

 हिन्दू  के  धन  को  चुराना
 पाप  नहीं  मानता  है  ।
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 फिर  आगे  चल  कर  कहा  है  कि  हिन्दुओं  की  मां  बहन  ale  बेटियों  को  चुराना  मुसलमान

 पाप  नहीं  मानता  है  भौर  वे
 हैं

 इस  ढंग  की  जिस  में  भावना  हो  जो  इंसान  इ सान  में  मजहब  alt  धर्म  के  नाम

 पर  नफरत  पदा  करते  बड़ा  दुर्भाग्य  रहा  है  कि  इस  मुल्क  की  प्रधान  मन्त्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी

 11  वर्षों  तक  पीली  चुटिया  भर  पीले  वस्त्र  बांधे  ऐसे  दंकराचार्यों  के  पेर  पूजती  रही  इस  के  बाद

 जनता  सरकार  आई  तो  इन  नफरत  पेदा  करने  वाले  शंकराचार्यों  को  जेल  के  सीखचों  के  अन्दर  बन्द

 होना  चाहिए  था  लेकिन  भाज  वह  मठों  में  ऐयाश  की  जिन्दगी  बसर  कर  रहे  हैं  ।

 इसी  सन्दर्भ  में  मैं  यह  बतलाना  चाहता  हूं  कि  चाहे  वह  कानोडिया  बेलची  या

 विश्रामपुर  का  कांड  हो  या  आगरा  का  कांड  अथवा  जमशेदपुर  का  कांड  इस  सब  के  लिए

 ऐसे  ही  जहर  उगलने  वाले  शंकराचायं  जिम्मेदार  हैं  are  ऐसे  शंकराचार्यों
 के

 खिलाफ  कड़ी  से  कड़ी

 कार्यवाही  होनी  मुझे  बड़  दुख  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  7  अक्तूबर  को  पुरी  के  शंकरा+

 चायें  निरजन  देव  ने  इस  ढंग  का  बयान  इस  के  बाद  कितने  बड़  बड़  कांड  इस  धरती  पर  हुए

 इस  के  बावजूद
 भी  गृह  मंत्रालय  के  कान  पर  जू  नहीं  taal  हैं  और  अभी  तक  शंकराचायें  के

 खिलाफ  कोई  कायंवाही  नहीं  हुई  है
 1

 साथ  ही  साथ  मैं  उन  लोगों  को  भी  बतला  देना  चाहता  हूं  जो  ऐसे  शंकराच।यों  को  खुश

 करने  के  लिए  धार्मिक  स्वतत्रता  विधेयक  इस  सदन  में  ला  कर  पास  करने  की  इच्छा  रखते  मैं

 उन्हें  बता  देना  चाहता  हू  कि  ऐसा  कोई  भी  धार्मिक  स्वतंत्रता  विधेयक  जो  दंकराचार्यों  को  खुदा

 करने  के  लिए  लाए  जाने  की  साजिश  हो  रही  इस  सदन  से  पास  नहीं  होने  वाला  है  और  उन  की

 मंदा  पुरी  नहीं  होने  वाली  है  ।  साथ  साथ  मैं  यह  भी  उन्हें  बता  देना  चाहता  जेसा  कि  कल  मेरे

 साथियों  ने  कहा  कि  हम  एक  समय  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  मैं  स्पष्ट  शब्दों  में  कहना  चाहता  हु  कि

 अगर  समय  रहते  इन्सान  इन्सान  के  बीच  की  खाई  पाटी  नहीं  समय  रहते  इस  देश  में  aoat  की

 समस्याओं  का  समाधान  नहीं  किया  गया  तो  at  qfada  से  उन्हें  कोई  रोक  नह्दीं  सकेगा  ।  यह

 स्वाभाविक  अवश्यंभावी  हे  और  यह  होकर  रहेंगा  |

 इस  सदन  में  कई  साथियों  ने  इस  देश  के  कोने  कोने  में  हरिजन  आदिवासियों  पर  हो  रहे

 जुल्मों  का  विवरण  दिया  है  ।  जहाँ  एक  ओर  उनके  पेट  पर  लात  मारी  गई  वहीं  दूसरी  ओर  उनकी

 भावनाओं  को  भी  आघात  पहुंचाया  गया  हैं  ।  12  तारीख  को  मुजफ्फरनगर  के  एक  मोहल्ले  में

 दास  जयन्ती  को  रोक  दिया  गया  ।  वहां  के  कलक्टर  ने  खड़े  होकर  रविदास  जयन्ती  को  रुकवा

 दिया  ।  जो  आयोजक  थे  सेकड़ों  लोग  उन  पर  लाठी  डंडे  बरसाए  उनकी  बहू  बेटियों  की  इज्जत

 लूटी  गई  और  छोटे  छोटे  बच्चों  की  परों  तले  दबाकर  हत्या  कर  दी  गई  ।  लेकिन  आज  frat

 घिकारी  के  खिलाफ  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  ।

 इसी  प्रकार  से  4  मई  को  भन्नीगढ़  के  थाना  कस्बा  पुरदिल  नगर  में  जब

 दकर  जयन्ती  मनाने  का  आयोजन  दिया  गया  तो  आयोजकों  को  गिरफ्तार  कर  लिया  और  उन्हें  जेल

 भेज  दिया  गया  |  उनका  आज  तक  पता  नहीं  चल  रहा  है  ।  न  तो  वे  जेल  में  हैं  न  पुलिस  कस्टडी  में
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 हैं  Gat  नहीं  कहां  उन  लोगों  के  परिवार  पीड़ित  हैं  ।  में  कहना  चाहता  हूं  आज  इस  देश  में

 जो  ष्यादातर  उनके  अनुयायी हैं  उनकी  भावनाओं  को  कुठाराघात  पहुंचाया  जा  रहा  सन्त

 दास  और  डा०  अम्बेदकर  की  जयन्तियों  को  मनाने  के  लिए  कभी  कोई  सरकारी  पैसा  खच  नहीं  किया

 जाता  है  1  गांधीजी  की  नेहरू  जी  की  जयन्ती  तथा  राम  भर  कृष्ण  जयन्ती  मनाने  के  लिए

 सरकार  पैसा  aq  करती  है  लेकिन  उसके  बावजूद  मुट्टी  भर  लोग  ही  उनके  चेले  दिखाई  देते  हैं

 जबकि  रविदास  ale  अम्बेदकर  जयंतियों  में  करोड़ों  लोग  दिखाई  देते  हैं  ।  दुनिया  के  किसी  भी  नेता

 की  जयन्ती  राम  भगवान  की  जयन्ती  का  केवल  एक  दिन  ही  आयोजन  होता  है  लेकिन  रविदास

 Waeat  और  अम्बेदकर  जयन्ती  महीने  भर  मनाई  जाती है
 और  देश  के  कोने  कोने  में  मनाई  जाती

 आज  गांधी  नेहरू  के  चेले  घट  रहे  हैं  पर  देश  में  रविदास  अम्बेदकर  के  अनुयायियों  की  संख्या

 बढ़  रही  है  ।  इन  तथ्यों  के  बावजूद  हमारी  भावनाओं  को  आघात  पहुंचाया  जाता  है  ।  get  किसी  से

 भी  कोई  नफरत  नहीं  है  लेकिन  सेन्ट्रल  हाल  में  जिन  महानुभावों  के  faa  लगाए  गए  हैं  उनके

 त्व  की  तुलना  में  डा०  अम्बेदकर  का  व्यक्तित्व  उन्नीस  नहीं  बल्कि  बीस  था  ।  उन्होंने  इस  देश  के

 संविधान  को  बनाया  इस  देश  को  एक  दिशा  दी  है  लेकिन  उनका  कोई  सेन्ट्रल  हाल  में  नहीं

 लगा  है  कदाचित  इसीलिए  कि  वे  अछूत  बिरादरी  से  सम्बन्धित  थे  ।  हम  इस  देश  के  संविधान  का

 पालन  केवल  इसलिए  नहीं  कर  रहे  हैं  कि  वह  इस  aa  का  संविधान  संविधान  में  हमारी  आस्था

 मात्र  इसलिए  नहीं  है  कि  वह  इस  देश  का  संविधान  है  अपितु  हमारी  आस्था  इसलिए  भी  है  कि  इस

 संविधान  को  एक  भछन  ने  बनाया  है  ।  लेकिन  जिस  ढंग  से  संविधान  की  धाराओं  का  मखौल  उड़ाया

 जा  रहा  है  उसको  देखकर  ऐसा  लगता  है  कि  पिछली  हुकूमत  और  मौजूदा  कमत  में  कोई  ga

 नहीं है  ।

 माना  कि  हमारो  सरकार  के  रिजीम  में  कई  गवर्नर  बना  दिये  लेकिन  पिछली  सरकार

 के  रिजीम  में  तो  बहुत  प्रयासों  के  बावजूद  बहुत  चिल्लाने  के  बावजूद  एक  भी  गवनर  नहीं  बनाया

 किसी  को  मुख्य  मंत्री  बनाया  गया  ।  हमारी  जनता  सरकार  ने  कई  गवनेर  बनाये  कई

 मुख्य  मंत्री  बनाये  हैं  और  मुभ  यह  भी  आशा है  कि  जब  उपराष्ट्रपति  का  पद  खाली  तो  उस

 पर  भी  किसी  हरिजन  को  उपराष्ट्रपति  बनाया  जायगा  ।

 पर  सरकारी  नौकरियों  में  हरिजन  पदाधिकारियों  के  साथ  बहुत  बड़ा  उत्पीड़न  हो  रहा  है  ।

 उन  का  कोटा  भरने  की  बात  तो  दरकिनार  जो  नौकरियों  में  पहुंच  हैं  उन  की  पदोन्नति  में

 तरह-तरह  की  अड़चने  डाली  जा  रही  हैं  ।  पदोन्नति  के  एक  aq  पहले  ही  उन  की  रिपोर्ट  को  खराब

 कर  दिया  जाता  है  ।  समयाभाव  के  कारण  मैं  सरकार  के  प्रत्येक  विभाग  के  आंकड़  तो  प्रस्तुत  नहीं

 कर  लेकिन  उदाहरण  के  तौर  पर  रेल  विभाग  के  आंकड़े  प्रस्तुत  करने  जा  रहा  वहां
 जन  कर्मचारियों  ओर  अधिकारियों  के  प्रति  किस  प्रकार  का  जुल्म  किया  जा  रहा  है  ।

 रेल  fauna  में

 1.  श्री  पी०  एल०  भरागन-टी  ०  लखनऊ

 श्री  टी  ०  प्रयाग

 3,  श्री  रामजीत  ल  थी  ह  ४
 एस०  वाराणसी
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 श्री  आर०  डी०  टी०  सुलतानपुर

 श्री  विश्वाम  fag,  एस०  टण्डला

 6  श्री  एस०  चन्दौसी

 श्री  श्याम  सुन्दर  लाल  पी०  डब्लू०  लोहारू

 8  श्री  छत्रपाल  fag,  To  पी०  डब्लू०  लोहारू

 श्री  जी०  आर०  ए०  पी०  डब्ल०  बीकानेर

 10  श्री  भाष्कर  वकशाप  लखनऊ

 11.  श्री  राम  To  पी०  Alo,  SeTale|t

 12.  श्री  आर०  डी०  To  पी०  दिल्‍ली

 थे  सब  रेल्वे  के  वे  पदाधिकारी  हैं  जिन  की  उन्नति  इसी  जनवरी  में  होनी  लेकिन  उन

 की  कानफीडन्शल  fend  को  खराब  कर  दिया  जिस  की  वजह  से  उन  की  पदोलनति  नहीं

 हो  सकी  |

 इसी  arad  में  मैं  यह  भी  बतलाना  चाहता  हूं--एमजत्सी  के  समय  में  तो  बहुत  से

 चार  जिन  के  उदाहरण  आप  को  अन्य  स्थानों  में  नहीं  लेखिन  दुख  यह  है  कि  एमर्जेन्सी

 के  सताये  जाने  के  बाद  जो  लोग  सत्ता  में  आये--उन  के  समय  में  भी  ऐसे  अत्याचार  हो  रहे  हैं  जिन

 के  उदाहरण  आप  को  नहीं  मिलेंगे  ।  समस्तीपुर  डिवीजन  में  शम्भूनाथ  नाम  के  एक  गुड्स  कलक  थे  |

 उन  का  प्रमोशन  कर  के  उस  स्थान  से  ट्रांसफर  कर  के  उसी  डिवीजन  में  उन  का  दूसरे  स्थान  पर

 भेजा  गया  ।  जब  वह  रिलीव  हो  कर  नये  स्थान  पर  पहुंचे  तो  उन  को  उस  नई  जगह  का  चाज  नह्दीं

 दिया  गया  ।  11  ada  से  ag  व्यक्ति  बिना  तनख्वाह  के  रेल  मंत्रालय  के  चक्कर  लगा  रहा  कभी

 मंत्री  जी  आदेश  देते  हैं  तो  उन  का  पी०  Vo  उस  को  रोक  लेता  है  ।  कभी  पी०  Vo  खश  al  जाता

 पता  नह्दीं  कसे  खद्य  होता  तो  उन  के  चेअरमेन  उस  को  रोक  लेते  नीचे  के  पदाधिकारी  रोक

 लेते  बड़ौदा  हाउस  रोक  लता  जी०  एम०  रोक  लेता  है--समझ  में  नहीं  आता  कि  वहां  पर

 कया  हो  रहा  नौकरियों  के  सम्बन्ध  में  मैं  इतना  स्पष्ट  बतला  चाहता  हूं--कि  सरकार  की

 aq  इस  बारे  में  साफ  होनी  चाहिये  ।  जब  तक  सरकारी  नौकरियों  में  शेडयूल्ड  कास्ट्स  ate

 यूल्ड  टदाइब्स  का  कोटा  न  तब  तक  उन  सभी  लोगों  को  जो  बेकार  बेकारी  भत्ता  उन  की

 farerr  के  अनुसार  दिया  जाय  ।

 मेरी  दूसरी  मांग  यह  है  किं  जो  अधिकारी  Isa  कास्ट्स  att  TST  ट्राइब्स  के

 चारियों  के  उत्पीड़न  के  fara  जिम्मेदार  हैं  उस  उत्पीड़न  का  मुआवजा  उन  की  निजी  सम्पत्ति  और

 तनख्वाह  से  वसुल  कर  के  उत्पीड़ितों  की  क्षतिपुति  कराई  जाय  ।

 मेरे  कुछ  साथियों  ने  कहा  कि  मंत्रियों  की  नीयत  साफ  नहीं  इसी  लिये  किसी  भी  विभाग
 में  हमारा  कोटा  पुरा  नहीं  है  ।  मैं  भी  इस  बात  की  पुरी  ताईद  करता  ह  साथ  ही  साथ  इस  तथ्य
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 जनजातियों  के  aged  के  प्रतिवेदन

 जनन

 से  भी  इन्कार  नहीं  किया  जा  सकता  कि  अधिकांश  मंत्रियों  के  महकनों  में
 -  कह्टीं  उन  के  पी०  To

 हुकमत  करते  हैं  और  कहीं  अफसरशाही  उन  पर  हावी  है  |

 जहां  तक  आटोनोमस  बोडीज  की  बात  मंत्री  लोग  इतने  कमजोर  अपने  को  महसुस  करते

 हैं  कि  एक  सही  काम  नहीं  करा  सकते  लेकिन  हजार  गलत  काम  को  भी  वे  रोक  नहीं  सकते  ।

 लिए  अनुसूचित  जातियों  और  जन  जातियों  का  सवाल  हल  नहीं  होता  है  ।  उन  के  साथ  जो  अन्यार

 हो  रहा  उस  को  कोई  देखने  वाला  नहीं  है  ।  इस  संदभ  में  मैं  qs  बताना  चाहता  हूं  कि  Neqes

 कास्ट्स  az  दोड्यूल्ड  elas  कमिश्नर  की  रिपोर्ट  में  जिन  संस्थाओं  के  माध्यम  से  अनुसूचित

 जातियों  और  जन  जातियों  को  सरकारी  धनराशि  के  आवंटन  का  उल्लेख  किया  गया  ये  सब  की

 सब  संस्थाएं  देड्यल्ड  कास्ट्स  और  आदिवासियों  की  सेवा  करने  की  बात  तो  दूर  अपना  ही

 पेट  भरने  में  लगी  हुई  आप  यह  देखें  कि  जिन  लोगों  को  एम०  पी०  या  एम०  एल०  Uo  का  टिकट

 नहीं  मिलता  था  और  वे  Uyo  पी०  AT  एम०  एल०  To  नहीं  बन  पाते  तो  हरिजनों  के  नाम  पर

 भोर  आदिवासियों  के  नाम  पर  ये  संस्थाएं  ऐसे  लोगों  को  दे  दी  गई  और  वे  इन  संस्थाओं  से  अपना

 गुजर  बरस  कर  रहे  हैं  ।  इसलिए  मेरा  कहना  यह  है  कि  इन  संस्थाओं  से  शोषित  बग  या  अनुसूचित

 जातियों  और  जनजातियों  का  कोई  फायदा  नहीं  होने  वाला  ।  इसलिए  या  तो  ये  संस्थाएं  हरिजनों

 के  हाथों  में  दे  दी  आदिवासियों  के  हाथों  में  दे  दी  जाएं  फिर  इन  को  समाप्त  कर  के

 जितनी  भी  सुविधाएं  आप  इन  लोगों  को  देना  चाहते  वह  सरकारी  मशीनरी  के  द्वारा  बंटवाई  जाए

 अव्यथा  यह  प्रथा  समाप्त  नहीं  होगी  और  हरिजनों  को  कोई  फायदा  नहीं  होगा  ।  अगर  ऐसे  ही

 मामला  चलता  तो  इस  देश  के  दलितों  का  भला  नहीं  होने  वाला  है  ।

 इस  के  साथ  ही  साथ  मुझे  गह  मंत्रालय  के  मंत्रियों  पर  तरस  आता है  i  कुछ  दिन  पहले

 नीय  चौधरी  साहब  इस  के  मंत्री  थे  तो  उन्होंने  मानो  इस  देश  के  दलितों  की  बात  को  न  मानने  की

 कसम  खा  ली  थी  ।  इस  के  बाद  जब  दूसरे  चौधरी  साहब  तो  सेर  के  सवा  सेर  निकले  और

 आप  यह  देखिये  कि  उन  को  300  एम०  पीज  ने  लिख  कर  तो  उन  की  बात  को  भी  बे  मानने

 के  लिए  तयार  नहीं  हैं  लेकिन  दो  रुपये  वाला  जो  थाने  का  दीवान  वह  जो  लिख  कर  भज  तो

 उस  को  वे  मान  लेते  हैं  ।  मैं  तो  यह  समभता  हुं  कि  वे  मिनिस्टर  तो  बन  गये  हैं  लेकिन  अभी

 सरशाही  उन  की  उतरी  नहीं  ।  इसलिए  वे  करी-कराई  पर  अपनी  हामी  भर  देते  हैं  और  अपने  कला

 की  चिड़िया  उस  पर  बठा  देते  लेकिन  मैं  यह  बता  देना  चाहता  हूं  कि  जब  इस  देश  के  दलितों  का

 सवाल  आता  इस  देश  के  TSTtE  कास्ट्स  और  IsAss  ट्राइइस  का  सबाल  आता  at  फिर

 चाहे  वह  उत्तर  में  होता  चाहे  वह  दक्षिण  में  होता  चाहे  वह  पूरब  में  होता  हो  और  चाहे

 वह  पश्चिम  में  होता  हिन्दुस्तान  के  किसी  भी  कौने  में  इस  देश  के  आदिवासियों  और

 दलितों  पर  कोई  जुमे  होता  तो  यह  कह  कर  कि  यह  तो  प्रान्तों  का  मामला  है  हम  कंसे  इस  में

 दखल  दे  सकते  टाल  देते  हैं  इस  से  काम  चलने  वाला  नहीं  अगर  प्रान्तों  का  मामला  तो
 प्रान्तीय  सरकारें  भाप  क्यों  गृह  मंत्री  बन  कर  बठे  हैं  और  यह  शेड्यल्ड  कास्ट्स  भौर

 ट्राइब्स  कीं  रिपोट  पर  यहां  बहस  क्यों  होती  है  ।  सच  तो  यह  है  कि  इस  देश  के  अछूतों  इस  देश

 के  हरिजनों  इस  देश  के  दलितों  की  कोई  जिम्मेदारी  लेने  के  लिए  तैयार  नहीं  है  ?  उन  कां

 249°



 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  15  मई  1979

 जनजातियों  के  आयुक्त  के  प्रतिवेदन

 भला  तब  तक  नहीं  हो  सकता  है  जब  तक  कि  उन  के  लिए  एक  सेपरेट  मिनिस्ट्री  न  बन  जाए  ।  मैं

 जोरदार  शब्दों  में  सेपरेट  मिनिस्ट्री  की  मांग  करता  हूं  ओर  आप  को  स्पष्ट  दाब्दों  में  बतला  देना  चाहता

 हूं  fr ga  सारे  के  सारे  लोगों  की  एक  भावना  हो  चुकी  सब  दलों  के  लोगों  की  जोरदार  geal  में

 आप  के  सामने  यह  मांग  है  और  आगे  बोलने  वाले  वक्ताओं  की  भी  यह  मांग  होगी  कि  एक  सेपरेट

 मिनिस्ट्री  होनी  चाहिए  ।  अगर  एक  सेपरेट  मिनिस्ट्री  आगामी  सदन  की  बैठक  से  पहले  नहीं  बन

 तो  हम  सब  लोग  सामुद्धिक  बहिष्कार  करेगें  इसलिए  मैं  यह  अनुरोध  करूगा  कि  हमारी

 मांग  को  समय  रहते  सरकार  स्वीकार  करे  और  सेपरेट  मिनिस्ट्री  की  मांग  को  ठुरकाये  इस

 मांग  को  स्वीकार  किया  जाए  क्योंकि  इस  देश  के  पांचवे  हिस्से  की  जनता  की  यह  मांग  है  अगर  ऐसा

 नहीं  किया  तो  यह  उन  का  अपमान  होगा  और  उन  की  भावनाओं  का  सम्मान  भाप  को  करना

 चाहिए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  केवल  इतना  कहू  कर  समाप्त  करता  हूं  :

 ह ह क  गुजरी  है  यही  खामोश  रहते  रहते

 हम  मरहूम  हुए  हैं  जुल्म  सहते  सहते

 आता  है  तुफान  मगर  खामोश  है  सिन्धु

 अब  शोले  बन  रहे  हैं  ये  आरजू  बहते  बहते  7)

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  भाप  को  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आप  ने  गरीबों  की  भावाज  उठाने  का

 मौका  दिया  है  ।

 sit  पी०  vo  संगमा  हमारे  देश  में  अनुसूचित  जातियों  और

 अनुसूचित  जनजातियों  की  जनसंख्या  कुल  जनसंख्या  का  पांचवाँ  भाग  है  ।  अनुसुचित  जातियों

 तथा  जनजातियों  के  लोगों  के  हितों  तथा  उनके  भविष्य  के  बारे  में  संविधान  सभा  में  वाद-विवाद

 तथा  चर्चा  हुई  जिसके  पश्चात्‌  इनके  हितों  की  सुरक्षा  के  लिये  संविधान  में  कुछ  उपबन्ध  किये  गये

 संविधान  बनने  के  बाद  इस  सदन  में  अनुसूचित  जातियों  भर  जनजातियों  के  लोगों  के

 हितों  के  बारे  में  अनेकों  बार  चर्चा  हुई  हैं  ।  gw  नहीं  मालूम  कि  गत  32  वर्षों  में  कितनी  बार
 हुई  ।

 बहुत  से  आयोग  नियुक्त  किये  गये  हैं  ।  कई  हजार  नेताओं  ने  दिखावटी  आंसू  बहाये  हैं

 श्री  चित्त  ag  :  टनों  आंसू

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कई  गैलन  |

 श्री  पी०  vo  संगमा  :  जिस  प्रतिवेदन  पर  चर्चा  हो  रही  है  उसमें  कहा  गया  है  |  यह  किया

 गया  है  और  परिणाम  यह  है  ।  मैं  इस  प्रतिवेदन  से  उधूत  करता  हूं  :  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  बाद  तीन

 antfeaat  बीत  चुकी  अनुसूचित  जातियों  भौर  अनुसूचित  जनजातियों  की  भर  उनकी
 झोपड़ियों

 और  गन्दी  बस्तियों  को  अभी  उसका  कोई  लाभ  नहीं  मिला  ।  हमारे  मूल  कानूनों  का  लाभ  मिलने
 की  बजाय  अभी  भी  वे  भाग्य  के  भरोसे  हैं  ।  संविधान  में  जिस  समानता  भर

 भझातृभाव
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 जनजातियों  के  भायुक्त  के  प्रतिवेदन
 गिना

 की  व्यवस्था  की  गई  है  उसका  उनके  लिए  अभी  साथंक  होना  देष  है  ।  संविधान  के  अनुच्छेद  17  के

 अनुसार  अस्पृश्यता  समाप्त  की  गई  है
 ।  परन्तु  जिनका  इस  घातक  प्रतिपादन  में  संविधान  के  इस

 अनुच्छेद  की  अपेक्षा  अधिक  विश्वास  है  ।  वे  सुरक्षित  रहकर  इस  मूल  कानून  का  उल्लंघन  करते  हैं  ।

 नागरिक  सुरक्षा  अधिकार  जिसमें  अस्पशयता  उन्मूलन  के  लिए  कठोर  प्रावधान

 किये  गये  जेसा  कानून जो  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  तेरह  ag  बाद  अस्पृश्यता  अपराध

 1955  का  संशोधन  करने  के  लिए  बनाया  इस  बात  का  प्रमाण  है  कि  हम  अभी  तक  अपने

 बहुत  से  लोगों  को  मूलभूत  मानवी  अधिकारों  से  वंचित  रखने  का  अपराध  कर  रहे  हैं  ।

 देश  में  अभी  भी  बहुत  से  क्षेत्र  ऐसे  हैं  जहाँ  अनुमूचित  जातियों  को  पीने  के  पानी  की

 सामान्य  सुविधाओं  से  भी  वंचित  रखा  जाता  है  ।  बहुत  से  स्थानों  पर  वे  उन  मार्गों  से  शवयात्रा

 नहीं  कर  सकते  जिनसे  अन्य  लोग  करते  हैं  ।

 सभी  नागरिकों  को  सामाजिक  आर्थिक  न्याय  दिलाने  का  राष्ट्रीय  संकल्प  एक  आश्वासन

 मात्र  ही  रह  गया  है  जिसे  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  मामले  में  संभवतया

 थोड़ा-थोड़ा  करके  पूरा  गया  है  ।  राजनेतिक  यदि  उपलब्ध  भी  सामाजिक  और

 आर्थिक  न्याय  के  अभाव  में  aan  नह्दीं  रहता  ।

 age  का  प्रतिवेदन  पढ़ने  के
 पश्चात

 मैं  यह  निश्चय  नहीं  कर  सका  कि  मुझे  वाद-विवाद

 में  भाग  लेना  चाहिए  अथवा  ययपि  सदन  में  इस  चर्चा  को  चलते  हुए  आज  चौथा  दिन है  ।  ऐसा

 मैं  इसलिये  कह  रहा  हूं  कि  चर्चा  हुई  आश्वासन  दिये  गये  हैं  बहुत  से  कानून  भी  गये  हैं

 परन्तु  अनुसूचित  जातियों  के  लोगों  की  स्थिति  पहले  जेसी  ही  है  ।  जब  स्थिति में  कोई  परिवतेन

 नहीं  तब  चर्चा  करने  से  ही  कया  लाभ  है  ।  मेरे  विचार  से  हमें  इस  बात  पर  ध्यान  देना

 चाहिये  कि  गलती  कहाँ  पर  है  जब  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  32  ad  बाद  भी  इन  लोगों  को  न्याय

 नहीं  मिल  सका  तब  यह  आवश्यक  हो  गया  है  कि  गलती  कहाँ  पर  है  |
 कानून  हैं  परन्तु

 वास्तविक  समस्या  यह  है  कि  इन  कानूनों  का  क्रियान्वयन  किस  प्रकार  हुआ  है  |  बहुत  से  माननीय

 सदस्यों  ने  इस  बारे  में  त्रूटियाँ  बतायी  हैं  ।  यद्यपि  हमारे  संविधान  में
 अनुसूचित  जातियों  और

 अनुसूचित  जनजातियों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  संवैधानिक  संरक्षणों  के  अधीन  प्रावधान  ह्  परन्तु
 फिर  भी  हम  देखते  हैं  कि  जो  लोग  इन  कानूनों  को  क्रियान्वित  करते  हैं  वे  इन  कानूनों  को  पसन्द

 नहीं  करते  ।  दृष्टिकोण  में  परिवतंत्र  की  आवश्यकता  है  ।  आवश्यकता  इन  लोगों  की  शिक्षा
 are  इनके  सामाजिक  दृष्टिकोण  तथा  सामाजिक  ढाँचे  के  पुनर्गठन  की  कितने  भी

 कानन बन  कितनी  भी  चर्चा  सदन  में  हो  उससे  इन  लोगों  का  fea  नहीं  होगा  जब  तक  देश  का
 शासन  चलाने  वाले  लोगों  का  हृदय  परिवतंन  नहीं  होगा  तब  तक  इन  जातियों  के  लोगों  के  भाधिक
 are  सामाजिक  स्तर  में  कोई  सुधार  नहीं  आयेगा  ।  इस  बारे  में  मैं  कुछ  सुझाव  देना  चाहता  हूं
 जिनसे  मेरे  विचार  में  कुछ  सीमा  तक  समस्या  का  समाधान  हो  सकेगा  ।  इस  मामले  के  दो

 पहलू
 एक  सामाजिक  अन्याय  अर्थात्‌  इन  जातियों  के  लोगों  पर  होने  वाले  अत्याचार  हैं  और  दूसरा

 पहलू  है  आधिक  स्थिति  ।  मैं  भाग  प ष्ठ  49  से  उद्धरित  करता  हूं  ।
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 15  मई  1979 अनुसूचित  जातियों  तथा  मनूसुचित

 जनजातियों  के  आयुक्त  के  प्रतिवेदन
 ला  नन

 *
 जहाँ  तक  मणीपुर  नागालैण्ड  और  अरुणाचल  प्रदेश  राज्यों  में  वषं

 1974,  1975  और  1976  में  हरिजनों  और  अनुस चित
 जातियों  तथा

 अनसूचित
 जनजातियों

 पर  हुए  अत्याचारों  का  सम्बन्ध  है  हरिजनों  पर  अत्याचार  की  कोई  घटना  नहीं  हुई  है  ।'

 qfeqq  बंगाल  के  बारे  में  मुझे  पता  नहीं  ।  हो  सकता  है  पश्चिम  बंगाल  में  भी  न  हुई  हो  ।

 इस  भवधि  में  कोई  अत्याचार  नहीं  हुए  ।  इस  बात  का  उल्लेख  मैं  इसलिए  कर  रहा  हूं  कि

 अरुणांचल  प्रदेश  आदि  जैसे  अधिकांश  उत्तर  पूर्वी  राज्यों  में  अनुसूचित
 जातियों

 की  जनसंख्या  अधिक  है  ।  भनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  पर  अत्याचारों  का

 प्रश्न  ही  नहीं  क्योंकि  वहाँ  अपने  लोगों  पर  अपना  ही  शासन  है  ।  इस  प्रकार  के  अत्याचार

 उन  राज्यों  में  होते  हैं  जहाँ  अधिकांश  जनसंख्या  चल सवण  हिन्दुओं  की  जहाँ  अनुसूचित  जातियों  के

 लोगों  की  संख्या  कम  वहाँ  सबणं  हिन्दू  उनका  शोषण  करते  हैं  ।  अतः  यदि  सरकार  इन  लोगों

 का  कोई  उत्थान  करना  चाहती  है  तो  हमें  छोटे-छोटे  राज्य  बनाने  चाहियें  ताकि  जहाँ  अनुसूचित

 जातियों  के  लोगों  की  संख्या  अधिक  हो  उस  क्षेत्र  को  एक  पूथक्‌  राज्य  बना  दिया  जाये  और  ये

 लोग  अपनी  इच्छानुसार  प्रशासन  चला  सकें  ।  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  में  राज्यों  के  विभाजन  की

 मांग  हुई  है  कि  इन  राज्यों  को  छोटे-छोटे  राज्यों  में  विभाजित  किया  जाये  ।  जहाँ  अधिकांश

 लोग  aaa  चित  जातियों  और  भनूसूचित  जनजातियों  के  हों  उस  क्षेत्र  को  एक  पृथक्‌  राज्य  बनाया

 जाये  ताकि  कोई  भी  इन  जातियों  के  लोगों  का  शोषण  न  कर  सके  ।  जहाँ  पूथकू  राज्य  बनाना

 सम्भव  न  हो  वहाँ  उन  जिलों  को  स्वायत्तता  दी  जानी  चाहिये  जिनमें  अनुसूचित  जातियों  और

 जनजातियों  के  लोगों  की  जनसंख्या  अधिक  हो  ।  इस  उद्देश्य  से  राज्य  में  पृथक  जिले  भी  बनाये

 जा  सकते  हैं  ताकि  इन  जिलों  को  भारत  के  संविधान  के
 अनसार  स्वायत्तता  प्राप्त  हो  सके  ।  उत्तर

 पूर्वी  क्षेत्र  में  छोटे-छोटे  राज्य  बनाये  जाने  से  पव  हम  आसाम  के  अन्तर्गत  आते  थे  ।  तब  हमें

 अपने  जिलों  में  संविधान  की  छठी  अनुसूची  के  अनुसार  स्वायत्तता  दी  गई  थी  ।  उस  समय  भी

 अत्याचारों  का  प्रश्न  नहीं  था  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि  जहाँ  भी  सम्भव  जहाँ  अनुसूचित  जातियों

 ale  अनुसूचित  जनजा।तयों  का  बहुमत  वहाँ  राजनेतिक  अधिकार  दिये  जाने  चाहियें  और  एक

 बार  राजनैतिक  दिये  जाने  से  स्वायत्तता  स्वयं  ही  आ  जायेगी  ।  हमें  उनकी  आधिक  सहायता

 करनी  चाहिए  ताकि  उन्हें  राजनतिक  सहायता  मिल  सके  ।  देश  के  शासक  संरक्षण  प्रदान  करने

 तथा  भाधिक  और  सामाजिक  स्तर  सुधारने  के  लिए  शिक्षा  तथा  अन्य  सुविधायें  प्रदान  करने  की

 आड़  ले  रहे  हैं  हमें  अनुसूचित  जातियों  जनजातियों  के  संरक्षण  की  बात  करने  से  पहले  इन

 लोगों  के  कल्याण  की  बात  करनी  हमें  इन  लोगों  को  राजनेतिक  सामाजिक

 न्याय  तथा  समानता  प्रदान  करके  मुक्ति  प्रदान  करनी  चाहिए  और  इसके  wad  उनकी  भाथिक

 सहायता  के  लिए  भागे  आना  चाहिए  ।
 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  सामने

 जो  विभिन्‍न  समस्यायें  हैं  उनका  समाधान  करने  का  यही  एक  माग  दै  ।

 श्री  नथुनीराम  :  उपाध्यक्ष  सदन  में  पिछले  कई  दिनों  से
 अनुसूचित

 जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  आयुक्त  के  प्रतिवेदनों  पर  चर्चा  चल  रही  है  ।  मुझे  प्रसन्नता  है  कि

 ay  राजनेतिक  दलों  के  सदस्यों  ने  तथा  सवर्ण  fez  जाति  के  सदस्यों  ने  अनुसूचित
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 25  वैशाख  1901  (aa)  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसुचित

 जनजातियों  के  आयुक्त  के  प्रतिवेदन

 जनजातियों  के  लोगों  की  समस्याओं  के  प्रति  रुचि  दिखाई  है  ।  उन्होंने  इस  मामले  पर  बारीकी  से

 चर्चा  करने  का  प्रयत्न  किया  किन्तु  मुझे  खेद  है  कि  उनकी  इन  समस्याओं  में  रुचि  इस  सदन  तक

 ही  सीमित  सदन  से  बाहर  हम  कई  वर्षों  से  देख  रहे  वे  इस  मामले  में  कोई  रुचि  नहीं  दिखाते

 जो  कुछ  वे  सदन  में  बोलते  हैं  वह  बाहर  उनके  कार्यों  के  विपरीत  है

 ag  एक  विदित  तथ्य  है  कि  अनुसच्ति  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  और  सवणें

 हिन्दुओं  के  बीच  हित  dad  चलता  रहता  है  ।  विश्व  के  कई  देशों  में  इससे  समस्याएँ

 रही  हैं  उदाहरण  के  लिए  रोम  में  दास  स्पार्टा  में  गुलाम  ब्रिटेन  में  खलनायक

 अमरीका  में  नीग्रो  और  जमनी  में  यहूदी  थे  उसी  प्रकार  भारत  में  अस्पृश्य  लोग  और  अनुसूचित

 जातियाँ  हैं  परन्तु  ऐक  अन्तर  है  ओर  वह  यह  कि  जहाँ  अन्य  देश  गम्भीर  प्रयास  करके  इन

 बुराइयों  को  दूर  करने  में  सफल  हुए  वहाँ  हमारे  देश  में  इस  दिशा  में  कोई  गम्भीर  प्रयास  हो  नहीं

 किये  गये  ।  हमारे  देश्य  में  अछूतों  की  समस्या  दीघंकाल  से  चली  भा  रही  है  और  हम  इसका  कोई

 समाधान  नहीं  खोज  सके  हैं  ।

 मैं  महात्मा  गांधी  का  बहुत  सम्मान  करता  हूं  ।  उन्होंने  इन  लोगों  की  स्थिति  सुधारने  के

 लिए  कुछ  प्रयास  किये  ।  जैसे  ही  उन्होंने  अछूतों  और  इन  जातियों  के  लिए  कार्य  करना  आरम्भ

 किया  वह  गांधी  जी  से  महात्मा  गांधी  हो  गये  ।  परन्तु  जब  बाबा  साहेब  अम्बेडकर  ने  इन  लोगों  की

 समस्याओं  की  ओर
 ध्यान

 दिया  तो  उन्हें  देशद्रोही  तथा  ब्रिटिश  शासन  का  दलाल  कहा  गया  ।

 अभी  अभी  मेरे  युवा  faa  ने  जो  मुद्दे  उनमें  हैं  उन्हें  मैं  बड़े  ध्यान  से  सुन  रहा  था  ।

 उन्होंने  कहा  कि  इन  लोगों  पर  अत्याचार  इसलिए  होते  हैं  कि  हमारे  देश  में  अनुसूचित  जातियों

 ale  अनुसूचित  जनजातियों  की
 छितरी  है  ।  जहाँ  इन  लोगों  की  जनसंख्या  afar  है  वहाँ

 उन  पर  कोई  अत्याचार  नहीं  होते  हैं  जहाँ  सवर्ण  हिन्दुओं  की  जनसंख्या  अधिक  है  वहाँ  वे

 अनुचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  को  सभी  प्रकार  की  मुसीबतें  पैदा  करने

 का  साहस  रखते  हैं  ।  यदि  अनुसूचित  जातियों  तथा  जनजातियों  के  लोगों  को  हथियार  तथा  आवश्यक

 सहायता  दी  जाये  तो  वे  अपनी  रक्षा  कर  सकते  हैं  और  सवर्ण  हिन्दुओं  का  सामना  करके  उन्हें
 सबक  सिखा  सकते  हैं  |

 मैं  श्री
 री  ठाकुर  को  बधाई  देता  हूं  उन्होंने  बिहार  में  इस  दिशा  में  कुछ  कदम

 उठाये  हैं  परन्तु  उत्तर  प्रदेश  में  अछूतों  पर  अत्याचार  रोकने  के  लिए  निर्धारित  राणि  यह  कहकर
 वापस  कर  दी  गयी  कि  उत्तर  प्रदेश  में  ऐसी  कोई  समस्या  नहीं  है  ।  परन्तु  वास्तविक  स्थिति  इसके
 विपरीत  है  ।  उत्तर  प्रदेश  में  सर्वाधिक  भ्रत्याचार  हमने  इस  मामले  पर  उत्तर  प्रदेद  >

 मुख्यभंत्री  के  साथ  बातचीत  उन्होंने  बताया  कि  कोई  अत्याचार  की  घटना  घटित  होने  के  कारण

 धनराशि  सरकार  को  वापस  लोटाई  गई  ।

 कुछ  frat
 ने  कहा  है  कि  जब  भी  भत्याचार  होते  हैं  उनके  सारे  सदन  के  मामले  उनमें

 जाते  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार  भी  आगेਂ  आती  है  भोर  यह  कहकर  अपनी  अक्षमता  प्रकट  करती  है  कि

 यह  मामला  राज्य  सरकार  का  है  ।  राज्य  कानून  और  व्यवस्था  की  समस्या  से  निपट  सकते
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 अनुसुचित  जातियों  तया  अनुसुचित  15  मई  1979

 जनजातियों  के  आयुक्त  के  प्रतिवेदन
 _  ———

 केन्द्रीय  सरकार  किसलिए  है
 ?  अत्याचार  से  लोगों  को  बचाना  केन्द्रीय  सरकार  का  नैतिक

 दायित्व है  ।

 दीघंकाल  से  समाज  भर  सरकार  हमारी  उपेक्षा  करती  रही  है  ।  कल  भौर  आज  भी  हमने

 देखा  है  कि  कितने  मंत्री  हमारी  बात  सुनने  के  लिए'आए  हैं  ।  इस  विषय  पर  वाद-विवाद  चलते

 बारह  घंट  हो  गए  हैं  परन्तु  गृहमंत्री  यहाँ  नहीं  आये  ।  वह  सहानुभूति  का  एक  शब्द  भी  कहने  के

 लिए  नहीं  आए  ।  उनकी  भोर  से  प्रधान  मंत्री  को  उत्तर  देना  पड़ा  ।  यह  न  केवल  अनुसूचित  जाति

 एवं  अनुसूवित  जनजाति  के  लिए  किन्तु  सवर्णों  के  लिऐ  भी  बड़ी  दुखद  स्थिति  है  ।

 सरकार  किस  प्रकार  से  कार्य  कर  रही  है  और  सरकार  का  दृष्टिकोण  क्या  है  ?  मैं  इसकी

 व्याख्या  करना  चाहता हुं  पहले  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  इस  पर  प्रकाश  डाला  देश  के

 विभाजन  के  परच!त्‌  सरकार  को  शरणा्धियों  की  समस्या  का  समाधान  करना  पड़ा  था  पाकिस्तान

 से  भाये  दरणाधियों  के  पुनर्वास  पर  करोड़ों  रुपए  की  राशि  व्यय  की  गई  है  ।  किन्तु  अनुसूचित

 जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  पर  बहुत  कम  राशि  व्यय  की  गई  है  ।  यह

 ATITAY  स्थिति  थी  ।  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  कल्याण  के  लिए  कितनी

 राशि  निर्धारित  की  गई  है  ?  परन्तु  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  की  सहायता

 करने  में  सरकार  और  लोग  दोनों  ही  झिझकते  हैं  ।  लोग  जेसे  समाज  जसा  होगा  सरकार  भी

 वैसी  ही  होगी  ag  समाज  की  रचना  है  ।  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  कुछ

 सदस्य  यहाँ  हैं  ।  हम  कठिनाई  पदा  करने  की  स्थिति  में  नहीं  हैं  सरकार  ऐसा  कर  सकती  हम

 अनुरोध  भी  नहीं  कर  सकते  क्योंकि  हम  ऐसा  करने  की  स्थिति  में  नहीं  हैं  अत  हम  सहन  करते  जा

 रहे  हम  ये  सब  बातें  सुन  रहे  हैं  ।  afaat  से  भी  हमें  ऐसा  ही  व्यवहार  मिल  रहा  है  ।

 वे  कहते  हैं  कि  वे  अनुसूचित  जातियों  की  समस्याओं  को  समझना  चाहते  हैं  ऐसा  सुनकर

 हमें  बड़ा  wa  होता  है  ।  यदि  कोई  अनूसूचित  जातियों  की  समस्याओं  को  समझना  चाहता  है  तो

 मेरा  सुझाव
 है  कि  उसे  देश  में  किसी  दूर  स्थान  पर  जाकर  एक  मोची  अथवा  एक  सफाई  कमं  चारी

 के  पुत्र  के  रूप  में  रहना  चाहिए  ।  तब  वह  देखे  कि  उसे  माला  पहनाई  जाती  है  अथवा  उसका

 निरादर  किया  जाता  है  ।  वह  थोड़ी  देर  में  ही  समस्या  को  समझ  जायेगा  |

 30  वर्षों  तक  कांग्रेस  का  शासन  रहा  उन्होंने  भी  कोई  ठोस  Ly TT  नहीं  किया  ।

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  में  आज  जो  प्रगति  दीखती  है  वहू  प्रशासन  ओर

 समाज  के  कारण  नहीं  है  यह  औद्योगिक
 तथा  आधिक  दबाव  के  कारण  इसका  आपको

 श्रेय  नहीं  जाना  चाहिए  ।  क्या  सरकार  अनुसूचित  जातियों  के  लोगों  की  समस्याओं  के  प्रति  रुचि

 रखती है  ।  अभी  आप  सो  ad  और  अनुसूचित  जातियों  के  लोगों  पर  शासन  करना  चाहते  हैं  ।

 समाचारपत्रों  में  प्रचार  के  लिए  प्रत्येक  बात  देखी जा  सकती  यह  केवल  सांत्वना  मात्र  है  |

 जब  जातीय  भेदभाव  के  विरुद्ध  यहाँ  से  विदेशों  को  तार  भेज  जाते  हैं  तब  हमारे  यहां  जो  कुछ  हो

 रहा  है  उसे  देखकर  मेरा  सर  शर्म  से  भुक  जाता  है  ।  यदि  विदेशों  में  जातीय  भेदभाव  है  हमारे  यह
 सवर्ण  और  अछूत  के  बीच  भेदभाव  है  ।  यह  सरकार  तथा  देशवासियों

 के  लिए  at  की  बात  है  कि
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 जनजातियों  के  ायुक्त  के  प्रतिवेदन

 जो  लोग  अस्पृश्यता  में  विश्वास  रखते  हैं  वे  जातीय  भेदभाव  के  विरुद्ध  विदेशों  को  तार  भजते

 यदि  हम  अपने  पूर्वजों  का  fears  देखें  तो  जान  पड़ेगा  कि  यह  सब  कपट  तथा  पाखण्ड  था  भर

 काफी  देर  के  बाद  इतिहास  सामने  आ  रहा  है  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि  यदि  सरकार  कुछ  करना

 चाहती  है  तो  उन्हें  कुछ  उपायों  के  साथ  आगे  आना  चाहिए  और  ga  विश्वास  है  कि  अनुसूचित

 जातियों  की  समस्या  का  समाधान  हो  जायेगा  |

 जनगणना  के  अनुसार  इस  देश  में  20  करोड़  अनुसूचित  जातियों  के  लोग  रह  रहे  हैं  ।  यदि

 डा०  अम्बेडकर  का  प्रतिवेदन  देखें  तो  पता  चले  कि  1940  से  पूर्व  किस  प्रकार  जोड़  तोड़  की  गई

 बर  तभी  से  वही  षड़यंत्र  अभी  भी  चला  आ  रहा  है  ।  जेसा  कि  श्री  सूरजभान  ने  कहा  है  दिल्‍ली

 में
 दो

 आरक्षित  स्थान  होने  चाहियें  परन्तु  सरकार  के  जोड़  तोड़  के  कारण  केवल  एक  स्थान
 ही

 आरक्षित  है  ।  अंडमान  में  भी  ऐसा  ही  हो  रहा  है  ।  मैं  सरकार  को  सचेत  करना  चाहता  हूं  कि

 अनुसूचित  जातियों  के  लोग  इसे  ओर  अधिक  सहन  नहीं  हम  भूखे  रह  सकते  हैं  परन्तु

 आत्म  सम्मान  हमारा  भी  है  ।  स्थिति  दिन  प्रतिदिन  विस्फोटक  होती  जा  रही  सारा  देश

 ज्वालामुखी  पर  बेठा  है  जो  कभी  भी  फट  सकता  है  |

 गनुसुचित  जातियों  में  जो  कुछ  भी  प्रगति  दीख  पड़ती  है  वह  प्रौद्योगिक  और  आधिक

 दबाव  के  कारण  है  ।  यदि  सरकार  इन  बातों  पर  ध्यान  नहीं  तो  देश  को  विस्फोटक  स्थिति

 का  सामना  करना  पड़ेंगा  ।

 मैं  अन्य  बातों  को  दोहराना  नहीं  चाहता  ।  मेरे  अन्य  साथी  उनके  बारे  में  कह  चुके हैं
 ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  पीयूष  तिरकी  सभापति  शैड्ल्ड  areca  और
 शैडूल्ड

 ट्राइन्न  के  कमिश्तर  की  रिपोर्ट  यहाँ  पर  चर्चा  के  लिए  पहली  दफा  नहीं  आई  है--वह  पहले  भी

 कई  दफा  आ  चुकी है
 और  आगे  फिर  भी  आयेगी  ।  इस  समस्या  का  वर्णन  कई  पुर्वेवक्ता कर कर  चुके  हैं  ।

 यदि  उन  बातों  को  फिर  से  दोहराया  तो  एक  दिन  या  दस  दिन  बल्कि  कई  बरस

 क्योंकि  यह  समस्या  एक  बरस  की  नहीं  वरन ्  हजारों  बरसों  से  यह  जाति  पिसती  आई  है  ।

 आजादी  के  बाद  भी  इन  लोगों  की  दशा  में  कोई  विशेष  सुधार  नहीं  हो  पाया  है  ।

 शायद  यह  समझना  भी  हमारी  भूल  है  कि  उच्च  वर्ग  के  हमारे  सभी  भाई  हमारे  दुश्मन  हैं

 और
 वे

 सभी
 चाहते  हैं  कि  ये  लोग  ऐसे  ही  रहें  और  उनकी दशा  में  कोई  सुधार न  et  बहुत से

 महात्मा  भी  हुए  जिन्होंने  इन  लोगों  की  दशा  में  सुधार  के  लिए  बहुत  से  प्रयास  भी  किये

 लेकिन  उसके  बावजूद  sees  कास्ट्स  और  शैड्ल्ड  ट्राइन्ज  की  आम  व्यवस्था  में  कोई  सुधार  नहीं

 हुआ  है  |

 इसका  मूल  कारण  हमारे  विचार  से  दूसरा  इस  देश  के  धर्म  और  समाज

 की  जो  व्यवस्था  है  उसी  में  पहली  गलती  है  ।  हमारे  प्रधान  मंत्री  ने  बहुत  दफा  सलाह  दिया  कि

 रामायण  उससे  आप  को  शान्ति  मैंने  भी  रामायण  पढ़ना  शुरू  किया  ।  देखा
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 ee

 ——  में  लिखा  हुआ  है  कि  रामचन्द्र  जी  ने  सीता  mY  छुड़ाने  के  लिए  बन्दरों  की  सेना  बनाई  |

 थे  बन्दर  कौन  थे  ?  ये  शैडूल्ड  कास्ट  और  ages  ट्राइबज  के  लोग  थे  ।  उन  के  लिए  अभी  तक  भी

 धर्म  पुस्तकों  में  बन्दर  की  संज्ञा  दी  गई  रामायण  जिस  को  इतना  पवित्न  मानते  उस  में

 उन  के  लिए  बन्दर  लिखा  हुआ  है  ।  तो  पहला  सुधार  उस  में  होना  हिन्दू  धर्म  में  इन्सान

 को  इन्सान  नहीं  समझा  धर्म  पुस्तक  में  उनको  बन्दर  कहा  शायद  sotto  त्यागी  जी

 यहां  हैं  उन  से  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  पहले  वहां  थोड़ा  सुधार  लाइए  ।  फ्रीडम  आफ

 रेलीजन  बिल  लाने  के  पहले  इन  धर्म  पुस्तकों  में  इन्सान  को  इन्सान  कहा  जाये  ऐसा  सुधार  लाइए  |

 दूसरी  बात  यह  है  कि  यहां  की  एक  और  समस्या  है  भाषा  की  समस्या  ।  हमारे  नेता  गण

 और  बड़े  बड़े  कहलाने  वाले  लोग  के  विरुद्ध  24  घन्टे  का  रात  दिन  होता  है  लेकिन  वे

 24  घन्टे  में  26  घन्टे  बोलते  रहते  हैं  किन्तु
 अंग्रजी  भाषा  में  बात  करते  जिसको  फारेन  भाषा

 कहते  जिस  को  हम  लोग  शोषण  कि  भाषा  कहते  हैं  उस  में  वह  बोलते  हैं  यह  शोषण  का  तरीकों

 अभी  तक  वे  लोग  रखे  हुए  हैं  और  बड़ी  बड़ी  बहादुरी  के  साथ  उनको  चलाये  जा  रहे  हैं  देश  की

 भाषा  का  अनादर  किया  जा  रहा  जब  अपनी  भाषा  जो  स्वतन्त्र  विचार  प्रकट  करने  का

 माध्यम  है  उसी  का  अनादर  किया  जा  रहा  है  तो  क्या  आप  आशा  कर  सकते  हैं  कि  जो  इतने  वर्षों  से

 शोषित  हैं  उनके  लिए  न्याय  हो  सकता  है  ?

 हमारे  समाज  में  हिन्दू  मुसलमान  हों  या  जो  कोई  भी  यहां  की  सामाजिक  व्यवस्था

 ऐसी  मैं  सब  के  सम्बन्ध  में  तो  नहीं  बोल  सकता  हूं  लेकिन  यह  बता  सकता  हूँ  कि  मुसलमानों  के

 बीच  में  भी  oa  नीच  का  सवाल  उन  में  भी  सभी  सुसलमान  बराबर  नहीं  उनके  यहां  भी

 सैयद  और  खान  वगैरह  इपी  तरह  क्रिश्चियंस  में  भी  एंग्लो  इन्डियन  क्रिश्चियंस  हैं  और  दूसरे

 क्रिष्चियंस  हैं  ये  आपस  में  छूआछूत  तो  नहीं  रखते  किन्तु  दूसरे  सामाजिक  रीतिरिवाज  में  इनमें

 भी  फर्क  तो  यह  एक  किस्म  से  fergearat  की  कल्चर  बन  गई  इसलिए  केवल  उच्च  वर्गों

 को  सब  समय  दोष  देना  यह  मैं  नितांत  जरूरी  नहीं  समझता  क्योंकि  सामाजिक  रूप  से  हम  सभी

 इस  के  लिए  दोषी  हैं  ।

 राजनैतिक  दृष्टिकोण  से  आप  विचार  करें  तो  जब  से  हिन्दुस्तान  आजाद  हुआ  रूलिंग  पार्टी  जो

 राज  करती  आई
 है

 उसने  सब  समय  रेलीजस  माइनारिटीज  को  और  ages  कास्ट  और  शैडूल्ड  ट्राइब्ज
 के  लोगों  को  डरा  धमका  कर  अपने  पक्ष  में  रखने  की  चेष्टा  की  है  ।  यही  चेष्टा  जनता  सरकार  भी

 कर  रही  है  कि  जहाँ  तक  हो  डरा  धमका  कर  उनको  अपने  साथ  रखें  ।  यही  पिछली  सरकार
 भी  करती  आई  और  यही  जनता  सरकार  भी  कर  रही  है  ।  इन  को  अपने  विचारों  से  सोचने  समझने
 और  अपने  विचारों  से  राजनैतिक  दलों  में  जाने  की  भी  छूट  नहीं  है  ।  हमारे  fra  ओ ०  पी०  त्यागी
 जी  के  शब्दों  में  उन्होंनें  अपने  फ्रीडम  आफ  रेलीजन  बिल  में  कहा  है  कि  इन  को  धर्मे  चुनने
 की  भी  शक्ति  नहीं  है  कि  कौन  धम  में  जाए  यह  चुन  इसलिए  विशेष  रक्षा  की  आवश्यकता

 ag  विशेषकर  ट्राइब्स  के  विषय  में  कहा  गया  है  यह  तो  खुलेआम  उन  की  बेइज्जती  है  ।
 उन  को  तो  आदमी  ही  नहीं  समझा  ।  जैसे  जानवरों  कुत्ते  को  सिखाया  जाता

 है  वैसे  ही
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 जनजातियों  के  आयुक्त  के  प्रतिवेदन

 -

 मिस्टर  त्यार्ग पी  इन  को  सिखाए गे  कि  कौन  से  धम  में  रहना  कैसे  चलना  क्या  करना

 यह  तो  सामाजिक  व्यवस्था  है  ।

 मंडल  जी  से  एक  दिन  मेरी  बातचीत  हुई  थी  ।  कास्ट्स  और  शैड्ल्ड  ट्राइब्ज  के

 लिए  ag  बहुत  उत्सुक  हैं  कि  किस  तरह  से  इन  को  आगे  बढ़ाया  जाए  ।  मैं  तो  कहता  हूं  कि  यदि

 सरकार  अपनी  इच्छा  रखती है  तो  मेरा  सजेश्चन  यह  है  कि  राइट  टु  वक  जो  हमारे  दल  ने  डिमाँड

 किया  उस  को  फंडामेंटल  राइट  में  ऐड  किया  जाये  ।

 यदि  आप  शैड्ल्ड  कास्ट्स  और  शड़ल्ड  ट्राइन्ज  को  हर  जगह  रिजर्वेशन  देने  के  लिए  उत्सुक

 हैं  लेकिन  दे  नहीं  सके  हैं  तो  कम  से  कम  इन  लोगों  पर  राइट  टु  वर्क  को  जरूर  लागू  कीजिए

 बिना  कोई  देर  किए  जो  उनका  काम  पाने  का  अधिकार  उस  को  पूरा  कीजिए  ।  ऐसा

 कर  देने  से  रिजर्वेशन  की  समस्या  और  दूसरी  समस्याएं  अपने  आप  हल  हो  जायेंगी  ।

 हमने  बहुत  ध्यान  से  इस  बात  को  सुना  है  कि  हमारे  उच्च  वग  के  लोग  इनका  शोषण  कर

 रहे  इनके  ऊपर  अन्याय  कर  रहे  हैं  लेकिन  बंगाल  में  सभी  मंत्री  बंगाली  उच्च  पदों  पर

 बंगाली  हैं  तो  क्या  सभी  उच्च  बंगालियों  की  उन्नति  हो  गई  ?  इसी  तरह  से  बिहार  में  क्या  सभी

 उच्च  बिहारियों  की  उन्नति  हो  गई  और  क्या  सभी  उच्च  at  के  लोग  महान  बन  गए  ?  नहीं  ।

 कारण  ag  है  कि  हमारी  जो  व्यवस्था  हैं  वह  पूंजीवादी  व्यवस्था  है  और  इस  व्पवस्था  में  पूंजी  के

 जरिए  से  चाहे  वहू  शेडूल्ड  कास्ट  शेडूल्स  ट्राइब  ब्राह्मण  हो  या  कायस्थ  सभी  का

 शोषण  किया  जा  रहा  है  इस  व्यवस्था  में
 मनुष्य  की  कोई  कीमत  नहीं  रह  गई  है  केवल  पूंजी  की

 कीमत  है  ।  मिनिस्टरों  के  घरों  में  हम  रोज  देखते  हैं  मोटरों  की  भीड़  लगी  रहती  है  ।  समझ  में

 नहीं  आता  इतनी  दुःखी  आत्मायें  कहां  से  आ  गई  लेकिन  वास्तव  में  होता  यह  है  कि  किसको  कौन

 लाइसेंस  feat  किसके  लिए  व्या  व्यवस्था  होगी  और  किस  किस  के  लिये  क्या  बया

 किया  जायेगा  इसी  में  हमारे  मंत्रिगण  बंधे  हुए  हैं  ।  उनके  लिए  भी  यह  इसलिए  जरूरी  है  कि
 अगलो  बार  उनको  फिर  एलेक्शन  में  आना  पूंजीपतियों  को  सुविधा  देनी  उनसे  पैसा  लेना  है

 और  उस  पैसे  से  एलेक्शन  जीतना  है  तथा  पाँच  वर्ष  तक  पुनः  जनता  को  ठगना  el  उसी  की  तैयारी

 हो  रही  होती  तो  इसप्रकार  को  हमारी  प्रजातंत्र  की  व्यवस्था  है  ।  यदि  मूल  व्यवस्था  में  ही  कोई

 दोष  हो  जैसे  किसी  घड़े  में  बहुत  छिद्र  हों  तो  उसमें  आपके  हाथ  से  भी  पानी  नहीं  भरेगा  ।  मेरे  हाथ ~
 a  मी  पानी  नहीं  भरेगा  और  माननीय  श्री  मण्डल  जी  के  हाथ  से  भी  पानी  नहीं  भरेगा

 किसी  के  हाथ  से  भी  पानी  नहीं  भरेगा  ऐसी  स्थिति  में  इस  व्यवस्था  में  ही  आमुल  परिवतेन
 करना  जरूरी  हिन्दुस्तान  के  आदमी  बहुत  सी  बहुत  से  धर्म  और  बहुत  सी  भाषाओं

 के  बीच  जी  सकते  है ं--  यह  एक  बहुत  बड़ा  नमुना  है  परन्तु  इस  पूंजीवादी  व्यवस्था  में  बड़े  कहलाने
 वाले  लोगों  ने  सभी  नीतियों  में  राजनीति  अपना  ली  जब  इस  देश  में  मुसलमानों  का  राज  था

 तब  मुसलमानों  की  दशा  सुधरी  थी
 ?  नहीं  सुधरी  ।  मुसलमानों  ने  भी  शोषण  किया ।

 इसलिए  हमारी  पूंजीवादी  व्यवस्था  में  ही  यह  ya  त्रूटी  हूं  जब  तक  कोई

 प्रोग्रेसिव  waite  नहीं  आयेगी  जब  तक  पूंजीवादी  व्यवस्था  का  अन्त  नहीं  aa

 तक  शैड्ल्ड  कास्ट  ate  Tees  ट्राइब  की  व्यस्था  में  सुधार  नहीं  होगा  |  आगे  चलकर
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 15  मई  1979
 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित

 जनजातियों  के  आयुक्त  के  प्रतिवेदन

 उच्च  वर्ग  के  लोग  भी  लिखना  शुरू  कर  देंगे  कि  हमको  शैड्ल्ड  कास्ट्स  और  ages  ट्राइन्ज  में  भर्ती

 करो  जिससे  हमें  भी  कुछ  मिल  सके  ।

 सभापति  बहुत  से  ऐसे  लोग  जो  ऊंची  जाति  के  कहलाते  लेकिन  गरीब  हमारे  पास

 आ  कर  कहते  हैं  कि  कोई  ऐसा  रास्ता  बतलाइये  जिस  से  हम  भी  शैडूत्ड  कास्ट  शैडूल्ड  ट्राइब

 का  सर्टिफिकेट  पा  सके  ।  शायद  मंत्री  महोदय  को  मालूम  होगा--आज  बहुत  से  ऐसे  लोग  >  जो

 शैड्ल्ड  कास्ट  और  शडल्ड  ट्राइब  का  yor  सर्टिफिकेट  ले  कर  नौकरियाँ  प्राप्त  करने  की  चेष्टा  कर

 रहे  इसका  ga  कारण  क्या  मूल  कारण  है--गरीबी  ।  छूआछूत  के  सवालों

 के  साथ-साथ  आर्थिक  दृष्टि  से  भी  हम  बहुत  पिछड़  हुए  हैं--इस  तरह  से  हमारी  व्यवस्था  कभी  भी

 सुधर  नहीं  सकती  है  ।

 आज  हमारे  देश  में  सभी  काम
 कान्ट

 के  जरिये  होत ेहैं
 आज  देश  के  लिए  जितनी

 योजनाएਂ  बनाते  हैं--उनको  पुरा  करने  के  लिए  pic ae  दे  दिया  जाता  है  ।  वे
 काट की

 टस  मंत्री  जी

 के  पास  आते  हैं--कितने  परसेन्ट  कौन  लेता  कितना  रुपया  उस  काम  में  खच  होता  है--सब

 कागज-पत्र  बना  कर  मिनिस्ट्री  में  भेज  दिया  जाता  है  कि  इतना  काम  हो  गया  ।  किस  पर  विश्वास

 किया  जाये  ?  अगर  कोई  य कॉट ै  act  अच्छा  हुआ  तो  शायद  कुछ  काम  जाता  है--लेकिन  उन

 कार्यों  से  मजदूरों  को  क्या  लाभ  होता  है  ?  उसको  मज  दूरी  वही  कांट्रेक्टर  देता  जो  उस  का

 अच्छी  तरह  से  शोषण  करता  है  ।

 देश  के  कानून  को  देखिये--भाज  हमारे  कानूनों  को  कौन  समझ  सकता  है  ?  हमारे  मंत्री  जी

 भी  कानून  को  नहीं  समझ  सकते  हैं--क्योंकि  भाषा  ऐसी  है  जिस  के  कई  अर्थ  निकल  सकते  हैं  ।

 मंत्री  जी  को  भी  यदि  जरूरत  पड़ेगी  तो  वकील  के  पास  जाएंगे  और  हजार  रुपया  फीस  देंगे  ।  तब  वह

 मुकदमा  लड़ा  जायेगा  |  जज  साहब  भी  वकीलों  की  बहस  सुनने  के  बाद  संविधान  के  मुताबिक
 रूलिंग  देंगे  ।  जितना  उन  को  इस  बारे  में  अधिकार  है--यहां  के  किसी  भी  मौम्बर  को  अधिकार

 नहीं  यह  बिलकुल  सही  बात  है  कि  हमारी  कानूनी  व्यवस्था  इतनी  पिछड़ी  हुई  है  कि  उस  में

 जो  लिखा  है--उस  के  कया  माने  हैं--हमारे  बहुत  से  मेम्बर  भी  उसके  बारे  में  क्लिअर  नहीं  उन

 को  पता  ही  नहीं  रहता  है  कि  हम  कया  बोल  रहे  हैं  और  हम  को  क्या  बोलना  चाहिये  ।  यहां  भी  इस

 को  pig  क्टर  को  पैसा  दे  कर  काम  करना  पड़ता  है  ।

 हैल्थ  की  हालत  को  भी  देखिये--मंत्री  जी  इस  बारे  में  कुछ  भी  बोल  नहीं  हर  जगह
 डाक्टरों  की  मनमानी  चलती  है  जिन्दा  मनुष्य  को  यदि  डाक्टर  बोल  दे  कि  मर  तो  उसको

 मानना  पड़ता  है
 ।

 इस  तरह  का  जो  कोढ़  फैला  हुआ  है  पूर्ण  रूप  से  दूर  करने  की  जरूरत
 है  और  इसके  लिये  जिम्मेदार  पूंजीवादी  व्यवस्था  है  ।  हमें  इस  सड़ी-गली  व्यवस्था  जो
 मानियों  की  व्यवस्था  जो  आम  जनता  की  भलाई  के  लिए  काम  में  नहीं  आ  सकती  है  उसको

 जितनी  जल्दी  हो  सके  उखाड़  कर  होगा  ।  जनता  सरकार  के  पास  यदि  हिम्मत  है  तो  इस

 कोढ़
 को

 फेंककर
 असल

 रूप  में  प्रजातन्त्र  का  राज  कायम  करें  ।
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 25  बैशाख  1901
 अनुसुचित  जातियों  तथा  अनुसुचित

 जनजातियों  के  आयुक्त  के  प्रतिवेदन

 श्री  श्यामलाल  aa  :  सभापति  दो-तीन  दिन  से  हरिजन  आदिवासी

 रिपोर्ट  पर  चर्चा  चल  रही  है  ।  आज  मैं  देख  रहा  हूं  कि  देश  के  अन्दर  जितने  भी  आदिवासी जिले

 हैं--उनकी  अवस्था  इतनी  ज्यादा  खराब  हो  गई  जितनी  अंग्रेजी  शासनकाल  में  भी  नहीं थी  ।

 30  साल  की  आजादी  के  बाद  भी  मध्य  प्रदेश  के  सरगुजा  के  आदिवासी

 जिलों  की  हालत  बहुत  ज्यादा  गम्भीर  है--मैं  स्वयं  इन  जिलों  का  दौरा  करके  आया  हूं--शायद

 इतनी  दयनीय  स्थिति  आजादी  के  पहले  भी  नहीं  थी  ।  आज  वहाँ  80-85  प्रतिशत  आदिवासी  भाई

 गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  हू  आज  उनको  गाँव  छोड़कर  शहरों  की  तरफ  भागना  पड़  रहा है  ।  मैं

 अपने  जिले  मंडला  के  बारे  में  आपको  बतलाता  हुं--वहाँ  के  10-15  हजार  लोगों  को  अपनी  जान

 बचाने  के  अपने  बच्चों  का  पालन-पोषण  करने  के  लिये  दूसरे  जिलों  में  भागना  पड़ा  है  इतनी

 ज्यादा  हालत  खराब  है  ।  पिछले  10  सालों  से  अकाल  पड़ने  के  कारण  वहां  की  स्थिति  इतनी  गम्भीर

 हो  गई  इसी  तरह  से  शहडोल  बस्तर  झबुआ  ये  जितने  भी  आदिवासी  जिले  हैं  देश

 के  अन्दर मैं  अपने  प्रदेश  को  स्थिति  को  देखते  हुए  बतलाना  चाहता हूं  कि  वहां  पर  इन  लोगों की

 हालत  बहुत  ही  गम्मीर  है
 ।

 लोगों
 की  ऐसी  हालत है  कि

 उनको
 अपना  तन  ढकने  के  लिए  कपड़ा

 नहीं  है  ।  कर्ज  से  जनता  लदी  हुई  है  और  100 साल  तक  भी  अगर  सरकार  उनकी  मदद  करती

 तो  कज  से  उनका  नहीं  हो  सकता  है  ।

 मैं
 आप

 के
 माध्यम

 से  ag  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  आदिवासी  जिले  आमतौर  पर  पहाड़ी

 इलाकों  में  हैं  यदि  आपको  उनकी  स्थिति  सुधारनी  उनको  बराबरी  में  दूसरे  लोगों  के  अगर

 लाना  तो  कज  में  जो  जनता  लदी  हुई  वह  कज  आपको  माफ  करना  पड़ेगा  ।  तभी  उनकी

 हालत  में  आप  सुधार  कर  सकते  हैं  ।  पिछले  30  साल  के  अन्दर  आदिवासी  जिलों  में  रहने  वाले

 लोगों  का  शोषण  कांग्रेस  के  शासन  काल  में  हुआ  है  ।  वहाँ  के  जो  नेता  लोग  थे  उन्होंने  उनकी  जमीन

 हड़प  ली  है  और  मेरे  जिले  में  कई  आदिवासी  भूमिहीन  हो  गये  हैं  क्योंकि  कांग्रेसी  लोगों  के  पास

 उन्होंने  अपनी  जमीन  रहन  cat  उसको  aaa  दिखा  कर  उन्होंने  हड़प  कर  ली  है  ।  अगर

 इस  बात  की  जांच  करवाई  तो  इस  तरह  के  बहुत  से  केसेज  आपको  मिल  जाएंगें  जिनमें  वहां

 के  रहने  वालों  के  साथ  इस  तरह  का  अन्याय  किया  गया  मैं  चाहता  हूं  कि  इसकी  छानबीन  की

 जाएं  और  उनकी  जमीन  उनको  वापस  कराई  जाए  ।  मैं  आपको  बता  दू  कि  अगर  किसी  व्यक्ति

 का  मल
 1  हजार  रुपया  तो  10-15  साल  तक  कर्ज  वापस  न  देने  के  उसका  ब्याज

 दुगना  हो  गया  है  ।  इसलिए  वह  कज  से  दिन  प्रतिदिन  लदता  जा  रहा  है  और  आज  बैंकों  से  भी

 उनको  कर्जा  नहीं  मिल  रहा  है  ।  उनके  लिए  बेलों  की  व्यवस्था  नहीं  बीज  की  व्यवस्था

 नहीं  है  और  किसी  प्रकार  से  भी  जीवन  यापन  करने  की  व्यवस्था  नहीं  इस  तरह  से  वहाँ  के

 लोगों  की  हालत  बहुत  ही  खराब  है  ।  राहत  कार्य  भी  समय  पर  नहीं  चल  रहे  मैं  अपने  जिले

 की  बात  आपको  बतलाता  हूं  ।  हमारे  यहां  जो  आदिवासी  हैं  उनको  गोंड  कहते  हैं  ।  प्राचीन  काल

 में
 गोंड  राजा  हमारे  यहां  राज्य  करते  थे  और  महारानी  दुर्गावती  दलपत  सहाय  के  जमाने  में  जनता

 की  जो  हालत  ag  बहुत  अच्छी  थी  सब  चीजें  भरपुर  थीं  और  धनधान्य  से  वे  परिपूर्ण  थे

 लेकिन  आजादी  आने  के  वाद  30  साल  के
 पिछले  शासन  में  जबकि  हम  हरिजन  भाइयों
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 ह

 की  हालत  सुधरनी  चाहिए  वह  सुधरी  नहीं  और  गलत  नीतियों  के  कारण  ऐसा  हुआ  है  ।

 जब  हमारी  सरकार  आई  जनता  सरकार  ने  यह  नीति  बनाई है  कि  ग्रामों  की  हालत  को

 सुधारा  जाए  ।  ग्रामों
 के  लिए  वह  नीति  लागू  करने  जा  रही  जिससे  छोटे-छोटे  लघु  उद्योग

 धंधों  और  कुटीर  उद्योगों  का  विकास  होगा  ।  इसलिए  जो  काश्तकारी  के  टाइम  में  लोगों  को

 काम  मिलता  है  और  बाकी  दिन  वे  बेकार  रहते  हैं  उनको  इससे  कुछ  काम  मिलेगा  ।  आदिवासी

 पहाड़ी  इलाकों  में  रहते  हैं  और
 जो  प्योर  आदिवासी  faatfaa  आदिवासी  वे  जंगलों

 में  रहते  हैं  लेकिन  उनकी  हालत  क्या  है  उनको  पांच-पांच  और  मील  से  पानी  लाना

 पड़ता  गर्मियों  के  दिनों  में  उनको  इतनी  दुर  जाना  पड़ता  है  और  रात-रात  वे  पानी  के  लिए

 तड़पते  हैं  लेकिन  पीने  के  पानी  की  अभी  तक  ठीक  व्यवस्था  नहीं  हो  सकी  है  ।  आज  30  सालों

 की  आजादी  के  बाद  भी  उनको  पीने  का  पानी  नहीं  मिलता  वर्तमान  सरकार  इसके  लिए

 कुछ  करने
 जा

 रही  है
 और

 मेरे  जिले में  बहुत  काम  हुआ  है  और  भारत  सरकार भी  कुछ  हमारे

 लिये  कर  रही  लेकिन  उसका  प्रचार  और  प्रसार  नहीं  हो  रहा  गत-शासन  में  काम  कम

 होता  लेकिन  प्रचार  और  प्रसार  बहुत  ज्यादा  होता  था  ।  30  साल  तक  कोई  इसकी  व्यवस्था

 नहीं  हो  सकी  ।  इसलिए  उनकी  हालत  खराब  हुई  है  ।  गत  शासन  काल  में  बड़ी-बड़ी  घोषणाएँ  की

 जाती  थीं  कि  गरीबी  को  हम  दूर  करेंगे  परन्तु  गरीबी  तो  दूर  नहीं  हुई  बल्कि  गरीब  दिये  गये

 इमर्जेन्सी  के  दिनों  में  मेरे  जिले  में  परिवार  नियोजन  के  नाम  पर  नसबन्दी  की  गई  जिससे

 लाखों  लोग  awe  हो  गये  और  सैकड़ों  लोग  मर  गये  लेकिन  इमर्जेन्सी  में  किसी  को  इसका

 पता  नहीं  चल  सका  ।  वहां  की  हालत  बहुत  खराब  है  और  10  साल  तक  लगातार  अकाल  पड़ने  के

 कारण  मेरे  जिले  की  हालत  बहुत  गम्भीर  है  ।  इसलिए  मैं  शासन  से  मांग  करूंगा  कि  मेरे  जिले  को

 लगभग  30,  40  हजार  feaze  चावल  और  गेहूं  दिया  जाए  ।  इससे  वहां  की  जनता  की  रक्षा  हो

 सकेगी  |  हमारे  यहाँ  कुटकी  और  मकका  की  फसल  आने  तक  लोगों  को  कुछ  काम  दिया

 जाए  जिससे  उन  लोगों  की  समस्या  हल  हो  सके

 अपने  जिले में  जो  वन  ग्राम  हैं  उनकी  हालत  बहुत  खराब  है  ।  जब  तक  वहां  के  आदिवासियों

 को  वहां  की  जमीन  के  स्थायी  पट्टे  नहीं  दिये  जायेंगे  तब  तक  उनकी  हालत  नहीं  सुधरेगी  और  न

 उनको  उनकी  जमीन  का  लाभ  मिल  सकेगा  ।  भाजकल  जो  वन  रक्षक  वन  अधिकारी  वहां  हैं

 उन्हें  वहां  के  गांवों  में  मालगुजार  और  राजा-महाराजा  माना  जाता  है  वे  बुरी  तरह  से  वहाँ  के

 लोगों  को  धमकाते  हैं  और  उनका  शोषण  करते  हैं  ।  हम  लोग  यहां  पर  बैठकर  आनन्द  के  साथ  बात

 करते  एक  दूसरे  के  साथ  मजाक  करते  हैं  लेकिन  उन  आदिवासी  भाइयों  से  सारा  दिन  काम  लिया

 जाता  है  ।  उन्हें  अपने  लिए  बिल्कुल  भी  समय  नहीं  जाता  ।  उन  लोगों  को  मजदूरी  भी  ढाई

 रुपये  दी  जाती  है  ।  मुझे  बड़ा  दुःख  होता  है  कि  उनसे  सारा  दिन  काम  लिया  जाता  उनको  खाने

 का  समय  भी  नहीं  दिया  जाता  है  और  उनका  बुरी  तरह  से  शोषण  किया  जाता  है  ।  एक  साल  के

 काम  के  बाद  उनकी  हालत  ऐसी  हो  जाती  है  कि  शरीर  विल्कुल  बेकार  हो  जाता  है  बरसात  के

 दिनों  में  उनके  भोजन  की  व्यवस्था  मी  ठीक  न  होने  के  कारण  उनकी  मृत्यु  तक  हो  जाती  है  ।  उनकी

 हालत  सुधारने  की  बहुत  जरूरत  है
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 आदिवासी  जिलों  में  ज्यादातर  लोग  गरीब  होते  हैं  ।
 जहां  वे  रहते  हैं  वह  पहाड़ी  इलाका

 होता  है  ।  वहां  सिचाई  की  व्यवस्था  नहीं  होती  और  वहां  एक  फसल  होती  है  ।  अगर  किसी  साल

 वर्षा  नहीं  हुई  तो  फसल  सूख  जाती  है  ।  इस  प्रकार  की  हालत  मेरे  जिले  में  है  aga  ही  खराब

 हालत  है  ।  अगर  आदिवासियों  हरिजनों  की  हालत  को  सुधारना  है  तो  उनकी  मजदूरी  का  रेट

 बढ़ाया  जाना  चाहिए  ।

 डण्डोरी  तहसील  के  अमरपुर  विकास  खण्ड  में  ठेका  सिस्टम  चल  रहा  है  ।  वहां  ठेकेदार

 लोग  शोषण  करते  हैं  ।  सुबह  6  बजे  से  लेकर  रात  को
 8

 बजे
 तक

 उनसे  काम  लिया  जाता  है  ।  जहां
 वे  काम  करते  हैं  वहां  से  उनका  घर  चार-पांच  मील  की  दूरी  पर  होता  वहां  पहुंचते-पहुंचते  रात

 को
 दस  ग्यारह  बज  जाते  हैं  ।  उन्हें  मजदूरी  भी  ढाई  रुपये  दी  जाती  है

 ।
 इस  तरह  से  घर  पहुंचने  पर

 उन्हें  अपने  लिए  कोई  भी  समय  नहीं  बचता  ।  अगर  मजदूरों  और  उन  गरीबों  की  सरकार  को  हालत

 सुधारनी  है  तो  उनकी  मजदूरी  6-7  रुपये  की  जानी  चाहिए  तभी  उनकी  हालत  सुधर  सकती  है  और

 तभी  वे  अपने  बाल-बच्चों  के  लिए  कपड़े-लते  और  शिक्षा  का  प्रबन्ध  कर  सकते  हैं  ।

 मेरे  जिले  में  वन  विभाग  के  दो  वन  प्रोजेक्ट  चल  रहे  हैं  और  तीन  आदिम  जाति  कल्याण

 प्रोजेक्ट  हैं  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  वहां  तत्काल  ठेका  सिस्टम  को  समाप्त  किया  जाना  चाहिए
 ठेकेदार  सरकार  की  भी  चोरी  करते  हैं  और  जो  काम  करने  वाले  मजदूर  हैं  जो  कि  भूखे  रहकर  काम

 करते  अपना  खुन  पसीना  बहाते  हैं  उनकी  भी  चोरी  करते  हैं  उन  लोगों  को  टेकेदार  के  माध्यम

 से  काम  नहीं  जाना  चाहिए
 ।  इस  ठेका  सिस्टम  को  खत्म  करके  सरकार  के  द्वारा  सीधे  उन्हें

 काम  दिया  जाना  चाहिए  ।

 वनग्राम  पनपुर  में  जो  प्रोजेक्ट
 चल

 रहा  है  वहां  पर
 भी

 ठेकेदार  लोग  आये  हुए  हैं  ।  वे  भी

 आदिवासी  और  अन्य  गरीब  भाईयों  का  शोषण  करते  उन्हें  कम  मजदूरी  देते  हैं  और

 समय  पर  मजदूरी  नहीं  देते  हैं  ।  उनसे  गर्मी  के  fai  में  पुरा-पुरा  काम  लेते  हैं  उनका  पुरा  शोषण

 करते  हूँ  और  उन्हें  खाने  का  समय
 भी

 देतें  हैं  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  उनको  शोषण  से  बचाने

 की  पुरी  व्यवस्था  करें  ।

 जिस  प्रकार  से  प्रदेशों  में  हरिजन  कल्याण  मंत्रालय  अलग है  और  आदिम  जाति  कल्याण

 मंत्रालय  अलग  है उसी  तरह  से  केन्द्र  में
 भी

 अलग-अलग  सचिवालय  और  मंत्रालय  होने  चाहिए  ।  जब

 तक  ये  अलग-अलग  नहीं  होंगे  तब  तक  आदिवासियों  और  हरिजनों  का  हित  नहीं  हो  सकता  है  ।  जब

 तक  केन्द्र  में  ऐसी  व्यवस्था  नहीं  होती  तब  तक  हरिजन  और  आदिवासी  भाईयों  की  हालत  अच्छी

 नहीं  हो  सकती  है  ।  दीगर  पिछड़े  वर्गों
 के

 लिए
 भी

 होनी  चाहिए  ।  हमारा  संविधान  बहुत

 सुन्दर  संविधान  है  ।  इससे  देश  के  सर्वागींण  विकास  में  मदद  मिल  सकती  सभी  का  विकास  हो

 इसकी  व्यवस्था  शासन  की  ओर  से  की  जानी  चाहिए  ।  आदिवासी  जिलों  में  चाहे  कोई  ब्राह्मण  हो
 या  बनिया  हों  या  कोई  दूसरा  जो  भी  रहता है  पिछड़ा  हुआ  भर  गरीब  है  ।  वह  अपने  बाल-बच्चों

 को  पढ़ा  नहीं  सकता  है  ।  जन्म  के  आधार  पर  विभिन्न  वर्गों  के  बीच  जो  खाई  पिछली  सरकार  ने  पैदा

 कर  दी  थी  आपको  पाटना  चाहिए  ।  सबको  कंधे  से  कंधा  मिला  कर  और  प्रेम  पुबंक  भागे

 बढ़ाना  चाहिए  |  ऐसा  हो  सके  इसमें  आपको  हर  प्रकार  की  मदद  देनी  चाहिए  ।  तभी  हमारा  देश
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 के  आयुक्त  के  प्रतिवेदन

 सही  अर्थों  में  विकास  करने  में  सफल  हो  सकेगा  और  सरकार  की  सफलता  भी  तभी  आंकी  जा  सकेगी

 मुझे  आशा  है  कि  जनता  सरकार  इस  ओर  विशेष  ध्यान  देगी  ।  जैसा  मैंने  कहा  है  अगर  आप

 अलग  मंत्तालयों  का  निर्माण  नहीं  करते  हैं  तो  यद  काम  नहीं  हो  सकता  है  ।  हजार  वर्ष  तक  हरिजनों

 और  आदिवासियों  को  सरकार  मदद  देती  रहेगी  तो  भी  उनकी  स्थिति  कभी  सुधर  नहीं  सकेगी  और

 वे  आगे  नहीं  बढ़  सकेंगे
 ।

 मैं  अपने  प्रदेश  पें  विधायक  रहा  हूं  ।  तब  मैं  मेघालय  मी  गया  था ।  वहां  की  हालत को

 मैंने  देखा  है  वहां  पर  आदिवासी  भाईयों  की  स्थिति  बहुत  अच्छी  है  ।  मुख्य  मंत्री  भी  उन्हीं  का  है

 गौर  मुख्य  सचिव  भी  उन्हीं  में  से  है
 ।

 वहां  पर
 जो

 दूसरे  भाई  रहते  हैं  उनके  साथ  किसी  प्रकार  का

 अन्याय  नहीं  होता  हू  ।  लेकिन  दुसरी  जगह  यह  चीज  देखने  में  नहीं  आ  रही  है  ।  उत्तर  प्रदेश

 और  मध्य  प्रदेश  में  भी  कई  ऐसे  स्थान  हैं  जहाँ  आदिवासी  भाइयों  के  साथ  अन्याय  किया  जाता

 उनका  शोषण  किया  जाता  आप  जमीन  की  ही  बात  लें  ।  जमीन  के  झगड़ों को  लेकर  उनको

 अपनी  जान  तक  से  हाथ  धोना  कई  वार  पड़  जाता है  ।  यह  जो  अव्यवस्था  है
 इसको  भापको  सुधारना

 चाहिए  ।  कानून  इस  जमीन  के  मामले  में  आपको  बनाना  चाहिए  ।  जो  कानून  बना
 हुआ  है

 उसको  सही  रूप  में  कार्यरूप  देकर  आपको  इन  भाइयों  की  रक्षा  करनी  चाहिए  ।

 अब  मैं  उद्योग  धंधों  के  बारे  में  थोड़ा  सा  कहना  चाहता  हूं  ।  मेरे  जिले  में  तीस  साल  में

 किसी  भी  स्थान  पर  एक  भी  उद्योग  नहीं  डाला  गया  है  ।  मांडला  जिले  में  वन  सम्पदा  प्रचुर  मात्रा  में

 मिलती  है  ।  खनिज  पदार्थ  बहुतायत  में  पाए  जाते  हैं  ।  सफेद  पत्थर  बहुत  मिलता  है  जिसको  आनर

 प्रदेश  में  भेजा  जा  रहा  है  ।  वहां  पर  बाक्साइट  के  भी  भंडार  हैं  ।  ढिढेरी  तहसील  पुरी  जंगलों  से  भरी

 हुई  है  ।  वहां  पर  किसी  भी  खनिज  पदार्थ  पर  आधारित  कोई  कारखाना  नहीं  डाला  गया  है  ।  अगर

 कारखाने  डाल  दिये  जाते  तो  वहां  के  लोगों  को  काम  सिल  सकता  था  और  उनको  बाहर  न  जाना

 पड़ता  ।  पिछले  शासन  की  गलत  नीतियों  का  ही  परिणाम  है  कि  देहात  की  जनता  शहरों  की  तरफ

 भागी  हुई
 आ

 रही  है
 ।  एक  बार

 जो  शहर  में
 आ

 जाता  है  वह  वापिस
 गांव  में  जाने  का  नाम  नहीं

 लेता  है  ।  ऐसे  लोगों  के  साथ  दुव्यंवहार  होता  है  ।  कई,बार  तो  उनको  जान  से  मार  दिया  जाता  है  |

 कड़ी  धूप  में  उनको  मेहनत  करनी  पड़ती  बरसात  के  समय  में  पानी  में  भीगते  हुए  उनको  काम

 करना  पड़ता है  ।  इन  कारणों  से  उनको  नाना  प्रकार  की  बीमारियां  हो  जाती  हैं  और  उनकी  हालत

 इतनी  खराब  हो  जाती  है  कि  इलाज  ठीक  से  न  हो  पाने  के  कारण  उनकी  मृत्यु  तक  हो  जाती  है  ।

 हम  ने  अपने  घोषणा  पत्न  में  कहा  है  कि  छोटे  उद्योग  धंधों  के  मामले  में  हम  आदिवासी  जिलों को

 प्राथमिकता  देंगे  और  उनको  प्राथमिकता  देंगे  जिन  गांवों  की  आबादी  एक  हजार  या  उससे  अधिक

 है  ।  मैं  अपने  जिले  के  बारे  में  बताता  हूं  ।  मेरे  मांडला  जिले  में  2500  गांव  है  ।  इनमें  से  केवल  78

 गांव  ऐसे  हैं  जिनकी  एक  हजार  की  जनसंख्या  होगी  और  शेष  जो  24:2  गांव  हैं वे  एक  हजार

 संख्या  से  कम  वाले  हैं  अब  अगर  सरकार  एक  हजार  की  जनसंख्या  वाले  गांवों  को  ही  प्राथमिकता

 प्रदान  करती  है  तो  केवल  78  गांवों  को  ही  लाभ  हो  सकता  है  इन  लघु  भर  कुटीर  उद्योगों  के  मामले

 में और  उन्हीं  में  ये  लग  सकते  हैं
 और  शेष

 जो  2422  गांव  हैं  वे  बिल्कुल  कोरे  रह  जायेंगे ।  प्रधान
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 १5  वैशाख  1901  )  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित

 जनजातियों  के  आयुक्त  के  प्रतिवेदन

 मंत्री  ने  कहा  है  कि  हम  दस  साल  में  सबको  रोजगार  दे  देंगे  लेकिन  इस  तरह  से  तो  मैं

 हूँ  कि  केवल  78  गांवों  के  लोगों  को  ही  रोजगार  मिल  सकेगा  और  और  बाकी  गांवों  के  लोगों  को

 कोई  रोजगार  नहीं  मिल  सकेगा  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  जिन  गांवों  की  आबादी  दो  सौ  तीन  सौ  या  पांच

 भी  है  उनकी  भी  लघु  और  कुटीर  उद्योग  डालने  के  मामले  में  प्राथमिकता  मिलनी  चाहिए  ।  तभी

 होगों  को  काम  दिया  जा  सकेगा  ।  पिछड़े  हुए  जितने  भी  इलाके  हैं  तभी

 वहां  के  नौजवानों  को  काम  दिया  जा  सकेगा  और  उनकी  दरिद्रता  दूर  की  जा  सकेगी  और  भी

 दीगर  उनके  लिए  व्यवस्था  की  जानी  चा६्ए  ।

 आदिवासी  जिलों  में  स्कूल  खोले  गए  हैं  ।  पांच  कक्षा  वाला  स्कूल  होता  है  तो  देखा  गया

 है  कि  उनमें  केवल  मात्र  एक  शिक्षक  की  ही  नियुक्ति  की  जाती  है  ।  एक  शिक्षक  किस  तरह  से  वहां

 के  बच्चों  को  पढ़ा  सकता  है  यह  सोचने  वाली  बात  है  ।  फिर  कहते हैं  कि  आदिवासी  बालक  कमजोर

 होते  हैं  तो  क्यों
 न

 हों
 जब

 पांच  कक्षाओं  के  लिए  केवल
 एक

 ही  अध्यापक  है
 ।

 कैसे  वह  बच्चों को

 पढ़ा  सकता  है  ।  जब  तक  उनको  सही  शिक्षण  नहीं  दिया  जाएगा  तब  तक  कंसे  वह  योग्य  बन  सकते

 इसलिए  अधिक  स्कूल  न
 छोले

 बल्कि  जो  सुले  हुए  हैं  उन्हीं  में  कम  से  कम  5  कक्षाओं  के

 लिए  3  शिक्षक  होने  चाहिए  तभी  उनके  भविष्य  का  सही  निर्माण  हो  सकेगा  ।  देहातों  में  आदिवासी

 इलाकों  पिछड़े  जिलों  में  अनिवाये  शिक्षा  लागू  करके  उनमें  प्राथमिकता  प्रदान  करनी  चाहिए  ।

 आज  मध्य  प्रदेश  में  इतने  ज्याद  आदिवासी  होने  के  बाद  एक  भी  कलेक्टर  हमारे  प्रदेश

 का  नहीं  है  ।  8,  10  कलेक्टरों  में  बाहर  के  प्रदेशों  के  ही  लोग  हमारे  मध्य  प्रदेश  के  नहीं  हैं  ।  इसी
 ~

 प्रकार  हरिजन  अधिकारी  20,  21  होंगें  उनमें  भी  अधिकतर  बाहर  कें  ही  प्रान्तों  के  लोग  होंगे  ।

 इसलिए  जब  तक  शिक्षा  पर  ध्यान  नहीं  सबको  समान  विकास  हो  भर  एक  दूसरे  से  मिलकर

 अच्छा  व्यवहार  नहीं  करेगें
 और

 जलन  की  भावना  खत्म  नहीं  होगी  तब  तक  न  आदिवादियों  का

 विकास  हो  सकता  है  और  न  हरिजनों  का  ।  जो  भी  गरीब  किसी  भी  जाति  के  उनके  भी

 बालकों  को  छात्रवृत्ति  मिलनी  चाहिए  तभी  लगेगा  कि  सरकार  सबके  विकास  के  लिए  काम  कर

 रही

 इसी  के  साथ-साथ  आदिवासी  जिलों  में  सबसे  ज्यादा  कृषि  के  लिये  जो  जंगल  हैं  जिनमें

 झाड़ियां  नहीं  हैं  उनमें  भी  लाखों  एकड़  जमीन  है  ।  उसको  समतल  करके  गरीबों  को  दी  जानी

 कुए  के  लिए  जो  आप  पैसा  देते  हैं  उसका  मैं  विरोध  करता  हूं  क्योंकि  ढाई  हजार  में  कुआ  नहीं

 बनता  है  सरकार  खुद  कुआ  बनाकर  दे  और  खाद  की  व्यवस्था  सरकार  अपनी  ओर  से

 करे  तभी  उनकी  स्थिति  सुधर  सकती  है  ।  मेरे  मंडला  जिले  की  डिंडूरी  तहसील  के  अमरपुर  ब्लाक

 में  लोगों  के  कुओं  में  पानी  नहीं  और  उनको  क्लेकटर  द्वारा  धमकी  देकर  जबरदस्ती  पम्प  दिलाये

 गये  और  आज  उस  कजे  को  वसूली  के  लिए  उनकी  जमीन  नीलाम  हो  रही  हैं  ।  मेरा  निवेदन  है  कि

 हमारे  जिले  में  लोगों की
 जमीन  नीलाम  न  की  जाय  और  उनसे  जबरदस्ती  पैसा  वसूल  न  किया  जाय

 और  जो  कर्जे  है  वह  माफ  किया  जाय  ।
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 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसुचित  15  मई  1979

 जनजातियों  के  आयुक्त  के
 aes  —

 गत  गृहू  राज्य  मंत्री  आ  s088  ने  देखा  हूँ  कि  हमारे  यहाँ  आदिवासियों

 की  क्या  हालत  है  ।  उनको  बड़ा  दुख  हुआ  कि  30  साल  TH  वहाँ  कोई  काम  नहीं  हुआ  ।  उन्होंने

 कहा  कि  नाले  बह  रहे  हैं  क्यों  नहीं  लोगों  को  बिजली  दी  जा  सकती  और  आपने  भी

 सुझाव
 दिया  था  ।  मैं  चाहूंगा  कि  मंत्री  जी  खुद  जा  करके  देखें  क्योंकि  उन्हीं  के  हाथ  में  यह  काम

 इसलिए  उन्हें  दौरा  करना  चाहिए  और  व्यवस्था  के  बारे  में  सुझाव  देकर  उनके  विकास  के  लिए

 नियम  बनाने  चाहियें  ।

 मैं  आपको  बहुत  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  अपने  विचार  रखने  का  समय  दिया  ।

 Far}  go  TAMA  (AwaATZ)  :  सभापति  मैं  अपने  दल  की  ओर  से  अनुसुचित

 जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  आयुक्त  के  प्रतिवेदन  पर  अपने  विचार  रखना  चाहता  हूं  ।

 मेरे  माननीय  मित्रों  ने  जिन्होंने  मुझसे  पहले  कहा  इन  जातियों  का  आधिक

 उत्थान  सुनिश्चित  कराने  में  सरकार  की  कमियों  के  बारे  में इश  दिशा  में  क्रियान्वित  किए  जा  रहे

 कार्यक्रमों  की  कमियों  के  बारे  में  बताया  है  ।  इस  प्रकार  की  चर्चा  अरुचिकर  हो  जाती है  ।  चर्चा  में

 अनुसूचित
 जातियों  की  आवश्यकताओं  का  ate  मूल्यांकन  होना  चाहिए  ताकि  इन  जातियों  के

 लोगों  के  कल्याण  के  लिए  लाभदायक  योजना  बनायी  जा  सकें  ।  चर्चा  ऐसी  होनी  चाहिए  कि  उससे

 सरकारी  कार्यवाही  उत्प्र रित  gi  सकें  ताकि  भविष्य  में  सरकार  की  यह  भालोचना  करने  की

 ATAITHAT  ही  न  पड़े  कि  उन्होंने  यह  नहीं  किया  है  ।

 यह  बात  सभी  जानते  हैं  कि  हमारे  देश  की  20  प्रतिशत  भधिक  जनसंख्या  अनुसूचित

 जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  की  है  ।  उनकी  संख्या  लगभग  12  करोड़  है  ।  अब

 समय  आ  गया है  जब  हमें  इस  बात  की  जांच  करनी  चाहिए  कि  क्या  सरकार  द्वारा  दी  गयी

 रियायतों  भोर  सुविधाओं  का  उपयोग  इन  जातियों  के  लोग  कर  सके  हमें  इस  बात  की  भी

 समीक्षा  करनी  चाहिए  कि  ये  सुविधायें  इन  लोगों  तक  पहुंच  पाती  भी  हैं  कि  नहीं  ।  मुझे  इसमें

 इसलिए  सदेह  होता  है  कि  जब  कोई  अनुसूचित  जाति  का  व्यक्ति  किस  उच्च  पद  पर  नियुक्त  होता

 है  तब  ऊची  जातियों  के  लोग  कितने  तीखे  i  से  प्रहार  करते  हैं  ।  जब  अनुसूचित  जाति  एक

 सम्मानित  अधिकारी  संघ  लोक  सेवा  भायोग  का  अध्यक्ष  नियुक्त  हुए  तो  सभी  समाचार  फ्च्नों  ने  इस

 नियुक्ति  का  विरोध  किया  ।  समाचार  पत्नों  में  उनके  व्यक्तिगत  जीवन  के  बारे  में  कहानियाँ  प्रकाशित

 की  गयीं जो
 वरिष्ठ  पद  के  लिए  उनकी  अक्षमता  के  प्रतीक  स्वरूप  प्रेस  में  उनकी  कट

 भआलोच्नना  हुई  तथा  लोकसभा  जसे  सावंजनिक  मंच  से  भी  उनकी  आलोचना  की  गई  ।  उन्हें  अयोग्य

 सिद्ध  करने  का  काफी  प्रयास  किया  गया  ।  मैं  अधिक  समय  इस  कहानी  के  बारे  में  नहीं  लेना  चाहता

 क्योंकि  ag  निराधार  प्रमाणित  हो  चुकी  हैं  ।  इस  प्रहार  के  पीछ  एक  यही  भावना  थी  कि  ऐसे  पद

 पर  अनुसूचित
 जाति  का  व्यक्ति  नियुक्त  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  अनुसूचित  जाति  के  छोटे  आदमी

 सभी  आर  से  इस  प्रकार  के  cart  को  किस  प्रकार  सहन  कर  सकते  हैं  ।

 *तमिल  में  दिये  गये  भाषण  का  ७ भग्र जी जी  रूपान्तर  ।
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 (rar) ी 25  बैशाख  1901  \™  My  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित

 जनजातियों के  भायुक्त  के  प्रतिवेदन

 ह  क

 यह  दावा  किया  जाता  है  कि  सरकार  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के

 कल्याण  पर  करोड़ों  रुपये  की  रादकि  व्यय  कर  रही  है  ।  जे थि  बताना  आवश्यक  हो  जाता  है  '  60

 प्रतिशत  विजीय  faqay  शिक्षा  जिकास  के  0  प्रतिशत  भा्थिक  उत्थान  के  लिए  और  30

 प्रतिशत  पीने  का  आवास  आदि  मूल  सामाजिक  सुविधाओं  के  लिए  किया  जाता  अब

 यह  किस  प्रकार  से  आंका  जाये  कि  उनका  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  कोई  उत्थान  हुआ  है  कि  नहीं

 सरकार  यद्यपि  बड़े  गव  से  कहती  है  कि  सरकारी  सेवाओं  में  इन  जातियों  के  लिए  18  प्रतिशत

 पर्दों  का  आरक्षण  है  ।  परन्तु  सरकारी  आंकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  ऐसा  आरक्षण  केवल  e qq

 श्रेणी  के  पदों  में  ही  पूरा  किया  जाता  है  ।  यह  आत्म-सतुष्टि  की  बात  हो  सकती  है  कि  1000  पदों

 में  से  200  पद  इन  जातियों  को  गये  हैं  ।  परन्तु  वास्तव  में  हम  देखते  हैं  कि  ये  200  पद  सफाई

 कमंचा  चपरासियों  आदि  के  ही  हैं  ।

 ऐसी  बात  नहीं  हैं  कि  हम  ऐसे  पद  देकर  इन  लोगों  का  जीवनस्तर  उठा  सरकारी

 सेवाओं  में  यह  सामान्य  बात  हो  गई  है  कि  जब  पदोन्नति  का  समय  आता  है  तो  यह  देखा  जाता  है

 कि  प्रत्याशी  किस  जाति  का  है  ag  बात  निश्चित  है  कि  योग्यता  ऊची  जाति  के  साथ  होती  है  ।

 वरिष्ठ  पदों  पर  पदोन्नति  के  लिए  अनुसूचित  जातियों  के  प्रत्याशियों  के  कामों  पर  ध्यान  नहीं  दिया

 जाता  है  ।  सच  लोक  सेवा  आयोग  के  अनुसूचित  जाति  के  एक  अध्यक्ष  का  उदाहरण  मैं  ऊपर  दे

 चूको  gi  किस  प्रकार  विरोध  किया  गया  ।  इन  परिस्थितियों  में  शिक्षा  सुविधायें  इन  लोगों  को

 जीवन  में  आगे  बढ़ने  का  अवसर  किस  प्रकार  प्रदान  कर  सकती  है  ।  इससे  मेरा  सन्देह  दृढ़  हो  जाता

 है  कि  ऊची  जातियों  के  लोग  अनुसूचित  जातियों  के  लोगों  की  प्रगति  में  बाधक  बने  हुए  हैं  ।

 अगला  विकल्प  है  इन  लोगों  को  तकनीकी  प्रशिक्षण  देना  है  ताकि  ये  आत्मनिभर  बनने  के

 लिए  भपने  उद्योग  आरम्भ  कर  सकें  ।  हमें  उनके  लिए  समाज  में  एक  सम्मानजनक  वातावरण

 बनाना  चाहिये  ।  यह  बात  सुनिश्चित  करायी  जानी  चाहिए  कि  न  केवल  ऐसे  उद्योगों  का

 भूत  ढाँचा  बनाने  के  लिए  ही  इन्हें  सहायता  दी  जायेगी  अपितु  उन्हें  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  से  ऋण  भी

 दिलाये  यहाँ  भी  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  की  सभी  ऋण  सुविधाओं  का  उपयोग  ऊची  जातियों

 के  लोग  ही  करते हैं
 ।  अनूसूचित  जातियों  के  लोग  उपेक्षित  रह  जाते  जब  तक  आधिक

 विषमतायें  समाप्त  नहीं  होतीं  इन  लोगों  के  अच्छे  जीवन  की  कोई  आशा  नहीं  है  ।  आाथिक

 aaa  केवल  उन्हें  लघ  उद्योग  आरम्भ  करने  का  प्रोत्साहन  देकर  ही  समाप्त  की  जा  सकती

 उद्योगों  की  स्थापना  में  सहायक  सामग्री  धनराशि  आदि  देकर  सरकार  द्वारा  इनकी  सहायता

 की  जानी  चाहिये  ।

 देश  में  व्याप्त  सामाजिक  असंतुलन  के  बारे  में  वीकली  आफ  इण्डिया  में  तीन

 वर्ष  पहले  प्रकाशित  हुए  एक  लेख  का  मैं  संदर्भ  देना  चाहता हूं  मध्यप्रदेश  में  भिलाई  इस्पात

 कारखाने  में  उच्च  अधिकारी  आदिवासी  लड़कियों  को  रेल  star  >  रूप कि  SST  TDN  Dw  में  ही  नहीं  अपितु  अपनी

 कामवासना  के  लिए  भी  प्रयोग  करते  थे  ।
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 अनुसुचित  जातियों  तथा  अनुसुचित  15  मई  1979

 जनजातियों  के  आयुक्त  के  प्रतिवेदन

 इस  सदन  में  भी  हंगामा  हुआ  था  ।  किन्तु  इसके  बावजूद  भी  असामाजिक  तत्वों  के  विरुद्ध

 कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  |

 जब  ईसाई  ae  fazq-ay  बन  गया  जब  भारत  से  शुरू  हुये  बुद्ध-ध्म  ने  विश्व  के  कई

 देशों  में  अपनी  जड़  जमा  ली  हैं  जब  इस्लाम  सभी  जगह  उन्नति  की  ओर  अग्रसर  यह  बड़

 aigqa  की  बात  है  कि  हिन्दुत्व  जो  विश्व  का  प्राचीनतम  धम  प्रभावहीन  हो  रहा  है  ।  वास्तव

 में  इसका  मुख्य  कारण  जातिवाद  जो  कि  हिन्दुत्व  का  अभिन्न  अग  जातिवाद  ओर

 दायिकता  से  fera-fart  एक  aq  क्या  विश्वव्यापी  हो  सकता  है  ?  क्या  हममें  से  कोई  यह

 भूल  सकता  है  कि  हिन्दुत्व  उस  समाज  का  आधार  है  जो  जाति  और  वर्ग  पर  आधारित  है  ।  हमारे

 देश  में  धार्मिक  सुधार  होना  चाहिए  ।  तभी  हमारे  देश  में  सामाजिक  विषमतायें  खत्म

 की  जा  सकती  हैं  ।  यह  भूलाया  नहीं  जा  सकता  कि  धार्मिक  सामाजिक  अवरोध  खड़ा

 करती  हैं  किसी  भी  ae  का  प्रमुख  ध्येय  समाज  का  कल्याण  होना  चाहिए  ॥

 परोक्ष  रूप  से  जो  हमारी  शैक्षिक  मौजूदा  सामाजिक  fasnatat  को  बढ़ावा  देतीं

 हैं  मैं  उसका  भी  उल्लेख  करू
 गा

 |  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  परिसर  में  कुछ  वर्ष  जनजातीय

 संस्कृति  पर  एक  विचारगोष्ठी  हुई  थी  ।  भाग  लेने  वाले  लोगों  की  जानकारी  हेतु  अध-नग्न

 जातीय  युवतियों
 के  चित्तनों  की  एक  प्रदशनी  भी  आयोजित  की  गई  थी  ।  क्या  यह  जनजातीय  जीवन

 का  असंगत  प्रस्तुतीकरण  नहीं  है  क्या  हम  जनजातीय  संस्कृति  की  रक्षा  कर  रहे  हैं  या  अधनग्न

 जनजातीय  युवतियों
 का  प्रदर्शन  कर  रहे  हैं  ?  ऐसा  रुख  अनुसूचित  जातियों  और  जनजातियों  की

 सामाजिक  प्रगति  में  भी  बाधक  है  |

 न
 स्वतन्त्रता  के  32  वर्षों  के  पश्चात्‌ ्  भी  आप  पायेंगे  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  अनुसूचित  जातिय

 गौर  जनजातियों  के  बच्चों  को  अपनी  जीविका  अर्जित  के  लिए  बाध्य  होना  पड़ता  जबकि

 उन्हें  शेक्षिक  संस्थाओं  में  होना  चाहिए  ।  गरीबी  के  दबाव  से  प्रभावित  बातावरण  में  इनके

 पिता  अपने  बच्चों  से  मजदूरी  कराने  के  लिए  बाध्य  हो  जाते  हैं  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में
 अनसूचित

 जातियों  और  जनजातियों  के  लोग  Ua  टूटी-फूटी  गन्दी

 झोंपड़ियों  में  रहते  जिनकी  तुलना  सूअरों  के  दड़बों  से
 को  जा  सकती  गांवों  में  उनको

 सार्वजनिक  कुओं  से  पीते  का  पानी  नहीं  लेने  दिया  जाता  ।  उनके  पास  अपने  मृतकों  को  दफनाने  के

 लिए  भी  जगह  नहीं  होती  ।  यदि  उनके  पास  अपनी  श्मशान  भूमि  भी  होती  है  तो  उस  तक  पहुंचने

 का  रास्ता  नहीं  होता  यदि  मैं नणंन  करता  जाऊं  कि  यह  लोग  किस  तरह  गन्दगी  में  रह  रहे  हैं

 तो  मुझ  पर  उन  गरीब  लोगों  को  भड़काने  का  आरोप  लगाया  जायेगा  ।  पर  मुझे  यह  कहना  ही

 ताकि  हम  उच्च  वग  के  लोगों  के  मानसिक  परिवर्तन  में  मदद  कर  सकें  जो  कि  बहुत  हद  तक  इन

 दलित  लोगों  के  सामाजिक  स्तर  को  ऊंचा  उठाने  में  काफी  काम  भायेगा  ।  हम  बहुत  से  कानून  बना

 सकते  हैं  ।  हम  लोगों  के  उत्थान  के  लिए  समाज-कल्पाण  योजनायें  बना  सकते  हैं  ।  जब  तक

 सवर्ण  लोगों  के  दृष्टिकोण
 में  आमूल  qfmada  नहीं  होता  है  इन  पीड़ित  लोगों  को  कोई  ठोस  लाभ

 नहीं  at  सकता  ।  यह  कितनी  गलत  बात  है  कि  स्वतन्त्रता  के  तीन  दशक  बाद  भी  हमारे  देश  में
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 25  बैशाख  1901  (3%)  अनसचित  जातियों  तथा  भनसचित

 जनजातियों  के  आयुक्त  के  प्रतिवेदन

 एक  ऐसा  वर्ग  जो  मल  हाथों  से  उठाता  है
 ?  यह  उनकी  आजीविका  हो  सकती  है  किन्तु  क्या  य

 उचित  है  कि  समाज  के  एक  वग  के  लिए  यह  आजीविका  बनी  रहे  ।  हमें  इन  लोगों  को  बदतर  स्थिति

 से  निकालकर  जीने  की  मानवीय  स्थिति  में  लाना  होगा  ।

 मुझे  यह  कहते  हुए  दु:ख  है  कि  दो  साल  के  जनता  राज  WSStq-TAT  की  कोई  भी

 विदेश  जाति  या  जनजाति  के  प्रत्याशी  को  नहीं  दी  गई  है  इसी  एक

 हरिजन  परिवार  को  मेट्कोत्तर  अधिकतम  केवल  दो  छात्रवत्ति  के  प्रतिबस्ध  को  भी  तुरन्त  हटा

 दिया  जाना  चाहिए  ।  तमिलनाडु  में  काफी  समय  से  यह  मांग  की  जा  रही  कि  धोबियों  और

 नाईयों  को  अनुसूचित  जातियों  कही  सूची  में
 सम्मिलित

 किया  जाये  ।  इसे  बिना  देरी  के
 तुरन्त

 किया

 जाये  ।  मैं  सरकार  से  यहं  अनुरोध  भी  करूंगी  कि  जो  लोग  अन्तंजातीय  विवाह  उनको

 पुरस्कार  दिया  क्योंकि  ag  जाति-बन्धन  को  तोड़ने  का  सबसे  उत्तम  उपाय  है  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों

 में  एक  बड़े  पैमाने  पर  मकान  बनाने  का  कार्यक्रम  शरू  किया  ताकि  इनके  रहन-सहन  को

 जीने  योग्य  बनाया  जा  सके  ।  उन्हें  इस  योग्य  बनाया  जा  सके  कि  दो  जन  रोटी  कमा  सकें  और

 उन्हें  कम  से  कम  इतना  कपड़ा  दिलाया  जाय  जिससे  वे  अपना  तन  ढक  सकें  ।  सिफ  यही  काफी

 नहीं  है  कि  हम  दूसरों  से  आशा  करें  कि  वे  हमारा  आदर  करें  ।  हमें  स्वयं  को  दूसरों  के  भादर  के

 योग्य  बनाना  चाहिए  ।  यह  तभी  संभव  हो  सकता  है  जब  अनुसुचित  जातियों  और  जनजातियों  के

 लोगों  के  रहन-सहन  के  स्तर  को  ऊचा  उठाया  जायेगा  ।  मैं  सांविधिक  रूप  से  जातिवाद  समाप्त

 करने  की  मांग  करता  हुं  ।  इससे  पहले  कि  अपना  भाषण  समाप्त  करू  मैं  यह  भी  मांग  करता  हूं

 कि  देश  की  विधान  सभाओं  और  विदेश  में  स्थित  दूतावासों  में  अनुसचित  जातियों  ae  जनजातियों

 के  लोगों  को  समुचित  प्रतिनिधित्व  दिया  जाये  ।  वास्तव  मैं  तो  यह  सुझाव  दगा  कि  केन्द्र  में

 नुसूचित  जातियों  और  जनजातियों  के  लोगों  के  हितों  की  देखभाल  के  लिए  एक  पृथक  मंत्रालय

 होना  चाहिए  ।  हमें  12  घंटे  के  विचार-विमर्श  से  संतुष्ट  नहीं  हो  जाना  चाहिए  ।  इसके  पश्चात्‌

 हमें  आत्मतुष्टि  की  भावना  लेकर  चले  नहीं  जाना  चाहिए  ।  जनता  सरकार  को  स्वयं  को  30  वर्षों

 के  कांग्रेस  प्रशासन  की  गालोचना  तक  ही  सीमित  नहों  रहना  चाहिए  बल्कि  इस  बात  पर  ध्यान

 देना  चाहिए  कि  दो  ag  के  इसके  शासनकाल  में  देश  में  क्या-क्या  हुआ  ।  जनता  सरकार  को

 भनसचित  जातियों  और  जनजातियों  के  लोगों  के  कल्याण  के  लिए  एक  भावी  योजना  भी  बनानी

 चाहिए ।  शंक्षिक  आर्थिक  ओर  सामाजिक  विषमता  का  कारण  मुख्यरूप  देश  में

 अनसुचित  जातियों  और  जनजातियों  के  उत्यान  में  असफलता  ही  है  ।  देश  की  प्रगति  उनके  कल्याण

 में  निहित  है  ।

 इन  शब्दों  के  मुझे  जो  अवसर  दिया  गया  उसके  लिए  धन्यवाद  करते  मैं  अपना

 भाषण  समाप्त  करता  हु  ।

 डा०  रामजी  fag  :
 सभापति  हम  लोगों  के  समक्ष  शेड्यूल्ड  कास्ट

 ve  देडयल्ड  ट्राइब्ज  की  लगभग  तीन  वर्षों  की  रिपोर्टे  74-75,  75-76  भौर  76-77  की  चर्चा  के

 लिए  रखी  गई  है  ।  इन  में  जो  अनुशंसाएं  हैं  अगर  केवल  उन्हीं  अनुशंसाओं  का  हम  कार्यान्वयन  कर
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 जनजातियों  के  आयुक्त  के  प्रतिवेदन

 पाते  तो  शायद  आज  माननीय  सदस्पों  ने  जितनी  आपत्तियां  उठाई  हैं  वह  निमुल  हो  जातीं  ।

 हरिजन  समस्या  भारतवर्ष  और  खात  कर  हिन्दू  जाति  का  सब  से  बड़ा  कलंक  है  |  यही  कारण  है  कि

 पुज्य  बापू  ने  इस  को  अपना  जीवन  qd  मान  कर  अपने  जीवन  के  समय  में  सम्पूर्ण  साधना  इस  के  लिए

 अपत  की  थी  ।  यह  अलग  बात  आज  बहुत  दिनों  के  बाद  बापु  आउट  डेट  माने  सकते  हैं

 लेकिन  उन्होंने  सन्‌  1921  में  जब  हरिजन  समस्या  पर  किसी  को  बोलने  का  साहस  नहीं  होता  था  तब

 स्पष्ट  रूप  से  उद्घोष  किया

 at  अस्पृश्यता  को  हिन्दुत्व  पर  सबसे  बड़ा  कलंक  समझता  हूं  | ह

 जिस  समय  qaqa  पाखंडी  हिन्दू  धर्म  के  आचायें  बहुत  शोर  शराबा  कर  रहे  थे  उस  समय

 भी  उन्होंने  कहा  था  और  इतना  ही  नहीं  उन्होंने  तो  कुछ  अन्धविश्वास  की  भावना  से  भी  कहा

 जब  बिहार  में  भूकम्प  भाया  तो  उन्होंने  कहा  कि  यह  भूकम्प  कोई  ईश्वरीय  चीज  नहीं  ae  हिन्दू

 जाति  के  दुष्कर्मों  का  फल  a—

 न  ही  ईश्वर  की  सनक  था  ही  अदृश्य  शक्तियों  का  परिणाम  हम  न  तो

 ईश्वर  के  सभी  नियमों  को  सही  जानते  हैं  और  न  ही  उनकी  कार्य-प्रणाली  को  जानते  हैं  पी

 हालांकि  इस  पर  aga  सारी  आपत्तियां  हुई  थीं  कि  यद  अन्धविश्वास  को  लेकर  बोलते

 हैं  ।  इस  हरिजन  समस्या  को  उन्होंने  इतनी  गहराई  से  सोचने  का  प्रयास  किया  था  कि  उन

 के  सामने  ऐसी  बात  यह  थी  ।  कितनी  भावना  भर  हरिजनों  के  प्रति  कितना  प्यार  था  उनके

 उन्होंने  कहा  था  कि  जब  युधिष्ठिर  बिना  कुत्त  स्वर्ग  नहीं  जा  सकता  है  तो  fag  जाति

 हरिजनों  के  सहयोग  के  बिना  स्वराज्य  भी  प्राप्त  नहीं  कर  सकती  ।

 युधिष्ठिर  स्वं  में  अपने  च कुत्त  के  बिना  नहीं  घुसे  ।  तब  उनके  बंशज  कैसे  भाशा  करते  हैं  कि

 अस्पश्य  लोगों  के  बिना  उन्हें  स्वराज्य  मिल  जाएगा  ?

 उन्होंने  इससे  और  भी  गहराई  की  बात  कही  थी  जिससे  सवर्णों  के  हृदय  का  gets  हरिजन

 सेवा  के  लिए  बहुत  सारे  लोग  आगे  आए  ।

 (ait  NeTATT  बसू  पीठासीन

 उन्होंने  कदा  कि  आज  हम  गुलामी  की  जंजीर  तोड़ना  चाहत ेहैं
 लेकिन  यह  ya  जाते  हैं  कि

 अगर  हम  अपने  हरिजन  भाइयों  को  गुलाम  रखते  हैं  तो  जब  तक  हम  हरिजन  भाइयों  को  गुलाम
 रखेंगे  तब  तक  हमें  स्वतंत्र  होने  का  कोई  अधिकार  नहीं  है  ।  यही  कारण  है  कि  आज  गांधी  की  भावना

 सर्वोपरि  है  भोर  उसे  हम  अलग  नहीं  कर  सकते

 aarafa  यह  जनता  सरकार  की  रिपोटं  नहीं  है  जो  उसका  मुल्यांकन  हम  आपके

 सामने  रखें  ।  यह  पिछली  सरकार  के  समय  की  रिपोर्ट  है  ।  इसमें  asIss  कास्ट  14,60

 asAes  ट्राइब  6.9  परसेंट  है  तीन  वर्षों  की  सेन्ट्रल  सर्विसेज  में  इनके  की  जो  रिपोर्ट

 है  इसको  आप  देखें  ।  क्लास  वन  में  शेड्यूल aa  ड  कास्ट  3.4  और  TSTeS  ट्राइब  0.68  परसेंट
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 25  वंशाख  19  अनसचित  जातियों  था  अतपतित

 a  जलयान... न णणणणणायथयणणाााायतयतयएइथशशशाातयल्‍यल्‍यएल्‍यएतस्‍ए। एएए एयल्‍जएतल्‍ए।तएतल्‍ए र  एएए

 जनजातियों  के  आयुक्त  के  प्रतिवेदन

 क्लास  टू  में  UsAeS  कास्ट  5.4  परसेंट  हैं  और
 शेड्यूल्ड  ट्राइब  0.7  परसेंट  हैं  ।  क्लास  थी

 में

 11.3  परसेंट  हैं  ।  इसमें  शंडयल्ड  टाइब  2.5  परसेंट  हैं  क्लास  फोर  में  18  परसेंट  शेडयल्ड  कास्ट

 हैं  और  शेड्यल्ड  ट्राईब  3  परसंट  हैं  |

 मैंने  यह  आंकड़े  आपके  सामने  यह  दिखाने  के  लिए  रखे  हैं  कि  क्नाप  फोर  में  तो  18  परसेंट

 देते  क्लास  थीरी  में  उससे  कम  11.0  परसेंट  देते  क्लास  ट्  में  उससे  भी  कम  और  क्लास  वन  में

 बिल्कुल  कम  देते  हैं  ।  डा०  अम्बेदकर  से  गवर्नर  जनरल  ने  पूछा  था  कि  आप  लेजिप्लटिव  कौंसिल  में

 हरिजनों  के  प्रतिनिधित्व  की  क्यों  मांग  करते  हैं  लाज  यहां  पर  बहुत  सारे  भाइयों  ने  हरिजनों  के

 लिए  एक  पृथक  मंत्नालय  की  मांग  की  है  ।  आज  इस  बात  को  कहते  हुए  मुभ  प्रसन्नता  हो  रही  है

 कि  1977  में  जब  मैं  यहां  पर  आया  था  तो  मैंने  पहली  बार  हरिजनों  के  लिए  पथक  मंत्रालय  की

 मांग  की  थी  ।  तो  जसा  मैं  अभी  पहले  कह  रहा  गवत्तर  जनरल  ने  डा०  अम्बेदकर  से  Har  कि

 छोटी  छोटी  नोकरियों  में  हम  हरिजनों  को  जगहें  दे  देते  हैं  लेकिन  निर्णाप्रक  जगहों  के  लिए  आप  मांग

 न  करें  क्योंकि  आप  योग्य  नही ंहैं  ।  डा०  अम्बेदकर  ने  उत्तर  दिया  था  कि  अगर  हम  निर्णायक  जगहों

 पर  रह  सकेंगे  तो  वास्तव  में  हम  हरिजनों  पर  होने  वाल  अन्याय  का  भी  मुकाबला  कर  सकेंगे  |  यदि

 एक  भी  हरिजन  निर्णायक  पद  पर  होगा  तो  वहू  हरिजनों  के  कष्ट  को  समभऋगा  ओर  उनको  दूर  कर

 सकेगा  ।  इसलिए  ag  कहना  कि  यह  अयोग्य  हैं  यह  ठीक  नहीं  है  ।  जो  लोग  पांच  हजार  वर्षों से  दबे

 हुए  हैं  उनको  अपप  देना  नहीं  चाहते  यह  तीन  वर्षों  की  जो  रिपोर्ट  है  वह  जनता  सरकार  की

 नहीं  है  ।  पहले  जो  कांप्रस  सरकार  थी  जिसके  लोगों  के  हृदय  में  आज  हरिजनों  के  लिए  करूणा

 व्याप्त  हो  रही  है  उनके  समय  में  रेलवे  Fata  वन
 में  शेड्यूल्ड  कास्ट  6  परसेंट  और  TSASS

 ट्राइब  0.8  परसेंट  थे  ।  पब्लिक  qigwe faa  तीन  वर्षों  की  रिपोर्ट  जिस  पर  हम  चर्चा  कर
 w

 है  क्लास  वन  में
 शेड्यूल्ड  और  देड्यूल्ड  .2  परसेन्ट  ।  नेशनलाइज्ड

 वैक्स  में  आफिसर  क्लास  में  TeIss  कांस्ट्स  की  संख्या  परसेन्ट-यानी  एक  परसेन्ट  भी  नहीं

 जब  कि  उन  की  आबादी  16  परसेन्ट  है  और  ease  ट्राइव्स  की  संख्या  है  परसेन्ट  |  डिफें

 फोसज  में--इस  का  डाटा  नहीं  दिया  गया  है  और  सब  बातें  दी  गई  हैं  ।

 अब  एट्रोसिटीज  की  बात  को  लीजिये  ।  अभी  रामविलास  भाई  ने  बतलाया  कि  इन  के  घर

 को  आग  लगा  दी  ईन  के  गांव  को  जला  डाला  गया--पह  कितने  शम  की  बात  है  आज  जिस

 एट्रोसिटी  की  हम  चर्चा  कर  रहे  हैं--चाहे  जनता  सरकार  हो  या  कोई  भी  सरकार  हो--कितने

 कलंक  की  बात  है  ।  मेरे  पास  तीन  वर्षों  की  रिपोर्ट  में  हरिजनों  पर  जो  एटोसिटीज

 पन  की  संख्या  3302  थी  ।  1973  में  6186,  1974  q7—  इन्दिरा  गांधी  का  स्वर्ण-काल

 8860  az  एमर्जेन्सी  के  काल  में  जब  कि  रिपोटे  लिखी  ही  नहीं  जातीਂ  1975  में  संख्या

 1781.0  ।  1976  में  जब  बिलकुल  शान्ति  अनुशासन  पव  था--उस  समय  संख्या

 यह  हमारी  उपलब्धि  है  ।

 सभाषति  प्रश्न  यह  है  कि  इस  का  क्या  हल  हो  सकता  है  ।
 सचमुच  में

 =o of  aar यदि  कोई  मागं  हो  सकता  है  तो  ag  एक  * AIT  है--संघष  का  मारें  ।  q  हो  कर  मनुष्य  का
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 retire

 के  आयुक्त  के  प्रतिवेदन

 न  ण

 आक्रोष  उमड़ता  है--तो  Tea  की  आकांक्षा  होती  है  संघष  के  लिये  कटिबद्वता  और  तत्परता  व्याकुल

 होती  है  ।  हम  ने  यह  नहीं  war  कि  केवल  रहम  और  करुणा  के  आधार  पर  दवे  रह  कर  अपना

 कार  प्राप्त  किया  जा  सकता

 स्वतंत्रता  वहू  उपहार  है  जो  एक  राष्ट्र  के  द्वारा  दूसरे  राष्ट्र  को  नहीं  दिया  यह  अपने

 खून  से  खरीदा  जायेगा  |

 इस  लिये  हरिजन  और  आदिवासी  भाई  अपने  अधिकार  और  स्वत्व  को  प्राप्त  करेंगे  तो  वह

 किसी  की  मेहरवानी  पर  नहीं  अपनी  शक्ति  के  आधार  पर  प्राप्त  करना  होगा  ।  इस  लिये  इस

 रिपोर्ट  में  जो  बातें  कही  गई  हैं--उस  में  भी  इस  चीज  का  जिक्र  किया  गया  है--ये  सारे  काम  होने

 लेकिन  साथ-साथ  अपने  पेरों  पर  खड़े  होने  की  बात  भी  है  ।  इस  लिये  यह  बात  तो  ठीक  है

 कि  आज  सब  लोगों  को  हर  जगह  जहां  पर  ऐसी  बातें  हैं--उन  को  शक्ति  और  संघर्ष  का  मागें

 नाना  चाहिये  ।  करुणा  के  मागं  की  बात  मैंने  आप  के  सामने  रखी  यह  सुन्दर  है  लेकिन

 परन्तु  सशस्त्र  शक्ति  का  मागं  भले  हो  लेकिन  कितना  उपयोगी  है--यह  समझने

 की  बात  है  ।

 अब  प्रश्न  e—FIT  सरकार  के  माध्यम  से  हरिजनों  की  समस्या  का  अन्त  हो  जायगा  ?  यदि

 ऐसी  बात  होती  तो  30  वर्षों  में  यह  सब  हो  गया  होता  ।  हमारे  संविधान  में  सभापति

 इस  बात  का  वर्णन  है--हमारे  srazfara  प्रिन्सिपल्ज  में  गया  है  कि  हम  अनटचेबिलिटी  को

 लेकिन  आज  तक  वह  कायम  है  ।  हमारें  प्रधान  मंत्री  जी  ने  भी  एक  टाइम-लिमिट  को

 घोषणा  की  है  कि  इतने  दिनों  में  हटा  पता  नहीं  वहू  हट  सकेगी  या  कितनी  हट  लेकिन

 इस  के सम्बन्ध  में  मैं  एक-दो  सुझाव  चाहता  हुं  -  सब  से  पहना  सुझाव  तो  यह  ¢—eleaa

 समस्या  सचमुच  में  इस  देश  एक  सांस्कृतिक  कोढ़  है  और  इस  सांस्कृतिक  कोढ़  पर  केवल  एक

 पहल  से  प्रहार  करने  से  काम  नहीं  चलेगा  ।  सब  से  पहला  भआर्धिक  पहलू  e—fergeatt  में  जो

 सामाजिक  रूप  से  पिछड़े  हुए  वे  आर्थिक  रूप  से  भी  पिछड़े  हुए  हैं--इस  लिये  इकानामिक  बेकव

 नेस  और  सोशल  बेकवडनेस  हिन्दुस्तान  के  5  हजार  वर्षों  के  इतिहास  में  साथ-साथ  रहे  हैं  ।  इस  लिये

 सब से  पहले  आर्थिक  प्रश्न  पर  प्रहार  करना  होगा  ।  मैं  सभापति  इ  सम्बन्ध  में  एक

 बिल  भी  लाया  था  कि  सब  को  Ugl-E-aB  देना  चाहिये  ।  अगर  एक  बार  में  नहीं  दे  सकते  हैं  तो

 फेजज  में  चरण  में  दें  ।  पहले  फेज  में  मैंने  कट्टा  था--इस  को  शेड्यल्ड  कास्ट्स  और
 SACS

 ट्राइब्स  से  देना  चाहिये  राइट-टू-वरक  सब  को  हम  कब  देंगे--यह  एक  अलग  बात  है  |  लेकिन

 अनटू  दि  जो  अन्त्योदय  का  काम  वहीं  से  शुरू  होना  चाहिए  और  सेकेन्ड  फेज  में  ane

 क्लासेज  के  लोगों  को  देना  चाहिए  और  as  फेज  में  और  लोगों  को  दें  ।

 लोगों  में  समानता  की  बात  करना  अनुचित

 इसलिए  सचमुच  में  जो  नीचा  उसको  ऊंचा  करने  के  लिए  राइट-टु-वर्क  2.0  फेज  में

 TeATs  कास्ट्स  और  TEAeS  दाइन्स  को  देना  होगा  ।  qaesat  मान  लीजिए  कि  नहीं  दे
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 at  जिस  तरह  से  महाराष्ट्र  में  एम्पलायड  गारेन्टी  स्कीम  उसी  तरह  से  हर  हरिजन  हर

 आदिवासी  को  यह  एन्स्योर  कर  दें  कि  उनको  एम्पलायमेंट  की  गारन्टी  हो  सकती  है  ।  अगर  ऐसा

 किया  तो  भी  काम  चल  सकता  है  |

 इसके  बाद  एक  बात  और  है  और  यह  रिजवशन  के  बारे  में  है  ।  कांस्टीट्यूशन  में  रिजर्वेशन

 दे  दिया  गया  लेकिन  उसमें  भी  शाटंफाल  है  ।  इसमें  भी  चोरी  हुई  है  और  जितना  रिजर्वेशन  मान्य

 उसमें  शाटंफाल  है  और  उसके  लिए  यह  कह  दिया  कि  ये  योग्य  ये  काबिल  लोग  नहीं  हैं  ।

 इसलिए  मेरा  कहना  यह  है  कि  रिजर्वेशन  को  स्टेटूटरी  fear  जाए  ।  हम  जनता  सरकार  को

 धन्यवाद  देते  हैं  कि  जो  संविधान  संशोधन  प्रस्तुत  46  वां  संविधान  संशोधन  आएगा

 उसमें  ag  जो  हरिजन  और  WeTes NN  कास्ट्स  कमीशन  उसको  हम  संबंधानिक  गारन्टी  देगें  ।

 बहुत  बड़ी  बात
 जनता  सरकार  इसमें  बहुत  कुछ  नहीं  कर  पाई है

 लेकिन  इतनी  बात

 तो  है  कि  आज  पहली  बार  यूनियन  पब्लिक  सविस  कमीशन  का  चैपरमैन  जो  वह  एक

 हरिजन  भाई  है  ।  यह  हमारे  लिए  एक  गौरव  की  बात  है  ।  इसलिए  सोचने  की  बात  है  कि

 आज  हमें  आर्थिक  गारेन्टी  देनी  तो  रिजर्वेशन  बनाना  केवल  एक्जीक्यूटिव  आडंर  से

 बात  नहीं  चलेगी ।

 ae  तो  आधिक  पक्ष  हुआ  लेकिन  जैसा  मैंने  निवेदन  किया  यह  जो  अस्पृश्यता  का  प्रश्न

 केवल  आधिक  प्रश्न  नहीं  यह  सामाजिक  प्रश्न  है  और  जैसा  गांधी  जी  ने  कहा  था  कि  यह

 हिन्दू  समाज  का  सबसे  बड़ा  कोढ़  है  उन्होंने  कहा  था  कि  मैं  अगर  फिर  जन्म  मेरा  पुनर्जन्म  हो

 मनुष्य कुल  तो  उन्होंने  हरिजन
 भी  नहीं कहा  था  बल्कि  यह  कहा  था  कि  मैं  sift  के  घर  में

 जन्म  मेरा  जन्म  मंगी  के  कुल  में  हो  इसीलिए  जत्र  तक  सामाजिक  रूप  से  प्रहार  नहीं  किया
 तब  तक  कुछ  नहीं  होगा  और  यह  हरिजनों  की  समस्या  जो  है  यह  कुत्सित  और  गहित

 जाति  व्यवस्था  का  कलंक  है  और  जब  तक  जाति  व्यवस्था  तब  तक  हरिजन  समस्या  को

 हिन्दू  जाति  से  अलग  नहीं  किया  जा  सकता  और  यह  जाति  व्यवस्था  है  क्या
 ?  वर्ण  व्यवस्था

 fara  हो  गई  है  और  वर्ण  व्यवस्था  के  नाम  पर  यह  वर्ण  अव्यवस्था  हो  गई  इसलिए  यह

 समस्या  आई
 ।

 मैं  नहीं  जानता  कि  कानून  से  कहाँ  तक  यह  हो  सकता  है  लेकिन  यह  सोचने  की

 बात है  कि  क्या  जाति  प्रथा  का  अन्त हो  सकता  है  ?  मैं  श्री  काका  कालेलकर से  बात  कर  रहा
 था  तो  उन्होंने  एक  बहुत  बड़ी  बात  कही  जिसकी  ओर  मैं  इस  माननीय  सदन  का  ध्यान  आकर्षित

 करना  चाहूंगा  और  वह  यह  है  कि  हिन्दू  सोशियेलोजी  का  कैसे  विकास  हुआ  ।  शुरू  में  एक  ही
 गोत्र  में  विवाह  करते  थे  लैकिन  जब  एक  गोत्र  में  fear  ह  होने  तो  एक  गोत्र  के  लोग  दूसरे
 गोत्र  से  झगड़ा  करने  लगे  ।  तब  हिन्दू  fez  रिलीजन  ने  यह  निर्देश  दिया  :

 सगोत्र  विवाह  वरजितम ध

 एक  गोत्र  में  विवाह  नहीं  हो  सकता  इसका  कारण  यह  था  कि  एक  Ma  अगर  दूसरे  गोत
 में  विवाह  तो  दोनों  में  प्रेम  हो  जाएगा  ।  यह  हिन्दू  सोशियेलाजी  से  होगा  या  सरकार  के

 कानून  से  ag  मैं  नहीं  ना  ad’  जे नता  लेकिन  यह  सोचने  की
 |  बात  है  कि  जब  तक  सजातीय  विवाह
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 जनजातियों  के  आयुक्त  के  प्रतिवेदन

 श

 बन्द  करने  के  लिए  कोई  विधा  नहों  होगा  सामाजिक  या  तबर  तक  जाति  प्रथा  को

 भगवान  भी  समाप्त  नहीं  कर  सकेंगे  और  जब  तक  जाति  प्रथा  समाप्त  नहीं  तो  अस्पुश्यता

 को  कोई  भी  गांधी  या  डा०  अम्बेडकर  भी  समाप्त  नहीं  कर  सकेंगे  ।  इसीलिए  मैं  यह  कहता  हूं  कि

 इसके  राजनीतिक  पहलू  पर  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  है  ।  और  राजनीतिक  पहलू  है  ।  मैं  यह

 अवश्य  कहूंगा  कि  रिजर्वेशन  की  जो  हमारे  हरिजन  और  आदिवासी  माई  बात  करते  वे  निर्णायक

 पदों  में  रिजर्वेशन  की  बात  करें  ।  वे  प्रधान  मंत्री  मंत्रियों  में  रिजर्वेशन  की  मांग  करें  जब  तक

 उन्हें  निर्णायक  पदों  में  frat  नहीं  मिलेगा  तब  तक  कुछ  नहीं  होगा

 अन्तिम  बात  मैं यह  कहूंगा  कि  हरिजन  समस्या  का  सवाल  शिक्षा  से  जुड़ा  है  ।  दुर्भाग्य  है

 कि  इस  देश  में  महर्षि  बाल्मीकि  के  द्वारा  मर्यादा  पुरुषोत्तम  राम  से  एक  शूद  शम्बूक  का  वध  कराया

 गया  ।  सभापति  महोदय  उस  व्यक्ति  का  एक  ही  अपराध  था  कि  वह  शूद्र  था  और  वेद  पढ़  रहा

 था  ।  आज  से  पाँच  हजार  वर्ष  पुर्व  यह  रूप  था  शिक्षा  का  ।  कितनी  शिक्षा  विकृत  हो  गयी  थी  ।

 तेजस्विभावधीतमस्तु

 शिक्षा  तो  तेजस्वी  होती  है  लेकिन  are  उस  शिक्षा  को  क्या  हो  गया  है  ?  इसलिए  मैं

 भारत  सरकार  और  राज्य  सरकारों  से  यही  कहूंगा  कि  हरिजनों  को  जहां  फ्री  एजूकेशन  आप  दे  रहे

 हैं  वहां  एजूकेशन  के  साथ  उनके  खाद्य  की  भी  व्यवस्था  कीजिए  ।  एक  सुअर  या  भय  चराने  वाला

 तभी  शिक्षा  ग्रहण  कर  सकेगा  जबकि  उसे  खाद्य  भी  उपलब्ध  हो  ।  आप  किसी  को  छात्रवृत्ति  देकर

 पढ़ाने  नहीं  बिठा  सकते  हैं  जीने  के  लिए  उसे  दाने  भी  चाहिएं  और  जब  तक  गरीब  को  दाना  भी

 साथ  नहीं  मिलेगा  तब  तक  ag  शिक्षा  ग्रहण  करने  योग्य  नहीं  होगा  |

 इसलिए  इस  समस्या  पर  राजनीतिक  सामाजिक  और  नैतिक  चारों  पहलुओं  से

 प्रहार  करने  की  आवश्यकता  है  ।  जत्र  तक  यह  नहीं  होगा  जब  तक  सांस्कृतिक  पुरनेंजागरण  नहीं

 जब  तक  सांस्कृतिक  क्रांति  नहीं  होगी  aa  तक  हरिजन  समस्या  समाधान  भी  असंभव

 है  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  हमारे  गृह  राज्य  मंत्री  श्री  धनिकलाल  मण्डल  जी  जो  कि  पहले  से  ही

 प्रतिबद्ध  वे  सच  मुच  में  इस  दिशा  में  भी  कुछ  करेंगे  जिससे  कि  इन  लोगों  को  न्याय  मिले  ।

 श्री  मंगलदेव  )
 :  सभापति  मुझे  प्रसन्नता  है

 कि  इतने  दिनों  के  अनुरोध

 के  बाद  इस  रिपो  पर  बहस  करने  के  लिए  सरकार  ने  इजाजत  दी  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  माननीय

 मण्डल  जी  के  होते  हुए  भी  तीन-तीन  वर्षों  तक  ये  रिपोर्ट  पड़ो  रहे  और  इन  पर  बहस  करने  के

 लिए  जब  माननीय  सदस्य  सरकार  पर  दबाव  डालें  तब  उन  पर  हाउस  में  चर्चा  हो  ।  अगर  इन  पर

 पहले  ही  चर्चा  हो  जाती  तो  कोई  नुकसान  नहीं  होने  वाला  था

 दो-तीन  दिन  तक  बरहम  सुनने  के  बाद  सरकार  को  इस  नतीजे  पर  पहुंचना  होगा  कि

 कमिदनर  ने  जो  रिपोर्ट  दी  है  उसमें  कोई  ऐसी  समस्या  नहीं  बची  है  जिस  पर  रिपोर्ट  में  चर्चा  न

 की  गयी  हो  और  उस  रिपोर्ट  पर  चर्चा  के  दौरान  यहाँ  पर  चर्चा  न  की  गयी  हो  ।  इसके  सम्बन्ध

 में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  रिपोर्टे  पर  यहां  पर  केवल  चर्चा  कर  लेने  मात्र  से  सरकार  की

 जिम्मेदारी  खत्म  नहीं  हो  जातों  है  ।  यह  मैं  मानता  हूं  कि  सरकार  ने  बहुत  काम  किये
 हैं  और

 पिछली  सरकारों  ने  भी  काम  किये  थे  ।  लेकिन  सवाल  यह  उठता  है  कि  गांवों  से  लेकर  दिल्‍ली  तक
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 हरिजनों  की  समस्याओं  को  हल  करने  के  लिए  जो  एजेन्सी  और  उनकी  जो  समस्याएं  हैं  उनको

 एक  साथ  कंसे  हल  किया  जा  सकता  है  ।  मैं  मानता  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  कुछ  बजट  दे  देती

 कुछ  कानून  बना  कर  अधिकार  मी  दे  देती  है  लेकिन  अगर  इरादा  कमजोर  इरादे  में  गड़बड़

 हो  तो  काम  नहीं  चल  सकता  |  डा०  रामजी  सिंह  ने  कहा  कि  इस  देश  के  लोगों  का  विशेषकर

 हिन्दू  समाज  का  संस्कृति  से  ग्रस्त  है  ।  जत्र  तक  हम  इस  समस्या  पर  ठीक  से  नहीं  सोचेंगे

 तब  तक  इस  समस्या  को  हल  नहीं  किया  जा  सकता  चाहे  इस  सदन  माननीय  सदस्य

 चाहे  मन्त्री  चाहे  लाखों  लाख  आदमी  उन  सबका  दिमाग  इस  बारे  में  साफ  नहीं  हुआ  है  मैं

 नहीं  समझता  कि  जब  तक  fers  समाज  में  या  हिन्दू  धर्म  में  सोचने  के  ढंग  में  परिवतंन  नहीं  आता

 तब  तक  इस  देश  में  छुआछूत  बन्द  होने  वाली  नहीं  है  ।

 हमारे  देश  में  भाग्य  के  आधार  पुनर्जन्म  के  आधार  पर  सारी  संस्कृति  बिछी  हुई  है  और

 उसी  में
 सभी

 लोग  सांस  ले  रहे  हैं  धर्माचार्यों के  बारे  में  यहाँ  चर्चा  हुई  जगत  गुरु  के  बारे

 जय  गुरुदेव  के  बारे  y¥—qat  हुई  है  और  न  केवल  यहां  के  गुरुओं  बल्कि  बाहर  के  पोगापंथियों  के

 बारे  में  भी  चर्चा  होती  है  और  यहाँ  तक  कि  हमारी  कंबिनेट  के  जो  मंत्री  वरिष्ठ  लोग  हैं
 उनको  ही  आप  वे  इन  संस्कारों  से  किस  तरह  से  बंधे  हुए  यज्ञों  आदि  में  किस  तरह  से

 सक्रिय  रूप  से  भाग  लेते  हैं  और  उनको  प्रोत्साहन  देत ेहैं और  जब  ऐसी  बात  है  तो

 छूआछूत  से  कंसे  छुटकारा  मिल  सकता  है  ।

 दो
 दिनों  से  इस  पर  चर्चा  हो  रही  कोई

 विषय
 ऐसा  नहीं  बचा  है  जो  इस  चर्चा  के

 दौरान  उठाया  न  गया  जो  हम  लोगों  में  भयंकर  बेरोजगारी  है  उसी  बेरोजगारी  की  वजह  से

 हम  गरीब  हैं  और  हमारी  गरीबी  है  और  उसी  गरीबी  की  वजह  से  हमारा  शोषण  भी  होता  है  ।

 बेरोजगारी  को  खत्म  कर  दिया  जाए  तो  इन  सब  कष्टों  से  हम  लोगों  को  मुक्ति  मिल  सकती  है  ।
 सरकारी  नौकरियों  की  बार  बार  चर्चा  होती  है  ऐसा  लगता  है  जैसे  यह  मांगी  हुई  चीज

 या
 तो

 डर  के  मारे
 या  कानूनी  तौर  पर  कुछ  एक  नौकरियां  दे  दी

 जाती  हैं  ।  अगर  बहस  करके
 कोई  लेना  चाहे  तो  नहीं  मिल  सकती  है  ।  जो  आपके  द्वारा  बनाए  गए  कानूनों  का  पालन  नहीं  करते

 हैं  वे  चाहे  बड़े  अफसर  क्यों  न  हों  क्या  आप  उनको  सजा  देने  की  जरूरत  महसूस  नहीं  करते

 क्या  यह  सबूत  नहीं  है  कि  जातिवाद  का  बोलबाला  है  या  भाई  मतीजावाद  चलता  है  या  पार्टीबाजी
 चलती  है  ?  सब  उस  में  ग्रस्त  हैं  मुजफ्फरनगर  जिले  के  कलैक्टर  की  चर्चा  किसी  .  ने  की  थी  |
 माननीय  राजनारायण  जी  जब  मंत्री  थे

 तब
 उनके  स्टाफका  कोई  पी०ए०  या  अफसर  जान-बुझ

 कर  वहां  भेजा  गया  था  दो  दो  शैड्ल्ड  कास्ट  के  कलैक्टर  पन्द्रह  या
 बीस-बीसे  में  ट्रॉस्फर

 कर  दिए  गए  थे  ।  मुजफ्फरनगर  में  जो  काण्ड  हुआ  निश्चित  रू  प  से
 चितरांगदर्सिहि  ag  रैली  के  लिए

 चन्दा  माँगने  गए  थे  ।  उसके  लिए  जिम्मेदार थे  |
 यह  बताना  भी  जरूरी

 है  कि  रोज  नारायण  जी  व

 उनको  बचाने  में  हाथ  था
 ।

 आगरा  कांड  के  वारे  में  या  मरा  ठवाडा  कांड  के  बार  में
 मैं  कुछ  नहीं  कहता

 हूं  इस  तरह  से  जो  इनका  उत्पीड़न  होता  है  उससे  इनको  बचाने  का  इरादा  हो  ऐसा  मालूम  नहीं
 पड़ता  है  हाउस  में  बहस  होती  कानून बनते  हैं  लेकिन
 तक  पहुंचा  सकते हैं  हमारी  बातों  को  कंबिनेट  की  सं

 कुछ  नहीं  होता  है  ।  मण्डल  ae  कैबिनेट

 युक्त  जिम्मेदारी  होती  है  ।  जिस  विभाग  की
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 चर्चा  हो  रही  है  उस  विभाग  के  ही  अभी  मन्त्री  यहां  नहीं  थे  ।  qe  सारी  जो  रिपोर्ट  ह  यह  हर

 मन्त्री  और  हर  विभाग  से  सम्बन्धित  है  ।  इस  वास्ते  अगर  गवर्नमैंट  जिम्मेदारी  नहीं  कुछ  नहीं

 होगा  ।  सब  को  ज्वायंट  रिसपांसिबिलिटी  लेनी  होगी  ।  जाज  साहब  अभी  यहाँ  थे  ।  उन  से  मैं

 निवेदन  करना  चाहता  था  कि  कुटीर  अन्त्योदय  आदि  के  मामलों  में  वित्त  निगमों  के  जरिये

 भाप  गरीब  लोगों  की  सेवा  करना  चाहते  हिन्दुस्तान  में  बैंकों  का  कर  दिया  गया

 लेकिन  कोई  बैंक  क्या  आपकी  सलामी  लेता  क्या  आपका  हुक्म  मानता  है  ?  गरीब  जाता  है

 अन्त्योदय  का  पैसा  उसको  तब  तक  नहीं  मिलता  है  जब  तक  ag  घूस  नहीं  दे  देता  श्रष्टाचार

 और  बेईमानी  वहां  पर  हुई  sl  आपका  अ  कुश  नहीं  है  ।  प्रधानमन्त्री  को  दो  महीने  पहले

 मैंने  पत्र  लिखा  at  और  वित्त  मन्त्री  को  भी  लिखा  था  कि  इस  तरह  की  चीजों  को  रोका  जाये

 क्योंकि  इस  तरह  की  चीजों  को  रोके  बिना  आपकी  सुन्दर  योजना  नीयत  साफ  होने  के  बावजूद  भी

 गावों  में  नहीं  फैल  रही  है  ओर  चकनाचूर  हो  रही  है  ।  इस  ओर  आप  ध्यान  दें  ।

 जहां  तक  पदोन्नतियों  का  सम्बन्ध  है  अगर  नहीं  दी  जाती  है  तो  दो  चार  केस  हम  आपको

 सबूत  हम  आपको  बेईमान  लोगों  को  हम  पकड़वा  देंगे  लेकिन  सजा  देना  तो  आपका  ही

 काम  होगा  और  मैं  आपको  धन्यवाद  दूंगा  अगर  आपने  सजा  दी  |

 मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  भूमि  सुधारों  को  आपने  नवीं  अनुसूची  में  शामिल  कर  लिया

 इसी  तरह  से  प्रोमोशन  में  रिजर्वेशन  लेकिन  इसके  खिलाफ  अपील  नहीं  होनी  चाहिये  ।

 जो  कायदे-कानून  हैं  उनके  मुताबिक  प्रोमोशन  में  fcaaaa  मिलता  है  ।  यह  केन्द्रीय  सरकार  की

 उड़ी  उदारता  है  कि  यह  मिला  हुआ  लेकिन  वहाँ  बैठा  हुआ  जो  अफसर  है  ag  अपील  करवा

 देता  पोर्स्टिग  आडंर  देने  के  पहले  ही  उसकी  नकल  दे  कर  अदालतों  में  अपील  करा  देता

 पोस्ट  मास्टर  जनरल  ofto  के  बारे  में  आपके  पास  शिकायतें  आई  हुई  हैं  इस  तरह  की  चीज  के

 खिलाफ  रिट  दाखिल  करने  की  इजाजत  नहीं  होनी  चाहिए  ।  कानूनी  दृष्टि  से  आप  इस  पर  विचार

 करें  कोई  आपत्ति  नहीं  लेकिन  गरीब  को  जब  कोई  जगह  मिलती  है  तो  उसके  खिलाफ  रिट  में

 जो  कोर्ट  वगैरह  में  चला  जाता  है  इसको  आप  को  देखना  चाहिए  ।  लैंडलाड  यहां  तमाम  रिट  में

 जा  चुके  सीलिंग  के  खिलाफ  जा  चुके  1  लाख  14  हजार  केसिस  feqaaea  हाई  कोट

 सुप्रीम  में  लम्बित  हैं  भूमि  सम्बन्धी  और  उस  जमीन  के  सम्बन्ध  में  जो  1962  में  सरपलस

 होकर  सीलिंग  से  निकल  कर  जानी  चाहिये  थी  ।  आपको  देखना  होगा  अदालतों  के  बारे  में  कि

 हमारी  अपील  कहाँ  तक  जाती  है  ।  सीलिंग  टोटल  फेल्योर  साबित  हुई  आप  राज्य  सरकारों

 को  हुक्म  कर देते  बरनाला  साहब  हुक्म  कर  देते  हैं  लेकिन  कौन  मानता है  ।  मेरा  निजी

 अनुभव  है  कि  राज्यों  के  चीफ  मिनिस्टर  नहीं  मानते  वहां  के  हाई  कोटंस  के  जज  नहीं

 मानते  और  दोनों  जमीन  में  गड़बड़  करते  हैं  ।  जो  सरकारी  जमीन  भुमिह्वीन  लोगों  को  मिलनी

 चाहिए  14,  15  साल  में  उसकी  नवयत  बदल  कर  सब  का  नाश  हो  गया  है  ।  इसलिए  भूमि

 संबंधी  कानून  आपको  फिर  से  बनाना  चाहिए  ।  कुटीर  उद्योग  की  बात  कर  के  जमीन  के  मसले  से

 ध्यान  नहीं  हटाया  जा  सकता है
 ।  जमीन  पसीना  बहाने  वाले  की  उसके  पास  जमीन  आनी

 इस  पर  आपको  विचार  करना  होगा  ।  धार्मिक  स्वतंत्रता  बिल  जब  आयेगा  तो  उस  पर  चर्चा  होगी  ।

 लेकिन  हमारे  ऊपर  जो  उत्पीड़न  है  उसकी  जिम्मेदारी  कौन  लेता  है  ?  सारे  देश  में  चाहे  छात्रवृत्ति
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 चाहे  मजदूरी  के  नाम  पर  कुर्सी  पर  बैटना  गरीब  अपनी  चारपाई  पर  नहीं  बैठ

 किराये  कीं  घोड़ी  पर  नहीं  जा  सकता  बारात  में  क्योंकि  पिछले  संस्कारों  से  ग्रसित  होने  के  कारण

 उच्च  वर्ग  के  लोग  इन  बातों  को  बर्दाशत  नहीं  करते  हैं  ।

 आगरा  कांड  या  मुजफ्फरनगर  कांड  दूसरे  प्रान्तों  में  भी  मैंने  वही  हाल  देखा  है  ।

 अभी  मुझे  सुन्दरवन  जाने  का  मौका  मिला  वहां  आज  भी  15  हजार  के  करीब  शरणार्थी  हैं  और

 उनमें  99  प्रतिशत  अनुसूचित  जाति  के  लोग  ही  हैं  ।  उनके  उत्पीड़न  की  चर्चा  यहां  हुई  लेकिन

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  उनके  साथ  क्या  व्यवहार  किया  उसको  न  कहकर  मैं  इरादे  के  बारे  में

 कहना  चाहूँगा  ।  देश  में  कोई  भी  सरकार  हो  वह  हिन्दू  जाति  ओर  धर्म  से  ग्रसित  है  और  समस्या

 को  समझने  का  इरादा  नहीं  है  ।  आप  चाहे  सी  ody  Cc ST e  या  सी  ०पी  ०एस०  वी  सरकार  कहें  गरीबों

 के
 खिलाफ  इनके  इरादे  पीढ़ियों  से  बने  हुए  उसमें  कोई  रद्दोबदल  नहीं  होती है  ।  कानून  का  किस

 खूबसूरती  से  उल्लंघन  किया  जाता  है  इसकी  मिसाल  सीलिंग  ऐक्ट  हमारे  सामने  है  ।  इरादा  नहीं है  ।

 हमारे  मित्रों
 ने

 कल  और  आज
 इस  पर  चर्चा  की  ।  मैं

 माननीय  मण्डल  जी  से  कहूंगा  कि  यह

 इन  विचारों  को  कैबिनेट  तक  पहुंचा  दें  ।  कोई  चीज  धीरे  धीरे  चलती  है  ।  मैं  कहना  चाहता हूं  कि

 रोज  छात्रवृति  पर  हम  झगड़ा  करने  वाले  नहीं  गरीबी  पर  झगड़ा  करने  वाले  नहीं  डा०  साहव

 करके  नाम  पर  झगड़ा  करने  वाल  नहीं  और  बैलची  कांड  पर  झगड़ा

 करने  वाले  नहीं  हैं  ।  हमारा  झगड़ा  अगर  होगा  तो  लम्बा  होगा  और  अन्तिम  होगा  |  अगर  देश  की

 सरकार  और  समाज  जल्दी  नहीं  सम्भला  ओर  हमारी  भाषा  नहीं  समझ  सके  तो  जिस  भाषा  में  आप

 समझते  होंगे  उसी  भाषा  में  एक  दिन  गरीबं  बोलेगा  और  वह  कहेगा  कि  हमें  रही  से  रही  जमीन

 उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  के  aa  हमें  दे  हम  अपनी  स्थिति  स्वयं  सुधार  लेंगे  ।  ऐसा  युद्ध  अगर

 छिड़ेगा  ती  आपको  महंगा  पड़ेगा  ।  हम  मेहनत  करते  पसीना  बहाते  लेकिन  हमारे  साथ  वही
 मजाक  |  लेकिन  वह  ज्यादा  दिन  तक  चलने  वाला  नहीं  है  ।  मैंने  इशारा  किया  कि  अगर  केवल  रिपोर्ट

 पर  चर्चा  हो  कागज
 में  कानून  बन  मंत्री  जी  का  वक्तव्य  हो  उससे  हमें  संतोष  होने  वाला

 नहीं  है  ।  गाँवों  मौहल्लों  स्कूल  में  क्या  हो  रहा  हैं  यह  हमें  देखना  होगा  मं  माननीय  मण्डल

 साहब  को  सरकार  को  धन्यवाद  देता हूँ
 कि  थोड़ी  सी  चर्चा  करने  के  पिछली  वातें  दोहराने  के

 लिए  एक  चर्चा  हो  गई  ।  और  अलग  मंत्रालय  की  बात  पिछले  दो  सालों  से  चल  रही  लड़कों  के

 स्कालरशिप  के  बारे  में  चर्चा  चल  रही  है  ।  कोई  नई  बात  आज  हमें  कही  गई  हो  तो
 मुझे  याद  नहीं

 है  सरकार  और  अफसरों  की  भी  आदत  पड़  गई  एक  भी  एम०  पी०  को  सजा  नहीं  दी

 गई  ।  जबकि  प्रधान  Hat  ने  सारे  प्रान्तों  को  लिखा  था  ।  लेकिन  कलेक्टर  और  UA  पी०  को  बचाने

 के  लिए  सदा  कोशिश  की  जाती  है  ।  जैसे  अभी  उदाहरण  fear  नाम  लेकर  उसकी  जांच  होनी

 चाहिये  ।

 कि  हमारे  लोग  खराब  से  खराब  बेईमान  अफसरों  को  संरक्षण  देत ेहैं
 और  तमाम  गुण्डों  को

 संरक्षण  देते  हैं  ।  गांवों  में  जो  तबाही  उनकी  उसमें  साजिश  रहती  है  और  वहाँ  चिकनी-चिकनी

 बातें  होती  हैँ  ।

 सभापति  मैं  आपको  धन्यवाद  दूंगा  कि  आपने  मुझे  बोलने  का  समय  दिया  और

 माननीय  मण्डल  जी  से  हाथ  जोड़कर  प्रार्थना  करूंगा  कि  आप  सरकार  में  वरिष्ठ  और  समझदार
 आदमी  अपने  कैबिनेट  के  साथियों  को  समझावें  कि  हमारे  लोगों

 को
 केवल  संतोष  ही  न  बल्कि

 सही-सही  काम  हो  ।  धन्यवाद  ।
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 et  थ
 *  श्री  कृष्ण  चंदर  great  :  सभापति  हम  लोग  अनुसूचित  जातियों  और

 जनजातियों  के  आयुक्त  की  वर्ष  |  4-7 5,  1975-76  और  1976-77  की  feniz  पर  faarx-faag

 कर  रहे  हैं  इस  विचार-विमर्श  में  भाग  लेते  हुए  मैं  चन्द  बातें  आपके  सामने  में  रखना

 चाहूंगा  ।  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  देश  के  विभिन्‍त  भागों  में  हुए  अनुसूचित  जातियों  और

 जातियों  के  लोगों  पर  अत्याचारों  के  विषय  में  कहा  ।  उन्होंने  इस  लोक-सभा  में  अपने  हृदय  की

 राइयों  से  महसूस  किए  अन्याप  जो  इन  लोगों  पर  चाहें  वे  सामाजिक  थे  राजनेतिक  थे  या

 आर्थिक  थे  ।  उन  पर  बोला  सचमुच  वत  मान  स्थिति  को  समाप्त  किया  जाना  चाहिए  ।  वर्ष  1975-

 76  और  1976-77  से  सम्बद्ध  रिपोर्टों  में  96  सिफारिश  की  गई  मुझे  जो  समय  मिला  उसमें

 उन  सभी  के  विर्तार  में  जाना  संभव  नहीं  है  ।  लेकिन  कुछ  म  ननीय  सदस्यों  ने  चर्चा  करते  हुए  इन

 को  सामूहिक  रूप  से  जिन  समस्याओं  का  सामना  करना  उसके  विषय  में  कहा  ।  मैं  यह  महसूस

 करता  हु  कि  हमें  इस  समस्या  को  केवल  अनुसूचित  जातियों  और  जनजातियों  की  समस्या  के  रूप

 में  नहीं  देखना  क्योंकि  ये  लोग  हमारी  पूर्ण  जनसंख्या  का  एक  बड़ा  भाग  हैं  जहां  हमरे

 देश  के  70%  लोग  गरीबी  की  रेखा  से  भी  नीचे  स्तर  पर  रहते  उसमें  से  अधिकांश  अनुसूचित

 जातियों  और  जन  जातियों  से  सम्बन्धित  हैं  लगभग  95%  इस  श्रेणी  से  सम्बन्धित  si  इस

 समस्या  का  तीन  पहलुओं  से  अध्ययन  करना  है  सामाजिक  और  राजनैतिक  ।  इसका

 राष्ट्रीय  दृष्टिकोण  से  अध्ययन  करना  ताकि  एक  बार  हमेशा  के  लिए  समस्या  समाधान  हो

 जाये  |

 मेरे  पास  विभिन्‍न  सरकारी  विभागों  और  सरकारी  उद्यमों  में  अनुसूचित  जातियों

 और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  के  प्रतिनिधित्व  से  सम्बन्धित  आंकड़े  हैं  ।  इनके  विषय  में  पहले  ही

 कह  दिया  गया  और  मैं  इन्हें  दोहराना  नहीं  चाहता  ।  इनका  नौकरी  कोटा  सिवा  ग्रेड  1४  के  कहीं

 भीं  ठीक  से  नहीं  भरा  गया  ।  प्रश्न  यह  है  कि  ऐसा  क्यों  हैं  ?  मैं  देश  में  जाति  व्यवस्था  के  उद्भव  के

 विषय
 में  नहीं  जाना  चाहूंगा  ।  पिछली  कई  सदियों  से  हमारे  देश  में  जागीरदारी  भूमि  प्रथा  थी  ।  ये

 सामन्ती  समाज  alt  सामन्तिक  ad  व्यवस्था  और  सामाजिक  और  राजनेतिक  स्थितियां

 जिन  पर  ब्रिटिश  साम्राज्य  की  प्रशासनिक  और  शोषण  की  नीति  आधारित  थी  ।  उन्होंने

 श्फ्ट ह  डालो  और  राज  करोਂ  की  नीति  न  केवल  बहुसंख्यक  और  अल्पसंख्यक  वर्गों  के  बीच  अपनायी

 बल्कि  अनुसुचित  जातियों  और  जनजातियों  को  भी  इसका  शिकार  इस  नीति  के  द्वारा  इन्होंने

 हमारे  देश  का  चरमसीमा  तक  शोषण  किया  ॥

 हमारी  राष्ट्रीय  सरकार  ने  गत  30  वर्षों  में  इस  समस्या  को  राष्ट्रीय  दृष्टिकोण  से  हल  करने

 का  प्रयत्न  नहीं  किया  ।  जनता  सरकार  ने  भी  गत  दो  वर्षों  से  जिस  प्रकार  का  दृष्टिकोण  इस  समस्या

 के  लिए  उससे  वे  इस  की  जड़  में  नहीं  पहुंच  पाए  हैं  ।  बल्कि  बेलची  और  दूसरे  स्थानों  पर

 घटी  घटनाओं  पर  हमें  क्षोभ  है  कि  इस  समस्या  ने  जटिल  रूप  ले  लिया  ।  जैसा  कि  एक  माननीय

 सदस्य  से  कहा  कि  इस  समस्या  का  आधिक  हल  ढू'ढना  चाहिए  ।  यह  आमूलचूल  भूमि  सुधारों  से  ही

 संभव  हो  सकता  है  ।  यदि  भूमि  को  वास्तविक  खेतिहरों  के  बीच  बांट  दिया  तो  ये  95%

 *  बंगला  में  हि  गए  भाषण  के  अंग्रजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  |
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 25  1901  (a1 )  अनुसूचित  जातियों  तथा

 अनुसूचित

 क
 प्रतिवेदन

 सूचित  जातियां  और  जन  जातियों
 के

 लोग  जो  कि  गरीबी  की  रेखा  a  निम्न  स्तर  यर  रहते

 अपनी  जीविका  अजित  कर  पायेंगे  और  बेहतर  जीवन  व्यतीत  कर  र पायेंगे  |  किसी  ने  कहा  कि  इसने

 नारे  का  रूप  ले  लिया  और  इसके  द्वारा  कुछ  अजित  नहीं  किया  जा  सकता  ।
 मुझे  यह  कहते  हुए

 क्षोभ  है  कि  वे  सामंती  समाज  को  समर्थन  दे  रहे  हैं  ।  इन  लोगों  पर  जो  सामाजिक  अन्याय  उसे

 मालूम  करके  हल  करना  हैं  |  यद्यपि  हम  राष्ट्रीयता  की  बात  करते  परन्तु  हमारे  देश  में  राष्ट्रीयता

 अभी  सही  रूप  से  नहीं  पनपी  है  ।  क्या  आज  हम  सभी  होकर  सोचते  हैं  ?  यदि  हम  यह

 कर  तो  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसुचित  जनजातियों  के  लोग  मानवीय  अधिकारों  से

 वंचित  नहीं  होते  ।  हम  देखते  हैं  कि  मध्य  प्रदेश  और  राजस्थान  में  हमारे  अनुसुचित

 जातियों  और  अनुसूचित  जनजाति  के  भाइयों  के  साथ  पशु  जेता  अमानवीय  व्यवहार  होता  है  ।  उन्हें

 सभी  मानवीय  अधिकारों  से  वंचित  रखा  जाता  है  ।  हमें  उन्हें  मानवीय  दुष्टि  से  देखना  चाहिए  i  इन

 सभी  को  भारतीय  समझ  कर  व्यवहार  करना  चाहिए  ।  इन  लोगों  को  बहुसंख्यक  वग  से  अपील

 करने  ओर  अपनी  माँगने  का  अधिकार  है  ।  साथ  ही  मैं  यह  भी  कि  हमारी  कई

 ce  राजनैतिक  और  अल्पसंख्यक  समुदाय  जेसे  मुस्लिम  और  क्रिश्चियन

 इस  समस्या  को  संकीर्ण  सांप्रदायिक  दृष्टि  से  देखते  हैं  इससे  कोई  भी  हल  नहीं  ढ्ढ़ा  जा

 सकता  ।  इसी  प्रकार  यदि  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसुचित  जनजातियों  के  नेतागण  संकीर्ण  पक्षपात

 पूर्ण  से  इस  समस्या
 पर

 विचार  करते  तो  परस्पर  विरोध  की  भावना  बढ  जाएगी  तथा

 समाधान  करना  मुश्किल  हो  श्री  काम्बले  ने  कहा  कि  जब  हम  इस  समस्या  के  लिए  gag

 तो  हमें  दलों  और  संगठनों  को  भूल  जाना  होगा  ।  हमें  स्वयं  को  अनुसूचित  जातियों  और

 सूचित  जनजातियों  का  केवल  सदस्य  ही  मानना  होगा  ।  मेरे  विचार  से  इससे  समस्या  का  समाधान

 न  हो  बल्कि  इससे  संघर्ष  उग्र  हो  जाएगा  HO  लोग  कहते  हैं  कि  जातिवाद  और  गस्पृश्यता
 का  समाधान  जाति  संघर्ष  से  ही  संभव  मैं  उनमें  से  नहीं  ह  आजकल  अनुसूचित  जातियों  और

 अनुसूचित  जनजातियों  अधिकाँश  लोग  कृषि  खेती  में  बंटाईद।र  हैं  अथवा  शहरों  में

 खानों  तथा  फंक्टरियों  में  काम  करन  वाले  मजदूर  हैं  या  सफाई  कमं  चारी  और  मेहतर  हैं  तथा  नगर

 साफ  रखने  के  लिए  सिर  पर  मल  उठाते  इसलिए  हम  देखते हैं  कि  वे  सभी  कठोर  श्रम  करने  वाले

 लोग  हैं  ।  बहुसंख्यक  लोग  उनका  शोषण  कर  रहे  हैं  ।  वे  अनुसूचित  जातियों  और  भनुसूचित
 जातियों  के  लिए  स्थायी  समाधान  नहीं  चाहते  ।  वे  नहीं  चाहते  कि  अल्पसंख्यक  समुदाय  के  प्रत्येक

 सदस्य  को  रोजगार  मिले  ।  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  इससे  पहले  काम  करने  का  अधिकारਂ  के  विषय

 में  चर्चा  की  जी  यदि  करने  का  अधिकारਂ  संविधान  के  मौलिक  अधिकार  के  समान  मान  लिया

 तो  बहुत-सी  समस्याओं  का  समाधान  हो  जाएगा  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों
 के  लिए  आरक्षण  की  न्यायोत्रित  माँग  में  भी  काफी  कमी  आएगी  सांप्रदायिक  दृष्टि  से  की  जाने  वाली

 मांगों  में  भी  कमी  आएगी  खेती  के  लिए  कम  पारिश्रमिक  पर  मजदूर  मिलते  रहें  इसलिए  निहित
 TUT  वाले  सामंती  प्रथा  बनाए  रखना  चाहते  हैं पु  जीवादी  हमारी  श्र  fat  में  भेद-भाव  बनाए  रखना

 चाहते  हैं  क्योंकि  इससे  फक्टरियों  में  सस्ते  मजदूर  मिल  जाते  हैं  इस  वर्ग  शोषण  को  समाप्त  करने

 के  लिए  इन  शोषकों  और  निहित  स्वार्थों  के  विरुद्ध  हमें  संयुक्त  मोर्चा  गठित  करना  हमें
 ईसा  इयों  और  उच्च  जाति  के  शोषित  लोगों  का  आ।ट्वान  करना
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 चाहिए  और  उनके  लिए  सशक्त  संयुक्त  मोर्चा  गठित  कर  निहित  स्वार्थों  से  c aay  करना

 जिन्होंने  गरीब  लोगों  का  शोषण  किया  पीड़ित  किया  है  और  अत्याचार  किया  और  जो  वग

 शोषण  की  अपनी  विशालकाय  संरचना  को  बनाए  रखना  चाहता  जब  तक  शोषण  की  इस  सम्पूर्ण

 संरचना  को  नष्ट  न  किया  जाएगा  तब  तक  इन  समस्याओं  का  समाधान  नहीं  हो  पाएगा  |  सरकार

 को  चाहिए  कि  अनुसचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  की  भावनाओं  का  सम्मान

 करते  हुए  उनके  हितों  की  रक्षा  के  लिए  पृथक  मंत्रालय  की  माँग  स्वीकार  कर  लें  ।

 मेरे  राज्य  पश्चिम  बंगाल  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जनजातियों  के

 के  लिए  एक  पृथक  मंत्रालय  बनाया  गया  है  ।  उनकी  बेहतरी  के  लिए  उन्हें  भूमि  देनी  होगी  ।  मुझे

 इस  बात  का  गवं  है  कि  हमारी  सरकार  कृषि  मजदूरों  के  लिए  न्यूनतम  मजदूरी  निर्धारित  करने  जा

 रही  है  ।  हमारी  सरकार  ने  उन  सभी  लोगों  को  जिनके  पास  घर  बनाने  के  लिए  जगह  नहीं  है  उन्हें

 जगह  देने  की  व्यवस्था  की  है  ।  मेरी  सरकार  ने  बटाईदारोंਂ  के  सम्बन्ध  में  के

 के  लिए  विधान  पारित  किया  इन  उपायों  के  द्वारा  पश्चिम  ब्रंगाल  सरकार  ने  शोषिट  और

 दलित  लोगों  की  स्थिति  में  सुधार  करने  के  जिए  अपने  प्रयत्नों  को  बनाये  रखा  है  ।

 कामरेड  मंगलदेव  ने  मरीच-झाँपी  के  बारे  में  बात  की  मैं  अभी  उस  पर  नहीं

 जाना  चाहता  |  वह  शरणार्थी  पुनर्वास  की  समस्या  है  ।  इसका  सम्बन्ध  बंगलादेश  से  आये  विस्थापितों

 से  जिन्होंने  अपने  देश  की  स्वतंत्रता  के  लिए  अपना  सब  कुछ  त्याग  दिया  ।  जिन्होंने  हंसते-हंसते

 अनेक  मुसीबतों  को  उन्हें  सुकून  देने  के  लिए  उनका  पुनर्वास  हमारा  राष्ट्रीय  कत्तव्य  था  ।  यदि

 कॉग्रेस  सरकार  ने  या  वर्तमान  सरकार  ने  दण्ड  शरण्य  में  उनकी  ओर  उचित  ध्यान  दिया  होता  तो

 उन्हें  दण्डकारण्य  छोड़ना  पड़ता  |  लगता  है  केन्द्र  सरकार  ने  इन  शरणार्थियों  के  समुचित  पुनवोंस  के

 जो  कि  वस्तुतः  राष्ट्रीय  समस्या  To  बंगाल  सरकार  की  माँग  पर  सहानुभूतिपूर्वक  विचार

 नहीं  किया  है  ।  मैं  अनसुचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  तथा  उनके  नेताओं  से

 अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  संकुचित  दृष्टिकोण  को  छोड़  दें  ।  मैं  बाबू  जगजीवन  राम  द्वारा  हैदराबाद

 में  दिए  गए  वक्तव्य  का  करता  हूं  कि  30  वर्ष  बीत  गए  किन्तु  जातियों  और

 सुचित  जनजातियों  के  लोगों  की  स्थिति  में  कोई  सुधार  नहीं  हुआ  है  शायद  इन्हें  अन्य  उच्च  जातियों

 के  बराबर  लाने  के  लिए  और  30  वर्षों  की  भावश्यकता  होगी  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  अनुसुचित

 जातियों  और  अनुसुचित  जनजातियों  के  लोगों  के  लिए  आरक्षण  और  अन्य  qatar  परित्राण  बने

 रहें  ।  मैं  एक  बार  फिर  अनुसूचित  जातियों  ate  अनुसुचित  जनजातियों  के  लोगों  और  उनके  नेताओं

 से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  संकुचित  दृष्टिकोण  छोड़  दें  और  आदमी  के  द्वारा  आदमी  के  शोषण  पर

 आधारित  सामाजिक  ale  राजनीतिक  ढ़ांचे  को  समाप्त  करने  के  लिए  एक  जुट  होकर  संघर्ष  करें  ।

 आओ  हम  देश  में  एक  नया  आपसी  रिश्ता  कायम  करें  जो  एक  भारतीय  का  दूसरे  भारतीय  के  साथ

 जो  एक  मानव  का  दूसरे  मानव  के  साथ  जो  वंश  या  धर्म  पर  आधारित  न  हो  और  जो

 इस  आधार  पर  न  हो  कि  कोई  मसलमान  या  ईसाई  या  अनुसूचित  जाति  या  किसी  अन्य  जाति  का  है

 बल्कि  उसका  आधार  केवल  यही  हो  कि  हम  सब  भारतीय हैं
 ।  यदि  हम  ऐसा  कर  पायें  तो  समझिए

 कि  युग्म  पुरानी  समस्याओं  का  स्थायी  हल  निकल  आया  है
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 महोदय  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  बजे श्री  जनादन  पुजारी  )

 क्षण  प्रस्ताव  है  और  केवल  14  मिनट  रह  गए  हैं  किन्तु  अभी  तक  हमें  वक्तव्य  की  प्रति  नहीं

 मिली है  ।  हमें  उस  पर  प्रशन  भी  तयार  करने  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  इस  मुह्द  पर  मैं  6  बजे  बात  करूंगा  ।  श्री  फेलीरो

 श्री  एडुआर्डो  फलीरो  :  महोदय  मेरा  नाम  वक्ताओं  में  है  किन्तु  आप  मुझे

 क्षमा  करें  क्योंकि  मुझे  किसी  अन्य  महत्वपूर्ण  कायें  के  लिए  जाना  है  |

 सभापति  महोदय  :  ठीक  है  ।

 श्री  रामनरेश  कुद्दवाहा  माननीय  सभापति

 कौम  के  डर  से  डिनर  खाते  हैं  हुक्काम  के  साथ

 रंज  लीडर  को  बहुत  हैं  मगर  आराम  के  साथ  |

 हम  लोग  यहां  पर  बहुत  हल्ला  कर  रहे  हैं  हरिजनों  के  उनके  लिए  बहुत  बहा  रहे

 हैं  और  भागे  पता  नहीं  क्या-क्या  करेंगे  लेकिन  वास्तविकता  यह  है  कि  हरिजनों  के  पास  कोई

 चीज  नहीं  पहुंचती  है  ।  हरिजन  समस्या  का  जो  मूल  कारण  है  उसकी  ओर  हम  ध्यान  नहीं  देते  हैं  ।

 जब  तक  आप  उन  सामाजिक  भथिक  कारणों  को  दूर  नहीं  जब  तक  आप  स्वयं  उस  कायें  में

 नहीं  लगेंगे  तब  तक  केवल  कानून  बना  देने  से  और  आदेश  जारी  कर  देने  से  कोई  काम  बनने  घाला

 नहीं  है  ।  हरिजनों  पर  पांच  हजार  साल  पहले  से  अत्याचार  हो  रहे  हैं  लेकिन  एक  बात  से  मैं  इस

 रिपोट  से  सहमत  मैंने  रिपोर्ट  पढ़ने  पहले  ही  कहा  था  कि  हरिजन  और  सवर्ण  का  झगड़ा  सौ  वर्ष

 पहले  आपको  कहीं-नहीं  उसका  कारण  यह  था  कि  हरिजन  चाहे  जितनी  मार  खायें  उनमें

 हिम्मत  नहीं  थी  कि  बोल  सकें  ।  लेकिन  जब  से  saat  थोड़ी-थोड़ी  राहत  मिलने  लगी  बह  अपने

 अधिकारों  को  कुछ  समझने  लगा  अब  उसके  ऊपर  अत्याचार  होता  है  तो  वह  उसके  खिलाफ

 बगावत  करता  उसको  बगावत  करनी  भी  चाहिए  ।  हमारा  और  आपका  भी  कत्तव्य  है  कि

 उससे  बगावत  करवायें  ।  जो  लोग  सदियों  से  इन  लोगों  को  मारते  भर  लूटते  रहे  हैं  वे  आज

 भी  चाहते  हैं  कि  वे  दबकर  उनकी  मर्जी  के  मुताबिक  ही  चलें  ।  ऐसी  परिस्थिति  में  झगड़ा  तो

 होगा  ही  ।  आपको  चाहे  जितनी  चिन्ता  हो  कि  इस  तरह  के  जो  झगड़े  हो  रहे  हैं  वह  बुरे  लेकिन

 इस  तरह  के
 झगड़े

 हमारे  लिए  अच्छे  हैं  ।

 रफीकों  से  रकीब  अच्छे  जो  जलकर  नाम  लेते

 गुलों  से  खार  अच्छे  हैं  जो  दामन  थाम  लेते  हैं

 यदि  आप  संरक्षण  नहीं  दे  यदि  भाप  उनके  दुःखों  को  दूर  नहीं  कर  सके  तो  बे  खुद

 हथियार  उठाकर  उसकी  कोशिश  करते  हैं  जिसमें  कुछ  कुर्बान  भी  हो  जाते  हैं  ।  बिना  कुर्बानी  के  कोई

 चीज  मिलती  भी  नहीं  है  इसलिए  मैं  चाहता  हूं  कि  गांव-गांव  में  अगर  हरिजन  दबाए  जाते  हैं  तो

 वे  बगावत  करें  और  गृह  मन्त्री  जी  उनकी  मदद  करें  ।  लेकिन  आप  मजबूर  आप  मदद  नहीं
 कर  सकते  हैं  क्योंकि  आपके  कानून  और  आपकी  अफसरशाही  इस  प्रकार  की  नहीं  है  ।  आप  कहें  तो

 मैं  आपके  अफसरों  की  स्तुति  किया  करू  क्योंकि  उनकी  निन्दा  उनका  विरोध  करके  हम  देख
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 चुक ेहैं
 ।  आज  कोई  भला  आदमी  चाहे  faaa  हो  या  न  आपके  जातिवादी  अफसर  पूरे  निर्भय

 अगर  आपने  नौकरशाही  को  इसी  तरह  से  बढ़ावा  दिया  तो  निश्चित  रूप  से  हमारां  और  आपका

 नाश  होने  वाला  है  ।

 आप  देखिये-आप  की  नाक  के  नीचे--सर  गंगा  राम  अस्पताल  है  ।  वहाँ  1976  में  एमरजेंसी

 के  दौरान  हरिजनों  और  सवर्ण  लोगों  को  अलग  करने  के  लिए  एक  दीवार  बनाई  गई  छत  की  दीवार  |

 आज  दो  वर्षों
 से

 आप  गद्दी  में  बैठ  हुए  आपने  क्या  मैं  आप  से  पूछना  चाहता

 संविधान  के  अनुसार  यह  अस्पृश्यता  जुम  है  या  नहीं  है  ?  अस्पृश्यता  निवारण  कानून  के

 अनुसार  यह  जुर्म  है  या  नहीं  दिल्‍ली  का  प्रशासन  तो  भापके  कार्यक्षेत्र  में  आता

 आपकी  सरकार  के  मातहत  है  आप  ने  क्या  आप  सीधे-सीधे  उस  का

 पृष्ठ-पोषण  कर  रहे  हैं--अन्यथा  आप  को  चाहिये  था  कि  उसको  गिरवा  देते  ।  मगर  आप

 नहीं  करेंगे  तो  हम  संसद  सदस्यों  को  मजबुर  हो  कर--हम  जो  हरिजन  समस्याओं  से  जूझने  वाले

 लोग  हम  को  खुद  जा  कर  उस  को  गिराना  होगा  और  को  हम  लोगों  को  गिरफतार  करना

 यह  बात  आप  भच्छी  तरह  से  समझ  लीजिये  |

 मैं  एक  बात  आप  से  और  कहना  चाहता  हूं  कि  अभी  विशारद  जी  ने  भी  उस  की  तरफ

 इशारा  किया  था  है--धारमिक  स्वतंत्रता  बिल  ga  हिन्दू  क्यों  हैं  -  -haT  इस  लिए  कि  हम

 राम-राम  करते  लेकिन  अपनी  बनाई  हुई  चारपाई  पर  हम  so  नहीं  इतनी  दु्देशा  हमारी

 हो  चुकी  है  ।  जिस  दिन  हम  खुदा  के  बन्दे  बन  जायेंगे  या  ईसा  मसीह  के  बन्दे  बन  जाएंगे  उस  दिन

 हम  को  बराबरी  का  सब  हक  मिल  जाएगा  ।  तब  तो  फिर  हमारा  भला  इसमें  है  कि  हम  हिन्दू  धम

 को  छोड़कर  चले  जाय  और  शायद  आप  भी  यही  चाहते  हैं  क्योंकि  हिन्दू  aa  में  रहकर  आप  हमारी

 रक्षा  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  मैं  आप  से  पूछना  चाहता  हं--जिस  खजाने  में  कहीं  से  एक  पैसा  आने  वाला

 न  हो  और  रोज  उसमें  से  खर्चा  होता  चला  जाय तो  क्या  वह  खजाना  बना  रह  सकता  कभी  न

 कभी  तो  वह  खत्म  ही  हो  जायगा  ।  यही  हालत  आज  हिन्दू  at  की  है  ।  अगर  आप  किसी  को  हिन्दू

 बना  भी  देंगे  तो  fea  जाति  में  उसको  रखेंगे  ?  है  कोई  माई  का  लाल  बतला  कि  उस  को

 किस  जाति  में  रखना  उसके  लिए  तो  आप  को  अलग  से  जाति  बनानी  पड़ेगी  ।  अगर  आपका

 लड़का  किसी  ईसाई  लड़की  से  या  मुसलमान  लड़की  से  शादी  कर  ले  तो  उसको  मुसलमान  या  ईसाई

 बनना  पड़ेगा  और  यदि  कोई  लड़की  शादी  कर  ले  तो  भी  वह  हिन्दू  धर्म  में  नहीं  रह

 आप  का  लड़का  भी  जायगा  और  लड़की  भी  जाएगी  जब  तक  ये  धर्म  के  ठेकेदार  पंडित  डंडा

 लेकर  मन्दिरों  में  बैठ  रहेंगे--आप  का  यह  हिन्दू  धर्म  हिन्दुस्तान  में  बच  नहीं  सकता  ।  इस  सब  के

 लिए  कौन  जिम्मेदार  है  ?

 आप  देखिये--19वीं  सदी  में  बंगाल  में  हिन्दुओं  का  बहुमत  था  तब  कैसे  वहां  मुसलमानों

 का  बहुमत  हो  गया  ।  अगर  इसी  तरह  से  चलता  रहा  तो  सारे  देश  में  एक  दिन  दूसरे  धर्मों  का

 बहुमत  हो  जाएगा  ।  हिन्दू  धम  और  हिन्दुत्व  का  नारा  लगाने  वालों  के  मन  में  हिन्दू  धर्म  की  रक्षा

 के  लिए  यदि  तनिक  भी  ईमानदारी  है  तो  उनको  हिन्दू  धर्म  में  जाति  और  वर्ण  के  नाम  पर  जो

 अत्याचार  हो  रहे  उस
 को  बन्द  करना  तब  हिन्दू  धर्म  वरना  यह  धम  इस  देश  में

 रहने  वाला  नहीं  है  ।
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 aa में  कर्ज  की  बात  कहता  हूं  बड़ा  शोर  सुनते  थे  पहलू  में  दिल  जो  चीरा  तो  इक

 कतरे  खून  निकला  ।  बड़ा  शोर  मच  रहा  अन्त्योदय  का  ।  उनको  जीविका  के  साधन  देने  जा

 रहे  बड़ी-बड़ी  स्कीमें
 बनाई  जा  रही  उन  को  कर्जा  देंगे--लेकिन  उन  की  जमानत  कौन  देगा  ?

 मैं  अपने  क्षेत्र  में  गया  था  -
 सुना  था  कि  अन्त्योदय  का  रुपया  बट  लेकिन  किस  को  मिल

 रहा  है  उन  की  जमानत  देने  वाला  कोई  नहीं  है  ।  इस  लिए  बी०  डी०  ओ  ०  ऐसे  लोगों  को

 खोज कर  भेजता  ह  जो  किसी  का  हलवाहा  उस  की  जमानत  दे  देते  और  नहीं  तो  फिर

 उन  को  नहीं  मिलता  है  और  लोग  आधा-आधा  बाँट  लेते  हैं  at  मैं  आप  से  पूछना  चाहता  हूं  कि

 आप  बंधुआ  मजदूरी कैसे  जरा  इस  को  हम  को  समझा  दीजिए  ।  उन  को  किसी  तरह  का

 भाप  काम  नहीं  दे  कज  एक  नया  पैसा  नहीं  दे  उन  को  श्राद्ध  करना  है  और  बेटा-बेटी

 की  शादी  करनी  ही  तो  फिर  वे  कज  लेंगे  ही  और  शरीर  को  बंधक  रखेंगे  ag  कहेंगे  कि

 हम  अपना  शरीर  बंधक  रखते  आप  का  काम  करेंगे  और  उस  से  कर्जा  आप  वह  भर  देंगे  ।

 आप  जरा  मुझे  समझा  दीजिए  कि  बंधुआ  aa  का  उपाय  आपने  क्या  किया  है  ?  कौन  सा  नियम

 आपने  बनाया  है  भौर  नहीं  तो  कहेंगे  कि  बंधुआ  मजदूर  आप  गांवों  के  अत्याचारों  को  आप

 छोड़  केवल  आप  उनके  शरीर  को  जमानत  लीजिए  और  काम  कर  पैसा  भरवाइये

 अगर  आप  ऐसा  नहीं  करते  तो  कया  गाँवों  के  चण्डालों  को  आप  सौंपना  area  हैं  ?  इससे  उनको

 कोई  फायदा  नहीं  होने  वाला  है  और  न  कोई  काम  होने  वाला  है  ।

 अब  रही  आरक्षण  की  बात  ।  उसके  बारे  में  में  क्या  कहूं  ।  आरक्षण  में  इतनी  बेईमानी  होती

 जिनका  कुछ  कहना  नहीं  ।
 में  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  आई०  To  एस०  और  आई०  पी०

 एस०  की  जगहों  HAT  देखें  ।  आई०  Uo  एस०  में  कुल  3237  पोस्ट्स  हैं  जिनमें  277  हरिजन

 हैं  जो
 8.56  परसेन्ट  बेठता  है  और  इसी  तरह  से  जनजातियों  का  कुल  4.08  परसेन्ट  ये  फीगर्स

 पहले  को  हैं  ।  तो  मैं  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  इन  30  सालों  में  भापने  लगभग  8  परसेन्ट  किया

 तो  यह  जो  18  परसेन्ट  यह  कब  पूरा  होगा  ?  ये  कितने  दिनों  में  पूरा  होगा  ।

 मैं  एक  बोत  और  इसी  ae  में  कहना  चाहता  हूं  कि  जब  इस  देश  से  अंग्रेज  तो

 कितने  काले  लोग  थे  ?  वे  लोग  कलेक्टर  कमिश्नर  थे  और  सचिव  थे  लेकिन  कितने  वे  काबिल  थे  ।

 जब  अंग्र  ज  चले  तो  रातों-रात  सब  काबिल  हो  गए  और  हम  को  कहते  हैं  कि  तुम  नालायक

 हो  ।  हमको  आप  गद्दी  पर
 बैठा  दीजिए  और  फिर  आप  यह  देखिए  कि  हम  आपसे  अच्छा  काम  करते

 हैं  नहीं  ?

 लेकिन  आप  की  नीयत  साफ  नहीं  है  कि  हरिजन.को  गही  पर  बैठा  आपकी
 नीयत  साफ  नहीं  है  कि  बेकवड  को  गद्दी  पर  बेठा  दो  और  ऐसा  करने  के  लिए  आप  हजारों  बहाने
 करते  हैं  में  आप  से  पूछना  चाहता  हूं  क्योंकि  आपको  इन  दो  वर्षों  में  काफी  भनुभव  हो  गया  होगा
 कि  जरा  आप  हमको  समझा  दीजिए  कि  ऐसा  क्यों  है  ।  हमारे  गृह  मन्त्री  जी  तो  सारी  जिन्दगी  का

 अनुभव  रखे  हुए  हैं  वे  ईमानदारी  से  छाती  पर  हाथ  रखकर  बताएं  कि  क्या  कभी  किसी  ईमानदार
 आफिसर  का  ड्यू  डेट  पर  प्रमोशन  हुआ  है  ?  एक  भी  उदाहरण  आप  दे  देंगे  तो  हम  आपकी
 वाई  करेंगे  ।  जितने  ईमानदार  अफसर  वे  दरवार  नहीं  न  डॉली  लाएंगे  और  न  घू  स  a
 प्रमोशन  उसी  का  होता  है

 जो  घूस  लेता  है  और  आधा  देता है  और  आधा  अपने  पास  रख  लेता
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 अपनी  गोटी  चम  और  उनकी  गोटी  भी  चम  ।  ऐसे  लोगों  का  प्रोमोशन  होता  है  और  जितने  ईमानदार

 हैं  उन  सब  का  करेक्टर  रोल  खराब  जितने  हरिजन  और  बेकवडड हैं  उनका  करेक्टर  रोल  लिखने

 वाले  यही  हैं  इसलिए  उनका  प्रोमोशन  नहीं  होगा  ।  अगर  आप  सीधे  प्रोमोशन  नहीं  देना

 तो  faa  में  आपको  प्रोमोशन  देना  होगा  ।  इसलिए  मैं  आपसे  कहना  चाहता  हूं  कि  इन  सब  बुरा  इयों

 को  दूर  करने  के  लिए  आप  अलग  से  हरिजन  मंत्रालय  बनाएं  ।  अगर  इसके  लिए  बात  की  जाती

 तो  इसमें  किसी  को  चिढ़  क्यों  लगती  है  ।  आप  को  हरिजन  और  बैकवडं  दोनों  का  मंत्रालय  अलग  से

 बनाना  पड़ेगा  अगर  सचमुच  में  आप  इनका  उत्थान  चाहते  हैं  किसी  हरिजन  विरोधी  को  हरिजन

 अफसर  बना  किसी  हरिजन  विरोधी  को  Feafer  अफसर  बना  कर  के  और  किसी  teas

 विरोधी  को  प्रोमोटिंग  आफ़िसर  बनाकर  अगर  आप  चाहते  हैं  कि  उनका  प्रोमोशन  हो  या  few  बेंट

 तो  वह  नहीं  होगा  ।  क्या  वजह  है  कि  आप  उनको  प्रोमोशन  नहीं  देते  ये  सारे  के  सारे

 अफसर  नालायक  थे  ।  अंग्रेजों  के  जमाने  में  और  गद्दी  पर  बेठकर  ये  रातोंरात  काबिल  बन  गए

 मेरा  कहना  यह  है  कि  हरिजन  का  कम्पीटीशन  हरिजन  से  करवाइये  ।  भाप  Tat  से  उनका

 कम्पीटीशन  करवाते  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  कुशवाहा  भाप  अपना  भाषण  कल  जारी  रखें  ।  अब  हम

 कषेण  प्रस्ताव  पर  विचार  करेंगे  ।

 श्रविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ate  ध्यान  दिलाना

 नई  दिल्‍ली  में  पुलिस  तथा  वहां  के  निवासियों  के  बीच  हुई  मुठभेड़  का  पत्राचार

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  सभापति  यह  जो  कालिंग  स्टेशन  इस

 में  मेरा  पहला  नाम  है  और  हम  को  जो  कागज  मिला  वह  अभी  ago  में  मिला  है  इसको  मैं

 पढ़  नहीं  सका  हूं  ।

 श्री  हुकम  देव  नारायथण  यादव  (ayaar) )  फाड़ो  इसको  ।  आज  ही  श्री  विनायक  प्रसाद

 यादव  ने  सुबह  कहा  था  कि  हिन्दी  में  दिया  जाए  ।  हिन्दी  में  देने  के  लिए  तथा  बार-बार  यह  प्रवाल

 यहां  उठता  रहेगा  |

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  मैं  आप  की  व्यवस्था  चाहता हूं  ।  इस  बारे  में  आपकी  क्या

 व्यवस्था  है  !

 श्री  पटेल  :  मैं  इसके  लिए  क्षमा  चाहता  मैंने  आज  स्पष्ट

 किया  था  कि  ये  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  कल  ही  दिये  गए  थे  ।  मैंने  जानकारी  लेने  का  प्रयत्न  किया है  ।

 मुझे  ही  उसे  अनुमोदित  करना  होता  है  और  उसके  लिए  अनुवाद  की  व्यवस्था  करनी  होती  है  ।  आप

 को  जो  असुविधा  हुई  उसके  लिए  मुझे  खेद  आज  जब  यह  शिकायत  की  गई  थी  तो  दो

 मिनट  में  ही  हिंदी  संस्करण  सदस्यों  के  हाथों  में  दे  दिया  गया  था  मैं  खेद  व्यक्त  करता हूं  |

 सभापति  aa  जब  कि  गृह  मंत्री  ने  खेद  प्रकट  कर  दिया  पासवान  आप

 आरम्भ

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  जो  इनके

 मंत्रालय  में  हिन्दी  में  चीज  जाती  है  क्या  वह  अंग्रजी  में  ही  ऊपर  तक  जाती  है  ।  अगर  जब  हिन्दी  की

 चीज  का  अंग्रजी  में  अनुवाद  होकर  ऊपर  जा  सकता  है  तो  अग्रेजी  का  हिन्दी  में  अनुवाद  होकर
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 यहां  क्यों  नहीं  आ  सकता  है  ?  मैं  जानना  चाहता  हि  कि  आपके  सचिवालय  में  अंग्रे  जी  का  कितना

 स्टाफ  है  भर  हिन्दी  का  कितना  स्टाफ  है  ?  इस  तरह  का  मामला  आज  से  नहों  चल  रहा  जब

 भी  किसी  विषय  पर  गह  मंत्री  महोदय  जवाब  देते  हैं  वे  अंग्रजी  में  देते  इसका  हिन्दी  में  जवाब

 बाने  में  क्या  fen  थी  ?

 श्री  हुकम  देव  नारायण  यादव  :  भारत  सरकार  के  एक  मंत्री  राष्ट्र  संघ  में  हिन्दी  में  भाषण

 करते  हैं  लेकिन  यहां  लोक  सभा  में  क्या  अग्र  जी  ही  चलती  रहेगी  ?  क्या  यहां  दोनों  भाषाएं  नहीं

 चलेंगी  ?

 सभापति  महोदय  :  पासवान  पहले  यह  मंत्री  महोदय  के  पास  जाता  है  ।  उन्होंने  खेद

 प्रकट  किया  है  ।  वह  मामले  की  जांच  करेंगे  आप  आरम्भ  करें  ।  मंत्री  महोदय  ने  व्याव  roo क

 नाई  बताई है  और  खेद  भी  प्रकट  किया  है  भविष्य  में  आपको  हिन्दी  में  कागजात  समय  पर

 मिलेगा  ।

 श्रो  हुकम  Ya  नारायण  यादव  :  हम  अग्र  जी  नहीं  जानते  हैं  हम  को  पता  नहीं  लगेगा  कि

 मंत्री  जी  के  उत्तर  में  क्या  है  ।

 चौधरी  बलवीर  fag  :  सभापति  fas  एक  पेज  का  यह  tee

 साइक्लोस्टाइल्ड  है  ।  इसको  हिन्दी  करने  में  क्या  fara  थी  ?  जब  तक  उनके  दिमाग  से  अंग्रजी

 नहीं  जायेगी  तब  तक  यह  हिन्दी  में  नहीं  आ  सकेगा  ।  क्या  आपका  सचिवालय  या  दफ्तर  इतना

 इनएफिशियेन्ट  है  कि  सुबह  से  शाम  तक  उसे  हिन्दी  में  करने  का  समय  ही  नहीं  मिला  ?

 सभापति  महोदय  :  मंत्री  महोदय  ने  स्थिति  स्पष्ट  कर
 दी  है

 आप  उन्हें  समझने  की  कोशिश

 कीजिए  ।  उन्होंने  यह  भी  बताया  कि  यह  सचिवालय  के  ata  नहीं  आता  है  ।  पहले  यह  मंत्री  महोदय

 के  पास  जाता  पासवान  चप च्झ  करिये  ।

 पासवान  अब  आप  शुरू  कीजिए  |

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  सभापति  मैं  afaaradta  लोक  महत्व  के  निम्नलिखित

 विषय  की  ओर  गृह  मंत्री  का  ध्यान  दिलाता  हू  और  प्रार्थना  करता  हूँ  कि  वह  इस  बारे  में  वक्तव्य

 दें  a

 और  नई  दिल्‍ली  के  क्षेत्र  के  निवासियों  के  बीच  मुठभेड़  तथा  उसमें  अनेक

 व्यवितयों  के  गम्भीर  रूप  से  घायल  होने  का  समाचार  ।

 गह  मंत्री  एच०  एम०  :  श्रीमान  1  /-5-1979  को  हजरत  निजामुद्दीन  पुलिस

 स्टेशन  को  सूचना  मिली  कि  हबीब  निजामुद्दीन  मस्जिद  के  समीप  चरस  बेच  रहा  है  और  वहाँ  झगड़ा

 हो  गया  है  कथित  हबीब  फेरी  लगाकर  एक  कुख्यात  चरस  बेचने  वाला  है  और  वह  बारह  बार

 पकड़ा  जा  चुका  है  ।  इनमें  से  बार-बार  वह  उत्पाद  शुल्क  अधिनियम  के  अन्तर्गत  पकड़ा  गया

 उसे  दो  बार  दिल्‍ली  से  निष्कासित  किया  जा  चुका  है  और  गत  निष्कासन  की  अवधि  केवल  21
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 क  क  ह  _

 1979  को  समाप्त  हुई  थी  ।  पुलिस  ने  उस  सूचना  को  विश्वसनीय  समझ  कर  स्वीकार  कर

 लिया  और  जांच  के  लिए  कार्यवाही  शुरू  कर  दी  ।  पलिस  दल  को  देखकर  हबीब  भाग  गया  और

 जमीन  नगर  बस्ती  में  अपने  ही  मकान  के  समीप  एक  मकान  में  घस  गया  ।  पलिस  ने  उसका  पीछा

 किया  और  उसे  पकड़  लिया  ।  जब  पुलिस  ने  तलाशी  लेनी  चाही  तो  वहू  जमीन  पर  लेट  गया  और

 मदद  के  लिए  शोर  मचाने  लगा  ।  उसके  शोर  को  सन  कर  पड़ोस  से  लगभग  25  ब्यक्ति  वहां  इकट्ठे

 हो  गये  पलिस  ने  हबीब  को  उठाने  की  चेष्टा  की  लेकिन  हबीब  के  कुछ  सम्बन्धियों  जो  तब  तक

 घटना  स्थल  पर  पहुंच  चुके  पुलिस  के  साथ  हाथापाई  की  ताकि  पुलित  को  उसकी  तलाशी  लेने

 से  रोका  जा  सके  ।  इसी  बीच  पलिस  स्टेशन  जो  कि  घटनास्थल  से  300  गज  की  दरी  पर  है

 वहां  कुछ  और  पुलिस  वाले  पहुंच  गये  लेकिन  भीड़  ने  हबीब  को  गिरफ्तार  करने  में  उन्हें  मदद  देने

 से  काफी  रोका  ।  औरतों  ने  हबीब  को  चारों  ओर  से  घेर  लिया  और  परुषों  ने  उसे  गिरफ्तार  करने

 में  पुलिस  के  काम  में  बाधा  पहुंचाई  ।  अन्त  में  पुलिस  वाले  उस  सारे  प्रतिरोध  पर  नियंत्रण  पाने  में

 सफल  हो  गये  और  हबीब  को  पुलिस  स्टेशन  ले  जाने  के  लिए  वहां  से  उठा  लिया  इस  पर

 भीड़  ने  हिसा  का  रूप  धारण  कर  लिया  और  लाठियों  तथा  पत्थरों  से  पूलिस  पर  हमला  किया  ।

 इसके  बाबजूद  भी  सुबह  लगभग  9  बजे  पुलिस  हबीब  को  पुलिस  स्टेशन  ले  गई  किन्तु  भीड़  ने  उनका

 पीछा  जारी  रखा  जिनकी  संख्या  बाद  में  बढ़  कर  लगभग  40  हो  गई  ।  भीड़  ने  हबीब  की  रिहाई  की

 माँग  की  और  नारे  लगाये  ।  सराय  कालखां  के  कुछ  लोग  तथा  कुछ  दुकानदार  और  अन्य  लोग  भी

 भीड़  में  शामिल  हो  गये  ।  इस  तरह  भीड़  में  लगभग  300  व्यक्ति  सम्मिलित  हो  गये  ।  कछ  नेताओं

 ने  यह  आरोप  लगाया  कि  पूलिस  न  महिलाओं  के  बलात्कार  किया  है  और  इसलिए  मांग  की

 है  कि  जिन्होंने  ऐसा  किया  है  उन्हें  तुरन्त  निलम्बित  किया  जाना  चाहिए  ।  उन्होंने  भीड़  को  हिंसा

 पर  उतारू  होने  के  लिए  भी  उकसाया  ।  किसी  तरह  पलिस  भीड़  को  शाँत  करने  भौर  स्थिति  पर

 नियंत्रण  पान  में  सफल  हो  गई  ।  उपरोक्त  घटना  में  दस  पलिस  कमचारियों  को  चोटें  भाई  ।  पीड

 में  से  सात  ब्र  जिनमें  पांच  महिलाएं  भी  मामूली  चोटें  आई  हैं  भीड़  में  से  धायल  चार

 व्यक्तियों  ने  एक्सरे  जाँच  के  लिए  अनुरोध  किया  जोकि  उसी  दिन  कर  लिया  गया  ।  इस  बारे  में

 रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही है

 11-5-79  को  हजरत  निजामुद्दीन  पुलिस  स्टेशन  में  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  147

 148,  149,  307.  186,  353,  332,  235  क
 की  अतगत  प्रथम  सुचना  रिपोर्ट  संख्या  255 क

 द्वारा  एक  मामला  दज  किया  गया  ।  हबीब  सहित  दो  व्यक्तियों  को  इस  सम्बन्ध  में  गिरफ्ता  किया

 गया  और  बाद  में  उन्हें  जमानत  पर  रिहा  कर  दिया  गया  |  मामला  जांचाधीन  है  ।

 यह  भी  आरोप  लगाया  गया  है  कि  कथित  हबीब  तथा  कुछ  अन्यों  ने  स्थानीय  पुलिस  के

 विरुद्ध  शिकायत  की  थी  और  ऐसी  शिकायतों  के  ही  कारण  अकेले  हबीब  को  गिरफ्तार  किया  गया
 था  ।  यह  भी  आरोप  लगाया  गया

 है
 कि  पुलिस  कर्मचारियों  ने  भीड़  में  महिलाओं  के  साथ  छेड़खानी

 की  ।  इसलिए  11  तारीख  को  ही  qua  पूलिस  नियम  16-38  1)  के  अंतर्गत  जांच  करने  का
 आदेश  दे  दिया  गया  ।  श्री  सेवा  अवर  उपायुक्त  यह  जाँच  कर  रहे  हैं  ।
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 श्री  रामविलास  पासवान--इस  वक्तव्य  को  मैं  पहले  ही  पढ़  चुका  हूँ  समाचार  पत्रों  में  ।

 इसमें  कोई  बात  नहीं  जोड़ी  गई  है  ।  मेरे  पास  जो  अखवार  हैं  जिनमें  उस  दिन  की  घटना  के  बारे  में

 निकला  वे  हैं  हिन्दुस्तान  टाइम्न  और  इंडियन  एक्सप्रेस  ।  इन  दोनों  को  आप  देख  लें  ।  इनमें  कहा

 गया
 है  कि  महिलाओं  तक  को  बेरहमी  के  साथ  पीटा  गया  है  ।  मैं  नहीं  कहता  हूं  कि  जो  क्रिमिनल्ज

 हैं उनको  पकड़ा  न  जाए  ।  लेकिन  अननिसैरेली  क्रिमिनल  पैदा  न  किए  जाएं  यह  भी  मैं  कहना  चाहता

 कानून  का  ऐसा  मंशा  भी  नहीं  होता  है  ।  आप  देखें  इसमें  किन्हीं  महिलाओं  का  हाथ  टूटा  हुआ

 किन्हीं  का  पांव  टूटा  हुआ  है  और  सब्र  महिलाओं  ने  एक  दूसरे  को  हुआ  है  और  वे  रो  रही  हैं  ।

 मैं  दो  चीजें  कहना  चाहता  हूँ  पुलिस  का  कहना  है  कि  हबीब  बदमाश  है  ।  अखबारों  में  जो

 निकला  है  उसके  मुताबिक  भी  यह  बात  सही  है  कि  हत्रीब  पहले  बदमाश  था  और  उसको  दिल्‍ली  से

 बाहर  भी  दो  अवसरों  पर  निकाला  गया  था  और  बाहर  निकालने  की  सजा  भी  हुई  थी  लेकिन  वहाँ

 उपस्थित  सभी  लोगों  ने  एक  स्वर  से  कहा  है  कि  उसने  चरस  वर्गरह  का  कारोबार  छोड़  करके  फल

 बेचने  का  काम  शुरू  कर  दिया  था  ।  दोनों  समाचार  पत्रों  में  एक  समान  न्यूज  आई  हैं  ।  ag  भी  आया

 है  कि  पहले  हबीब  बदमाश  था  और  उससे  पुलिस  को  पैसा  मिलता  था  ।  बाद  में  उससे  पुलिस  को

 पैसा  मिलना  बन्द  हो  गया  ।  मैं  आज  गम्भीरता  से  एक  बात  कहना  चाहता  gi  यह  पता  नहीं

 चलता  है  कि  दिल्‍ली  एडमिनिस्ट्रंशन  में  पहले  जो  पुलिस  ् फोस  थी  जब  वह  के  अंडर  हुआ

 करती  थी  टब  हमेंशा  यह  कहा  जाता  था  कि  पुलिस  कमिशनर  बना  दो  तब  ला  एंड  भाडर  का

 मामला  एक  दम  कन्ट्रोल  में  आ  जाएगा  और  जब  पुलिस  में  पूलिस  कमिशनर  का  पद  हो  गया  at

 आज  मैं  बहुत  ही  जवाब  देही  के  साथ  कहता  हुं  कि  दिल्‍ली  में  क्या  हालत  है  इसको  भी  जरा  आप

 देख  लें  ।  दिल्‍ली  में  Ua  या  सब  इस्पेक्टर  की  पोस्ट  कोई  arya  पोस्ट  नहीं  है  ।  जिस

 निजामुद्दीन  थाने  की  बात  हो  रही है  उसको  लेकर  एक  बार  पहले  भी  मैंने  श्री  कौल  डी०  सी ०

 से  फोन  पर  बात  की  थी  और  वह  तब  की  थी  जब  यहां  एक  हरिजन  को  बिना  किसी  कारण  तीन

 दिन  तक  उस  थाने  में  बन्द  करके  रखा  गया  था  ।  और  हमको  तीसरे  दिन  मालूम  हुआ  जब  उसका

 एक  सम्बन्धी  जो  पालियामेंट  में  लगाता  है  हमारे  घर  आया  और  उसने
 कहा  कि  हमारे  आदमी

 को  तो  थाने  में  बन्द  किया  हुआ  है  आप  हमारी  सहायता  करो  ।  तो  मैंने  डिप्टी  कमिश्नर

 पुलिस  से  बात  उन्होंने  कि  मैं  थाने  से  छानबीन  कर  रहा  फिर  मैंने  डी  ०  आई०  जी०

 ऐडमिनिस्ट्रेशन  को  फोन  किया  ।  दूसरे  दिन  मालूम  हुआ  कि  उसको  कोर्ट  में  ले  जाकर  हाजिर  कराया

 गया  ।  तो  निजामुद्दीन  थाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  नई  बात  नहीं  है  आपने  यह  नहीं  लेकिन  एक

 दिन  पहले  उस  पुलिस  अधिकारी  के  खिलाफ  एक  डंलीगेशन  मिलने  के  लिये  आया  था  ।  हो  सकता  है

 कि  उसके  कारण  अधिकारियों  को  आक्रोश  हो  ।  एस०  एच०  ओ०  की  qe  कोई  मामूली  पोस्ट  नहीं

 और  300  जो  इन्स्पेक्ट्स  हैं  दिल्‍ली  में  उसमें
 से  चुन  करके  60  एस०  एच०  आओ  ०  लगाये  जाते  हैं  ।

 मैं  जानना  चाहता  हू  कि  उसके  लिये  आपने  कोई  क्राइटोरिया  फिक्स  किया  है  ?  एस०  एच०  भो०

 कौन  होगा  ?  जो  डी०  आई०  जी०  के  यहाँ  खाना  पहुंचायेगा  या  उनके  पाँव  दबायेगा  या  नीलामी

 बोल  कर  ज्यादा  पैसा  उच्च  अधिकारियों  को  देगा  ।  आप  जाकर  के  देखें  कि  जो  स्टाफ  कार  होती  है

 पुलिस  की  वह  किसके  उपयोग  में  आती है
 ?  लोग  कहेंगे  कि  पौलिटिकिल  इ'टरफीयरेंस  नहीं  होना

 चाहिए  हम  भी  कहते  हैं  कि  aTEHT  और  पोस्टिंग  में  इटरफीयरेंस  नहीं  होना  लेकिन
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 स्टाफ  कार  का  प्रयोग  होगा  कुत्तों  को  घूमाने  के  बच्चों  को  स्कूल  पहुंचाने  के  सिनेमा  देखने

 के  फल  खरीदने  के  लिए  ।  मैं  कहता  ह  कि  आप  देखिए  कि  जिनके  विरुद्ध  मडंर  के  मुकदमे  लगे

 हैं  और  जिनको  उस  वजह  से  सस्पेंड  किया  गया  था  ag  आज  दिल्‍ली  के  थानों  में  एस०  एच०  ओ०

 बन  कर  बेठ  हुए  मीना  टंडन  के  ast  कांड  में  जिसको  सस्पेंड  किया  गया  था  ag  यहाँ  एस०

 एच०  ato  बन  कर  बेठा  हुआ  है  संजय  गीता  के  कांड  में  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  था  कि  ऐसे  पुलिस
 अधिकारी  को  पुलिस  में  रहने  का  अधिकार  नहीं  तुरन्त  बर्खास्त  किया  जाय  ।  लेकिन  दूरी  जगह

 उसको  फिर  एस०  एच०  ओ  ०  बना  दिया  ।  तो  क्या  इस  तरह  से  दिल्‍ली  की  ला  एंड  आडर  ठीक

 होगी  ?  मैं  नाम  के  साथ  बता  सकता  एक  जगह  घटना  घटी  एक  एस०  एच०  ओ०  शराब

 वाता  था  और  एस०  पी०  ने  इनववायरी  इनक्वायरी  चल  रही  थी  लेकिन  एस०  एच०  को

 नहीं  हटाया  गया  |  तो  इस  तरह  से  आप  कानून  व्यवस्था  को  कंट्रोल  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  उसके  लिए

 आपको  कोई  क्राइटीरिया  फिक्स  करना  होगा  |

 बया  कारण  है  कि  जो  आपके  यहाँ  अफसर  डीਂ  एस०  एस०  पी०  और  एस०  एच०
 alo  हैं  वह  ईमानदारीपवक  रहना  चाहते  वह  बड़े  अफसरों  की  दरबारी  नहीं  करना  उन

 के  बच्चों  को  घुमाना  नहीं  लेकिन  वह  वहीं  पड़े  हुए  उनको  पदोन्नति  नहीं  दी  जाती

 है  लेकिन  जिनके  पास  काबलियत  नहीं  है  लेकिन  अफसरों  के  यहाँ  फल  पहुंचाते  हैं  उनको  एस०

 एच०  भो०  बना  दिया  जाता  है  और  कहते  हैं  कि  तुम  लूट  करो  मैंने  इसी  सदन  में  गृह  मंत्री  जी  को

 पूछा  था  कि  क्या  आपको  जानकारी  है  कि  दिल्‍ली  में  थाने  नीलाम  होते  हैं  ।  उन्होंने  कहा  था  कि  अगर

 मैं  कोई  स्पेसिफिक  शिकायत  दूਂ  तो  गह  मंत्री जी
 उसकी  जांच  करायेंगे  आप  क्यों  नहीं  अपनी  इ

 जेंस  ब्रान्च  को  कहते  हैं  कि  वह  पता  लगाये  कि  जो  बड़  पुलिस  के  अफसर  हैं  उनको  कितना  पैसा

 मिलता है  are  कहाँ  से  लाखों  रु०  का  फर्नीचर  उनके  घरों  में  आता  तमाम  सूख  सुविधा  के  सामान

 उनके  घर  में  यह  सब  कहाँ  से  और  कसे  आता  है  ।  ऐसा  लगता  है  कि  शासन  का  चंगुल  किसी

 अफसर  के  ऊपर  नहों  है  ।  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  यदि  आप  करना  चाहते  हैं  तो  पुस्तेदी
 के  साथ  करना  होगा  ।

 हबीब  का  मामला  चाहे  किसी  का  मामला  हो  ।  वह  बदमाश  था  या  निर्दोष  था  यह  में

 नहीं  कहना  चाहता  लेकिन  जब  पुलिस  वहाँ  जाती  या  तो  वह  बहुत  बड़ा  क्रिमिनल  था  तो  आपने

 उसको  पहले  से  क्यों  नहीं  बन्द  किया  ?  क्यों  छोड़  दिया  ।  और  अगर  वह  क्रिमिनल  था  तो  क्या

 कारण  है  कि
 300  आदमी  एकाएक  उसके  लिए  इकट्ठे  हो  जाते  हैं  ?  आपके  थाने  को  घेर  लेते  हैं  ।

 समाचार  पत्रों  में  यह  भी  आया  था  कि  बिना  कुर्की  वारन्ट  के  आपके  अफसर  वहाँ  पहुंच  गए  थे  ।

 इन  सारी  चोजों  का  आपको  जिक्र  करना  चाहिए  था  कि  यदि  बिना  वारन्ट  के  पहुंच  गया  है

 तो  क्यों  पहुंच  गया  ?  मैँ  सरकार  से  कहना  चाहता हूं
 कि  यह  कोई  साधारण-सी  बात  नहीं  एक  तरफ

 जहां  हमारी  इन्टैंशन  है  कि  हम  ‘srTat  को  खत्म  लेकिन  F  दावे  के  साथ  कहना  चाहता  हुं
 कि  हम  जहाँ  से  आते  पुलिस  वहाँ  गु.डे  पदा  करती  है  ।  गरीब  का  लड़का  खाने-पीने  में  अच्छा

 है
 जरा  देखने  में  हट्टा-कट्टा है

 तो  तुरन्त  पुलिस  109  दफा  में  चालान  करेगी  कि  तुम  डकैती  में

 शामिल  थे  ।

 जितने  भी  थाने  कौन  सा  ऐसा  थाना  है  जहां  के  एस०  एच०  Slo  और  डी०  एस०  पी०

 को  मालूम  नहीं  है  कि  कौन  डा  है  आपने  कहा  कि  गु'डॉं  को  दिल्‍ली  से  निकाल  कर  बाहर

 यह  अच्छा  लेकिन  उसके  लिए  आपने  कया  कानून  बनाया  गुडे  को  यहां  से  निकालते  हैं  तो

 286



 25  1901  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना
 ee  a  न

 वहू  पंजाब  में  चला  जाता  है  ।  रात  में  दिल्‍ली  में  आयेगा  और  डकैती  कर  लेगा  फिर  दिन  में  पंजाब

 में  चला  जाएगा  |  कल  नाम  आयेगा  कि  उसने  दिल्‍ली  में  किया  तो  ag  कहेगा  कि  हम  तो

 दिल्‍ली  से  निकाले  हुए  हैं  ।  मेरा  कहना  है  कि  कानन  सोच-समझकर  बनाया  कीजिए  ।  में  निश्चित

 रूप  से  कहता  हूं  कि  हर  थाने  के  एस०  एच०  डी०  एस०  पी०  को  मालूम  है  कि  कौन

 क्रिमिनल  लेकिन  कहीं  घटना  कहीं  कुछ  होगा  तो  क्रिसिनल  को  नहीं  पकड़ा  जाएगा  |

 हम  लोग  जब  जेल  में  तो  जितने  लोग  जेल  में  आते  थे  सब  का  ८  ण्टरव्यू  लिया  करते

 उससे  मालूम  हुआ  कि  75  परसेन्ट  नौजवान  गरीब  लोग  जल  में  आते  हैं  और  उसके  बाद  जेल  से

 fan  लेकर  जाते  हैं  और  फिर  क्रिमिनल  बनकर  दुबारा  जेलों  में  आते  तो  इस  तरह  से

 नल  पैदा  किये  जाते  हैं  ।  इस  तरह  से  एक  तरफ  तो  हम  गुण्डों  का  सफाया  करें  भर  दूसरी  तरफ

 जो  अच्छा  काम  उनको  सुधरने  का  मौका  दें  और  क्रिमिनल  बनाने  का  काम  न  करें  ।

 में  अपने  Ag-AeA  महोदय  से  कहना  चाहता  हूं  कि  वह  हमें  बतलायें  कि  यहाँ  जो  घटना

 घटी  है  और  जो  परस्पर-विरोधी  बयान  आये  इसके  लिए  में  कमीशन  की  बात  नहीं  कहता

 मैं  इतना  ही  कहता  हूं  कि  प।लियामेंट  की  एक  कमेटी  बना  दीजिए  और  15  दिन  में  उससे  रिपोर्ट

 मांग  सब  बातें  साफ  आ  जाएंगी  ।

 दूसरे  दिल्‍ली  में  जो  आफिस  उनकी  पोस्टिंग  के  लिए  उनके  पास  क्या  क्राइटीरिया

 यह  भी  बताने  की  कृपा  करें  ?

 इसके  अलावा  पुलिस  डिपार्टमैंट  में  व्याप्त  भ्रष्टाचार  के  लिए  आप  क्या  कर  रहे  हैं  ?  एक

 दो  अफसरों  के  जिसको  आप  मैं  आप  को  नाम  दे  दू
 आप  इण्टेलिजेंस  विभाग  से  उनकी

 आमदनी  के  विषय  में  और  उनके  सामान  के  विषय  में  कि  यह  सब  कहां  से  क्या  अप  कोई

 जाँच  करवायेंगे  ?  में
 ये  सवाल  आपसे  पूछना  चाहता  हूं  ।

 श्री  पटेल  :  मैं  माननीय  सदस्य  के  अन्तिम  प्रश्न  को  सबसे  पहले  लूंगा  ।  में

 नीय  सदस्य  की  इस  बात  का  निश्चित  रूप  से  स्वागत  करूंगा  कि  ag  उन  पुलिस  अधिकारियों

 के  नाम  मुझे  दे  जिन्हें  वह  जानते  हैं  कि  वे  भ्रष्ट  हैं  ।  मैं  निश्चित  रूप  से  उन  मामलों  की  जाँच

 करूगा  |

 माननीय  सदस्य  ने  हबीब  के  इस  मामले  को  एक  आधा  बना  लिया  है  और  सामान्य  रूप  से

 दिल्‍ली  पुलिस  से  सम्बद्ध  मामलों  और  पुलिस  में  व्याप्त  भ्रष्टाचार  को  उससे  सम्बद्ध  कर  दिया  है  ।

 वह  एक  पृथक  विषय  दिल्ली  की  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  की  हमें  पूरी  तरह  जानकारी

 लेकिन  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  पुलिस  की  feat  करने  से  ज्यादा  सुधार  होने  वाला  नहीं  है  ।

 जैसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  स्वयं  कहा  कि  अच्छे  और  ईमानदार  अधिकारी  भी  परन्तु  उन्हें  आगे

 आने  का  अवसर  नहीं  मिलता  |  मुझे  खुशी  है  fe  उन्होंने  इन  सभी  बातों  क  उल्लेख  किया  है  ।

 हमें  इनमें  से  कुछ  बातों  की  जानकारी  है  और  हम  निश्चित  रूप  से  उनकी  जांच  परन्तु  यह

 कहना  कि  हबीब  को
 छुआ  भी  नहीं  जाना  चाहिए  था  जो  एक  ज्ञात  अपराधी  सही  नहीं  होगा  ॥

 जैसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  स्वयं  कहा  कि  उसे  दिल्‍ली  से  निष्कासित  किया  गया  था  और  उस  पर

 तीन  बार  मुकदमा  चलाकर  दोष  सिद्धि  की  गई  थी
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 निती

 वह  एक  निकटवर्ती  इलाके  में  आया  था  और  वहां  उसने  अपराध  किए  उससे  वह  fasng

 निकलता  जिसकी  माननीय  सदस्य  चर्चा  कर  रहे  धर्थात 0 ल  अपराधियों  को  निष्कासित  करने

 की  वर्तमान  प्रणाली  सन्तोषजनक  ढंग  से  काम  नहीं  कर  रही  है  ।  में  उनसे  सहमत  हुं  ।  में  निश्चित

 रूप  से  इसकी  जांच  करूगा  परन्तु  उन्हें  यह  बताना  चाहूंगा  कि  मुझे  इस  बात  की  शंका  है  कि

 मैं  उनकी  इस  बात  को  नहीं  मान  सकता  कि  जो  कुछ  पुलिस  कहती  है  वह  गलत  है  और

 पत्रों  में  प्रकाशित  समावार  सदैव  विश्वसनीय  होत  है  ।  में
 नहीं  समझता  किं  उनका  ऐसा  दृष्टिकोण

 अपनाना  न्यायोचित  है  ।

 मुझे  और  कुछ  नहीं  कहना है
 ।  मेरे  विचार  में  उन्होंने  और  कोई  सवाल  नहीं  उठाया

 में  निश्चित  रूप  से  सामान्य  मुद्दे  की  जाँच  करू  जिसके  बारे  में  उन्होंने  अभिमत  व्यक्त  किए हैं  ।

 श्री  राम  बिलास  पासवान  :  चरस  का  केस  ?

 श्री  एच०  एम०  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क-अधिनियम  के  अन्तगंतं  चरस  रखना  एक

 उत्पाद-शुल्क  सम्बन्धी  अपराध  है  और  उसके  लिए  किसी  वारंट  की  जरूरत  नहीं  होती  ।

 चौधरी  ब्रह्म  प्रकाश  :  सभापति  इस  स्टेटमेंट  के  तीन  पराप्राफ्स

 में  वही  कहा  गया  जो  इस  पुलिस  स्टेशन  के  एच०  ओ०  का  वर्णन  जो  उसका  मालिक

 समझा  जाता  और  यह  बिल्कुल  गलत  है  मिनिस्टर  साहब  एक  बात  को  सही  कह  सकते  हैं  कि

 हबीब  एक  पुराना  कनविक्ट  और
 इस

 बात  को  लेकर  जो  कुछ  भी  वहाँ  हुआ  पुलिस

 उसको  छिपाना  चाहती  है  ।

 मैं  अखबारी  रिपोर्ट  पर  नहीं  जाता  और  न  ज्यादा  जाया  करता  हूं  इसकी

 सीरियसनैस  को  एम्फासाइज  करने  के  लिए  में  बताना  चाहता हूं  कि  हालांकि  मैं  सत्रह  साल  से

 पालियामेंट  में  लेकिन  यह  मेरा  पहला  कालिंग  एटेन्शन  नोटिस  और  बहुत  दुखी  होकर  मैंने

 इसको  दिया  है  ।

 जिस  जगह  पर  मैँ  डेढ़  साल  तक  रहता  रहा  यह  पुलिस  वहाँ  से  सौ  गज

 के  फासले  पर  है  ।  पहले  भी  तीन-चार  ऐसे  वाकये  हो  चुके  और  अगर  मैं  उनके  बीच  में  न

 तो  शायद  ऐसा  वाकया  किसी  और  नाम
 से  बहुत  पहले  ही  हो  गया  किसी  gs  का  नाम  ले

 लिया  गया  होता  ।  इस  मामले  की  भी  मैंने
 सीधे

 आप  और  कुछ  विश्वस्त  लोगों  के  जरिए

 भी  तहकीकात  कराई  ।  इस  पुलिस  स्टेशन  के  और  खास  तौर  से  जब  से  प्रैजेन्ट  एस०  एच०

 ओ  ०  आया  उसके  गवर्नमेंट  को  बराबर  शिकायतें  लिखी  जा  रही  हैं  मैंने  पुरी  फाइल

 वहाँ  की  वैलफेयर  कमेटी  के  सेक्रेटरी  से  देखी  ।  वह  एक  बहुत  ही  एनलाइटन्ड  और  एन्थ्युजियेस्टिक

 यंगमेन  है  ।  वहाँ  पर  जो  BREA  दर्ज  हुए  उनमें  से  एक  मुकदमा  उस  पर  भी  ast  हुआ  है  ।

 वे  लोग  एक  साल  से  ज्यादा  से  लगातार  जब  इस  पुलिस  स्टेशन  के  खिलाफ  गवनेंमेंट  को

 लिखते  रहे  जब  10  तारीख  को  वहाँ  से  एक  डेपुटेशन  होम  मिनिस्टर  साहब  या

 किसी  और  मिलने  के  लिए  चला  पचांस-साठ  आदमी  तो  वहाँ  के  ससिस्टेंट  एस०

 एच०  ओ  ०  ने  उनको  रोकने  की  कोशिश  बहुत  कहा  fase. qa: qa  TTF  मना  किया
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 इसके  बावजूद  वे. लोग  और  जब  यहां  जहां  दफा  144  लागू  पांच  आदमी

 इजाजत  लेकर  मिनिस्टर  साहब  से  मिलने  आए  और  उन्हें  fe  जेन्टेशन  दिया  ।

 इससे पहले  भी  वे  कई  दफा  रिप्र  जन्टेशन्ज  दे  चुके  जिसके  बारे  में  के  डिप्टी

 कमिश्नर  ने  कई  दफा  उस  इलाके  के  लोगों  को  उनसे  बातचीत  की  और  इन  शिकायतों  के

 सिलसिले  में  बीच  में  पड़े  |

 में  यह  भी  बता  दू  कि  मैं  खुद  भी  मौके  पर  गया  हूं  हालांकि  मेरे  wa  समय  नहीं

 लेकिन  मैं  इतवार  के  दिन  आध  घंटा  वहां  पर  लगाया  और  लोगों  से  बातचीत  की  ।  में  वहाँ  के  लोगों

 को  जानता  gel  सकता  है  कि  यह  शख्स  एक  मुजरिम  है  ।  यह  एक  अलग  सोशियालाजिकल  स्टडी

 करने  की  बात  कही  होगी  कि  उसके  मुजरिम  बनने  की  पुरानी  कहानी  क्या  है  ।

 लेकिन  एक  दफा  कोई  आदमी  किसी  तरह  से  गलती  से  मुजारिम  हो  जाय  तो  वह  आसानी

 से  बुलिस  के  चंगुल  से  निकल  नहीं  सकता  है  क्यों  कि  यहां  दिल्‍ली  में  आमतौर  से  लैंड  पुलिस

 ओर  डे  ये  तीनों  मिल  जाया  करते  हैं  और  faa  कर  एफ  आदमी  की  जिन्दगी  तबाह  कर  दिया

 करते  हैं  ।  ऐसे  कई  किस्से  हैं  ।  मुमकिन है  यह  इसी  तरह  का  किस्सा  हो  क्योंकि  इस  का  जो  सब  से

 पहला  हुआ  था  वह  इस  बात  पर  हुआ  था  कि  एक  जमीन  थी  वहां  दरगाह  उस

 दरगाह  की  जमीन  के  एक  हिस्से  पर  इस  के  गुरु  का  कब्जा  था  ।  जब  वह  गुरु  मर  गया  तो  भरों  ने

 कब्जा  करना  चाहा  लेकिन  उस  ने  कब्जा  नहीं  छोड़ा  ।  उस  दिन  से  उसकी  यह  लड़ाई  20-22  at

 से  चली  आ  रही  है  और  चलते-चलते  यह  एक  बड़ा  मुजरिम  बन  गया  या  बना  दिया  गया  लोग  कहते

 ffs  अत्र  यह  जुर्मे  नहीं  करता  अब  इस  ने  जुर्म  करना  छोड़  दिया  है  और  शराफत  की  जिन्दगी

 च्यत्तीत्त  करना  चाहता  है  लेकिन  पुलिस  इस  का  पीछा  नहीं  छोड़ती  है  ।  मैं  बात  में  ज्यादा

 नहीं  जाऊ  गा  क्यों  कि  मैं  समझता  हूं  कि  मुझे  इस  में  और  ज्यादा  तहकीकात  करने  की  जरूरत  है  ।

 लेकिन  यह  बात  सही  आप  इस  को  मान  लें  या  आपकी  न॒  लेकिन  मैं  जिम्मेदारी  के

 साथ  कह  रहा  हूं  कि  यह  चरस  बेचते  हुए  या  चरस  के  साथ  नह्दीं  पकड़ा  गया  था  ।  यह  गलत  बात

 चरस  एक  azar  और  बेचता
 है

 जिस  से  500  रुपये  महीने  बंधे  हुए हैं  वह  आदमी  जो

 बेचता  है  उस  से  भौर  दूसरे  बहुत  से  लोगों  से  इस  थाने  के  आदमियों  के  रुपये  बंधे  हुए  हैं  ।  शाम

 को  6-7  बजे  के  बाद  ये  लोग  निकलते  हैं  और  काफी  रुपया  इकट्ठा  करते  हैं  6  बजे  से  ले  कर  रात

 के  ।  किसी  को  पकड़ा  और  उठा  कर  थाने  में  बन्द  वर  दिया  ।  बाद  में  उस  से  रुपया  ले

 लिया  |  एक  दिन  एक  सीधा  सादा  लड़का  सुबह-सुबह  मेरे  Wa  आया  |  में  ने  कहा  न  कि  सौ  गज

 की  दूरी  पर  मेरा  मकान  वहां  मैं  जनरली  किसी  से  मिला  नहीं  करता  हूं  ।  वहां  वह  सुबह-सुबह

 आया  दस  पन्द्रह  मोअज्जिज  लोगों  के  उन्होंने  कहा  कि  यह  शरीफ  लड़का  गवर्नमेंट में

 सर्विस  करता  इसको  कल  गिरफ्तार  कर  लिया  ।  शाम  को  घर  आ  रहा  एकदम  इस  को

 कर  ले  गए  भौर  वहां  रात  को  1!  बजे  कर  3  सौ  रुपये  लेकर  तब  छोड़ा  gq

 के  खिलाफ  कोई  रिपोर्ट  दर्ज  नहीं  करवाई  ।  मैं  एकदम  कह  दू  कि  वह  जिम्मेदार  लोग॑  झूठ  बोलते

 ि हं तोः  इतनी  तो  हिम्मत  मेरी
 है

 कि  जिन  को  में  जानता  हूं  कि  ये  4S. aad  वाले  नहीं  हैं  उन

 दूं  ।  मैं  ने  उस  लड़के  से  काफी  सवालात
 उस

 से  किए  भौर  मैं  कान्वन्स्ड  हुआ

 कि  वह
 जो

 डुछे  कहानी  कह

 रहा

 है

 मह

 सही  कह  रहा
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 दूसरी  मत्त  एक  बार  मेरे  पास  तीन  सौ  आदमियों  के  दस्तखत  are  कि  एक  डा

 निकम्मा  आदमी  है  और  वह  पड़ोस  के  एक  आदमी  को  तंग  कर  रहा  है  ।  वह  चाहता  है  कि  पुलिस

 के  जरिए  तंग  कर  के  उस  आदमी  को  मकान  से  निकाल  दे  और  उस  मकान  पर  ag  कब्जा  कर  ले  ।

 मेरी  यह  आदत  नहीं  है  कि  मैं  सीधा  आई  जी  को  या  आप  को  चिट्ठी  लिख  मैं  सीधा  एस०  एच०  ओ०

 को  टेलीफोन  करता  हं  एच०  एच ०
 ओ  ०  नहीं  मिलता  तो  को  करता  हूं  और  डी०  एस०  पी

 ०

 नहीं  मिलता  है  तो  एस०  पी०  को  करता  हूं  कोई  न  मिले  फिर  कहीं  जा  कर  कमिश्नर  को  और

 किसी  को  कहा  करता  मैंने  इन  को  टेलीफोन  किया  तो  ये  टेलीफोन  पर  नहीं  थे  ।  डी०  एस०  पी०

 को  किया  तो  डी०  एस०  पी०  ने  सही  जबाव  नहीं  दिया  क्यों  कि  पचासस  निहायत  शरीफ  आदमी  मेरे

 पास  भाए  मोअज्जिज  आदमी  उस  इलाके  वहं  कहने  लगे  कि  यह  आदमी  डा  है  इस  इलाके

 का  और  थह  इसकी  मदद  कर  रहा  है  और  इस  आदमी  को  तबाह  करने  पर  तुला  हुआ  है  ।  तब

 जा  कर  मैं  ने  डिप्टी  कमिश्नर  को  खुद  टेलीफोन  किया  ।  डिप्टी  कमिश्नर  ने  कहा  कि  उस  को  मेरे

 पास  भेज  दीजिए  ।  तब  मैं  ने  भेजा  ।  उस  के  बाद  मामला  मेरे  पास  नहीं  आया  न  शिकायत

 न  मैंने  पुछा  कि  उस  का  क्या  हुआ  |  कोई  बात  तसल्ली  की  हो  गई  ठीक  हो  गया  होगा

 तभी  ag  मेरे  पास  नहीं  आए  ।  यह  दूसरा  वाकया  है  जो  मेरी  आखों  चश्मददीद  हैं  वाकया  है  ।

 तीसरा--बता  रहा  हूं  ।  मेरे  पास  मोअज्जिज  लोग  आए  मेरे  गांव  के  आस  पास  के  ।  वह

 पहले  रिपो  दर्ज  कराने  गए  ।  जो  उनकी  लड़की  के  साथ  ज्यादती  कर  के  उसको  खराब  करना

 चाहता  उस  के  खिलाफ  रिपोर्ट  at  कराने  वह  गए  तो  रिपोर्ट  ay  करने  से  इन्कार  कर

 दिया  |  तब  वह  मेरे  पास  तो  मैंने  एस०  एच०  ओ ०  को  टेलीफोन  किया  ।  उन्होंने  कहा  कि  मेरे

 पास  भेज  दीजिए  |  उस  के  बाद  में  वह  मसला  ठीक  हुआ  |

 इन  के  खिलाफ  कितनी  ही  शिकायतें  वहां  के  लोग  मेरे  पास  आ  कर  करते  हैं  ।  यहां  यह  वाकया

 जो  है  यह  बिल्कुल  गलत  है  ।  इस  वक्त  उस  आदमी  से  बदला  लिया  गया  है  ।  क्यों  कि  वह  मुजरिम

 था  इसलिए  उस  को  पकड़ने  गए  ।  और  किसी  को  कह  नहीं  सकते  थे  ।  मैंने  सुना  मुझे  पता  नहीं

 कोई  कानून  है  ऐसा  कि  जिसका  रिकार्ड  हो  जाता  है  पुलिस  के  अन्दर  उस  को  जब  चाहे  पुलिस  बुला

 सकती  हे  चाहे  उसको  लिखित  कुछ  दे  या  न  दे  ।  यह  आप  से  मिलने  के  लिए  इस  का  बदला

 इस  से  लेने  के  लिए  अगले  दिन  सुबह  ही  उस  के  पास  पांच  आदमी  पहुंचे  और  कहा  कि  चलो  ॥

 उसने  कहा  कि  कहां  मैंने  क्या  जुर्म  किया  तो  उस  को  कहा  कि  gi,  तुम
 अभी

 तुम  को  सीधा  बहुत  इधर  उधर  जा  कर  रिपोर्ट  करते  हो  ।  वह  आदमी  वहाँ  पापुलर  आप

 यह  मत  समझिए  कि  वहां  दो  तीन  आदमी  नहीं  थे  ।  वहां  हजार  पन्द्रह  सौ  आदमी  इकट्ठे  हो

 गए  थे  ।  आखिर  क्या  एक  गुड  के  लिए  हजार  पन्द्रह  सौ  आदसी  इकट्ठे  हो  गए  ?  दस  पांच  या

 बीस  आदमियों  को  बेवकूफ  बनाया  जा  सकता  है  लेकिन  sar  हजार  पन्द्रह  सौ  आदमियों  को  बेवकूफ

 बनाया  ना  सकता  है  ?

 सारे  दिन  वहां  पर  लोग  खड़े  रहे  पुलिस  स्टेशन  के  सामने  ।  इसको  पीटा

 यह  वहां  से  निकल  कर  भागा  ।  पुलिस  स्टेशन  ले  जा  रहे  उसने  चलने  से  मना  किया  तब  फिर

 पीटना
 शुरू  क्या  ।  उसका  तारा  बदन  टूटा  पढा है  ।  झ्लौरतों  के  भी  Beg  चोट  लगी  मैंने
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 जाकर  देखा  अजीब  जगहों  जहां  पर  नहों  मारना  चाहिए  वहां  पर  पीटा  गया  ।  एक

 आदमी  पड़ा  हुआ  कराह  रहा  था  ।  6  चोटें  मैंने  देखी  जोकि  भीड़  की  नहीं  हो  सकती  दिखाई

 पड़ता  है  जान  बूझ  कर  पीटा  गया  मारा  गया  बन्द  किया  गया  घसीटा  गया  है  ।  वह  भीड़

 की  चोटें  नहीं  हो  सकतीं  ।

 आपने  कहा  है  कि  इन्वेस्टिगेशन  हो  रहा  है  लेकिन  एक  एडीशनल  एस०  एस०  पी०  पर

 बया  तहकीकात  करेगा  ?  इसलिए  मेहरबानी  करके  बाहर  के  किसी  जिम्मेदार  आदमी  को  तहकीकात

 करने  के  लिए  भेजिए  मैं  ag  नहीं  कहता  कि  जो  असिस्टेंट  कमिश्नर  है  वह  कोई  गलत  आदमी  है  ।  मैं

 तो  कहता  हूं  कि  डिप्टी  कमिश्नर  को  भी  तहकीकात  नहीं  करनी  चाहिए  क्योंकि  उसने  खुद  वहां  की

 समस्याओं  को  हल  करने  की  कोशिश  नहीं  की  जबकि  उसे  मालूम  लगातार  लिखित  शिकायतें

 आ  रही  थीं  इसलिए  मैँ  चाहता  हूं  कि  आप  किसी  बाहर  के  जिम्मेदार  आदमी  से  तहकीकात

 करायें  ताकि  अस्लियत  मालूम  हो  सके  |  साथ  ही  आप  वहां  के  एस०  एच०  भो०  को  भी  हटायें  और

 पुलिस  लाइन  भेजें  किसी  और  जगह  नहीं  ।  मुझे  मालूम  है  कि  वह  एस०  एच०  ato  जहां  भी  गया  है

 वहाँ  से  उसके  खिलाफ  शिकायतें  आई  हैं  यह  आदमी  शाम  को  6  बजे  निकलता  है  और  शेखी  मारता

 इसलिए  इसको  यहां  से  हटायें  और  किसी  इ  डेपेन्डेन्ट  अफसर  को  मुकरर्र  करें  ।  मैं  इस  वक्त

 किसी  जुडीशियल  या  मैजिस्टी  रियल
 की  बात  नहीं  करता  लेकिन  इस  इन्वेस्टिगेशन

 जाहिर  मामला  आगे  भी  बढ़  सकता  में  यह  भी  नहीं  कहूंगा  कि  दिल्ली  की  पुलिस  खराब  है

 लेकिन  दिल्‍ली  में  गु  डई  बढ़ती  जा  रही  है  ।  कुछ  पुलिस  पेट्रोनेज  और  कुछ  पोलिटिकल  गलत  बातों

 की  वजह  से  बेइमान  आदमियों  को  बढ़ोत्तरी  मिल  रही  है  ।  भभी  एक  सब  इस्पेक्टर  एस०  एच०  ato

 को  एक  जगह  से  तब्दील  किया  गया  है  fan  इस  बात  पर  कि  साल  भर  से  उसके  पीछे  गुण्डे  लगे

 हुए  थे  और  ag  इमानदारी  से  काम  कर  रहा  था  ।  इसी  लिए  उसका  ट्रांसफर  कर  दिया  गया  |

 मैं  चाहूंगा  कि  निजी  तौर  पर  आप  afzents  हो  जायें  कि  मैंने  जो  बातें  कही  हैं  वह  कहां

 तक  सही  हैं  और  आप  दिल्‍ली  पुलिस  को  ठीक  करने  की  कोशिश  करें  ।  में  भी  दिल्‍ली  में  जहां-जहां

 गू डागर्दी  उसका  जरूर  करू गा
 ताकि  ईमानदार  आदमियों  को  काम  करने  का  मौका

 मिल  सके  ।

 श्री  एच०  qRo  पटेल  :  मैं  माननीय  सदस्य  का  इस  बात  के  लिए  आशारी  हूं

 कि  उन्होंने  मुझे  और  सदन  को  वह  जानकारी  दी  है  जो  उनकी  अपनी  जानकारी  पर  भधारित  है  ।

 उनकी  बात  पर  सबसे  ज्यादा  ध्यान  दिया  जायगा  और  मैं  उन्हें  यह  आश्वासन  दे  सकता

 हूं  कि  उन्होंने  जो  भी  मुद्दे  उठाये  उनमें  से  प्रत्येक  मुद्दे  की  मैं  जांच  करूगा  |

 जहां  तक  इस  एस०  एच०  का  सम्बन्ध  मुझे  बताया  गया  है  कि  उसका  इस  स्थान

 से  पढ़ले  ही  स्थानान्तरण  किया  जा  चुका  है  ।  परन्तु  मेरे  विचार  उन्होंने  जो  कुछ  कहा  उसका

 गौर  आगे  अध्ययन  किये  जाने  की  आवश्यकता  है  और  मैं  ऐसा  करूगा  ।

 जहां  तक  जांच  का  सम्बन्ध  मैंने  वह  सुझाव  नोट  कर  लिया  है  और  यह  देखूं गा
 कि  किस

 प्रकार  सबसे  अच्छी  तरह  जांच  की  जा  सकती  है  ।

 श्री  एम०  रासगोपाल  रेड्डी
 :  सभापति  यह  एक  फंशन  बन  गया
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 है  कि  जब  कभी  भी  मौका  पुलिस  के  ऊपर  दोषारोपण  किया  जप्य  ।  अगर  वे  300
 आ
 ri पूलिस  स्टेशन  जाने  की  किसी  संसद  सदस्य  के  घर  चले  तो  वह  निश्चित  रूप  से  पीड़ित

 द  ्
 की  मदद  करना  |  इतनी  बड़ी  संख्या  में  अनावश्यक  रूप  से  उन्हें  पुलिस  स्टेशन  जाने

 क्या
 जरूरत  थी ?  प्रश्न  तो  यह  है  ।  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  कुछ  नेताओं  ने  '  उन्हें  प्रोत्साहित  किया

 थ
 क

 था ।
 माननीय  मस्त्री  महोदय  ने  स्वयं  अपने  विवरण में  कहा

 है
 :

 नेताओं  ने  आरोप  लगाया  कि  पुलिस  ने  महिलाओं  के  साथ  बलात्कार

 और  उनके  साथ  छेड़खानी  की  भौर  उन्होंने  यह  मांग  की  कि  इसके
 लिए

 उत्तरदायी  अधिकारियों  को  तत्काल  निलम्बित  किया  जाय

 oa मैं  जानना  चाहता  हं  कि  वे  नेता  कोन  हैं  ।  क्या  वे  cagy  नेता  हैं  अथवा  ने  fad  दल
 ह

 सर
 frat  हैं  ?

 मन्त्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  यह  घटना  सबेरे  9  बजकर  5  मिनट  पर  घटी  ।  बलात्व
 र

 और  छेड़खानी  दिन  के  समय  कसे  हो  सकती  है  ?  पुलिस  को  नाहक  दोष  दिया  जा  रहा  है  ।  मु

 थोड़ा  सा  भनुभव  है  ।  दो  व्यक्तियों  ने  कुछ  आदमियों  को  धोखा  देकर  1,  02,000  रु०  ले  लिये  और

 उन्हें  यह  वचन  दिया  कि  वे  उन्हें  खाड़ी  के  देशों  में  भेज  देंगे  ।  मैं  किसी  पुलिस  स्टेशन  को  टेलीफोन
 फ

 करना  चाहता  परन्तु  मेरे  पास  टेलीफोन  नम्बर  नहीं  इसलिए  मैंने  100  नम्बर  पर  टेलीफोन

 किया  ।  तत्काल  वायरलेस  उपकरणों  से  युवत  दो  पूलिस  गाड़ियाँ  मेरे  घर  पर  आ  गई  और  उन

 व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  ।  इसी  तरह  के  एक  मामले  में  एक  व्यक्ति  ने  कुछ  आदमियों

 को  ठग  भौर  वह  काबुल  Har  दिल्‍ली  पलिस  ने  इन्टर  पोल  के  माध्यम  से  उसे

 गिरफ्तार  करवा  लिया  |  परन्तु  बाद  में  उसे  यहां  नहीं  लाया  जा  क्योंकि  उसके  पास  fafew  थ

 पारपत्र  था  ।  भाप  देख  सकते  हैं  कि  किस  प्रकार  पलिस  काम  करती  है  ।

 श्री  ब्रह्मप्रकाश  जैसा  आदमी  :  जो  मुख्य  मंत्री  रह  चके  भी  पलिस  को  दोष  दे
 र

 भौर  यह  कहते  हैं  कि  हरेक  आदमी  खराब  है  ।  सो  आदमियों  में  दस  आदमी  खराब  सकते

 परन्तु  हमें  प्रत्येक  पुलिस  कमंचारी  की  wera  नहीं  करनी  चाहिए  |

 श्री  ब्रह्मप्रकाश  :  मैंने  दोष  नहीं  दिया  है  ।

 श्री  महीलाल  :  उन्होंने  यह  नहीं  कहा  है  ।

 श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :
 अगर  उनका  वह  मतलब  नहीं  तब  ठीक  हम  जो

 mode  चाहे  आपके  एम०  पीज  हैं  या  अपोजीशन  के  एम०  पीज  सब  के  पास  टेलीफोन  हैं

 और  टेलीफोन  पर  बहुत  सा  काम  हो  सकता  है  ।  यह  कहना  कि  इसको  ट्रांसफर  बुरा  है  या  7

 Ho  एस०  पी०  बुरा  है-ऐसी  बात  ठीक  नहीं  है  ।  आज  जो  हमारी  नई  पौढ़ी  के  arfe Hae 2  ar  रहे
 +

 ह  चि  उन  के  अन्दर  भी  देश  भक्ति  वे  चाहत ेहैं  कि  हम  काम  करें  और  अपनी  न

 ह  गवर्नेमेन्ट  का: नाम  ऊ  चा  करें
 -  इसलिये  इस  तरह  से  कन्डेंमनेशन  नहीं  करना  चाहिये  ।  हमारे  r ई

 a  नवान  आदमी  हैं  --
 जसे  हमारे  पासवान

 जी
 जब

 यद

 बोलते
 हैं

 तो  कुछ  अध

 sl

 जोश  होता  है  वे  कुछ  भी  बोल  सकते

 हैं
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 अविलम्बनीय  लोक  के  विषय  की  ओर  ध्या

 id
 बक  रामविलास  पासवान : लास  पासवान  :  मैं  जो  भी

 जो  भी  बात  कहता  हुं--प्रूफ  के  साथ  कहता  हुं  ।

 श्री  एम ८  रामगोपाल  रेड्डी  :
 सवाल  यह  है  कि  आज  हमारी  सिटीज  में  यह  बात  भा

 ह

 है  कि  जैसे  ही  कोई  छोटा-सा  इन्सीडेन्ट  होता  है  तो  भाव  कनेक्ट  हो  जाता  पुलिस  स्टेशन  पर

 4

 धाबा  बोल  देता  है  मेरा  कहना  है  कि  हमारे  जो  लीडसं  जो  सिटी  के  लोग  ह  वह  इस  fae

 का  कोई  इश्तियाल  न  उनको  समझायें  |  यहां  इतने  एम०  पीज  हैं  ,  पचासों  मिनिस्ट्ज  किसी

 ्

 भी  आदमी  को  टेलीफोन  करके  खबर  दे  सकते  हैं  ।  यह  कह  दना  क्  आई०  जी०  खराब  डिप्टी

 कमिश्नर  खराब  पुलिस  खराब  यह  दंश  के  लिये  अच्छा  नहीं  इस  तरह  से  इनका  होलसेल

 कन्डेमनेशन  नहीं  होता  चाहिये  ।

 मैं
 तो

 ATTA  का  आदमी  हू ं-
 मेरे  को  चाहिये  कि  मैं  आपकी  freer  करू  सारी  dena

 आप  पर  डाल  — afer  मैं  ऐसा  नहीं  करना  चाहता  ।  मैंने  दो  इन्सीडेन्ट्स  बतलाये  |

 थ
 उस  चरणसिंह  जी  होम  मिनिस्टर  थे--जसे  ही  मैंने  उनको  घतलाया  उन्होंने  उसी  वक्त

 आदमी  को  काबुल  में  अरेस्ट  के  लिये  कहा  भौर  कार्यवाही  की  गई  ।  मेरा  यह  मकसद  नहीं

 कि  पुलिस  में  जिस  qeyqaAez  की  जरूरत  वह  न  वह  जरूर  होना  चाहिये  ।  मैं  यह  नहीं

 कहता  हूं  कि  पुलिस  देवता  जसे  हम  लोग  देवता  नहीं  वेसे  ही  पुलिस  भी  देवता  नहीं  है  ।

 att  एच०  UHe  पटल :  मैं  माननीय  सदस्य  का  आभारी  हूं  कि  उन्होंन  कुछ  सीमा

 सम्तलन  बनाये  रखा  है  ।  मैं  नहीं  समझता  फि  उन्होंने  कोई  प्रश्न  पूछा  है  ।  मैं  निश्चित  रूप  से  इर

 बात  की  सराहना  करता  हूं  कि  पुलिस  में  अच्छे  आदमी  भी  हैं  ।

 श्री  जनादंन  पुजारी  (aTAYT) : :  कोई  भी  यह  नहीं  कहता  कि  हमें  अपराधियों  का  बचा

 करना  चाहिए  |  साथ  ही  इस  सदन  के  माननीय  सदस्यों  और  इस  देश  की  जनता  का  यह  कर्तव्य  है

 कि  अपराधियों  को  प्रोत्साहग  न  दें  जैसा  कि  हमारे  माननीय  मित्र  श्री  पाप्रवान  ने  भी  कहा  है  |

 इस  विवरण  का  अध्ययन  करने  मुझे  खेद  है  कि  AT  यह  धारणा  बनती  है  कि  यह  दोष

 ्
 मत्थे  मढ़ने  का  मामला  क्योंकि  इस  घटना  से  कुछ  दिन  पहले  उस  क्षेत्र  के  व्यक्तियों  ने  स्थानीय

 पलिस  द्वारा  किये  जाने  वाले  अत्याचारों  के  विरुद्ध  एक  ज्ञापन  प्रस्तुत  किया  था  और  उस  क्षेत्र  के

 लोगों  पर  किये  गये  अत्याचारों  का  उसमें  उल्लेख  किया  गया  था  ।  यह  तथ्यों
 से

 स्पष्ट

 थ  है  कि  उन  लोगों  से  बदला  लेने  के  लिए  sara  किया  गया  है  जिन्होंने  पुलिस  कर्मचारियों  के  विरुद्ध

 ज्ञापन  दिया  था  ।

 अब  यह  हबीब  art  पुलिस  विभाग  के  बीच  विवाद  नहीं  है  उस  प्रयोजन  के

 ्
 मैं  अध्यक्ष  पीठ  के  ध्यान  में  यह  बात  लाना  चाहता  हूं  कि  किसी  भी  उत्पाद  शुल्क  कानून  के  अन्तर्गत

 हबीब  के  विरुद्ध  कोई  मामला  नहीं  बनाया  गया  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कोई  निश्चित

 मामला  बनाये  बगर  कया  पूलिस  उस  इलाके  में  गई  थी  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  अगर  पलिस

 बिना  किसी  निश्चित  और  विश्वसनीय  जानकारी  के  उस  क्षत्र  में  गई  तो  क्या  मन्त्रीਂ  महोदय

 वहां  रखो  सामान्य  डायरी  देखी
 है  जिससे  यट  पता  चल  सके  कि  क्या  उत्पाद  शुल्क  अधिनियम  के  7

 अधीन  कथित  अपराध  के  बारे  में  कोई  जानकारी  द्ज  की  गई  थी  ।  अब  अपराधी  का  पत  क

 गाने  ं
 के  लिए  वे  उस  में  गये  ।  पुलिस  धूचना  के  अपराधी  को  पकड़ते
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 अविलम्बनीय
 लौक

 «एएए
 महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 कुछ  विरोध  प्रकट  किया  गया  और  इस  विशेष  अपराधी  को  पकड़ने  के  विरुद्ध  उन्होंने  विरोध  प्रकट

 किया  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  उस  क्षत्र  के  अगर  वह  अपराधी  इस  प्रकार  का  तरीका

 अपनायेंगे  ।  राजधानी  के  प्रमुख  समाचार  पत्रों  सभी  समाचार  पत्रों  में  यह  समाचार  प्रकाशित

 हुआ  है  कि  वहू  अपने  आपको  सुधारने  का  प्रयास  कर  रहा  था  और  अब  वह  पिछले  दिनों  से  एक

 परिवर्तित  आदमी  था  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  उस  इलाके  में  जाने  से  इस  व्यक्ति  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  में

 पुलिस  को  aga  सावधान  होना  चाहिए  था  ।  अब  मेरा  निवेदन  यह  होगा  कि  अगर  कतई  कोई

 प्रतिरोध  तो  उन्हें  क्या  कार्यवाही  करनी  चाहिए  थी  ?  आप  उन  धाराओं  को  जिनके

 अधीन  इन  लोगों  के  विरुद्ध  मामले  दर्जे  किये  गये  हैं  ।  वे  धारा  147,  148  गैर-कानूनी  रूप  से

 एकत्रित  होने  के  लिए  और  149  तथा  30  gear  का  प्रयास  करने  के  लिए  ।  परन्तु  अगर  आप

 विवरण  का  अध्ययन  तो  आपको  पता  चलेगा  कि  उसमें  एक  शब्द  भी  ऐसा  नहीं  है  जिससे  यह

 पता  चले  कि  उन्होंने  पुलिस  कर्मचारियों  की  हत्या  करने  का  प्रयास  किया  ।  अब  पुलिस  उस  क्षेत्र

 के  लोगों  पर  एक  मामला  का  पता  चाहती  है  और  हृत्या  का  प्रयास  करने  के  बारे  में  उन्होंने  एक

 मनगढ़न्त  कहानी  बना  ली  है  ।  किसकी  आप  विवरण  का  अध्ययन  करें  ।  पुलिस  ने  भी  धारा

 307  हत्या  करने  के  प्रयास  का  मामला  नहीं  बनाया  है  ।  ऐसा  क्यों  fart  गया  है  ?  क्या  ag  दोष

 मत्ये  मढ़ने  का  मामला  नहीं  है  ?  यह  धारा  इसलिए  लगाई  गई  है  जिससे  इन  लोगों  को  जेल  में  रखा

 जा  क्योंकि  इस  धारा  के  अधीन  अपराध  की  जमानत  नहीं  होती  ।  सेशन्स  न्यायालय  में  इस

 बारे  में  मुकदमा  चलाया  जा  सकता  है  ।  यही  वजह  है  कि  वे  ag  धारा  लगाना  चाहते  थे  ।  क्यों  ?

 किस  लिए  ?  उन  लोगों  को  गिरफ्तार  करना  उनक  प्रयोजन  जिन्होंने  पुलिस  कर्मचारियों  के

 विरुद्ध  शिकायत  की  थी  ।  ऐसा  नहीं  किया  जाना  चाहिए  था  ।  इस  प्रकार  कार्यवाही  करना  पुलिस

 HA afar  के  लिए  ठीक  नहीं  है  और  इससे  लोगों  के  मन  में  असुरक्षा  की  भावना  पदा  होगी  ।  यह

 सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  बात  है  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  नेताओं  द्वारा  दर्ज  की  गई  शिकायत

 पर  इन  पुलिस  अधिकारियों  ने  क्या  कायंवाही  की  ?  अब  विवरण  के  कुछ  नेताओं  ने  यह

 आरोप  लगाया  कि  पुलिस
 ने  महिलाओं  के  साथ  बलात्कार  और  छेड़खानी  की  ।

 उन्होंने  ag  माँग  की  कि  इसके  लिए  उत्तरदायी  व्यक्तियों  को  तत्काल  निलम्बित  किया  जाय  ।  इसके

 यह  भी  कहा  गया  है  और  मैं  उद्धत  करता  हूं  :

 आरोप  भी  लगाया  गया  है  कि  कुछ  पुलिस  कमंचारियों  ने  भीड़  में  उपस्थित

 महिलाओं  के  साथ  छेड़खानी  की  ह

 कुछ  भी  रिपोर्ट  के  अनुसार  महिलाओं  को  चोटें  लगी  उन्हें  arya  चोटें  आई  ।

 विवरण  से  मुझे  यह  पता  नहीं  चलता  कि  बलात्कार  या  छेड़खानी  की  घटना  हुई  और  उसके

 शिकायत  ae  की  गई  है  ।  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  घारा  154  के  अधीन  एक  प्रज्ञेय  अपराध  के  बारे

 में  यह  शिकायत  है  ।  इसलिए  उन्हें  मामला  दर्ज  करना  चाहे  वह  गलत  हो  या  सही  हो  i  उस

 क्षेत्न  के  लोगों  ने  एक  प्रतिकूल  शिकायत  at  की  है  ।  पुलिस  अधिकारी  कसे  यह  कह  सकते  हैं  कि

 यह  एक  गलत  शिकायत  जब  तक  कि  जाँच  पड़ताल  न  की  जाय  ।  उदाहरण  के  सारे  मामले
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 की  जांच  पड़ताल  करने  के  अगर  अधिकारी  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचते  हैं  कि  यह  झूठा  मामला

 उसके  बाद  रिपोर्ट  देने  के  बाद  वे  शिकायत  को  रजिस्टर  से  बाहर  निकाल  सकते  लोगों  के

 आरोप  के  बारे  में  पुलिस  अधिकारी  कैसे  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंच  सकते  हैं  कि  यह  एक  झूठा  मामला

 है  ।  न्याय  के  हित  में  जांच  का  area  दिया  जाना  ही  पर्याप्त  नही ंहै  ।  ऐसा  इसलिए  क्योंकि

 लोगों  द्वारा  एक  प्रतिकूल  शिकायत  भी  की  गई  है  ।  अब  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  न्याय  के  हित

 प्रतिकूल  शिकायत  को  भी  पलिस  द्वारा  दर्ज  किया  जाना  चाहिए  था  ।  ऐसा  उन्होंने  क्यों  नहीं  किया ?

 यह  मरा  पहला  सवाल  है  ।

 इसके  मुझे  खुशी  है  कि  उस  इन्सपेक्टर  का  तबादला  कर  दिया  गया  है  जो  लोगों

 को  परेशान  करता  था  ।  जहां  तक  इस  व्यक्ति  द्वारा  किये  गये  अत्याचार  का  सम्बन्ध  में  गहमंत्री

 द्वारा  की  गई  कायंवाही  की  सराहना  करता  हूं  ।  मेरे  अन्य  प्रश्नों  का  गृह  मन्त्री  उत्तर  देने

 की  कृपा  करें  ।

 सभापति  सह्ोदय  :  माननीय  गृह  मन्त्री  ।

 थी  एच०  एम०  पटेल  :  माननीय  सदस्य  ने  निश्चित  रूप  से  अपना  दृष्टिकोण

 सामने  रखा  है  ।  स्पष्ट  रूप  वह  एक  प्रतिष्ठित  वकील  हैं  वह  एक  वकील

 उन्होंने  जो  प्रश्न  उठाया  है  वह  यह  है  कि  बलात्कार  आदि  की  शिकायत  पर  कोई  कायंवाही

 क्यों  नहीं  की  गई  ।  किसी  न  किसी  को  मामला  दर्ज  करना  चाहिए  था  ।  यहां  जो  कहा  गया  है  वह

 यह  है  कि  लोगों  ने  यह  कहा  अर्थात्‌  पुलिस
 ने  यह  किया  ।  इसका  मतलब  यह  नहीं  है  कि  उन्होंने

 मामला  दर्ज  करने  के  लिए  कहा  ।

 मो  कुछ  भी  मैं  कहू  सकता  हुं  पहले  भी  कहा  वह  यह  है  कि  श्री  हबीब  एक

 कुख्यात  अपराधी  है  ।  यह  हो  सकता  है  कि  उसे  अपराधी  बना  दिया  गया  जेसा  कि  मूझे  बताया

 गया  उसने  एक  भले  आदमी  की  तरह  जीवन  faarar  शुरू  कर  दिया  हो  उसके  उसने

 एक  अपराध  किया  हो  और  उसकी  वजह  से  दूसरा  अपराध  किया  हो  और  अब  वह  एक  अपराधी

 है  यह  एक  पृथक  मामला  है  और  इसके  बारे  में  हमें  समाज  शास्त्रीय  अध्ययन  कर्‌ना  होगा  ।  पुलिस =

 को  इसकी  छानबीन  करनी  होगी  ।  क्या  इसका  मतलब  यह  है  कि  वे  इसकी  छानबीन  न  करें  ?  सुचना

 उस  व्यक्ति  के  बारे  में  जो  अपने  पिछले  कार्यों  के  कारण  कुख्यात  है  ।

 श्रो  MATA  पुजारी  :  आपके  वह  एक  अपराधी  था  ।  यहां  किसी  मामले  का  पता

 नहीं  चलता  |  कुछ  भी  रिकार्ड  नहीं  किया  गया  है  |

 श्री  एच०  एस०  qq  :  माननीय  सदस्य  को  यह  समझना  चाहिए  कि  मैं  केवल  स्थिति  का

 ब्यौरा  दे  रहा  हूं  ।  मैं  केवल  यह  बता  रहा  हूं  कि  आधार  कया
 था  अर्थात्‌  पुलिस  की  कार्यवाही  के

 पीछे  यह  तक  था  ।  अगर  माननीय  सदस्य  यह  सोचते  हैं  कि  अगर  पुलिस  को  किसी  व्यक्ति  की

 पिछली  गतिविधियों  के  बारे  में  जानकारी  मिलती  तो  उन्हें  कोई  कार्यवाही  नहीं  करनी  चाहिए  ।

 मैं  निश्चित  रूप  से  उस  पर  ध्यान  दूगा  ।  मैं  आपको  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  अगर  कुछ  गलत

 काम  होता  तो  आप  हुमें  दोष  देंगे  ।  कुछ
 बरातें

 हुई  यह  हो  सकता  है  कि  यह  व्यक्ति  विशेष
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 a  न  ee

 उतना  बुरा  न  हो  जितना  कि  उसे  बना  लिया  गया  है  ।  पुलिस  द्वारा  मामले  की  जांच  करना

 eee
 उचित  था  ।  अगर  उन्होंने  यह  पाया

 श्री  Walzat  पुजारी  :  केवल  अगर  प्रज्ञ  प  अपराध  कि  चरस  वहां  पाया  गया

 तो  77Hy  गिरफ्तारी  के  लिए  औचित्य  ar.  वहां  कुछ  भी  नहीं  मिला  ।  पुलिस  उसे  कंसे  गिरफ्तार

 कर  सकती  है  ?

 शी  एच०  एम०  पटेल  :  अगर  कुछ  भी  नहीं  मिलता  तो  वे  उसे  गिरफ्तार  नहीं

 कर  सकते  उसका  TH  यह  नहीं  है  कि  पुलिस  को  वहां  जाना  ही  नहीं  चाहिए  और  ata  ही

 नहीं  करनी  चाहिए  थी  ।

 श्री  WAST  पुजारी  :  उसके  कोई  आधार  तो  होना  चाहिए  ।

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  यह  फौजदारी  न्यायालय  नहीं  है  ।  यह  ध्यानाकर्षण  सुचना

 हमारे  ध्यान  में  कुछ  बातें  लाई  गई  हैं  ।  मेरे  पास  जो  भी  जानक।री  वह  दे  आप  आगे

 भी  उल्लेख  कर  सकते  हैं  और  हम  निश्चित  रूप  से  उसकी  छानबीन करेंगे  ।

 मरे  विचार  यह  वह  स्थान  नहीं  जहां  हम  यह  निणंय  करें  कि  हर  बात  सही  ढंग  से

 की  गई  या  नहीं  ।  इसके  जाँच  की  जा  रही  है  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  और  किसी

 की  आवश्यकता  है  ।

 सभाषति  महोदय  :  सभा  कल  सुबह  साढ़े  दस  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  की  जाती  है  ।

 मध्यान्ह  पदचात्‌  6.50  बजे

 इसके  परचात्‌  लोक  सभा  16  1979/20  1901  (a1%)  के  साढ़े

 दस  बज  तक  के  पिग
 पल  स्थगित  हुई  ।

 1979  लाक  सभा  सचिवालय  में  प्रतिलिप्याधिकार  प्राप्त

 लोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  काय  संचालन  संबंधी  नियमों  के  नियम  379  और
 382  के  अन्तगंत  प्रकाशित  और  इडियन  प्रेस  द्वारा

 मुद्रित  ।
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